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प्रकाशन विभाग 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय 


भारत सरकार 
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2000 (शक 1922) 
(8 अटल बिहारी वाजपेयी 


ISBN — 81-230-0916 - X 
मूल्य : रुपये 550.00 


ica Wea 


क्रि miD 
९& / 
निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और 


य, भारत सरकार, 
पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित 


विक्रय केन्द्र ॥॥ प्रकाशन विभाग 


पटियाला हाउस, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001 

सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001 
हाल नं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-1 10054 

कामर्स हाउस, करीमभाई रोड़, बालार्ड पायर, मुम्बई-400038 

8, एसप्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता-700069 

राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई-600090 

बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800004 
प्रेस रोड़, तिरुअनंतपुरम-695001 

27/6, राममोहन राय मार्ग, लखनऊ-226001 

राज्य पुरातत्वीय संग्रहालय, पब्लिक गार्डन्स, हैदराबाद-500004 

wh’ विंग, प्रथम तल, केद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलौर-560034 
योजना (गुजराती), अंबिका काम्पलेक्स, प्रथम तल, यूको बैंक के ऊपर 
पालदी, अहमदाबाद-380007 


m योजना (असमिया), नौजान रोड, उजान बाजार, गुवाहाटी-781001 


विक्रय काउंटर झल पत्र सूचना कार्यालय 


॥ 80, मालवीय नगर, भोपाल-462003 
छ सी.जी.ओ. कम्प्लेक्स, Y विंग, ए.बी.रोड, इंदौर (म.प्र.) 
छ 3-7, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302001 


लेजर टाइपसेट : नाथ ग्राफिक्स, 1/21 सर्वप्रिय विहार, नई दिल्ली-110016 
मुद्रक : न्यूटेक फोटोलिथोग्राफर्स, नई दिल्ली-110002 
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विषय-सूची 
राष्ट्रीय मामले 


आइए , भविष्य की सोचें 
राष्टू के नाम संदेश, नई दिल्ली, 22 मार्च 199° 


भारत परमाणु क्षमता सम्पन्न 
पोखरण में परमाणु परीक्षणों की घोषणा से संबंधित वक्‍तव्य, 
नई दिल्ली, 11 मई 1998 


परमाणु हथियार-आत्मरक्षार्थ 
परमाणु परीक्षणों की सफलता पर संसद में दिया गया वक्‍तव्य, 
नई दिल्ली, 27 मई 1998 


परमाणु परीक्षण-राष्ट्र की सुरक्षा के लिए 
प्रधानमंत्री निवास पर लोगों के समक्ष दिया गया भाषण, 
नई दिल्ली, 30 मई 1998 


शांति और विकास के प्रति भारत का दृष्टिकोण 
प्रधानमंत्री निवास पर लोगों के समक्ष दिया गया भाषण, 
नई दिल्ली, 2 जून 1998 


परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता 
संसद में दिए गए वक्तव्य का हिन्दी रूपांतर, नई दिल्ली, 8 जून 1998 


प्रगति का अग्रदूत 
बावनवें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम 
संबोधन, दिल्ली, 15 अगस्त 1998 


नई कार्य संस्कृति का निर्माण करें 
वार्षिक श्रम पुरस्कार समारोह में भाषण, नई दिल्ली, 


14 अक्टूबर 1998 
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मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के प्रति भारत वचनबद्ध 


मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 50वीं जयंती के समापन समारोह 


में दिए गए भाषण का हिन्दी रूपांतर, नई दिल्ली, 10 दिसम्बर 1998: 


अमर्त्य सेन - भूख के विरुद्ध संघर्षरत योद्धा 
प्रोफेसर अमर्त्य सेन के सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह में दिया 
गया भाषण, नई दिल्ली, 5 जनवरी 1999 


चुनाव-सुधारों के प्रति वचनबद्धता 
चुनाव-सुधारों के बारे में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में दिए गए 
भाषण का हिन्दी रूपांतर, नई दिल्ली, 23 जनवरी 1999 


शांति और सद्भाव बनाए रखें 
शहीद दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम संदेश, नई दिल्ली, 
30 जनवरी 1999 


आर्थिक विकास 


स्थाई विकास के लिए विश्वव्यापी सहभागिता जरूरी 
विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा की प्रथम महासभा बैठक में उद्घाटन 
भाषण का हिन्दी रूपांतर, नई दिल्ली, 1 अप्रैल 1998 


आर्थिक उदारीकरण और सामाजिक मुक्ति में तालमेल जरूरी 
भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) के राष्ट्रीय सम्मेलन और 
वार्षिक सत्र में उद्घाटन भाषण, नई दिल्ली, 28 अप्रैल 1998 


राष्ट्रीय विकास में लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका 
राष्ट्रीय लघु उद्योग सम्मेलन में भाषण, नई दिल्ली, 29 अप्रैल 1998 


पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए साझा प्रयास 
पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के मुस्यमंत्रियों के सम्मेलन में दिए 
गए भाषण का हिन्दी रूपांतर, नई दिल्ली, 8 मई 1998 


उदारीकरण के युग में चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स की भूमिका 


इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया के स्वर्ण जयंती समारोह 


में दिए गए भाषण का हिन्दी रूपांतर, नई दिल्ली, 1 जुलाई 1998 
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vii 
कृषि क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी की भूमिका 


भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समिति की बैठक में दिए गए भाषण 
का हिन्दी रूपांतर, नई दिल्ली, 16 जुलाई 1998 


आर्थिक प्रबंधन में हथकरघा क्षेत्र की भूमिका 
हथकरघा मंत्रियों के अखिल भारतीय सम्मेलन में दिया गया भाषण, 
नई दिल्ली, 3 अगस्त 1998 


विकास के लिए सरकार और उद्योगों में भागीदारी 
व्यापार और उद्योग परिषद की पहली बैठक में दिया गया भाषण, 
नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1998 


सामाजिक क्षेत्र विकास आयोजना को प्राथमिकता 
आर्थिक सलाहकार परिषद की प्रथम बैठक में दिया गया भाषण, 
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर 1998 


निरंतर आर्थिक विकास के लिए सक्रिय भागीदारी 
'फिक्की' के 71वें वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर दिए 
गए भाषण का हिंदी रूपांतर, नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 1998 


कृषि क्षेत्र का मूल्य-वर्धन 
कृषि-लाभ महाराष्ट्र सम्मेलन में दिया गया भाषण, मुम्बई, 
6 नवंबर 1998 


राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में अनिवासी भारतीयों की भूमिका 
विशव भारतीय उद्यमी सम्मेलन में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 
11 नवम्बर 1998 


मूल्यवृद्धि पर नियंत्रण के लिए साझा प्रयास आवश्यक 
मूल्य स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन 
में दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतर, नई दिल्ली, 27 नवम्बर 1998 


नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की ओर 
दूरसंचार मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में दिया 


गया भाषण, नई दिल्ली, 27 नवम्बर 1998 
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सरकार का मध्यावधि आर्थिक एजेंडा 


भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में दिए गए भाषण का हिन्दी रूपांतर, 
नई दिल्ली, 29 नवम्बर 1998 


मानव विकास और लोक शासन 
एसोचेम की 78वीं वार्षिक बैठक में दिए गए भाषण का हिंदी 
रूपांतर, नई दिल्ली, 11 दिसम्बर 1998 


बिजली के क्षेत्र में सुधार आवश्यक 
बिजली क्षेत्र के बारे में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में उद्घाटन भाषण, 
नई दिल्ली, 18 दिसम्बर 1998 


देश में हवाई अड्डों के विकास के लिए निगम बनाना जरूरी 
बंगलौर हवाई अड्डे की नई अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल इमारत के 
उद्घाटन अवसर पर दिया गया भाषण, बंगलौर, | जनवरी 1999 


राष्ट्रीय राजमार्ग : राष्ट्र की जीवन-रेखा 
राष्ट्रीय समन्वित राजमार्ग परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर दिए 
गए भाषण का हिंदी रूपांतर, बंगलौर, 2 जनवरी 1999 


पेट्रोलियम क्षेत्र : निवेश और विकास की संभावनाएं 
Wes, 99 सम्मेलन में भाषण, नई दिल्ली, 9 जनवरी 1999 


केरल : चहुंमुखी विकास की ओर 


केरल में कयमकुलम बिजली परियोजना की शुरूआत के अवसर 
पर दिया गया भाषण, 17 जनवरी 1999 


निर्यात को बढ़ावा : हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता 


वर्ष 1996-97 और 1997-98 के लिए राष्ट्रीय निर्यात पुरस्कार 
प्रदान करते समय दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 21 जनवरी | 999 


पर्यटन : शांति और विकास का प्रेरक 


भारत पर्यटन दिवस के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 
25 जनवरी 1999 


घाटा कम करने के लिए व्यापक आर्थिक सुधार 
मूल्य स्थिति पर जारी किया गया वक्तव्य, लखनऊ, 3 फरवरी 1999 
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पा 


“आर्थिक विकास में तेजी लाएं 


राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 
19 फरवरी 1999 


विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 


“भारतीय विज्ञान को श्रेष्ठता हासिल करने के लिए प्रयास 
“करना होगा 


वर्ष 1997 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करने के 
लिए आयोजित समारोह में दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतर, 
नई दिल्ली, 25 मई 1998 


भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र : एक उत्कृष्ट संस्थान 
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में दिया गया भाषण, 
मुम्बई 10 अगस्त 1998 


परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग 
कलपक्कम परमाणु संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करते हुए दिया 
गया भाषण, चेन्नई 15 सितंबर 1998 


परमाणु बिजली : सस्ती ऊर्जा का एक स्रोत 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति 
की बैठक में उद्घाटन-भाषण, नई दिल्ली, 23 अक्तूबर 1998 


युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन 
स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान करते समय दिया गया भाषण, 
नई दिल्ली, 28 अक्तूबर 1998 


अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की प्रगति 
इसरो उपग्रह केंद्र में दिया गया भाषण, बंगलौर, | नवंबर 1998 


सूचना प्रौद्योगिकी भारत का भविव्य है 
अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में 
दिया गया भाषण, बंगलौर, | नवंबर 1998 
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विज्ञान और अध्यात्म में संगति 
पूर्णप्रज्ञा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के शिलान्यास के अवसर 
पर दिया गया भाषण, बंगलोर, | नवंबर 1998 


भविष्य की कल्पना 
हाइटेक सिटी के उद्घाटन के अवसर पर दिया गया भाषण, 
हैदराबाद, 22 नवंबर 1998 


भारतीय विज्ञान : शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए 
अन्ना विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 86वें वार्षिक 
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आइए, भविष्य की सोचें 


आग पने जनादेश दे दिया। राष्ट्रपतिजी ने फैसला कर दिया। आपकी सरकार बन 
गई। आइए, अब काम पर लग जाएं। 


दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। समय का तकाजा है कि हम छोटे-छोटे 
झगड़ों और मतभेदों को पीछे छोड़ दें। विशेष रूप से यह मौका चुनावों के दौरान 
पैदा हुई कटुता से छुटकारा पाने का है। मेरी सरकार काम पर जुट गई है और 
मैं आप सबसे भी जुटने का अनुरोध करूंगा। 

मैं विशेष रूप से संसद में चुनकर आए मित्रों से एक आग्रह करना चाहता 
हूं। मैंने लगभग पूरा कामकाजी जीवन संसद के अंदर और उसके आस-पास बिताया 
है। जब मैं इस बात पर विचार करता हूं कि इस महान राष्ट्रीय संस्थान के क्या 
उद्देश्य थे, और आज हमने उसकी क्या गत बना दी है, उसे देखकर मेरा दिल 
रोता है। हमें इसे एक बार फिर शिष्ट विचार-विमर्श और तर्कसंगत वाद-विवाद का 
सभ्य मंच बनाना होगा। इसलिए जल्दी ही अपना आसन ग्रहण करने वाले सांसदों 
से मैं एक अपील करना चाहता हूं। करोड़ों लोगों ने आपको अपना विशवास सौंपा 
है। मेरा निवेदन है कि संसद को उन करोड़ों दुखी लोगों के भरोसे के लायक बनाने 
की भरपूर कोशिश करें। 


एक निवेदन आम लोगों से भी करना चाहता हूं। आप मालिक हैं। जिन सदस्यों 
को आपने चुनकर भेजा है, वे आपकी तरफ से विचार-विमर्श के लिए यहां आए हैं। 
आप इन सदस्यों को आले चुनाव तक भूल न जाएं। न ही ये आपको भुला सकें। 

मेरी दूसरी बात भी बुनियादी है : भविष्य की ओर निहारिए। दूसरे देश 
आकाश छू रहे हैं। सवाल केवल नई चीजों के उत्पादन का नहीं है। यह चीजें 
हर दूसरे साल एक नई टेक्नोलोजी पर सवार हो जाती हैं. और फिर तुरन्त उससे 
भी नई टेक्नोलोजी, पिछली को धकेलकर, आगे बढ़ जाती है। हमें इस नई दुनिया 
का सामना करना है। अपने को इससे काटकर नहीं चल सकते। जो देश आर्थिक 
और टेक्नोलोजी की दृष्टि से शक्तिशाली हैं, वही दुनिया पर हावी हैं। हम में से 
कोई भी, भारत का मामूली दर्जे में बने रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। 

हम इसे बर्दाश्त करें भी क्यों? जो भी संसाधन चाहिएं, वे सब हमारे पास 
राष्ट्र के नाम संदेश, नई दिल्ली, 22 मार्च 1998 
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हैं। देश के पास विश्व स्तर की प्रतिभा है। नई टेक्नोलोजी के मामले में भारतीय 
दुनिया-भर में अगली पंक्ति में खड़े हैं। भारत में भी जहां-जहां रास्ते खुल रहे हैं 
जैसे साफ्टवेयर उद्योग, अंतरिक्ष अनुसंधान, नई सूचना व संचार टेक्नोलोजी आदि 
में हमारे नौजवान और नवयुवतियां बड़ी फुर्ती से आगे बढ़कर अपनी जगह बना 
रहे हैं। 

मैं चाहता हूं कि इस सोच को लेकर हम सब आत्मविश्वास से भविष्य का 
सामना करें। 


यह स्वाभाविक ही है कि विश्व बाजार के इस भंवर और विश्व व्यापार संगठन 
के उभरते तंत्र में देश के हितों की रक्षा और उसका संवर्धन हमारी प्राथमिक 
जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस संबंध में संकोच की जरूरत नहीं है। दुनिया-भर के 
सारे देश भू-मंडलीकरण के इस जमाने में यही कर रहे हैं। अपने देश के हितों 
को आगे बढ़ाने और इस संबंध में अपनी क्षमताओं को मजबूत करते जाने का मतलब 
पूरी तैयारी करने के बाद चुनौतियों को झेलना है। इस तैयारी का एक बड़ा भाग 
विकास को रोकने वाली नौकरशाही और सरकारी नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्ति 
दिलाना है। मेरी सरकार इस संबंध में पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 


इसलिए विश्व व्यापार संगठन के नए तंत्र से डरते रहने और हतबल हो जाने 
की जरूरत नहीं है। इस तंत्र का हम इस्तेमाल करें। यह सही है कि हमें हल्दी 
और बासमती जैसी खास भारतीय मूल की चीजों के विदेशों में पेटेंट किए जाने के 
खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए। लेकिन, इसका सही इलाज उन तमाम तरह 
की पहल करने से है, जिनसे भारत और भारतीय दूसरों के साथ होड़ करके विश्व 
स्तर के पेटेंट प्राप्त करने की बाजी मार सकते हैं। मेरी सरकार इस नई व्यवस्था 
को इस नजरिए से देखेगी। मैं विश्वास करता हूं कि हमें इसी तरह इसका सामना 
करना चाहिए। 

मुझे रामकृष्ण परमहंस की बात याद आती है। इसे उन्होंने एक प्रार्थी को 
कहा था। जीवन एक नाव की तरह है। इसकी सही जगह पानी पर ही है। लेकिन 
पानी को नाव में घुसने नहीं दिया जा सकता, इससे तो नाव डूब जाती है। मेरे 
साथियों, और मेरे लिए स्वदेशी का यही मतलब है। देश की स्वाभाविक जगह खुली 
दुनिया में है। लेकिन हम देश की नाव को विश्व बाजार के झटकों से झकझोरने 
वाली शक्तिशाली तरंगों में डूबने के लिए नहीं छोड़ सकते | इसके विपरीत हम उन्हीं 
aay की गति का उपयोग अपनी नाव को आगे ले जाने में करना चाहते हैं। 
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इसलिए हमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की नाव को ज्यादा मजबूत और ज्यादा दमदार 
बनाना चाहिए। भारतीय जनता की उद्यमशीलता और उत्पादक शक्तियों पर लगे 
बंधनों को तोडकर हम यह काम न्यूनतम संभव अवधि में करें। हम इस चुनौती 
का मुकाबला गरीबी और बेरोजगारी को मिटाकर करेंगे | संक्षेप में कहें तो हम अतीत 
को लांघकर भविष्य का आलिंगन करें। 


ऐसा करने का केवल एक मंत्र है; आइए, मिलकर काम करें। अगर हम सब 
एक-दूसरे का रास्ता ही रोकते रहेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? इस विध्वंसक आदत 
को हम छोड़ दें। गौरवशाली स्वतंत्रता-संग्राम के दौरान देशप्रेम का अर्थ था - जेल 
जाना, संघर्ष और त्याग करना। आज के संदर्भ में देशभक्ति का अर्थ केवल यही 
हो सकता है कि कड़ी मेहनत करना, ईमानदारी से काम करना और मिलकर काम 
करना। मैं तमाम लोगों से, साथी राजनेताओं से लेकर आम लोगों तक, सबसे यह 
अपील करता हूं कि देशप्रेम की इस उच्च स्तर चुनौती को स्वीकार करें । 


सार्वजनिक जीवन में एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ आया है । लोकतांत्रिक चुनावों ने 
निरंतर टकराव का रास्ता बना दिया है। और बातों के अलावा, इससे भी एक-दूसरे 
के साथ आने और मिलकर काम करने में रुकावट पैदा होती है। फिर भी देश की 
राजनीतिक परिस्थितियों के इन्हीं दबावों के कारण गठबंधन बनाने और सहयोग करने 
का वातावरण भी बना है। नकारात्मकता और छुआछूत की राजनीति ने अपनी दौड़ 
पूरी कर ली। उचित और अनुचित रास्तों से एक-दूसरे की टांग खींचने की पागल 
दौड़ ने दुनिया की नजरों में भारत की छवि को बिगाड़ा है। इसके कारण समाज 
में साम्प्रदायिक व जातीय विघटन और भय का वातावरण फैला है। मैं ईमानदारी 


से अनुभव करता हूं कि हमें एक देश के नाते इस विनाशकारी रास्ते को छोड़ देना 
चाहिए। 


हमारी सभ्यता प्राचीन है। यह समन्वय पर आधारित है। यह समझाने-बुझाने 
पर जोर देती है, केवल सहन करने पर नहीं। इसका निर्माण सभी उपासना पद्धतियों 
के प्रति गहरे और सक्रिय आदर पर हुआ। हमारे ऋषियों ने कहा है - आकाशात्‌ पतितम्‌ 
तोयम्‌, यद्‌ गच्छति सागरमू, सर्व देवम्‌ नमस्कारम्‌ केशवम्‌ प्रतिगच्छति। सभी स्थानों 
पर गिरने वाली वर्षा की ge जैसे अलग-अलग धाराओं में बहती हुई अन्त में एक 
ही समुद्र में जा मिलती हैं, उसी तरह सभी लोगों की पूजाएं एक ही ईश्वर को प्राप्त 
होती हैं। तमिल संत थिरूमूलर ने अपनी रचना 'थिरूमंदिरम्‌' में कहा है, “उत्रे कुलम्‌, 
Ser? देवन्‌" - हमारा कुल एक है, हमारा ईश्वर एक है। 
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भारतीय परिप्रेक्ष्य में सेक्युलरिज्म का यही सही अर्थ है । मेरी सरकार सेक्युलरिज्म 
की इस अवधारणा से स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध है। मेरे साथी और मैं इसी परम्परा 
में पले-बढ़े हैं। हम इसे .संजोकर रखना चाहते हैं। इसी परम्परा के जरिए हम 
उस चेतना का पुननिर्माण करेंगे, जो स्वाधीनता-संघर्ष काल की पहचान बन गई 
थी। तब उसमें देश के सभी कोनों, सभी आस्थाओं और सभी पेशों को मानने 
वाले लोगों ने शक्तिशाली, आत्मविश्वासपूर्ण और फिर से उभरते हुए भारत के निर्माण 
के लिए साथ मिलकर काम किया था। 


जैसे-जैसे हम एक नई शताब्दी और नई सहतस्त्राबिदि की ओर बढ़ रहे हैं, 
वैसे-वैसे भारत के राष्ट्रीय नवजीवन की रचना का मिशन हमें पुकार रहा है, देश 
की सरकार को और आम लोगों को भी। पहली जरूरत यह है कि हम सार्वजनिक 
जीवन और संस्थानों की विश्वसनीयता को फिर से बहाल करें। इन संस्थानों को 
फिर से राज्य के मजबूत और स्वतंत्र स्तम्भ बनाएं | 


दूसरी कुंजी सभी स्तरों, समाज के सभी वर्गो से प्रतिभाओं को जुटाना है। 
मुझे 50 साल पहले की हर भारतीय के रोमांचक स्पंदन की अभी भी याद है, जब 
हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। हर भारतीय सोचता था कि अब भारत महान 
यात्रा पर निकलेगा। तब सर्वोत्तम प्रतिभाओं को राष्ट के पुनर्निर्माण में जोड़ा गया 
था। हम वैसी ही रचनात्मक उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं, ताकि प्रतिभाओं को 
जुटाया जा सके। सरकार देश के कोने-कोने से प्रतिभाओं को खोजेगी। एक ऐसी 
विश्वस्तरीय कार्यसंस्कृति और कामकाजी वातावरण का निर्माण करेगी, जिससे सर्वोत्तम 
प्रतिभाएं यहीं रहकर देश का निर्माण कर सकें। जो बाहर काम कर रहे हैं, वे 
लौट सकें और अपनी असाधारण क्षमताओं को अपने देश के लिए लगा सकें। 


वैसे आज मैं नीतियों और कार्यक्रमों की बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन 
फिर भी पांच उद्देश्यों की चर्चा मैं जरूर करूंगा। यह मेरे दिल की बातें हैं, यह 
मेरी सरकार के उद्देश्य हैं, इन्हें प्राप्त करने के लिए सरकार जुटेगी। 

° मेरी सरकार ऐसे कदमों को उठाने के लिए कटिबद्ध है, जिनसे भारत का 
खाद्यान्न उत्पादन अगले 10 वर्षो में दोगुना हो जाएगा। वास्तव में यह खतरे 
का संकेत है कि खाद्यानों की प्रति व्यक्ति प्राप्ति, जो कि पहले ही कम थी, 
अब और भी घटती जा रही है। यह चिंता का विषय है। 


° मेरी सरकार-पेयजल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा और स्वच्छता के स्तर में 
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सुधार और तेजी से विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। खास तौर से पांच साल के 
भीतर देश के प्रत्येक रिहायशी क्षेत्र में हम पीने का साफ पानी उपलब्ध करा देंगे । 


° मेरी सरकार भारत के बुनियादी आर्थिक ढांचे-ऊर्जा, सड़क, यातायात, दूरसंचार 
और वित्तीय सेवाओं में तेजी से विस्तार और सुधार के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि 
यह रोजगार पैदा करने और विकास के इंजन का भी काम कर सकें। 


° मेरी सरकार एक राष्ट्रीय जल नीति बनाएगी, ताकि पानी की एक बूंद भी व्यर्थ 
न जाए, और हम अपने जल संसाधनों को स्वच्छ रख सकें। यह याद रखने 
लायक बात है कि हमारा देश हमेशा पवित्र नदियों का सम्मान करता है। 


° मेरी सरकार, भारत को सूचना टेक्नोलोजी के क्षेत्र में एक विश्व शक्ति बनाने 


की भरपूर कोशिश करेगी; खास तौर से, भारत को 10 वर्षो के भीतर साफ्टवेयर 
के सबसे बड़े उत्पादकों और निर्यातकों में से एक बनाने की। 


इस पवित्र राष्ट्रीय मिशन में मैं अपने मेहनतकश किसानों, मजदूरों, अध्यापकों, 
सरकारी कर्मचारियों, वकीलों, डाक्टरों, इंजीनियरों, व्यापारियों, व्यवसायियों और बाकी 
सब पेशों के लोगों को सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रित करता हूं। खासकर, इस 
समाज के सबसे कमजोर वर्ग को, इस अभियान में भागीदारी बनाने के लिए तैयार 
करना हमारा एक विशेष उद्देश्य होगा। मेरे दिमाग में अनुसूचित जाति, जनजाति 
और अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब लोग हैं। ठीक ही कहा गया है कि इन वर्गो को 
कईयों ने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। लेकिन उन्होंने उनकी असली 
समस्याओं-अपर्याप्त शिक्षा, कुपोषण आदि को जस का तस छोड़ दिया । 


इसका एक विपरीत उदाहरण भी है। मैं चाहता हूं कि देशवासी इसका अनुसरण 
करें। यह उदाहरण डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन का है। एक सदाशयी राजा 
ने इस छोटे बच्चे में प्रतिभा की चमक देखी। उन्होंने और कळ अन्य लोगों ने 
मिलकर उसकी शिक्षा का भार उठा लिया और देखिए उस बच्चे ने आगे चलकर 
कितनी बुलंदियों को छुआ। राजीव गांधी के काल में सर्वाधिक गरीब वर्गों के बच्चों 
को चुनकर और अच्छे-से-अच्छे स्कूल खोलकर उन्हें सर्वोत्तम शिक्षा देने की बहुत 
अच्छी योजना बनाई गई थी। बहुत से अच्छे विचारों की तरह यह योजना भी 
मुरझा गई। मैं उसे फिर से चालू करने और कई गुना बढ़ाने का उत्सुक हूं। 


महिलाओं की स्थिति कई तरह से कठिनाइयों से भरी है। लेकिन महिलाएं 
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हमारे भविष्य की धुरी हैं। अगर देश की आधी आबादी प्रतिकूल और असुविधाजनक 
स्थिति में रहती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि देश का विकास हो रहा है। 
उसका विकास हो ही नहीं सकता। इस संबंध में हरेक अध्ययन का यही निष्कर्ष 
है कि नारी साक्षरता और नारी स्वास्थ्य समग्र विकास की कुंजियां हैं। दस वर्ष 
में महिलाओं की साक्षरता को दोगुनी कर देना और बेटियों व माताओं की चिकित्सा 
सुविधाओं को एक बड़ी हद तक सुधार देना, महिलाओं के स्वाभिमान की रक्षा करना, 
लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण के जरिए महिलाओं को अधिकार देना, 
यह केवल वे उद्देश्य नहीं हैं जिनके लिए मेरी सरकार काम करेगी, बल्कि ये तो 
वो उद्देश्य हैं, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से मानीटर PET | 


केन्द्र-राज्य संबंध एक और अहम क्षेत्र है, जिसके ढांचे के ताने-बाने की फिर 
से रचना की जाएगी। मैं विशेष रूप से राज्यों के हाथ में वित्तीय और प्रशासनिक 
पहल सौंपने के बारे में उत्सुक हूं । जैसे लाइसेंस-कोटा राज ने व्यक्तियों की प्रेरणा 
और पहल का दम घोट दिया, वैसे ही निर्णय के अधिकारों के केन्द्रीकरण और 
दिल्ली के कार्यकलापों ने सभी स्तरों पर प्रशासन की पहल और प्रेरणा को Fras 
डाला । 


पहले कदम के रूप में सरकार जल्दी ही कानूनी और प्रशासनिक परिवर्तन 
के तरीके निकालेगी, जिससे राज्यों में ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए सीधे निर्णय किए 
जा सकें | यहां तक कि पन्द्रह सौ करोड़ रुपये तक के सीधे विदेशी पूंजी-निवेश का 
फैसला राज्यों के स्तर पर किया जा सकेगा। ऐसे क्षेत्रों के बारे में मेरा मानना है 
कि केन्द्रीय सरकार का काम सिर्फ दिशा-निर्देश के लिए रूप-रेखा तय कर देना है। 
अगर प्रस्ताव दिशा-निर्देशों के दायरे में है तो परियोजना से संबंधित निर्णय राज्यों 
के अधिकार क्षेत्र में होगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ख्यमंत्री और उनके साथी 
मंत्रियों को रोजमर्रा की मंजूरियों के लिए आए दिन दिल्ली न दौड़ना पड़े और वे 
अनावश्यक और अंतहीन वार्ताओं से बच सकें। 


मैं कुछ शब्द अपने पड़ोसियों के लिए कहना चाहूंगा। पिछले कुछ वर्षों की 
बेहतरीन उपलब्धियों में, एक खास तौर से महत्वपूर्णं है। लगभग सभी पड़ोसियों 
के साथ हमारे संबंधों में सुधार आया है। मेरी सरकार इसे और आगे बढ़ाने की 
हर संभव कोशिश करेगी! सबके साथ मित्रता के मजबूत संबंध बनाते जाने का 
हमारा इरादा है । चूंकि हम तुलना में बडे देश हैं, हम अपने पड़ोसियों की आवश्यकताओं 
और आकांक्षाओं के बारे में संवेदनशील होंगे। 

Eo बात भिती अना पड़ोसियों पर लागू' होती है, उतनी ही पाकिस्तान पर 
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भी। हमारे संबंध अनावश्यक तनावों के कारण बिगड़े रहे हैं और आज भी सामान्य 
नहीं हुए हैं। लेकिन हमारी जिन्दगियां एक-दूसरे के साथ गुथी हुई हैं। मैं मानता 
हूं कि एक सम्पन्न और प्रसन्न पाकिस्तान इस उप-महाद्वीप के लिए लाभदायक होगा, 
विशेष रूप से भारत के लिए। आप मानकर चलें कि जब कभी भी इस्लामाबाद 
के साथ संबंधों में सुधार की रंचमात्र भी संभावना बनी तो मेरी सरकार एक कदम 
आगे जाकर उस अवसर का उपयोग करेगी | 

मैंने जान बूझकर कुछ सामान्य बातों की चर्चा की है, विशेष कार्यक्रमों की 
नहीं। एक बात तो यह है कि ऐसे कार्यक्रमों के बारे में घोषणाओं के और भी 
बहुत से मौके आएंगे, और इसलिए भी कि मेरी एक धारणा है। देश किसी एक 
गलत नीति के कारण पिछड़ा हुआ नहीं है, बल्कि भाषण और विचार की बहुत-सी 


गलत आदतों के कारण हम पीछे रह गए हैं। हम इसकी ओर ध्यान दें तो आगे बढने 
का रास्ता खुद-ब-खुद बनता जाएगा। 


अपने संतों के उपदेशों को याद कीजिए। कोई भी व्यक्ति मातृभूमि की सेवा 
अपनी जगह से ही कर सकता है। इसके लिए किसी उच्च पद की जरूरत नहीं 
है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में उत्कृष्टता दिखाएं। अगर आप बचत करते 
हैं तो और भी ज्यादा बचत करें। अगर आप ब्लड बैंक चलाते हैं तो पूजा भाव 
से चलाइए। संभावना और उत्कृष्टता की पराकाष्ठा की ओर जाइए-योग: कर्मसु 
कौशलम्‌। और जो कुछ भी अच्छा करते हैं, उसे जनता जनार्दन को समर्पित कर 
दीजिए। उस गिलहरी की तरह, जिसने सेतुबंध बनाने में बालू के एक के बाद एक 
कण लाकर भगवान राम की मदद की थी। 


=j 


सर्वे भवन्तु सुखिनः 
सर्वे सन्तु निरामयाः 
सर्वे भद्राणि पण्यंतु 
सा कश्चित दुःख भाग भवेत! 


3 q 


सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी जनों का कल्याण हो, किसी को भी 
दुख न भोगना पड़े। 


संतों की इस प्राचीन प्रार्थना को साकार करने का हमारी सरकार उपकरण 
बने बस यही कामना है। 
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भारत परमाणु क्षमता सम्पन्न 


आज अपराहन 3 बजकर 45 मिनट पर भारत ने पोखरण रेंज में तीन भूमिगत 
परमाण परीक्षण किए। आज के परीक्षणों के लिए विखंडन प्रणाली, निम्न क्षमता वाली 
(लो ईल्ड) प्रणाली और ताप-परमाणु प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। अपेक्षित परिणाम 
आशा के अनुरूप 


माप से इसकी भी पुष्टि हुई है कि वातावरण में रेडियोधर्मिता नहीं फैली èI 
यह मई 1974 में किए गए परीक्षण की तरह नियंत्रित विस्फोट थे। मैं इन सफल 
परीक्षणों के लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को हार्दिक बधाई देता हूं । 


प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी सफल परमाणु परीक्षण के बाद भारतीय 
वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए, नई दिल्‍ली, 11 मई 1998 


पोखरण में परमाणु परीक्षणों की घोषणा से संबंधित वक्‍तव्य, नई दिल्ली, 11 मई 1998 
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मैं सवन को उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ हूं, 
जो घटनाएं सत्रावसान के दौरान घटी हैं। 11 मई 1998 को भारत ने तीन भूमिगत 
परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न किए। 13 मई को दो और भूमिगत परीक्षण 
करके परीक्षणों की योजनाबद्ध श्रृंखला को पूरा किया गया। मैं चाहूंगा कि यह सदन 
उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा रक्षा-कर्मियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने 
के लिए मेरे साथ शामिल हो, जिनकी अद्वितीय सफलता ने हमें राष्ट्रीय गौरव और 
आत्मविश्वास की भावना से ओत-प्रोत होने का अवसर प्रदान किया है। महोदय, अपने 
इस वक्‍तव्य के अलावा, मैं भारत की 'परमाणु नीति का विकास” शीर्षक के अंतर्गत 
दस्तावेज सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। 


सन्‌ 1947 में जब राष्ट्रों के समूह में अपना उपयुक्त स्थान लेने के लिए 
भारत का उदय एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हुआ था, तब परमाणु युग की शुरूआत 
हो चुकी थी। तब हमारे नेताओं ने आत्मनिर्भरता तथा विचार और कार्य की स्वतंत्रता 
के विकल्प के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। हमने शीत युद्ध के प्रतिमान को 
अस्वीकार कर दिया तथा गुट-निरपेक्षता के और कठिन रास्ते को चुना। हमारे नेताओं 
ने महसूस किया कि परमाणु शस्त्र से मुक्त विश्व न सिर्फ भारत की सुरक्षा, अपितु 
सभी राष्ट्रों की सुरक्षा में अभिवृद्धि करेगा। यही कारण है कि निरस्त्रीकरण हमारी 
विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधारस्तंभ था और है। 


पचास के दशक के दौरान भारत ने सभी परमाणु शस्त्र परीक्षणों पर रोक 
लगाने का आहवान करने की पहल की। 2 अप्रैल 1954 को लोकसभा को संबोधित करते 
हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी स्मृति में हम आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे 
हैं, ने कहा था, “परमाणु, रासायनिक और जैविक ऊर्जा तथा शक्ति का उपयोग व्यापक 
विनाश के लिए हथियार बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।” उन्होंने परमाणु 
weal के निषेध और इसकी समाप्ति के लिए वार्ताओं तथा आंतरिक रूप से परमाणु 
परीक्षणों को रोकने के लिए यथास्थिति समझौते का आह्वान किया । इस आह्वान 
पर ध्यान नहीं दिया गया। 


सन्‌ 1965 में गुट-निरपेक्ष देशों के एक छोटे समूह के साथ भारत ने 
अंतरराष्ट्रीय अप्रसार करार का एक विचार रखा था, जिसके अंतर्गत परमाणु शस्त्र 


परमाणु परीक्षणों की सफलता पर संसद में दिया गया वक्तव्य, नई दिल्ली, 27: मई 1998 
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प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण में परमाणु परीक्षण स्थल का 
अवलोकन करते हुए, 20 मई 1998 
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सम्पन्न देश अपने शस्त्रागारों का परित्याग करने के लिए सहमत हों, बशर्ते कि अन्य 
देश भी इस प्रकार के शस्त्रों का विकास करने और उन्हें प्राप्त करने में संयम 
बरतें। अधिकारों और बाध्यताओं के इस संतुलन को स्वीकार नहीं किया गया। 60 
के दशक में हमारी सुरक्षा चिंताएं' और बढ़ गईं। हमारे देश ने सुरक्षा की गारंटी 
मांगी, लेकिन जिन देशों से यह मांग की गई थी, वे हमारे प्रत्याशित आश्वासनों 
को पूरा करने में असमर्थ रहे। इसके परिणामस्वरूप, हमने स्पष्ट कर दिया था 
कि हम अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं। 


पांच अप्रैल 1968 को लोकसभा ने अप्रसार संधि पर बहस की थी। प्रधानमंत्री 
स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने सदन को आश्वस्त किया कि हमारा आत्म-ज्ञान और राष्ट्रीय 
सुरक्षा के विचार ही पूर्णत: हमारा दिशा-निर्देशन करेंगे । यह संक्रांति काल था और 
उस समय इस सदन ने राष्ट्रीय सर्वानुमति का परिचय देते हुए तत्कालीन सरकार 
के निर्णय को उचित ठहराया था। 


अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने का हमारा निर्णय हमारे आधारभूत उद्देश्य 
को ध्यान में रखते हुए किया गया था। 1974 में, हमने अपनी परमाणु क्षमता का 
प्रदर्शन किया था। उसके बाद आने वाली सरकारों ने भारत के परमाणु विकल्प को 
सुरक्षित रखने के लिए उस संकल्प और राष्ट्रीय इच्छा को ध्यान में रखते हुए सभी 
आवश्यक कदम उठाए। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर न करने के 1996 


के निर्णय के पीछे यही मूल कारण था, सदन ने उस निर्णय का भी सर्वसम्मति से 
स्वागत किया था। 


इसी बीच 80 और 90 के दशकों में परमाणु और प्रक्षेपास्त्र अप्रसार के 
परिणामस्वरूप हमारे सुरक्षा वातावरण में क्रमिक रूप से हास दिखाई दिया। हमारे 
आस-पड़ोस में परमाणु शस्त्रों की होड़ बढ़ी है और अत्याधुनिक प्रक्षेपण प्रणालियों 
को शामिल किया गया है। इसके अलावा, भारत विदेशी सहायता प्राप्त और दुष्प्रेरित 
आतंकवाद, उग्रवाद और परोक्ष युद्ध का भी शिकार हुआ है। 


विश्व स्तर पर परमाणु हथियार मुक्‍त विश्व की दिशा में अग्रसर, निर्णायक 
और अपरिवर्तनीय कदम उठाने का कोई संकेत नहीं मिला है। इसके बजाए, अप्रसार 
संधि को उन पांच देशों के हाथों में परमाणु शस्त्रों की मौजूदगी को अविच्छिन्न 
बनाते हुए अनिश्‍चित काल तक बिना शर्त के विस्तारित किया गया। 


ऐसी परिस्थितियों में सरकार को एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा। 
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एकमात्र कसौटी जिसने हमारा सही मार्ग प्रशस्त किया, वह थी- हमारी राष्ट्रीय 
सुरक्षा । ये परीक्षण पहले से तैयार की गई नीतियों के अनुक्रम में किए गए थे, 
जिन्होंने इस देश को विचारों तथा व्यवहारों की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के 
मार्ग की ओर अग्रसर किया है। 


भारत एक परमाणु शस्त्र सम्पन्न देश है। यह एक वास्तविकता है, जिससे 
इन्कार नहीं किया जा सकता है। यह ऐसी कोई प्रदत्त चीज नहीं है, जिसे हम चाहते 
हैं, और न ही कोई ओहदा है जो दूसरे हमें दें। यह तो हमारे वैज्ञानिकों तथा 
इंजीनियरों द्वारा प्रदत्त एक राष्ट्रीय धरोहर है। यह विश्व की आबादी के छठे भाग 
वाले इस भारत का अधिकार है। हमारी सुदृढ़ क्षमता, हमारे उत्तरदायित्व की भावना 
को बढ़ाती है। हमारा इरादा इन हथियारों का प्रयोग आक्रमण के लिए अथवा किसी 
देश के खिलाफ भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है। ये हथियार आत्मरक्षा के लिए 
हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत को कोई परमाणु खतरा नहीं है 
अथवा भारत पर कोई बल प्रयोग नहीं कर सकता है। हमारा इरादा हथियारों की 
दौड़ में शामिल होना नहीं है। 


विगत काल में हमने कई पहल की हैं। हमें खेद है कि अन्य परमाणु शस्त्र 
सम्पन्न राष्ट्रों से इन प्रस्तावों पर सकारात्मक जवाब नहीं मिला। वस्तुत: यदि उनका 
जवाब सकारात्मक होता तो हमें अपने वर्तमान परीक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता 
नहीं पड़ती। परमाणु हथियारों पर रोक के लिए वार्ता शुरू करने का आह्वान करने 
में हम आगे रहे हैं तथा आगे रहेंगे, ताकि इस चुनौती से उसी प्रकार निपटा जा 
सके, जिस प्रकार जैविक हथियारों और रासायनिक हथियारों से सम्बद्ध समझौतों के 
माध्यम से दो अन्य महाविनाशक हथियारों से निपटे थे। 


भारत परम्परागत रूप से एक बहिर्मुली दृष्टि रखने वाला देश रहा है । संयुक्त 
राष्ट्र जैसे संगठनों में हमारी सक्रिय भागीदारी बहुपक्षीयवाद के प्रति हमारी दृढ़ 
वचनबद्धता प्रकट करती है। यह वचनबद्धता जारी रहेगी। हाल के वर्षो में शुरू 
की गई आर्थिक उदारीकरण की नीतियों से हमारे क्षेत्रीय और सार्वभौमिक संबंध और 
बढ़े हैं तथा मेरी सरकार इन संबंधों को प्रगाढ और मजबूत बनाने का इरादा रखती | 

हमारी परमाणु नीति संयम और खुलेपन से ओत-प्रोत है। हमने न तो 1974 
में और न ही अब 1998 में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय करार का उल्लंघन किया है। 
1974 में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर लेने के बाद 24 वर्षो तक संयम बरतने 
का अपने-आप में एक बेजोड़ उदाहरण है। तथापि, संयम से सामर्थ्य बढ़ता है। यह 
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किसी अनिर्णय अथवा संशय पर आधारित नहीं हो सकता। हाल ही में भारत द्वारा 
की गई परीक्षणों की श्रृंखला ने शंकाओं का निवारण कर दिया है। इससे जुड़ी 
कार्रवाई संतुलित थी, यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा परिकलन के अपरिवर्तनीय घटक 
को बनाए रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकता थी | 

तत्पश्चात, सरकार ने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि भारत अब इन 
पर अपनी ओर से प्रतिबंध लगा देगा तथा भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करने 
से बचा रहेगा। हमने इस घोषणा को विधिवत औपचारिक रूप प्रदान करने की 
दिशा में अग्रसर होने की अपनी इच्छा का भी संकेत दिया है। 

यह सदन भारत की जनता तथा विश्व के विभिन्न भागों से प्राप्त हुई विभिन्न 
प्रतिक्रियाओं से अवगत है। हमारे नागरिकों का व्यापक समर्थन हमारी शक्ति का 
स्रोत है। इससे यह नहीं प्रकट होता कि यह निर्णय सही था अपितु यह भी जाहिर 
होता है कि हमारे देश को संकेन्द्रित नेतृत्व की आवश्यकता है, जो राष्ट्र की सुरक्षा 
आवश्यकताओं पर ध्यान दे। इसे मैं पुनीत कर्तव्य के रूप में करने का संकल्प लेता 
हूं। हमें विदेशों में रह रहे भारतीयों से प्राप्त भावोद्गारपूर्ण समर्थन से अत्यधिक 
खुशी मिली है। उन्होंने एक स्वर में हमारी कार्रवाई के समर्थन में अपने उद्‌गार 
व्यक्त किए हैं। भारत के नागरिकों तथा विदेशों में रह रहे भारतीयों के प्रति मैं 
अपना आभार प्रकट करता हूं। हम आने वाले कठिन समय में भारत के नागरिकों 
तथा विदेशों में रह रहे भारतीयों से समर्थन की आशा करते हैं। 

अपनी स्वाधीनता के इस 50वें वर्ष में, हम इतिहास के यादगार क्षणों में हैं। 
सरकार के निर्णय का मूलाधार उसी नीति के सिद्धान्त पर आधारित है, जिसने पांच 
दशकों तक हमारा मार्ग प्रशस्त किया। ये नीतियां राष्ट्रीय सर्वसम्मति के कारण ही 
निरन्तर सफल हुई हैं। इस मतैक्य को कायम रखना जरूरी है, क्योंकि हम अगली 
सहत्त्राब्दी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के मेरे वक्तव्य में तथा सदन के सभा पटल 
पर रखे गए कागजात में मैंने सरकार के निर्णय के मूलाधारों की विस्तार से चर्चा 
की है तथा भविष्य के हमारे प्रस्तावों का उल्लेख किया है। वर्तमान निर्णय और भावी 
कार्रवाइयां प्राचीन सभ्यता की संवेदनशीलताओं और बाध्यताओं, उत्तरदायित्व और 
नियंत्रण की भावना के प्रति वचनबद्धता को परिलक्षित करना जारी रखेंगे, लेकिन यह 
नियंत्रणं संशयो और आशंकाओं के बजाए कार्रवाई के प्रति आश्वासन से उत्पन्न होगा | 
विजयोल्लासवाद से बचते हुए हमें अपने साजे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक 
साथ मिलकर यह सुनिश्चित करते हुए कार्य करना चाहिए कि हम जैसे ही नई 
सहस्त्राब्दौ में प्रवेश करें, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उचित स्थान मिले। 


a 
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परमाणु परीक्षण : राष्ट्र की 
सुरक्षा के लिए 


आप गर्मी के इस मौसम में दूर-दूर से यहां ees हुए हैं, मुझे बधाई देने के 
लिए, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। आज सारा देश उन वैज्ञानिकों को 
बधाई दे रहा है, इंजीनियरों को, फौज के हमारे अफसरों को और जवानों को, जिन्होंने 
देश की रक्षा के लिए पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया। सारे देश 
की शक्ति इस परमाणु परीक्षण के सफल प्रयोग के रूप में प्रकट हुई, बरसों का 
प्रयास सफल हुआ। 


भारत की परम्परा आक्रमणकारी की, अन्याय की, अत्याचारी की नहीं रही 
है। भारत की परम्परा बलिदान की रही है, समर्पण की रही है, सम्मान की रक्षा 
के लिए जान हथेली पर रखकर मैदान में कूदने की रही है। हमें बार-बार हमलों 
का शिकार होना पड़ा। हम हमला करने कहीं गए नहीं थे। लेकिन हम विभाजित 
थे, बंटे थे, अपने-अपने दायरे में सीमित थे, इस कारण हमने अपनी आजादी बार-बार 
खोई। लेकिन, यह भी सच है कि लड़ाई के लिए हमारी तैयारी हमेशा चलती रही, 
लडाई हमेशा चलती रही । हमने हार को जीत में बदला, आक्रमणकारी को, अत्याचारी 
को मंह-तोड जवाब दिया । देश की रक्षा के लिए, हर धर्म की रक्षा के लिए हमने 
जो तलवार उठाई, उसको तब तक म्यान में नहीं जाने दिया, जब तक हमने विजय 


प्राप्त नहीं कर ली। 


पिछले 8-10 सालों में पंजाब ने जो कुछ भुगता, आप कहानी जानते हैं। 
अब पंजाब में शांति है। हम आशा करते हैं कि हमें शांति बनाए रखने में सफलता 
मिलेगी । कोई बाहर से आकर हमारी शांति भंग नहीं करेगा। हम कहीं दूसरे देश 
में जाकर उसकी शांति को भंग करें, ऐसा नहीं होगा। हम पड़ोसी के साथ पड़ोसी 
के धर्म के अनुसार रहना चाहते हैं। लेकिन अगर पड़ोसी हमारे देश में दखल दे 
शांति को #ंग करने की कोशिश करे तो फिर अपनी रक्षा करना, अपनी हिफाजत 
करना यह हमारा काम है और हम यह कर रहे हैं। इसके बारे में किसी के मन 
में कोई सदेह नहीं होना चाहिए। परमाणु बम को बनाने के पीछे यही उद्देश्य है। 
विनाश का उद्देश्य नहीं है, आत्मरक्षा का उद्देश्य है। अब हमारे पड़ोसी ने भी 
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हमने जब देखा कि हमारे आस-पास एटमी हथियार इकट्ठे हो रहे हैं, अमन 
के खतरे में ust का डर है तो हमने फैसला किया कि हम अपने वैज्ञानिकों को, 
अपने साइंटिस्टों को, इंजीनियरों को इस बात की इजाजत दें कि वो मुल्क को इस 
लायक बना सकें कि उस हद तक एटमी परीक्षण कर सकें कि जिस हद तक हिन्दुस्तान 
के बचाव के लिए और अमन को बनाए रखने के लिए जरूरी हो। यह काम पोखरण 
में पूरा हो गया। हमने ऐलान कर दिया कि अब हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे | 


हमने कुछ और भी कदमों का ऐलान किया है। दुनिया के जिन मुल्कों के 
पास एटमी हथियार हैं - और पांच बड़े-बड़े मुल्क हैं - उनसे हम उम्मीद करते 
हैं कि वे अपने हथियारों को खत्म करने का प्रोग्राम बनाएं, जिससे हिन्दुस्तान और 
उसके आस-पास अमन हो। इतना ही काफी नहीं है, सारी दुनिया में अमन हो सके। 
देखें, दुनिया वाले इस समझदारी की आवाज को सुनते हैं या नहीं सुनते। दुनिया 
में dod होती हैं, तकरीरें की जाती हैं. सम्मेलन बुलाए जाते हैं, मगर एटमी हथियार 
खत्म करने की तरफ कोई सार्थक कदम नहीं उठाया जाता। 


पोखरण ने एक बार सारी दुनिया को झकझोर दिया है: खासकर जो बड़े मुल्क 
हैं, वो सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने 
भी कहा कि न्यूक्लियर डिसाममिंट के बारे में फिर से सोचने की जरूरत है। हम 
उसमें जोड़ना चाहते हैं कि कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कुछ करने की जरूरत 
है। हम एटमी निरस्त्रीकरण के हक में हैं। हम ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं, अपने 
पड़ोस में ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं. जिसमें एटमी हथियार न हों, लोगों का 
ध्यान रोजमर्रा की कठिनाइयों को कम करने की ओर लगे, देश में खुशहाली आए, 
हरेक के पास रोजगार हो, गरीबी और अमीरी की खाई पटे, सबको इन्साफ मिले, 
सबकी हिफाजत हो। 

आज भारत में सब ओर शांति है, कोई तनाव नहीं है। जुनून की भड़काने 
वाले भाषण नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम जहां सीमा पर शांति बनाए, रखना चाहते 
हैं, देश के भीतर भी शांति बनाए रसना चाहते हैं। हरेक नागरिक की हिफाजत 
हो, कोई मजहब माने, कोई भाषा बोले, किसी सूबे में रहे, कोई धंधा करे, कोई 
काम करे, मगर जिन्दगी सबकी अनमोल है, जिन्दगी की हिफाजत होनी चाहिए। 
जिन्दगी को सजाया-संवारा जाना चाहिए और जिन्दगी के रास्ते में जो कांटे बिछे 
हैं, उनको निकाला जाना चाहिए और हरेक की जिन्दगी में फूल बिछ जाएं, ऐसे 
हालात बनाने चाहिएं। थे नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है। लेकिन हमने मुश्किल 
काम को आसान करने का फैसला किया है। इसे पूरा करने का फैसला किया है। 
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आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करना 
चाहता हूं। हम देश में एकता बनाए रखें, यह जरूरी है। देश में अमन रहे, यह 
बहुत आवश्यक है। भाईचारा बढ़े, हम सब लोग मिल-जुलकर अपने सवाल हल करें 
यह सब सरकार की कोशिश है। आप इस कोशिश में हिस्सा बंटाएं। इसके लिए 
मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 


परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति 
भारत की प्रतिबद्धता 


मां ननीय सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 6 जून, 1998 को पारित 
प्रस्ताव के बारे में मालूम होगा। इस सम्बन्ध में देश की स्थिति के बारे में, मैं सदन 
को विश्वास में लेना चाहता हूं। 


हमें खेद है कि सुरक्षा परिषद ने जिस तरह से जो प्रस्ताव तैयार और पारित 
किया है, वह अपने उद्देश्यों के बारे में पूरी तरह से अनुपयोगी है । प्रस्ताव में परमाणु 
अप्रसार के बारे में कई संदर्भ दिए गए हैं। जैसा कि सदन में मैंने अपने पहले वक्तव्य 
में कहा था कि हम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के उत्तरदायी और प्रतिबद्ध सदस्य हैं । प्रस्ताव 
में हमसे परमाणु हथियारों के परीक्षण संबंधी कोई भी विस्फोट न करने को कहा 
गया है। भारत के मामले में ऐसे किसी आग्रह का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हमने 
पहले ही स्वेच्छा से प्रतिबंध लगा दिया है। हमने इस वचन को कानूनी बाध्यता में 
बदलने के तोर-तर्राकों का पता लगाने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की है। और 
फिर, जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में हमने स्पष्ट कर दिया है कि विखंडनीय 
सामग्री प्रतिबंध संधि के बारे में बहुपक्षीय बातचीत के लिए हम तैयार हैं। लेकिन, 
ऐसी बातचीत से पहले ही विखंडनीय सामग्री के उत्पादन पर एकतरफा रोक लगाने 
के बारे में हमसे वचनबद्ध होने की अपेक्षा करना ठीक नहीं है। परमाणु अप्रसार 
के प्रति अपनी वचनबद्धता को बनाए रखते हुए हम परमाणु सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों 
के निर्यात पर कड़ाई से नियंत्रण बनाए हुए हैं। इस संबंध में हमारा रिकार्ड एकदम 
साफ है और ऐसे कई देशों से बेहतर भी है, जो परमाणु अप्रसार संधि (एन.पी. 
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के बारे में संसद में दिए गए वक्तव्य का हिन्दी 
रूपांतर, नई दिल्ली, 8 जून 1998 
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टी) पर हस्ताक्षरकर्ता हैं या परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्य हैं या फिर जो 
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। 


फिर भी, प्रस्ताव में किया गया आग्रह कि हमें अपने परमाणु कार्यक्रम या 
प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम रोक देने चाहिएं, हमें स्वीकार्य नहीं है। इस संबंध में निर्णय उचित 
व उत्तरदायी ढंग से हमारे अपने आकलन और राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं 
के आधार पर सरकार द्वारा लिया जाएगा। यह अधिकार, जो हम अपने लिए मांगते 
हैं, कोई नई बात नहीं है, यह प्रत्येक प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्र का अधिकार है तथा 
एक ऐसा अधिकार है, जिसे पिछले 50 सालों से इस देश की हरेक सरकार ने मजबूती 
से बनाए रखा है। 


प्रस्ताव की एक जबर्दस्त कमी यह है कि इसमें इस बात को एकदम छोड़ 
दिया गया है कि परमाणु अप्रसार का मसला कोई क्षेत्रीय मसला नहीं है, बल्कि इसे 
भेदभाव रहित विश्व संदर्भ में देखना होगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 
में सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्था-अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उस निर्णय का हवाला 
तक नहीं है, जिसमें न्यायालय ने परमाणु हथियारों की तर्कसंगति पर उंगली उठाई 
थी और उन्हें समाप्त करने के लिए तत्काल बातचीत करने का आग्रह किया था । 
इस सदन में रखे गए 'भारत की परमाणु नीति का विकास” सम्बन्धी पत्र में हमने 
परमाणु अप्रसार के प्रति अपनी वचनबद्धता को दुहराया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना 
चाहूंगा कि परमाणु हथियारों वाले अन्य देशों के विपरीत, जिन्होंने अपने परमाणु 
हथियारों के जखीरे पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखना पसंद किया है, भारत की 
ऐसी कोई मंशा नहीं है। सरकार ऐसी पहल करने के लिए तैयार है, जो सभी परमाणु 
हथियारों को नष्ट करने के लिए विश्वव्यापी संधि की दिशा में शुरूआत कर सकें। 
हाल ही में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों को शांति और स्थायित्व के लिए 
एक खतरे के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास पूरी तरह भ्रमित और अनावश्यक 
है। हमारी नीतियों को इस रूप में, सरकार द्वारा हाल ही में विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण 
ढांचे और क्षेत्रीय संदर्भ, दोनों ही में घोषित रचनात्मक प्रयासों को नजरंदाज कर 
दिया गया है, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। हमारे परीक्षण तो एक दोषपूर्ण 
परमाणु अप्रसार व्यवस्था के कारण जरूरी हो गए थे तथा इसीलिए हम स्पष्ट रूप 
से इस धारणा को अस्वीकार करते हैं कि इनसे क्षेत्रीय या विश्वव्यापी सुरक्षा पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 

सरकार ने परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार संबंधी सभी मसलों पर प्रमुख 
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वार्ताकारों के साथ सार्थक बातचीत करने की इच्छा व्यक्‍त की है। पिछले सप्ताह 
विशेष दूत श्री बृजेश मिश्र ने इस संबंध में पेरिस और लंदन की यात्रा की । उन्होंने 
दोनों राजधानियों में वरिष्ठतम स्तरों पर बातचीत की। अन्य देशों के साथ भी वार्ता 
की योजना है। ये वार्ताएं एक प्रक्रिया के रूप में एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखी 
जानी चाहिए, जिनसे भारत की स्थिति की बेहतर समझ पैदा होगी। 


माननीय सदस्यों को मालूम है कि भारत ने सदैव ही पाकिस्तान के साथ परस्पर 
विश्वास और एक-दूसरे की समस्याओं के प्रति सम्मान के आधार पर शांतिपूर्ण, 
मैत्रीपूर्ण और परस्पर लाभकारी संबंधों की कामना की है। मैं दोनों सदनों में कह 
भी चुका हूं और मैं दुहराना चाहूंगा कि एक सुरक्षित और समृद्ध पाकिस्तान, भारत 
के हित में है। हमारे आपसी संबंधों की हमारी कल्पना, शक्ति मसलों के समाधान 
तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के लोगों को लाभान्वित करने वाले सहयोग 
को एक स्थायी ढांचे के निर्माण के प्रयासों से भविष्य तक भी जाती है। मैंने हाल 
ही में प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ को लिखा कि हमें अपने अतीत, पुरानी 
अवधारणाओं का कैदी बनकर नहीं रह जाना चाहिए। मैं आज भी उनसे कहता हूं 
कि आइए, बीती बातों को भुला दें, अपने बच्चों, पोते-पोतियों के कल्याण के बारे 
में सोचें । 

पाकिस्तान के साथ, हम सीधे द्विपक्षीय वार्ता के प्रति वचनबद्ध रहे हैं। इसमें 
देश की दृढ़ धारणा और विश्वास झलकता है कि निरंतर और रचनात्मक ढंग से 
सीधी बातचीत के जरिए ही हम अपने परस्पर संबंधों में आगे बढ़ सकते हैं। मैं 
पाकिस्तान के साथ सरकारी स्तर पर पुन: यथाशीघ्र बातचीत शुरू करने की अपनी 
इच्छा दुहराना चाहता हूं । शांति व स्थायित्व (विश्वासोत्पादक उपायों सहित), जम्मू-कश्मीर, 
आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग तथा सीमापार आतंकवाद समेत वार्ता के विषय पहले 
ही पहचाने जा चुके हैं। इन वार्ताओं की औपचारिकताओं के बारे में हमारे प्रस्ताव 
इस वर्ष जनवरी से पाकिस्तान के पास पड़े हैं। हमें उनके जवाब की प्रतीक्षा है। 
हमने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत 
में किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। 

माननीय सदस्यों ने कश्मीर के मसले को अंतराष्ट्रीय स्वरूप देने के प्रयासों 
पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीयकरण को स्वीकार करने का कोई 
प्रश्‍न ही नहीं उठता। सुरक्षा परिषद ने अपने प्रस्ताव में कश्मीर की चर्चा की है। 
यह हमें स्वीकार्य नहीं है और इससे यह वास्तविकता बदल नहीं जाती कि कश्मीर 
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भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान, जिस तरह कश्मीर 
का प्रस्ताव में उल्लेख किया है, उसकी ओर खींचना चाहूंगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा 
परिषद ने माना है कि भारत-पाकिस्तान के संबंधों का आधार द्विपक्षीय बातचीत होनी 
चाहिए और कश्मीर सहित अन्य लम्बित मामलों को परस्पर स्वीकार्य समाधानों से 
निपटाया जा सकता है। यह हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है । 


प्रगति का अग्रदूत 


मेर प्यारे देशवासी बहनो, भाइयो और बच्चो ! अपने देश की स्वतंत्रता की 51वीं 
वर्षगांठ पर मेरी ओर से आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। देखते-देखते आधी 
शताब्दी बीत गई। लगता है कल की ही बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी 
स्थान पर पहली बार हमारा प्यारा तिरंगा नीले आसमान में फहराया था। उसके 
पश्चात्‌ प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर इस ऐतिहासिक लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराने 
की परंपरा चलती आ रही है। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि यह सौभाग्य एक 
दिन मुझे भी मिलेगा। एक गरीब स्कूल मास्टर के लड़के का धूल और धुएं से भरी 
बस्ती से उठकर लाल किले की प्राचीर तक पहुंचना और स्वतंत्रता के पावन पर्व 
पर तिरंगा फहराना, यह भारतीय लोकतंत्र की शक्ति और क्षमता को उजागर करता है। 


हम सब जानते हैं कि यह आजादी हमें सस्ते में नहीं मिली है। एक तरफ 
महात्मा गांधीजी के नेतृत्व में आजादी के अहिंसात्मक आंदोलन में लाखों नर-नारियों 
ने कारावास में यातनाएं सहन की, तो दूसरी ओर हजारों क्रांतिकारियों ने हंसते-हंसते 
फांसी का तस्ता चूमकर अपने प्राणों का बलिदान दिया। हमारी आजादी इन सभी 
ज्ञात-अज्ञात शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की देन है। आइए, हम सब मिलकर 
इनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करें और प्रतिज्ञा करें कि हम इस आजादी 
की रक्षा करेंगे, भले ही इसके लिए सर्वस्व की आहुति क्यों न देनी पड़े। 


हमारा देश विदेशी आक्रमणों का शिकार होता रहा है। 50 वर्षो के इस छोटे 
से काल खण्ड में भी हम चार बार आक्रमण के शिकार हुए हैं। लेकिन हमने अपनी 
स्वतंत्रता और अखण्डता अक्षुण्ण रखी। इसका सर्वाधिक श्रेय जाता है हमारे सेना के 


बावनवें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन, दिल्ली, 15 
अगस्त 1998 
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जवानों को। अपने घर और प्रियजनों से दूर, अपना सर हथेली पर रखकर, ये. 
रात-दिन हमारी सीमा की रखवाली करते हैं। इसलिए हम अपने घरों में चैन की 
नींद सो सकते हैं । सियाचिन की शून्य से 32 अंश कम बर्फीली वादियां हों या पूर्वांचल 
का घना जंगल, कच्छ या जैसलमेर का रेगिस्तान का इलाका हो या हिंद महासागर 
का गहरा पानी, सभी स्थानों पर हमारा जवान चौकस खड़ा है। इन सभी जवानों 
को जो थल सेना, वायु सेना और जल सेना के साथ-साथ अन्य सुरक्षा बलों से 
संबंधित हैं, मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से बहुत-बहुत बधाईयां देता 
हूं और इतना ही कहता हूं कि हे भारत के वीर जवानो! हमें तुम पर गर्व है। 


सेना को समर्थन चाहिए जनता का। गत 50 वर्षो में किसानों और मजदूरों 
ने खेत-खलिहानों में, कल-कारखानों में देश की दूसरी रक्षा-पंक्ति को मजबूत किया 
है, हम यह भूल नहीं सकते। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, 'जय जवान, 
जय किसान।' मानो हर कोई एक दूसरे के बिना अधूरा है, एक दूसरे के बिना 
अपूर्ण है। मैंने अब इसमें नया आयाम जोड़ा है - जय विज्ञान | 


21वीं सदी में देश की सुरक्षा, देश का विकास बीती सदी के साधनों से नहीं 


; 
į 
A ; 


प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को 
संबोधित करते हुए, नई दिल्‍ली, 15 अगस्त 1998 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


26 अटल बिहारी वाजपेयी : चुने हुए भाषण 


किया जा सकता । हमें अपनी सेनाओं को अत्याधुनिक बनाना पड़ेगा, जिससे वे किसी 
भी संकट का डटकर मुकाबला कर सकें। हमारी स्वतंत्रता और अखण्डता अक्षुण्ण 
रख सकें। इसी उद्देश्य से और केवल इसी उद्देश्य से हमने 1] मई और 13 मई 
को पोखरण में अणु विस्फोट किया था। पोखरण का विस्फोट यह एक रात का 
खेल नहीं था। हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और हमारे सुरक्षा बलों 
के बरसों की तपस्या का यह फल था। 25 वर्ष पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस 
कार्य की नींव रखी थी, मैंने उस पर इमारत खड़ा करने का प्रयास किया है। 
मैं जानता हूं कि मैं केवल निमित्त मात्र हूं । इस महान उपलब्धि का सेहरा तो वैज्ञानिकों 
की कुशाग्र बुद्धि और जवानों की अतुलनीय मेहनत को जाता है। मैं इन सबको 
स्वतंत्रता के इस अत्यंत शुभ अवसर पर बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। 


मैं आप सबका भी बहुत आभारी हूं कि आपने परीक्षा की इस घड़ी में मुझे 
पूर्ण समर्थन देकर हौसला बढ़ाया। कुछ तत्वों को छोड़कर हर भारतीय, चाहे वह 
दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा हो, उसने इस कदम का स्वागत किया। मानो 
हममें से हर एक का माथा उस दिन उन्नत हुआ, सीना चौड़ा हुआ और हम एक 
स्वर से और ऊंचे स्वर में कहने लगे - “गर्व से कहो, हम भारतीय हैं”, क्योंकि 
उस दिन पोखरण में केवल अणु ऊर्जा का नहीं, राष्ट्र की ऊर्जा का भी प्रकटीकरण 
हुआ था। 


इसी क्षण मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत सदैव शांति का 
पुजारी था, है और रहेगा। हम शस्त्र का उपयोग आत्मरक्षा के लिए करना जानते 
हैं और चाहते हैं। हम परमाणु अस्त्र का प्रयोग आक्रमण के लिए नहीं करेंग। और 
इसीलिए हमने नये परमाणु परीक्षण पर अपनी ओर से पाबंदी लगा दी है। हमने 
स्वयं होकर दुनिया से परमाणु अस्त्र का पहला प्रयोग न करने का वायदा किया 
El हम यह सब न किसी के दबाव में कर रहे हैं, न किसी के डर से। हम केवल 
स्वेच्छा से इसलिए कर रहे हैं कि विश्व शांति और निरस्त्रीकरण में हमारी गहरी 
आस्था है। परमाणु अस्त्र रहित दुनिया, यह हमारा सपना है, जिसे हम साकार करना 
चाहते हैं। प्रारंभ में दुनिया के कुछ राष्ट्रों ने राष्ट्रीय सुरक्षा की हमारी आवश्यकता 
की नीति और नीयत पर संदेह किया। कुछ ने हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। 
अब परिस्थिति बदल रही है। दुनिया अब भारत की भूमिका को धीरे-धीरे समझ 
रही है। हम उन्हें अपना दृष्टिकोण समझाने में सफल हो रहे हैं। इसके चलते कुछ 


आर्थिक प्रतिबंध ढीले भी पड़ने लगे हैं। दुनिया की इस बदलती दृष्टि का हम 
स्वागत करते है । 
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इसके साथ एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। भारत एक महान देश 
है। हमारी जनता पराक्रमी है। अपने गौरव के लिए यह बहादुर जनता हर संकट 
का मुकाबला कर सकती है। इसका हमने इतिहास को बार-बार परिचय दिया है। 
मैं अहंकार से नहीं, विनम्रता से, आह्वान के रूप में नहीं, चुनौती के रूप में नहीं, 
आत्मविश्वास से कहना चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें अपने 
निर्धारित मार्ग से दूर नहीं कर सकती। राष्ट्र की एकता, अखण्डता और सुरक्षा 
के लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम अपने पड़ोसी देशों 
से संबंध सुधारना चाहते हैं। हम जानते हैं कि युद्ध जीतने का सबसे आसान तरीका 
युद्ध को न होने देना है। पाकिस्तान से हम किसी भी विषय पर, किसी भी स्तर 
पर और कहीं भी बात करने के लिए तैयार हैं। 


आप सब जानते हैं कि कोलम्बो में साक सम्मेलन के अवसर पर मैंने इस 
बात की पहल की थी। मुझे थोड़ा सा दु:ख हुआ कि हमें अपेक्षित उत्तर नहीं मिला। 
फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी है। इस मास के अंत में दक्षिण अफ्रीका में होने 
वाले गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन के अवसर पर मैं फिर संवाद का प्रयास करूंगा | 


मेरी मान्यता है कि दुनिया में कोई समस्या ऐसी नहीं है, जो बातचीत से 
हल नहीं हो सकती । इसलिए पाकिस्तान हो या चीन, हम सबसे मैत्री-भाव से बातचीत 
करके आपसी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए प्रयास करते रहेंगे। गत कुछ दिनों 
में जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों की कार्रवाइयां बढ़ गई हैं। उनके द्वारा हिमाचल 
में हुआ हत्याकांड एक बड़े षड्यंत्र का भाग मालूम होता है। सीमा-पार से प्रतिदिन 
होने वाली यह आतंकवादी कार्रवाइयां अघोषित युद्ध के समान हैं। सरकार ने इन 
घटनाओं को बहुत ही गंभीरता से लिया है। हम पूरी ताकत के साथ इसका मुकाबला 
कर रहे हैं और आतंकवाद को परास्त करके ही रहेंगे। 


व्यक्तिगत जीवन हो या राष्ट्र जीवन, इक्यावनवीं वर्षगांठ बीते हुए अर्ध शताब्दी 
के जीवन का लेखा-जोखा लेने का स्वर्णिम अवसर होता है। हम सबके लिए आज 
का क्षण भी सिंहावलोकन का क्षण है। आज हम एक क्षण के लिए सिंह की तरह 
पीछे मड़कर देखें और फिर 21वीं शताब्दी में छलांग लगाने के लिए अपने आपको 
तैयार करें | लेखा-जोखा लेते समय एक गलती अक्सर हो जाती है। हम अपनी 
ही उपलब्धि को कम आंकते हैं और कमजोरी को बढ़ा-चढ़ा कर देखते हैं । जिसके 
परिणामस्वरूप देश में निराशा का वातावरण छा जाता है। 

कभी-कभी देश में मैं निराशा के स्वर को ज्यादा बढ़ते हुए देखता हूं । बात 
थोडीबहुत. बिगड़ी भी होगी, लेकिन इतनी बिगड़ी नहीं है कि सुधारी न जा सके | 
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हमारे शास्त्रों में कहा गया है - “आत्मप्रशंसा मूर्खो का लक्षण है।” लेकिन अनावश्यक 
आत्मनिन्दा भी आत्महत्या के समान है। मैं यथार्थवादी दृष्टि से 50 वर्षों का 
लेखा-जोखा लेना चाहता हूं। 


जब हम आजाद हुए थे, तब कुछ पश्चिम के पंडितों ने भविष्यवाणियां की 
थीं कि हम जनतंत्र और स्वतंत्रता के लायक नहीं हैं। जल्दी ही हम बिखरकर नष्ट 
हो जाएंगे। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने न केवल अपनी अखण्डता 
और स्वतंत्रता की रक्षा की है, अपितु विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र सफलतापूर्वक 
चला कर दिखाया है। जो राष्ट्र हमारे साथ आजाद हुए, वे लगभग सभी कभी-न-कभी 
तानाशाही या सेनाशाही का शिकार हुए लेकिन हमने लोकशाही का दीप हमेशा जलाए 
रखा। आज की लोकसभा 12वीं लोकसभा है। मैं हिन्दुस्तान का 11वां प्रधानमंत्री 
Ql छोटे से देहात की चौपाल से लेकर संसद तक सत्ता परिवर्तन होते हुए दृश्य 
को हमने देखा है। इस सबका श्रेय आप सबको है ] हर चुनाव में आपने ऐसा चमत्कार 
करके दिखाया कि सभी पंडित-ज्ञानी हतप्रभ रह गए हैं। आपको बहुत-बहुत बधाई | 
जब तक आप जागरुक हैं, हमारे जनतंत्र पर कोई आंच नहीं आ सकेगी। 


आज के स्वर्ण जयंती समापन समारोह के अवसर पर एक महत्वपूर्ण तथ्य 
पर पूरे राष्ट्र को सोचना है। स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और पंथनिरपेक्षता 
(सेक्युलरवाद) ये चारों एक-दूसरे के पूरक हैं। हमें हर हालत में स्वतंत्र रहना है। 
स्वतंत्रता की अनिवार्य शर्त है - राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता के लिए लोकतंत्र 
जरूरी है। पंथनिरपेक्षता (सेक्युलरवाद) लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता का अटूट हिस्सा 
है। मैं और मेरी सरकार इन चारों तत्वों के प्रति प्रतिबद्ध है । 


हम इस तरह की सांप्रदायिकता के विरुद्ध हैं और जो समुदाय संख्या में कम 
है, उनकी पूरी सुरक्षा और विकास में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे हमें यह कभी 
नहीं भूलना चाहिए कि हम एक राष्ट्र के नागरिक है | लद्दाख से लेकर निकोबार 
तक फैला हुआ है, यह देश। गारो पर्वत से लेकर गिलगित तक इसका विस्तार है, 
यह एक प्राचीन देश है। इसकी सभ्यता और संस्कृति 5000 वर्ष से भी अधिक पुरानी 
है। इतना विशाल देश, इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश भाषाओं, उपासना 
पद्धतियों, रहन-सहन, खान-पान की भिन्नताओं के बावजूद लोकतंत्र के सूत्र में 
बंधकर सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए कमर कसकर जुटा हुआ 
है। साथ-साथ हम इसे भी भूल नहीं सकते कि हमें जनतंत्र को विकृतियों से बचाना 
है। हम संसद और विधानमंडलों के सदनों में ऐसा व्यवहार करते हैं कि जिसे स्कूल 


की कक्षा में कोई भी शिक्षक कभी भी बर्दाएत नहीं करेगा। लोकशाही चर्चा से चलने 
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वाली है । विपक्ष को कहने का, और सत्ता पक्ष को करने का अधिकार होना चाहिये । 
दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, विरोधक नहीं । 


निर्भय और निष्पक्ष मतदान को और निखारना होगा । चुनाव पद्धति में 
परिवर्तन कर उसे जातिवाद, हिंसा, धन, शक्ति आदि दुर्गुणों से मुक्त करना होगा, 
जिससे अगली शताब्दी में हमारा शासनतंत्र और भी निखर कर आये। 


एक समय था, यह देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। बाद में स्थिति 
बिगड़ी और हम गरीब राष्ट्रों में गिने जाने लगे। गत कुछ वर्षों में हमारे किसानों 
और खेतिहर मजदूरों ने कड़ी मेहनत करके देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्म-निर्भर 
बना दिया है। भूखे पेट कोई सेना लड़ नहीं सकती। भूखा देश चैन की नींद नहीं 
सो सकता। हमारे किसान-मजदूर भाइयों ने देश को अनाज में आत्म-निर्भर बनाकर 
अपनी “अन्नदाता? की उपाधि सार्थक की है। मैं तो भगवान से केवल इतनी ही 
प्रार्थना कर सकता हूं, अन्नदाता सुखी भव'। 


इस आनंद में भी दुःख की छाया छिपी है। आज हमारे इस अन्नदाता की 
स्थिति विकट हुई है। मुझे इस बात की अत्यधिक पीड़ा है कि इस वर्ष कुछ प्रांतों 
में किसानों को कर्ज का बोझ असह्य होने के कारण आत्महत्या करनी पड़ी। मैं 
इनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। इन किसानों को श्रद्धांजलि 
के रूप में मैंने एक निर्णय लिया है। फसल बीमा योजना का विस्तार किया जाएगा, 
नयी फसलें इसमें जोड़ी जाएंगी, और भौगोलिक क्षेत्रों में भी इसे बढ़ाया जाएगा। 


किसानों की सही आर्थिक स्थिति की जांच-पड़ताल करने के लिए और उसमें 
सुधार के सुझाव देने के लिए एक उच्चाधिकार सम्पन्न आयोग गठित किया जाएगा | 
मैं किसान भाईयों को आश्वस्त करना चाहता हूं। आप हमारे देश के रीढ़ की हड्डी 
हैं। आपको इस शासन में कभी भी झुकने की नौबत नहीं आयेगी। 


उड़ीसा में बोलनगीर-कालाहांडी-कोरापुट एक ऐसा क्षेत्र है, जहां आज भी 
लोग भूख से पीड़ित हैं । स्वतंत्रता के 50 वर्षो के बाद भी देश में लोग भूखे रहें, 
यह हम कल्पना भी कर नहीं सकते। मैंने योजना आयोग से कहा है कि इस क्षेत्र 
में रोजगार आश्वासन योजना की रकम दुगुनी कर दे। मेरा प्रयास रहेगा कि देश 
में अन्न के अभाव में किसी को भी अपनी जान न खोनी पड़े। व्यापार, उद्योग 
और सेवाओं में भी देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारे कुछ उद्योग तो विश्व 
की स्पर्धा में अपने झंडे गाड़ रहे हैं । इस सफलता के लिए मैं सभी मजदूरों, कर्मचारियों, 


प्रबंधकों, उद्योगपतियों व व्यापारियों को बहुत बधाई देता हूं। 
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लेकिन हम जानते हैं कि यह सफलता एक पड़ाव है, अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति 
नहीं । हमारा अंतिम लक्ष्य है - भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में दुनिया 
में उभारना। मैं जानता हूं कि यह कहना जितना आसान है, करना कठिन है। 
इसके लिए हमें कठोर परिश्रम, प्रामाणिकता और स्वावलम्बन का मार्ग अपनाना होगा। 
विश्व के दर्ज का माल तैयार करना पड़ेगा जो घरेलू और विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा 
कर सके। अर्थव्यवस्था में सुधार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। 
लेकिन हम उदारीकरण का अनुचित लाभ नहीं उठाने देंगे । आधारभूत ढांचे के 
क्षेत्र में हमने परियोजनाओं को तीव्रता से लागू करने का निर्णय किया है। 


“स्वदेशी” का अर्थ यह नहीं है, हम कूपमण्डूक हो जाएं। नयी दुनिया छोटा 
सा गांव बन गयी है। हम सब एक-दूसरे पर निर्भर हैं। हम इस खुली अर्थ-व्यवस्था 
में भी अपनी आंतरिक शक्ति के आधार पर विश्व-स्पर्धा में डटकर खड़े रह सकते 
हैं, और ऐसा हमारा विश्वास है, हम डटकर खड़े रहेंगे। 


आज के स्वतंत्रता दिवस की इक्यावनवीं वर्षगांठ केवल हमारे देश में नहीं, 
दुनिया भर में मनायी जा रही है। हर देश में बसा भारतीय मूल का नागरिक 
यह पावन पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। मैं विदेशों में बसे सभी 
भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। इनमें से कुछ देशों में 
भाई-बहन हमारे इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण टी.वी. पर देख रहे होंगे। 


अनिवासी भारतीयों ने, जहां वे बसे हैं, उन देशों की अर्थ-व्यवस्था में मजबूती 
लाई है। अब उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का अवसर मिला 
है। हमने अब रिसर्जेट इंडिया बांडस्‌ निकाले हैं। दुनिया भर में बसे अनिवासी भारतीय 
इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। अभी तक इस योजना में पांच हजार करोड़ रुपये 


विदेशी मुद्रा के रूप में आये हैं। मुझे विश्वास है कि अनिवासी भारतीय और भी 
इसका लाभ उठायेंगे। 


देश का आर्थिक विकास अपने साथ-साथ कुछ समस्याएं भी लेकर आता है। 
हमें उन्हें हल करना है। मैं जानता हूं कि आज सब और खासकर बहनें कुछ चीजों 
की बढ़ती कीमतों से खासी परेशान हैं। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं । इसमें 
सरकार से ज्यादा प्रकृति का दोष है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह कहने से आपका 
बोझ तो हल्का नहीं होता है। वित्त मंत्रालय और राज्य सरकारे मिलकर इस महंगाई 
से जूझने का अभियान शुरू करेंगी। व्यापारी वर्ग से भी अब मैं इसमें सहयोग चाहता 
Ql वे अनावश्यक जमाखोरी और मुनाफाखोरी को बढ़ावा न दे | हम ऐसे तत्वों 
के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में हिचकिचाहट नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि आने 
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वाले दिन त्यौहारों के दिन हैं। मेरी यह कोशिश होगी कि बढ़ती महंगाई आपके, 
त्यौहारों का रंग फीका न कर दे | 


देश में एक और महत्वपूर्ण समस्या है - भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार का रोग 
देश को कैंसर रोग के समान खाये जा रहा है। हमने इससे लड़ने का निर्णय लिया 
है। इसका आरंभ ऊपर से किया है। लोकसभा में पेश किए गए लोकपाल विधेयक 
में मैंने प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शा है। इससे हमने उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार 
से लड़ने की अपनी नीति और नीयत स्पष्ट की है। इसके साथ हम अफसरशाही 
के भ्रष्टाचार से भी लड़ना चाहते हैं। मैं जल्दी ही प्रधानमंत्री कार्यालय के उस 
कक्ष के क्रियान्वयन में तेजी लाऊंगा, जो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की 
देख-रेख करता है। 


“बेरोजगारी हटाओ”, यह हमारे राष्ट्रीय एजेंडा का महत्वपूर्ण संकल्प है | 
बेरोजगारी बड़ी समस्या है। यह सबके जीवन के साथ जुड़ी है। सबकी न्यूनतम 
बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का भी यही तरीका है । पूर्ण रोजगार के 
लिए योजना बनाना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं लेकिन इसके लिए नियोजन 
की पूरी प्रक्रिया में परिवर्तन करना होगा। बुनियादी जरूरत की चीजों और सेवाओं 
का उत्पादन जन-साधारण द्वारा होना चाहिए। इसके लिए विज्ञान और टेक्नॉलाजी 
की सहायता लेनी पड़ेगी। 


सरकार का फैसला है कि दस सालों में 10 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के 
अवसर उपलब्ध कराये जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि एक वर्ष में एक करोड़ 
लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाएंगे। इसके लिए एक टॉस्क फोर्स 
गठित की जाएगी, जो शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। 

किसी भी आधुनिक समाज की प्रगति का मापदंड उस समाज में महिलाओं 
की स्थिति से होता है। हमने महिलाओं को संसद और विधान सभाओं में 33 फीसदी 
आरक्षण देने का वायदा किया था। हमें खेद है कि हम इसे अभी तक पूरा नहीं 
कर सके हैं। 

लड़कियों को स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय तो हम ले ही 
चुके हैं। अब हम एक और बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त 
करने वाली सभी छात्राओं को उनकी पाठ्यक्रम पुस्तकें मुफ्त दी जाएंगी। इस पर 
550 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 


महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक महिला 
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कल्याण बीमा योजना 'राजराजेशवरी' और लड़कियों के लिए एक विशेष योजना 
'भाग्यश्री' इसी वर्ष दिवाली के आनन्द पर्व से शुरू की जाएगी। इस योजना के 
लिए केवल एक महीने के लिए एक रुपया देना होगा। आवश्यकता होने पर वह 
एक रुपया देने वाले को पच्चीस हजार रुपये के रूप में मिल सकेगा। इसका पूरा 
विवरण शीघ्र ही आपके सामने रखा जाएगा। 


अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को बराबरी 
और भागीदारी दिलाने के लिए हमने नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान तो किया 
है, लेकिन उस पर अमल बहुत धीमे से होता है। मेरी सरकार का यह प्रयास रहेगा 
कि इस अमल में तेजी लाई जाए और इन वर्गों का नौकरियों में प्रतिशत जल्दी 
से जल्दी पूरा किया जाए। शासनतंत्र को इन वर्गों के प्रति अधिक संवेदनशील और 
जवाबदेह बनाया जाएगा। 


युवा शक्ति तो राष्ट्र की शक्ति है, देश का भविष्य है। बहुत वर्ष पहले मैंने 
बाबा आम्टे का एक वाक्य पढ़ा था - “हाथ लगे निर्माण में, नहीं मांगने, मारने" | 
हमारी भी यही इच्छा है। भारत के युवक-युवतियों को न किसी के सामने हाथ फैलाना 
चाहिए, न किसी पर अपने हाथों का जोर आजमाना चाहिए। सिर्फ अपने आप को 
राष्ट्र के पुनर्निर्माण के काम में झोंक देना चाहिए। 


इसी हेतु हमने राष्ट्रीय पुननिर्माण वाहिनी” के गठन की योजना बनाई है। 
18 से 35 वर्ष की आयु के युवक-युवतियां इसमें सम्मिलित हो सकेंगे। ग्रामीण और 
कृषि क्षेत्रों में आधारभूत सेवाएं, पर्यावरण की रक्षा करना, जनसंख्या के सवाल पर 
जन-अभियान, नशीली दवाओं के प्रभाव के विरोध में लड़ना, शिक्षा का प्रसार, दलित 
बनवासी-महिला का उत्थान, खेल, कला, संस्कृति आदि क्षेत्रों में ये युवक-युवतियां 
काम कर सकेंगी। इसके लिए इन्हें मानधन भी मिलेगा। प्रारंभ में कुछ जिलों में 
और अंतत: सारे देश में यह योजना लागू की जाएगी। 12 जनवरी को स्वामी 
विवेकानन्द का जन्म हुआ था। उसे उसी रूप में मनाते हैं। इस दिन से इस योजना 
का शुभारंभ होगा। युवक-युवतियों का मैं आहवान करता हूं - आइये, अपने यौवन 
का एक वर्ष देश को दान कर दीजिए और राष्ट्र को पुनर्यौवन प्रदान कर दीजिए। 


21वीं सदी हमें दस्तक दे रही है। यह सदी सूचना - तकनीक की सदी होगी । 

भारत की सबसे बड़ी शक्ति है - भारत की बुद्धिमत्ता। विज्ञान और टेक्नालॉजी 

में प्रशिक्षित व्यक्ति की दृष्टि से विश्व में हमारा तीसरा स्थान है। हमें इस शक्ति 

का दोहन करना होगा। मेरी सरकार ने सूचना तकनीक के क्षेत्र में अनेक नये 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


राष्ट्रीय मामले 33 


कदम उठाए हैं। हमारी आकांक्षा है - सूचना- तकनीक में महाशक्ति बनना। इस 
दृष्टि से मैं आज एक नये कदम की घोषणा कर रहा हूं। 


अंतरिक्ष एक नया क्षेत्र है, जो अगली सदी में मानव जाति को नई-नई 
संभावनाओं को तलाशने का मौका दे रहा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के काफी लाभ 
हैं, जिसे भारत को अपनी युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उपयोग 
में लाना होगा। मेरी सरकार जय विज्ञान” के नारे के आधार पर युवाओं के सपने 
साकार करना चाहती है। इस दिशा में हम स्वर्ण जयन्ती विद्या-विकास अंतरिक्ष 
उपग्रह योजना' नामक एक नये उपग्रह पर आधारित कार्यक्रम शुरू करेंगे। इस 
कार्यक्रम का पहला उपग्रह इन्सैट 3-बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 
द्वारा 15 अगस्त, 1999 से पूर्व 12 महीने के एक रिकार्ड समय में बनाकर अंतरिक्ष 
में छोड़ा जाएगा। 


इस उपग्रह में 6 द्रांसपोंडर्स ऑपरेशन नॉलेज को कार्यान्वित करने के लिए 
अलग से उपलब्ध होंगे, जिसका लक्ष्य देश में सभी विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर, 
इंटरनेट तथा कम्प्यूटर पर आधारित शिक्षा प्रदान करना होगा। विशेषरूप से सभी 
विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेजों, चिकित्सा कालेजों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा 
उच्च शिक्षा केन्द्रों को अगले स्वतंत्रता दिवस से पहले सूचना तकनीक नेटवर्क से 
जोड़ दिया जाएगा। इस कार्यक्रम से राज्य सरकारों की विकास संबंधी संचार आवश्यकताएं 
भी पूरी होंगी। 


आज महर्षि अरविंद की 125वीं जयंती समारोह का समापन होने जा रहा 
है। उन्होंने भारत के आध्यात्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक पुनर्जन्म की कल्पना की 
थी। आज हम उनकी कल्पनाओं को साकार बनाने का संकल्प करें। 


एक बार भारत रत्न Slo बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था - “आर्थिक 
और सामाजिक आजादी के बिना राजनीतिक आजादी अधूरी है।” आज राजनीतिक 
स्वतंत्रता दिवस पर हम इस ध्येय वाक्य को भूलें नहीं। बीती हुई अर्ध शताब्दी में 
हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता तो अक्षुण्ण रखी, लेकिन आर्थिक और सामाजिक 
स्वतंत्रता की लड़ाई अभी तक नहीं जीत सके हैं। हम देश को गरीबी से मुक्‍त नहीं 
करा सके हैं। बेरोजगारी अभी भी अभिशाप बनी हुई है। निरक्षरता का कलंक 
आज भी हम मिटा नहीं सके हैं। जातिवाद और संप्रदायवाद का भूत अभी भी 
बीच-बीच में सर उठाता है। आइए, हम सब मिलकर स्वतंत्रता की दूसरी अर्द्ध शताब्दी 
के प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर प्रतिज्ञा करें कि 50 वर्षो पूर्व हमने राजनीतिक स्वतंत्रता 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


34 अटल बिहारी वाजपेयी : चुने हुए भाषण 


की लड़ाई जीती थी। अब हमारा उद्देश्य होगा - आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता 
की लड़ाई जीतना। 


प्रधानमंत्री के अभी तक के इस छोटे से कार्यकाल में मैंने सबको साथ लेकर 
चलने का प्रयास किया है। आम सहमति की राजनीति हमारी राजनीति है। कावेरी 
का ही उदाहरण लें। वर्षों से कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी के बीच 
में कावेरी के जल को लेकर विवाद चला आ रहा था। कभी-कभी तो विवाद ने 
अत्यंत उग्र रूप धारण कर लिया। जहां कहीं आग लगती है, वहां पानी से उसे 
बुझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब पानी में ही आग लग जाये, तो उसका 
इलाज क्या है? इलाज है - समझदारी, भाईचारा, सहनशीलता, देशभक्ति और अपने 
हितों के साथ दूसरों के हितों के बारे में भी सोचना। हाल ही में हुआ कावेरी का 
समझौता इसी का परिचायक है। 


क्या यह आश्‍चर्य की बात नहीं है कि हमारी अनेक नदियों का पानी समुद्र 
में चला जाता है, हम किसको कितना पानी मिले, इस विवाद में उलझे हुए हैं। वर्षो 
से ये विवाद पडे हुए हैं। इस स्थिति को बदलना होगा। हमारी नदियां, जो हिन्दुस्तान 
के राज्यों क्रो जोड़ती हैं, उन्हें हन्दुस्तानियों के दिलों को भी जोड़ना चाहिए। एक 
राष्ट्रीय जल नीति बनाने की आवश्यकता है। हमने ऐसी नीति बनाने का वायदा 
किया है। लेकिन यह सबके सहयोग और धीरज से ही संभव हो सकता है। 


मेरी सरकार लगभग पिछले पांच महीनों में शासन के राष्ट्रीय एजेंडे में किए 
गए वायदों को पूरा करने के लिए बड़ी गंभीरता से प्रयास करती रही है। हमारी 
सरकार मिली-जुली सरकार है। मिली-जुली सरकार का अपना धर्म होता है, जिसका 
निष्ठापूर्वक पालन होना चाहिए। हमने अपने गठबंधन के लिए एक साझा कार्यक्रम, 
यानि एक नेशनल एजेंडा तैयार किया। हमने सभी विवादास्पद मुद्दों को इस एजेंडे 
से बाहर रखा है। आज तक हमने जो भी किया है, वह राष्ट्रहित में किया है। 
हमने हमेशा राष्ट्रहित को दलहित से और व्यक्तिगत हित से ऊपर माना है। 


राष्ट्र आज एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। आज हमारी पूरी राजनीतिक 
और शासकीय व्यवस्था एक गंभीर चुनौती के दौर से जा रही है ऐसी स्थिति में 
हरेक दल को और हरेक राजनेता को जिम्मेदारी के साथ चलना होगा। राष्ट्रहित 
को चोट पहुंचाने वाले किसी भी कार्य के लिए इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। 
आम जनता को भी चाहिए कि वह मौजूदा राजनीतिक और शासकीय व्यवस्था के 
बारे में गंभीरता से सोचे। हम सबके सामने कुछ बुनियादी सवाल हैं। क्या बार-बार 


चुनाव होना देश के लिए अच्छी बात है? क्या इन चुनावों पर होने वाले भारी 
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खर्च का बोझ बार-बार उठाना देशहित में है? 


मुझे प्रधानमंत्री का पद संभाले केवल पांच महीने हुए हैं । संसद में हमारा 
बहुमत बहुत कम है। मैं जानता हूं कि साझा सरकारों की मर्यादाएं होती हैं। मैं 
जानता हूं कि आज की व्यवस्था में निर्दोष संयासी को सत्ता पिपासु फांसी चढ़ा देते 
हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जीवन में कभी सत्ता के लालच 
में सिद्धांतों के साथ सौदा नहीं किया है, और न मैं भविष्य में करूंगा। सत्ता का 
सहवास और विपक्ष का बनवास, मेरे लिए एक जैसा है। मैं 40 साल तक विपक्ष 
में रहा और अपने कर्त्तव्य का पालन करता रहा। मेरे विरोधी भी उसकी प्रशंसा 
करते हैं। लेकिन वैसा विरोध आज मुझे दिखाई नहीं देता, जब मैं कुर्सी पर बैठा 
हूं। यह परिवर्तन क्यों हो गया है? आज मुझे डा० शिवमंगल सिंह सुमन” की एक 
कविता याद आती है : 


क्या हार में क्या जीत में 

क्या हार में क्या जीत में, 

किंचित नहीं भयभीत Ñ I 

कर्त्तव्य पथ पर जो मिले, 

यह भी सही, वह भी सही। 

वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं | 


मित्रो, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि कितनी भी आपत्तियां आएं, 
हम वरदान के लिए झोली नहीं फैलाएंगे। आखिरी क्षण तक वरदान की तलाश नहीं 
करेंगे। न मैं संघर्ष का रास्ता छोडूंगा। बस, मुझे आपका साथ चाहिए। भारत की 
100 करोड़ जनता का आशीर्वाद चाहिए। 


जीवन में ऐसा क्षण आता है, जब व्यक्ति चौराहे पर खड़ा होकर सोचता है 
राह कौन सी जाऊं मैं? 
चौराहे पर लुटता चीर, 
प्यादे से पिट गया वजीर। 
चलू आखिरी चाल कि, 
बाजी छोड़ विरक्ति रचाऊ मैं, 
राह कौन सी जाऊं मैं? 
फिर लगता है, नहीं, बाजी छोड़कर मैं विरक्ति में नहीं जा सकता। मुझे 
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जूझना होगा। और फिर मैं लाल किले की प्राचीर से आपकी उपस्थिति में अपने 
संकल्प को दोहराता हूं : 


हार नहीं मानूगा, 

रार नहीं ठानूगा, 

काल के कपाल पर लिखता-मिटाता i 
गीत नया गाता हूं।। 


बहुत-बहुत धन्यवाद | आइए, अब आप सब मेरे साथ मिलकर जय हिन्द बोलिए। 


जय हिन्द, जय हिन्द, जय हिन्द। 


नई कार्य संस्कृति का 
निर्माण करें 


वर्ष 1997 के श्रम पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों के सम्मान में आयोजित इस 
महत्वपूर्ण समारोह में आपके बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। पुरस्कार 
जीतने वाले प्रिय कर्मचारियों को अपने-अपने संगठनों की उत्पादकता तथा राष्ट्रीय 
उत्पादकता को बढ़ाने में आपके उत्कृष्ट योगदान के लिए मैं सभी भाई-बहनों को 
अपनी हार्दिक बधाई देता हूं । मैं आपकी दक्षता, गुणवत्ता और आपकी कर्त्तव्य परायणता 
के प्रति प्रतिबद्धता तथा नई पहल की प्रशंसा करता हूं। कार्य-स्थल पर आपकी 
तत्काल-बुद्धि, साहस और कर्त्तव्य-निष्ठा की भी मैं सराहना करता हूं। 


राष्ट्र को आप पर गर्व है। आप उस नई भूमिका के आदर्श हैं जिसकी आज 
देश को जरूरत है। आपको श्रम पुरस्कारों से सम्मानित करके राष्ट्र आपकी शानदार 
उपलब्धियों को सभी देशवासियों के सामने रखना चाहता है ताकि अन्य लोगों को 
भी आपसे प्रेरणा मिल सके। 


आज हम निःसन्देह अपने श्रमिक समुदाय के सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधियों की प्रशंसा 
कर रहे ' हैं, किन्तु श्रम पुरस्कार विजेताओं का अभिनन्दन करके हम देश के उस 
संपूर्ण श्रमिक समुदाय का भी अभिवादन कर रहे हैं जिसमें इंजीनियरों एवं तकनीशियनों, 


वार्षिक श्रम पुरस्कार समारोह में भाषण, नई दिल्ली, 14 अक्टूबर 1998 
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प्रबन्धकों तथा व्यावसायिकों के बड़ी संख्या में कुशल और अकुशल श्रमिक शामिल 
हैं और जो खानों तथा बाजारों के क्षेत्र में और कम्प्यूटर के क्षेत्र तथा खेतों में 
कार्य कर रहे हैं। आप ही भारत के वे श्रमजीवी लोग हैं जो राष्ट्र की प्रगति के 
चक्र को निरंतर गति प्रदान कर रहे हैं। यह आपका खून और पसीना है, आपका 
ज्ञान और आपकी सृजन-शक्ति है जो हमारे समाज को जीवित रखे हुए हैं और 
उसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। श्रम के बिना जीवन की कल्पना नहीं 
की जा सकती। यहां तक कि सृष्टिकर्ता भी अपनी सृष्टि की रचना का कार्य निरंतर 
करता रहता है। अत: यह कहना उचित ही है कि कार्य ही यह पता लगाने का 
आधार और साधन है कि कैसे ईश्वर दैवी कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए मानव 
मस्तिष्क तथा मानव हाथों के माध्यम से स्वयं कार्य करता है। 


भारत में हमारे लिए, व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय विकास हेतु श्रम के योगदान 
की मान्यता कोई बाहरी अवधारणा नहीं है। भारतीय विचारधारा में इसका प्रवेश 
उस समय से पहले हो चुका था जब बाहरी देशों के कुछ विचारकों तथा दलों ने 
श्रमजीवी-वर्ग तथा इसकी मुक्ति के बारे में विचार करना शुरू ही किया था। हमारी 
संस्कृति श्रमिक को विश्वकर्मा - अर्थात्‌ विश्व रचयिता के रूप में मान्यता देती है। 
किन्तु प्रश्‍न उठता है कि आज के भारत में विश्वकर्मा की क्या स्थिति है? हम इस 
कठिन और दुसाध्य प्रश्‍न को पूछने से बच भी नहीं सकते। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय 
जीवन में कई अन्य क्षेत्रों की तरह हमारी महान संस्कृति और दार्शनिक अवधारणाओं 
तथा कटु वास्तविकता के बीच भी काफी अन्तर है। 


पूंजी, प्रौद्योगिकी तथा मानव श्रम ऐसे तीन स्तंभ हैं जिनपर प्रत्येक आर्थिक 
गतिविधि की इमारत टिकी हुई है। इनमें से तीसरा स्तंभ अर्थात श्रम - जिसे मानव 
संसाधन कहना भी उचित ही है - सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि पूंजी और प्रौद्योगिकी 
स्वयं मानव श्रम से ही जुटाई जाती है। दुर्भाग्य से, हमारे समय की दो मुख्य आर्थिक 
प्रणालियां अर्थात, पूंजीवाद तथा साम्यवाद - दोनों ही मानव संसाधनों को उनकी उचित 
भूमिका, मान्यता तथा सम्मान दिलाने में असफल रही है। 


इसलिए हमें भारत में एक ऐसा विकल्प तैयार करना होगा जो पूंजीवाद तथा 
साम्यवाद की कमियों को पूरा कर सके। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि 
अभी तक हम इस प्रयास में सफल नहीं हो सके हैं। बहुत से अन्य देशों की तरह 
भारत में भी श्रम को प्रायः बहुत ही कम महत्व दिया जाता है। जहां श्रमिकों की 
सामग्री संबंधी जरूरतों को पर्याप्त रूप में पूरा नहीं किया जाता, वहीं दूसरी ओर, 
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उनके कार्य करने के स्थान पर उनकी आवश्यकताओं तथा संगठन में रचनात्मक 
कार्यकर्ता के रूप में उनकी भूमिका को भी आम तौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता 
है। उसका परिणाम यह होता है कि श्रमिक भारी आर्थिक तंत्र में फंसकर रह जाता 
है जिसके कार्य-संचालन में उसका या तो बहुत कम नियंत्रण होता है अथवा बहुत 
कम उसकी सुनी जाती है। 


क्या यह सत्य नहीं है कि हमारे अनेक मेधावी श्रमिकों को संगठन में निर्णय 
लेने वालों के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने तथा बेहतर कार्य-पद्धतियों के कार्यान्वयन 
में भागीदार बनने का अवसर नहीं मिल पाता? कया यह सच नहीं है कि हमारे 
अधिकांश संगठन बहुत अधिक रूढ़िवादी हैं जो कि फैक्ट्रियों और कार्यालयों में कठोर 
जातिवाद को अपना रहे हैं? क्या यह सच नहीं है कि जहां अच्छे कार्यो के लिए 
कर्मचारियों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिए जाते हैं वहीं लापरवाही से कार्य करने 
के लिए हतोत्साहित भी नहीं किया जाता है? प्रोत्साहन से मेरा आशय केवल आर्थिक 
प्रोत्साहन नहीं है। श्रम पुरस्कार जैसे नैतिक प्रोत्साहनों से भी श्रमिकों को काफी 
हद तक प्रेरित किया जा सकता है। 


मित्रो, यदि हम भारतीय अर्थ-व्यवस्था की समस्याओं के कारणों का विश्लेषण 
करें तो हम पायेंगे कि इनमें से मुख्य कारण यह है कि हम श्रमिकों की रचनात्मक 
क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। यह बात सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों 
दोनों ही में सही साबित होती है। दोनों की ही अपनी खूबियां और कमियां हैं, हालांकि 
सार्वजनिक क्षेत्र की कमियों को ही प्राय. अधिक उजागर करके प्रस्तुत किया जाता 
है। भारत में सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों के सम्मुख यह चुनौती है कि हमारी 
मानव क्षमता के बेहतर इस्तेमाल से उत्पादकता में किस प्रकार व्यापक रूप में और 
तेजी से वृद्धि की जाए। आज हमारे सामने जो विश्व अर्थ-व्यवस्था है वह एक-दूसरे 
से जुड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था है जिसमें उत्पादकता के बल पर ही टिका जा सकता है 
और सफलता प्राप्त की जा सकती है। भारत में प्राय: प्रत्येक आर्थिक कार्यकलाप 
के लिए भूमण्डलीकरण का यह संदेश एक चेतावनी देता है : "Become more 
productive or perish" 


यह चेतावनी हमारे अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए भी 21 भारत 
ने सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को चलाने के लिए भारी मात्रा में राष्ट्रीय संसाधनों 
का निवेश किया है। किन्तु जिन अपेक्षाओं और वायदों के साथ इनकी स्थापना की 
गई थी, वे अधिकतर सही साबित नहीं हुई हैं। अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों 
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की उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा तथा निवेश के लाभों से कोई संतोषजनक परिणाम सामने 
नहीं आए हैं। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन करना एक राष्ट्रीय 
अनिवार्यता बन गयी है । हम भारी मात्रा में राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों का निवेश करके 
घाटा सहन नहीं कर सकते या इससे भी ज्यादा अपने सीमित बजट संसाधनों का 
अपव्यय नहीं कर सकते | मेरी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सुधार के 
लिए वचनबद्ध है, इससे राष्ट्र और कार्मिकों दोनों के हितों की रक्षा होगी । 


मित्रो, भारतीय कम्पनियों और भारत की अर्थ-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ 
और लाभकारी बनाना कोई आसान काम नहीं है। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना 
होगा कि पूंजी का अभाव है - और विशेषकर राष्ट्रीय और विश्वव्यापी अर्थ-व्यवस्था 
में वर्तमान मंदी को ध्यान में रखते हुए इसे जुटाना महंगा है। बाजार की स्थिति 
काफी अनिश्चित बन गई है, हालांकि हम भारतवासी यह बात संतोषपूर्वक कह सकते 
हैं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था पर इस संकट का अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ा है जिसने 
दक्षिण-पूर्व एशिया और अन्यत्र कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। 


विश्व में तेजी से बदलते इस घटनाक्रम में मानव संसाधनों के बेहतर उपयोग 
और अधिक सक्षम तकनीकों तथा कार्य-पद्धतियों को अपनाना काफी महत्वपूर्ण हो गया 
है। इससे हम सभी पर - सरकार में नीति-निर्माताओं, प्रबंध-मंडलों, व्यापार-संघों, 
अनुसंधान और विकास संस्थाओं, मीडिया और निःसंदेह प्रत्येक कर्मचारी पर काफी 
बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। इस संदर्भ में, मैं अपने देशवासियों से सबसे पहली बात 
यह कहना चाहूंगा कि अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि को सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं प्रत्येक कर्मचारी और प्रत्येक संगठन से यह अपील 
करना चाहूंगा : “तेजी से काम, बेहतर काम, राष्ट्र के नाम'। 


निश्चित रूप से इसका आशय यह है कि सभी लोगों तथा संस्थानों को अपने 
उत्पादों और सेवाओं की लागत में कटौती करने और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने 
के लिए अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। सभी व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा 
नए निवेशों के लिए योजनाएं तैयार करने से पूर्व उपलब्ध परिसम्पत्तियों के बेहतर 
प्रबंध को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्हें आर्थिक गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में 
ऊर्जा और सामग्री बचाने के तरीकों पर विचार करना चाहिए। 


अध्ययनों से पता चला है कि बेहतर प्रौद्योगिकियों और कार्य-पद्धतियों से भारतीय 
उद्योग अपने मौजूदा उपयोग की तुलना में 30 प्रतिशत तक ऊर्जा बचा सकता है 


और इस्तेमाल की जा रही सामग्री की 15 से 20 प्रतिशत तक बचत कर सकता 
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है । तथापि, बचत करने के लिए सर्वाधिक जरूरी, समय की बचत है जो सभी आर्थिक 
संसाधनों के लिए भी काफी महत्व रखती है। यदि किसी कार्य को निर्धारित समय 
से भी आधे समय में पूरा किया जा सकता हो तो इससे न केवल उपभोक्ता को 
संतुष्टि मिलेगी बल्कि कुछ हद तक संगठन के विकास की दर भी दुगुनी होगी। 


मेरा विश्वास है कि देश में प्रत्येक कार्यालय अथवा उत्पादन संस्थान विशेषकर 
सरकार में कार्य क्षमता को बढ़ाने और उसमें सुधार लाने की काफी गुंजाइश है। 
इस संभाव्यता को वास्तविकता में परिणत करने के लिए मेरे पास एक विशेष प्रस्ताव 
है जिसे मैं राष्ट्र के समक्ष रखना चाहता हूं। 


देश में प्रत्येक संस्थान सभी स्तरों पर अपने-अपने कर्मचारियों से उनके विचार 
और सुझाव प्राप्त करें कि वे अपने कार्य को किस तरह तेजी से और बेहतर ढंग 
से निपटा सकते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विचारों और सुझावों का चयन करने के 
बाद संस्थान अपने सभी कर्मचारियों के सक्रिय सहयोग से इन्हें कार्यान्वित करने 
के लिए ठोस और समयबद्ध योजनाएं तैयार करें। आइए, हम इसे “राष्ट्रीय कार्य 
सुधार अभियान” का नाम दें जिसका उद्देश्य भारत में एक नई कार्य-पद्धति को 
जन्म देना है। 


मैं सरकार में नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के मुखियाओं और व्यापार संघों 
तथा अन्य संबंधित संस्थानों के नेताओं से इस अवधारणा को और अधिक पुष्ट 
करने का आग्रह करता हूं ताकि हम “राष्ट्रीय कार्य सुधार अभियान” को शीघ्र और 
प्रभावी ढंग से शुरू कर सकें। “राष्ट्रीय कार्य सुधार अभियान” का लक्ष्य सामूहिक 
कार्य (टीम वर्क) पर बल देना होगा। कार्य की उत्कृष्टता किसी एक व्यक्ति की 
उत्कृष्टता का परिणाम नहीं होती है बल्कि यह पूरी टीम की दक्षता के उचित 
प्रबंधन का सामूहिक परिणाम होती है। सामूहिक प्रतिभा को समृद्ध और कार्यशील 
बनाने के लिए हमें ऐसे संस्थानों का सृजन करना होगा जो परम्परावादी कम हो 
और लोकतांत्रिक अधिक। हमें ऐसा माहौल पैदा करना होगा जो किसी भी दिशा 
से आने वाले नए विचारों और पहलों को स्वीकार करें। 'राष्ट्रीय कार्य सुधार 
अभियान' में कार्य-स्थल पर कार्मिकों को लगातार जानकारी तथा प्रशिक्षण देने पर 
भी अधिक बल दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण, पुनः प्रशिक्षण देना और नई-नई 
जानकारी हासिल करना हमारी कार्य-पद्धति का एक अभिन्न अंग बनना चाहिए | 


आइए, देश में प्रत्येक आर्थिक संस्थान को जानकारी देने वाला संस्थान बनाएं 
और भारत स्वयं एक “जानकारी देने वाला राष्ट्र” बने। इस अभियान के तहत 
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नई और अधिक उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाने और मौजूदा प्रयासों का वांछित 
परिणाम तभी निकलेगा यदि इसमें सेवा की चिर-पुरातन अवधारणा का समावेश 
किया जाए। जब कार्य समाज सेवा और राष्ट्र सेवा को ध्यान में रखकर किया 
जाता है तब यह नौकरी की परिभाषा से ऊपर उठ जाता है- नि:संदेह तब कार्य 
पूजा बन जाता है। 

मैं श्रम पुरस्कार विजेताओं और उनके प्रबंध-मंडलों को पुनः बधाई देता हूं 
और यह आशा करता हूं कि वे अपनी इन्हीं योग्यताओं को निरंतर प्रदर्शित करते 
रहेंगे जिसके कारण उन्हें यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान मिला है। 


भाषण समाप्त करने से पूर्व, मैं देशवासियों से अपनी अपील पुन: दोहराना 
चाहता हूं : आइए, हम सभी तेजी से काम करें, बेहतर काम करें और जो भी 
काम करें उसे राष्ट्र के नाम समर्पित कर दें’। इस अपील को ध्यान में रखते हुए 
राष्ट्रीय कार्य सुधार अभियान को ईमानदारी और गंभीरता से शुरू करके भारत 
माता को समृद्ध और सुदृढ़ बनाना È | 


मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 
के प्रति भारत वचनबद्ध 


सा नवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 50वीं जयंती के अवसर पर, मैं आप सबका 
तथा विश्व-भर के प्रत्येक भाई व बहन का अभिनंदन करता हूं। आज के दिन 50 
वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों ने उस घोषणा को अंगीकार किया था, जिसे 
एलीनोर रूजवेल्ट ने अत्यंत भावप्रवण होकर “विशव-भर के व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय 
मैग्ना कार्टा” कहा था। 


दूसरे विशव युद्ध में आदमी के खिलाफ आदमी की पाशविकता का रौंगटे खड़े 
कर देने वाला नजारा, इस घोषणा की पृष्ठभूमि थी। इस शताब्दी के उन कष्टकारी 
वर्षो के दौरान गरिमा और स्वतंत्रता के व्यक्ति के अहरणीय अधिकार को बुरी तरह 
कुचला गया था। 


मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 50वीं जयंती के समापन समारोह में दिए गए भाषण का 
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यह माना गया था कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा विश्व युद्ध की 
नृशंसताओं की पुनरावृत्ति के खिलाफ एहतियात का काम करेगी और मानवाधिकारों 
की अक्षुण्ण सर्वोच्चता को बनाए रखेगी। इस महान उद्देश्य को वियना घोषणा 
ने रेखांकित किया, जिसमें जोर देकर कहा गया था- “सभी मानवाधिकार सार्वभौमिक, 
अविभाज्य, परस्पर सम्बद्ध और परस्पर-निर्भर हैं।” 


लेकिन मानवाधिकारों के अस्तित्व और अक्षुण्ण व अविभाज्य होने के इन 
अधिकारों के विशेष गुणों का न तो 1948 में ही पता लगा था और न ही तब 
इनकी रचना की गई थी। ये अधिकार तो आदमी और औरत के प्रादुर्भाव काल 
से ही मौजूद रहे हैं। ये अधिकार सभी जातियों व धर्मों से ऊपर उठकर सबको 
एक समान दर्जा देने वाली समानता की शुरूआत से ही मौजूद हैं। दरअसल, 
मानवाधिकार मानव समाज के विकासक्रम से बड़ी गहराई से जुड़े हैं। 


प्राचीन भारत के ऋषि-मुनियों ने मानवाधिकारों के महत्व को समझा था। 
AT में कहा गया है- “हमारे समाज के सदस्यों के समान लक्ष्य हों। हमारे 
हृदय एक-दूसरे के प्रति प्रेम से पूरित हों और हम एक चिंतन में जुड़े हों। संयुक्त 
रूप से अपने व्यक्तिगत प्रयासों से हम साझा लक्ष्य को प्राप्त करें ।” एक प्रकार से, 
यही मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का आधार है। 


यह हमारे संविधान का भी आधार है, जो न केवल भारत के प्रत्येक नागरिक 
की राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताओं को उनकी जाति, वंश या आस्था के भेदभाव 
के बिना संरक्षित करता है, बल्कि चितन और वाणी की विविधताओं के सद्भावपूर्ण 
सह-अस्तित्व को भी रेखांकित करता है। जिन्होंने हमारे गणराज्य की नींव रखी, 
उन्हें दमन, अलगाव और नागरिक अधिकारों के न मिलने का प्रत्यक्ष अनुभव तो 
था ही, वे राजनीतिक स्वतंत्रता को भी भली-भांति जानते थे। इसी अनुभव ने एक 
ऐसी लोकतांत्रिक, सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था की पक्की नींव रखने के उनके 
इरादे को और मजबूत किया होगा। क्योंकि, जैसा कि आज हमारा विशवास है, वे 
भी लोकतंत्र को मानवाधिकारों के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में मानते थे | 


हाल के वर्षो में, हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन से संविधान 
की इन गारंटियों को और पुष्ट किया है। भारत को गर्व है कि वह एकमात्र ऐसा 
एशियाई देश है, जिसमें मानवाधिकारों और उनके उल्लंघनों पर निगाह रखने के 
लिए एक अधिकार सम्पन्न संगठन कार्यरत है। 

लेकिन मैं यहां कहना चाहूंगा कि अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्य भी अनिवार्य 
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होते हैं। नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। इसी 
प्रकार, नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि इन अधिकारों का राज्य 
के अहित में दुरुपयोग न करें। राज्य और व्यक्ति, दोनों पर ही एक पुनीत दायित्व 
है, एक ऐसा दायित्व, जिसकी पवित्रता को भंग नहीं किया जा सकता। 


आतंकवाद के आंतक से परेशान देश अपने आपको एक कठिन स्थिति में पाते 
हैं। मानवाधिकारों के संरक्षण के दायित्व का बोझ तो उन पर होता ही है, वे 
आतंकवादियों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन को भी झेलते हैं। भारत ने इस कठिन 
स्थिति में स्वयं को अच्छी तरह संभाला है। 


लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, जो आतंकवादियों की हिमायत 
करते हैं, कि आतंकवाद मानवाधिकारों का हनन है। कल के निरंकुश तानाशाहों 
और आज के आतंकवादियों की खून की प्यास में कोई खास फर्क नहीं है। आतंकवाद 
के खिलाफ देश अलग होकर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। उन्हें कोई अंतर्राष्ट्रीय 
व्यवस्था बनानी ही होगी। इसीलिए भारत ऐसी व्यवस्था की औपचारिकताएं तय 
करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने पर जोर दे रहा है। 


तीन सप्ताह बाद हम इस सहत्त्राब्दी के अंतिम वर्ष में प्रवेश करेंगे। हम एक 
महत्वपूर्ण शताब्दी और उथल-पुथल भरी सहस्त्राब्दी का पटाक्षेप करने जा रहे हैं। 
मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के 50 वर्ष बाद, समय आ गया है, जब हम 
आज के मौजूदा हालातों पर नए सिरे से नजर डालें। पागल तानाशाहों के आतंक 
का खतरा बेशक अब नहीं रहा है, लेकिन एक बिल्कुल अलग तरह का खतरा मौजूद 
है, जिसकी 50 साल पहले कल्पना तक करना असंभव था | 


यदि हम यह चाहते हैं कि मानवाधिकार मानव को पराधीनता, बंधन और 
मृत्यु के भय से मुक्‍त करने में सहायक बनें, तो हम पाएंगे कि उन अधिकारों को 
आज जनसंहार के हथियारों से गंभीर खतरा पैदा हो गया है। हम अपने इस दृष्टिकोण 
में अटल हैं कि इन हथियारों का खात्मा होना ही चाहिए और कल की तलवारें 
आज हल के रूप में ढल जानी चाहिएं। 


हमारी तथा जनसंहार के हथियारों के खिलाफ रुख अपनाने वाले अन्य देशों 
की आवाज महाशकितियों की होड़ में दबकर रह गई है। लेकिन इससे हमारा इरादा 
कमजोर नहीं हुआ है। आज, एक बार फिर मैं भारत की स्थिति को दुहराना चाहता 
हूं कि जनसंहार के हथियारों का नाश होना चाहिए। इन घातक हथियारों के जखीरे 
का विश्व स्तर पर खात्मा करने में अब विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। आइए, 
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हम एक समय-सीमा तय करें और विश्व को परमाणु विध्वंस के इस खतरे से मुक्त 
करें | 


एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि घोर गरीबी तथा भोजन, रोजगार, आश्रय 
और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के न मिल पाने के कारण विशव भर में करोड़ों 
लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। जब कोई शिशु जन्म लेते ही या 
पांच साल का होते-होते मर जाता है, तो उस शिशु को जीने का अधिकार नहीं 
मिल पाता है। इसी प्रकार जब कोई बच्चा निरक्षरता के अंधेरे विशव में पलता-बढ़ता 
है तो बच्चे के अपने अधिकार उसे नहीं दिए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बुनियादी 
स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मर जाता है तो उस व्यक्ति को उसके अधिकारों 
से वंचित रखा जाता है। 


हमें उस शिशु, उस बच्चे और उस व्यक्ति को संरक्षण देने का प्रण लेना 
होगा। मेरी सरकार ने इन अभिन्न अधिकारों के संरक्षण तथा अधिकारविहीनों को 
अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, कई अभी भी उठाए 
जाने हैं। ऐसा करने का मेरा इरादा पक्का है। 


एक आखिरी बात। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अंगीकार करने 
के 50 साल बाद, आज दुनिया अमीर और गरीब, विकसित और विकासशील, धन- 
धान्य की असीम प्रचुरता और हृदय-विदारक घोर दरिद्रता में बंटी हुई है। यदि 
घोषणा की भावना को बनाए रखना है और इसके हितकारी मिशन को पूरा करना 
है तो इन असमानताओं को न्यूनतम करने की कोशिश करनी होगी। यदि इन लक्ष्यों 
को, जिन्हें विश्व ने 50 वर्ष पूर्व तय किया था, उनकी सम्पूर्णता में पूरा करना 


है तो हमें एक नई अंतराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनानी होगी और उसे अंगीकार 
करना होगा। 


आइए, हम सब मिलकर अगले 50 वर्षो के बारे में सोचें और पिछले 50 
वर्षो की असफलताओं से बचने का प्रयास करें। आइए, 'विश्व-भर के व्यक्तियों के 
इस अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा' को उसके शाब्दिक व भावरूप में क्रियान्वित करें । 

अपने आषण का समापन मैं “गुरु ग्रंथ साहिब' से उद्धृत करता हूं- “गर्भ 


में कोई वंशावली या सामाजिक हैसियत नहीं होती। सभी परमात्मा के बीच से उत्पन्न 
होते हैं।” आइए, हम सब इस कथन पर विचार करें । 
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प्रो फेसर सेन से मिलकर तथा बातचीत करके बहुत खुशी हो रही है। एक बार 
तो ऐसा लग रहा था कि उनकी दिल्ली यात्रा मेरे दौरे के दौरान हो जाएगी। 
सौभाग्यवश, ऐसा नहीं हुआ। बंग्लादेश, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली की जनता द्वारा 
अपने अत्यधिक 'नोबेल' पुत्र के गर्मजोशी से स्वागत की खबरों की मीडिया द्वारा 
कवरेज को मैं देखता रहा हूं। मुझे यह जानकर विशेष खुशी हुई कि आपने अपने 
पुरस्कार की राशि एक फाउन्डेशन की स्थापना के लिए तय कर दी है, जिससे सबसे 
गरीब तबके के लोगों को प्राथमिक शिक्षा मिलेगी। 


वास्तव में, स्वीडन की नोबेल पुरस्कार समिति द्वारा आपको सम्मानित करने 
के फैसले से पहले ही मैं आपके बारे में तथा आपके लेखों का अध्ययन कर रहा 
हूं। अर्थ व्यवस्थाएं कैसी बढ़ती हैं” - इस विषय पर आपके शोध लेख, प्राथमिक 
शिक्षा पर आपका ध्यान तथा गरीबी हटाने के बारे में आपके चिर-परिचित विचार 
आपकी पहचान एक ऐसे विद्वान के रूप में कराते हैं, जिसे दूसरों का ख्याल है। 


इसके अतिरिक्त, आप उत्कृष्ट अध्यापक तथा देशभक्त भी हैं। अपने गौरवशाली 
जीवन के दौरान आप अनेक देशों तथा विश्वविद्यालयों में रहे, लेकिन भारत तथा 
उसके बच्चों के प्रति आपके लगाव में कमी नहीं आई। मुझे जब पता लगा कि 
स्टाकहोम में नोबेल पुरस्कार रात्रिभोज में आपने गुरुदेव की मशहूर कविता 'वेदर 
दि माइंड इज विदाउट फीयर..' को उद्धूत किया, तो मेरा मन भर आया। वास्तव 
में, यह वही “स्वतंत्रता का स्वर्ग” है, जिसमें मैं भी 'अपने देश को जागृत? हुआ देखना 
चाहता हूं। 


प्रोफेसर सेन, आपको अनेक पुरस्कार और सम्मान दिए जा रहे हैं, जिनमें 
से आज दिया जानेवाला भी एक है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए इन सबके 
कछ खास मायने नहीं हैं, क्योंकि आप देखना चाहेंगे कि भारत, वास्तव में दक्षिण 
एशिया के सभी बच्चों को अच्छी पढाई तथा उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें | 


प्रोफेसर अमर्त्य सेन के सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 
5 जनवरी 1999 
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मैं भी इन सबसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता मेरा भी यह मानना है कि सबसे 
ज्यादा जरूरी यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक न केवल शिक्षित हो, बल्कि 
उसके पास आजीविका कमाने के लिए ज्ञान तथा दक्षता भी हो। 


मेरी सरकार भी चाहती है कि राष्ट्र-निर्माण का केन्द्र प्राथमिक शिक्षा हो | 
अक्टूबर में शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में मैंने जो भाषण दिया था, उसमें प्राथमिक 
शिक्षा का महत्व बहाल करने पर जोर दिया था। मैंने कहा था कि केन्द्र तथा राज्य 
सरकारों का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सामाजिक क्षेत्र की उपेक्षा को रोकें। 


आज रात को आप वापिस जाकर विश्व की सर्वाधिक प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था 
के प्रमुख का पद-भार संभालेंगे, जहां अपने विद्यार्थियों के मस्तिष्क तथा विचारधारा 
के प्रवाह को तेज करेंगे। आपकी व्यावसायिक तथा निजी जिन्दगी के लिए हम शुभकामना 
देते है । 


एयर इंडिया ने आपको जीवन-भर के लिए पास दिया है। मुझे उम्मीद है कि 
आप इसका शीघ्र ही फिर से इस्तेमाल करेंगे और हमसे मिलने बार-बार आते रहेंगे । 


प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डा. अमर्त्य सेन 
के साथ प्रसन्न मुद्रा में, नई दिल्ली, 5 जनवरी 1999- 
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अब मैं सभी उपस्थित महिलाओं और पुरुषों से खड़ा होने और प्रोफेसर सेन का 
आभार प्रकट करने की विनती करता हूं। 


चुनाव-सुधारों के प्रति वचनबद्धता 


चु नाव-सुधारों के बारे में विधि आयोग और भारतीय बार काउंसिल द्वारा संयुक्‍त 
रूप से आयोजित विचार-गोष्ठी के लिए एकत्र हुए विशिष्ट श्रोताओं के बीच अपने 
को पाकर मैं प्रसन्न हूं। मैं आयोजकों को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि 
एक ऐसे विषय को उन्होंने फिर से उठाया है, जो हमारी लोकतांत्रिक-प्रणाली और 
शासन की प्रभावकारिता के साथ जुड़ा हुआ है। 


विधि आयोग द्वारा तैयार किए गए कार्य-प्रणाली संबंधी दस्तावेजों से मुझे पता 
चला है कि आयोग ने चुनाव-कानून में व्यापक परिवर्तनों का प्रस्ताव किया है। 
इन परिवर्तनों का उद्देश्य दल-बदल रोकना, धन के प्रभाव पर नियंत्रण, राजनीतिक 
दलों के खातों की कड़ी लेखा-परीक्षा का प्रबन्ध और आपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों 
को चुनाव लड़ने से रोकना है। आयोग ने सभी सम्बद्ध पक्षों और लोगों से सुझाव 
और विचार आमंत्रित किए हैं। मैं इस कदम का हार्दिक स्वागत करता हूं। 


भारतीय चुनावों में वोट डालने की प्रक्रिया के साथ एक तरह का जादू जुड़ा 
हुआ है। सामान्य भारतीय मतदाता जब कड़ाके की ठंड में सुबह-सुबह अथवा भीषण 
गर्मी में दोपहर के समय मतदान करते दिखाई देते हैं तो पता चलता है कि उनके 
लिए यह दिन कितना महान होता है। यह पुनीत दायित्व पूरा करने के पीछे लोगों 
की अपरिमित आकांक्षा और आशाएं होती हैं और यह लोगों का सहज लोकतांत्रिक 
फैसला होता है। मेरे विचार में, यह हमारा सामूहिक दायित्व है कि हम ऐसे चुनाव- 
सुधारों की योजना बनाएं और उन्हें लागू करें, जो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा 
कर सकें और उन्हें सही अर्थो में संप्रभुता प्रदान कर सकें। 

चुनाव-सुधारों के मुदूदे पर संसद और अनेक सार्वजनिक मंचों पर पहले भी 
कई बार विचार-विमर्श और बहस हुई है। अगर यह बहस जारी रहती है तो यह 
सिद्ध हो जाएगा कि विचार तो पर्याप्त हैं, लेकिन उन पर अमल की प्रक्रिया धीमी 
चुनाव-सुधारों के बारे में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में दिए गए भाषण का हिन्दी रूपांतर, नई 
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और असंतोषजनक है। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और यहां तक कि स्थानीय 
स्वशासी निकायों के लिए होने वाला प्रत्येक चुनाव हमारी चुनाव-प्रणाली की गंभीर 
कमियों को हमारे सामने उजागर करता है। 


ये कमियां चुनावों की प्रक्रिया और समय तक ही सीमित नहीं हैं। उनका 
सीधा असर शासन और निर्वाचित संस्थाओं की कार्य-प्रणाली पर पड़ता है। अगर 
हम विभिन्न स्तरों पर शासन के संचित अनुभव और पिछले कुछ दशकों में निर्वाचित 
संस्थाओं के काम-काज पर एक नजर डालें तो पता चलता है कि चुनाव-प्रणाली 
की कमजोरियों ने भारतीय लोकतंत्र को व्यापक क्षति पहुंचाई है। 


दोषपूर्ण चुनावों की परिणति कुशासन के रूप में सामने आती है और अंतत: 
नतीजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। ऐसी सरकारों में उन वायदों को पूरा 
करने की क्षमता का अभाव होता है, जो उसने मतदाताओं से किए थे। मतदाताओं 
की नजरों में आज राजनीतिक पार्टियों और समूची चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता 
में जो अभूतपूर्व कमी आई है, उसके पीछे यही प्रमुख कारण है। इससे जो उदासीनता 
और वैराग्य की स्थिति पैदा हुई है, वह हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। 


इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र में एक चिन्ताजनक विरोधाभास दिखाई देने लगा 
है। एक तरफ तो हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने में गर्व अनुभव करते 
हैं और आजादी के बाद इसे बनाए रखने को महानतम उपलब्धि मानते हैं। यह 
भी सच है कि भारतीय लोकतंत्र की गूंज चुनावों के दौरान ही सर्वाधिक स्पष्ट सुनाई 
देती है। किन्तु दूसरी ओर, हमारी चुनाव-प्रणाली में जो स्पष्ट कमजोरियां हैं, उन्हीं 
से हमारे लोकतंत्र को अपूरणीय क्षति पहुंची है। 


इक्कीसवीं शताब्दी की चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए अपने 
को तैयार करते समय इस विरोधाभास को दूर करना आज हमारे सामने सबसे बड़ा 
कार्य है। इसलिए चुनाव-सुधार समूचे देश, विशेषकर राजनीतिज्ञों के लिए निश्चय 
ही उच्च प्राथमिकता का मामला होना चाहिए। मेरी पार्टी और हमारे गठबंधन के 
सहयोगी दलों ने शासन के लिए जो राष्ट्रीय एजेंडा संयुक्त रूप से स्वीकार किया 
था, उसमें स्पष्ट रूप से चुनाव-सुधारों को लागू करने के प्रति वचनबद्धता व्यक्त 
की गई थी। 


निजी तौर पर मैं लम्बे समय से इस मुद्दे को उठाता रहा हूं। मुझे खास 
चिन्ता चुनाव लड़ने में आने वाली भारी लागत की रही है, जो राजनीति में भ्रष्टाचार 


का मूल कारण बनती है। धन के ही बल पर राजनीति में आपराधिक रिकार्ड वाले 
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लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। डा. घटाटे ने अपने स्वागत भाषण में 
उल्लेख किया था कि उन्होंने बहुत पहले मार्च 1974 में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव 
के बारे में लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया था। वह प्रस्ताव इस प्रकार था : 


“यह सदन चुनावों में धन-शक्ति के बढ़ते प्रभाव और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग 
पर चिन्ता प्रकट करता है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 
सरकार को निर्देश देता है कि वह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को वांचू समिति 
की सिफारिशों के अनुसार चुनाव-अनुदान प्रदान करे |” 


उस अवसर पर मैंने कहा था : “स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का 
आधार हैं। यह खेद का विषय है कि भारत में चुनावों के दौरान भ्रष्टाचार बढ़ता 
जा रहा है। चुनावों में धन का प्रभाव बढ़ रहा है। कानून द्वारा उम्मीदवार के 
चुनाव-खर्च की सीमा निर्धारित की गई है... लेकिन सभी जानते हैं कि इस सीमा 
का अधिकतर उल्लंघन हो रहा है।” 


राजनीतिक दल धन एकत्र करने के लिए अधिकाधिक लोगों के पास जा सकते 
हैं। किन्तु अकेले उसी चंदे के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता | अब सभी 
पार्टियों के अधिकांश उम्मीदवारों को चुनाव के लिए धन के बोरों की तलाश करनी 
पड़ रही है। कानूनी रूप में कम्पनियां राजनीतिक पार्टियों को दान नहीं कर सकतीं, 
किन्तु राजनीतिक दल धन एकत्र कर सकते हैं। स्वाभाविक है कि यह धन नम्बर 
दो का होता है। इस धन का कोई हिसाब-किताब नहीं रखा जाता। 


संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने वांचू समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया 
था और सिफारिश की थी कि इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए। 
लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 


सन्‌ 1990 में तत्कालीन विधि मंत्री श्री दिनेश गोस्वामी ने एक संशोधन 
विधेयक तैयार किया था, जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में व्यापक संशोधनों का 
प्रस्ताव किया गया था। इन प्रस्तावों पर सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति 
थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनमें से कुछ प्रस्तावों पर 1996 में अमल किया 
गया, किन्तु चुनाव खर्च और उम्मीदवारों को सरकार से खर्च की भरपाई सहित अनेक 
प्रस्तावों को अमली जामा नहीं पहनाया गया। 


मेरी सरकार चुनाव-सुधारों को गंभीरता से ले रही है। हमने चुनाव खर्च 
सरकार द्वारा वहन किए जाने के बारे में श्री इन्द्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में एक 
समिति की नियुक्ति की है। समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। विधि मंत्री 
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ने अपने भाषण में उस रिपोर्ट की चर्चा की थी। मुझे खुशी है कि श्री इन्द्रजीत 
गुप्त को विचार-गोष्ठी के 'चुनाव खर्च और सरकार द्वारा चुनावों के लिए धन 
का प्रबंध' विषयक सत्र की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया है, जो कल होना 
है। 

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने अनेक दिशा-निर्देश 
जारी किए हैं। यह मांग की गई है कि सरकार इनमें से कुछ को कानूनी दर्जा 
प्रदान करे। आचार संबंधी इन नियमों का प्रभावकारी कार्यान्वयन राजनीतिक दलों 


के सद्भाव, प्रशासनिक तंत्र में अनुशासन की भावना और व्यापक स्तर पर स्वेच्छा 
से लोगों के सहयोग पर निर्भर करता है। 


विधि आयोग ने चुनाव की 'सूची-प्रणाली' शुरू करने का प्रस्ताव किया है, 
जिसे लोकसभा को 138 अतिरिक्त सीटों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के रूप 
में जाना जाता है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं 
क्योंकि 'फर्स्ट-पास्ट-दि-पोस्ट' (यानी निकटतम प्रतिद्वंद्वी से अधिक मत लेने वाला 
विजेता) की जो प्रणाली है, वह अधिकतर मामलों में जूआ साबित होती है। जरूरी 
नहीं है कि वह हमेशा लोगों की इच्छा को व्यक्त करती हो, खासकर हमारे जैसे 
बहुदलीय लोकतंत्र में । तथ्यों से सिद्ध हुआ है कि अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार 
डाले गए कुल मतों का अल्पमत हासिल करके ही विजयी होता है। नतीजा यह कि 
राष्ट्रीय स्तर पर मिथ्या-प्रतिनिधित्व होता है। 


हमारे अधिकतर 'राजनीतिक दल समाज के विशेष वर्गों की लोकतांत्रिक राय 
का प्रतिनिधित्व करते हैं। किन्तु, निर्वाचित संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी हमेशा उनको 


प्राप्त वोटों के अनुरूप नहीं होती। इससे अन्य विसंगतियों के साथ अपर्याप्त भागीदारी 
की भावना पैदा होती है। 


चुनाव की प्रस्तावित 'सूची-प्रणाली' की कुछ स्वाभाविक कमियां हैं। इनमें एक 
यह है कि उम्मीदवार का चुनाव पूरी तरह राजनीतिक दल के संरक्षण पर निर्भर 
करेगा। इससे राजनीतिक पार्टियों के भीतर केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति पैदा हो सकती 
है। इस प्रणाली में उम्मीदवार की योग्यता, स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रियता और 
सार्वजनिक जीवन में सेवा के उसके रिकार्ड का कोई अर्थ नहीं रहता । इस प्रणाली 


पर अधिक निर्भरता से सरकार और मतदाता के बीच भी एक अन्तराल पैदा हो 
जाता È| 


इसका एक और नुकसान यह है कि भारत जैसे विविधताओं के देश में सूची 
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प्रणाली' को भी खंडित जनादेश मिलेगा, क्योंकि यहां विधानमंडल अनेक गुटों में 
विभाजित होता है, जो एक स्थिर (2 UTA EAT कर भी सकता है और 
नहीं भी। 


A छे 
मैं इस सेमिनार में हिस्सा aN Caw Beat मे>अपील करना चाहूंगा कि 


वे 'सूची-प्रणाली' और 'फर्स्ट-पास्ट-दि-पोस्टे गुण-दोषों पर विचार करें 
और दोनों का उपयुक्‍त समीकरण सुझाएं, जो भारतीय आवश्यकताओं और वास्तविकताओं 
के अनुरूप हो। इस संदर्भ में रन आफ' चुनाव का सुझाव भी विचारणीय है, जिसका 
अर्थ है, उन निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवारों 
के बीच फिर से मुकाबला कराया जाए, जो पहले चुनाव में 50 प्रतिशत मत नहीं 
ले पाए थे। 


विधि आयोग का एक और महत्वपूर्ण सुझाव, जिस पर हमें गंभीरता से ध्यान 
देना चाहिए, दल बदलने वाले सदस्यों की तत्काल बर्खास्तगी के बारे में है। मैं इसके 
पक्ष में हूं, खासकर इसे देखते हुए कि वर्तमान दल-बदल विरोधी अधिनियम इस 
बुराई को रोकने में विफल रहा है। 


किन्तु मैं इस सुझाव का अवश्य विरोध करता हूं कि निर्वाचित सदस्य के खिलाफ 
आरोप-पत्र दाखिल होने मात्र से उसे बर्खास्त कर दिया जाए। अनुभवों से सिद्ध 
हुआ है कि अनुचित लाभ उठाने के लिए प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ राजनीति से प्रेरित 
आपराधिक आरोप आम बात हो गई है। मेरे विचार में निर्वाचित सदस्य को तभी 
बर्खास्त किया जाना चाहिए, जब विधि द्वारा स्थापित अदालत आरोप तय कर दे। 


जहां तक धन का प्रभाव कम-से-कम करने का सुझाव है, हमें इस बारे में 
उच्चतम न्यायालय की चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए : “हमारे चुनावों पर धन 
की शक्ति की अनर्थकारी छाया है और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में अवांछित खर्च 
की भरपाई राजनीतिक भुगतान के रूप में करने का लोभ पार्टियां छोड़ नहीं पातीं ।” 
इस संदर्भ में मेरा मानना है कि पार्टी द्वारा किए जाने वाले खर्च को भी उम्मीदवार 
द्वारा निर्वाचन आयोग को दाखिल की जाने वाली रिटर्न में शामिल किया जाना 
चाहिए । 

अंतिम विश्लेषण में, एक परिष्कृत चुनाव-प्रणाली भी तभी कारगर साबित हो 
सकती है, जब उसे लागू करने वाली संस्था भी सक्षम हो। वर्तमान कानूनी 
प्रावधान उन अपराधियों को रोकने में विफल रहे हैं, जो जाली खाते रखते हैं और 
खर्च का झूठा ब्यौरा दाखिल करते हैं। मैं विधि आयोग और अन्य सम्बद्ध संगठनों 
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से अपील करना चाहूंगा कि वे इस बात पर विचार करें कि कानून लागू करने 
वाले संगठन को किस तरह मजबूत किया जा सकता है, ताकि चुनाव-कानूनों पर 
अमल सुनिश्चित किया जा सके । निर्वाचन आयोग के हाथ मजबूत करने का सुझाव 
इस दिशा में एक सही और महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। 


मैं हमेशा कहता रहा हूं कि लोकतंत्र 51 बनाम 49 का खेल नहीं है। यह 
एक लोकाचार है, एक नैतिक व्यवस्था है। यही बात मैंने एक बार संसद में भी 
कही थी। 


आगर नीति की दृष्टि से बुनियादी लोकतांत्रिक संस्कृति कमजोर होगी तो कितनी 
ही संख्या में सख्त कानून हों, वे अपर्याप्त ही होंगे। लोकतंत्र एक बहुदलीय प्रणाली 
में और विशेषकर भारत की बेजोड़ केन्द्र-राज्य प्रणाली में आत्म-संयम, उत्तरदायित्व, 
सहयोग और सहमति विकसित करने के दृष्टिकोण के बिना कारगर नहीं हो सकता। 
लोकतंत्र का अर्थ है - बहुमत द्वारा शासन, जिसमें रचनात्मक विपक्ष को महत्व दिया 
जाए। साथ ही, इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्रीय संकट के समय सत्ताधारी 
और विपक्षी पार्टियों में एकजुट होने की इच्छा और क्षमता हो। 


आज गठबंधन सरकारों के युग में यह बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 
गठबंधन सरकारों को अस्थिरता का पर्याय नहीं होना चाहिए - वे ऐसा नहीं हो 
सकतीं। केन्द्र में अथवा राज्यों में जल्दी-जल्दी चुनाव कराना न तो अर्थव्यवस्था 
के लिए और न ही स्वस्थ कानून-व्यवस्था के लिए अच्छी बात है। 


देश के सामने मौजूद जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें स्थिर 
सरकार की आवश्यकता है। मैं इस संदर्भ में अपनी सरकार की बात नहीं कर 
रहा हूं। मैं एक व्यापक मुद्दा उठा रहा हूं। हाल में कोई वर्ष ऐसा नहीं रहा है, 
जिसमें किसी न किसी तरह का चुनाव न हुआ हो। चुनाव जीतना सभी राजनीतिक 
दलों की प्राथमिकता है, लेकिन सक्षम सरकार उनका प्रथम दायित्व होना चाहिए। 
अत: हमें दुनिया के सामने यह सिद्ध करना होगा कि भारत में गठबंधन की हालत 
में भी मजबूत और गतिशील सरकार हो सकती है। 


अंत में, मैं एक दूरगामी चुनाव सुधार का महत्व रेखांकित करना चाहूंगा, जो 
मेरी सरकार ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत 
सीटे आरक्षित करने के रूप में प्रस्तावित किया है। महिलाओं को राजनीतिक अधिकार 
देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे हमारी निर्वाचित संस्थाओं को 
अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि सभी राजनीतिक 
पार्टियां इसे शीघ्र कानून का रूप देने में समर्थन देंगी। 
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मैंने यहां कुछ सुझाव दिए हैं और मुझे विश्वास है कि उन पर इस सेमिनार 
में आगे बहस होगी। मुझे यह विश्वास भी है कि विशिष्ट प्रतिनिधि और भी उपयोगी 
विचार एवं सुझाव प्रस्तुत करेंगे। मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि मेरी सरकार 
इस सेमिनार में व्यक्त विचारों और प्राप्त निष्कर्षो को सर्वोच्च महत्व देगी। 


इन शब्दों के साथ मुझे इस सेमिनार का उद्घाटन करते हुए प्रसन्नता हो 
रही है। 


शांति और सद्भाव बनाए रखें 


AT महात्मा गांधीजी की शहादत की बरसी है। यह हमारे लिए पुण्य स्मरण का 
दिवस है। आज के दिन हम उन्हें और उन महान देशभक्तों को याद करते हैं 
जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, यहां तक कि अपना 
जीवन बलिदान कर दिया। 


यह आत्म-मंथन का दिन ÈI यह संकल्प का दिन है। यह स्वयं को पुन: 
समर्पित करने का दिन है। 


इस वर्ष हम इस पुण्य तिथि को साम्प्रदायिक हिंसा व आतंकवाद की एक ऐसी 
दुखद पृष्ठभूमि में मना रहे हैं, जिसकी वजह से निर्दोष लोगों की जानें गई। मध्य प्रदेश 
में ननों पर हमले हुए, गुजरात में धार्मिक स्थानों की तोड़-फोड़ हुई, उड़ीसा में 
ग्राहेम स्टेन और उनके दो मासूम पुत्रों की नृशंस हत्या हुई और बिहार में दलितों 
को बेरहमी से मारा गया। 


यह राष्ट्र के लिए गहरे शोक का विषय है। हम सभी इन घटनाओं से दुखी 
हैं। ऐसी हिंसा से सहिष्णुता की हमारी परम्परा और संस्कृति पर कुठाराघात होता 
हे। यह उन सभी बातों के विरुद्ध है, जो हमें गांधीजी और अन्य महापुरुषों ने सिखाई 
हैं। यहां तक कि विदेशी शासन के बुरे दिनों में भी हमारी परम्परा, हमारी आस्था 
का daa बनी रही। यह सर्वपंथ समभाव की भावना के विरुद्ध है, जो हमारे गणतंत्र 
का आधार है। 


इन घटनाओं पर राष्ट्रपतिजी ने समूचे राष्ट्र की भावनाओं को व्यक्त किया 


शहीद दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम संदेश, नई दिल्ली, 30 जनवरी 1999 
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है। मुझे भी लगता है और मैंने कहा भी है कि ये घटनाएं पथभ्रष्टता: का उदाहरण 
हैं; और ये हमारी सामूहिक चेतना पर कलंक हैं। 


हमारे जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में लोगों के आपसी विचारों में 
भिन्नता हो सकती है, और है भी, किन्तु मतभेदों को अभिव्यक्त करने के लिए हिंसा 
कोई रास्ता नहीं है, बल्कि बातचीत ही इसका रास्ता है। 


जैसा कि आप सभी जानते हैं, गांधीजी अत्यधिक धार्मिक थे। उनके लिए आस्था 
का प्रश्‍न जीवन और मरण का प्रश्‍न था। उन्होंने सभी धर्मो के धर्मग्रंथों का गूढ़ 
अध्ययन किया था। वे विभिन्न धर्म गुरुओं के साथ नियमित रूप से बातचीत करते 
रहते थे। वे अक्सर एक-दूसरे के विचारों से असहमत भी होते थे, लेकिन फिर 
भी उनके व्यक्तिगत संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। दूसरे के विचारों को 
आदर के साथ सुना जाता था, प्रश्‍न पूछे जाते थे और उनके स्पष्टीकरण दिए जाते 
थे। 


इस पुण्य तिथि पर महात्माजी के सत्य और प्रेम के संदेश और उनके द्वारा 
अपनाई गई पद्धति को हमें याद रखना होगा। ऐसा रास्ता अपनाना होगा, जिसमें 
न तो हिंसा के लिए स्थान हो और न ही तिरस्कार के लिए। मतभेदों को बातचीत 
और सार्वजनिक चर्चा के जरिए दूर किया जाना चाहिए। मतभेदों को दूर करने का 
यही एकमात्र सभ्य तरीका है। 


हमारे संविधान में सभी लोगों की सुरक्षा की गारंटी दी गई है। मेरी सरकार 
इस गारंटी के प्रति दृढ़संकल्प है। हम सभी समुदायों के लोगों को बिना किसी भेदभाव 
के संरक्षण प्रदान करेंगे। 


किसी को भी किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना चाहिए। हमारे देश के कानून 
स्पष्ट हैं, और उन्हें बिना किसी अपवाद के और पूरी तरह से लागू किया जाएगा। 
इन कानूनों के तहत उन लोगों को दंडित किया जाएगा, जो इस संवैधानिक गारंटी 
का उल्लंघन करते हैं। मध्य प्रदेश में संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका 
है। गुजरात में भी दोषी लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उड़ीसा में राज्य 
और केन्द्र सरकार की एजेंसियां घटना के हरेक पहलू का पता लगा रही हैं। बिहार 
में स्थिति से कड़ाई से निपटा जाएगा। हम अपराधियों को दंडित करेंगे। 


यह हमारा कर्तव्य है। यह मेरा संकल्प है। मेरी सरकार इस संकल्प को 
निभाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मैं महसूस करता हूं 
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कि ऐसे मामलों में अभियुक्तों की सुनवाई रोजमर्रा के आधार पर सुनिश्चित की 
जानी चाहिए। इसलिए तत्काल दो कार्य करने होंगे-हिंसा से बचकर रहना और 
अपराधियों को तत्परता से दंडित कराना। किसी भी स्थिति में न्याय दिलाने 
में विलम्ब नहीं होने दिया जाएगा। 


इस देश में रहने वाले सभी धर्मावलम्बियों के बीच सद्भाव, आपसी समझ-बूझ 
और सौहार्द का हमेशा माहौल रहा है। 


हमें इस वातावरण को और अच्छा बनाने का संकल्प लेना चाहिए। यह कार्य 
अकेले सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता। शांति और सद्भाव को बनाए रखने 
तथा उसे और अधिक सुदृढ़ बनाने में नागरिकों का भी दायित्व है। मैं आप सभी 
भाइयों और बहनों से आग्रह करता हूं कि आप अपने आस-पड़ोस, कार्य-स्थल, गांव, 
कस्बे और शहर में इस दायित्व को पूरी तरह निभाएं। 


मैंने एक नागरिक और राष्ट्र का प्रथम सेवक होने के नाते अपने दायित्व 
को निभाने के लिए संकल्प के रूप में आज एक दिन का उपवास रखा है। मैं जानता 
हूं कि प्रायश्चित और आत्म-विश्लेषण के इस कार्य में लाखों देशवासी मेरे साथ हैं। 
गांधीजी कहा करते थे- “मेरा जीवन ही मेरा संदेश है।” महात्माजी की पुण्य तिथि 
पर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने दिल, दिमाग और अंतर- 
आत्मा को शुद्ध करके उनके सपनों के भारत का निर्माण करने के लिए पुन: 
समर्पित हों । 
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आर्थिक विकास 
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स्थायी विकास के लिए विश्वव्यापी 
सहभागिता जरूरी 


'वि व्यापी पर्यावरण सुविधा की महासभा की सर्वप्रथम बैठक के उद्घाटन के अवसर 
पर आप सबको सम्बोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। इस अंतराष्ट्रीय 
सहकारी उपक्रम की सर्वप्रथम महासभा बैठक का विकासशील विश्व में और वह भी 
भारत में आयोजन, निस्संदेह बहुत ही उपयुक्त है। 


बीसवीं सदी में कई प्रमुख घटनाएं हुई हैं, जिनका न केवल मानव के जीवन 
पर, बल्कि पृथ्वी ग्रह पर भी उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है | इनमें जनसंख्या और खपत 
में अभूतपूर्व वृद्धि, तेजी से बढ़ता शहरीकरण, विश्वव्यापी आर्थिक प्रणाली में नाटकीय 
परिवर्तन तथा संचार प्रौद्योगिकी में क्रांति को शामिल किया जा सकता है। आज जब 
हम तीसरी सहस्त्राब्दी की दहलीज पर कदम रखने के लिए तैयार हैं, तब हमें इस 
बात का अधिकाधिक बोध होता जा रहा है कि औद्योगीकरण और आर्थिक उन्नति 
के साथ-साथ विकास की प्रक्रिया के लिए समाज को, पर्यावरण को और हमारे अपने 
भविष्य को एक भारी कीमत चुकानी पड़ी है। 


एक प्रकार से यह विडम्बना है कि 20वीं सदी की कुछेक उपलब्धियों ने ही 
21वीं सदी के लिए चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं। इस पृथ्वी पर करीब-करीब छह 
अरब लोगों के रहने और विशव के सकल घरेलू उत्पाद की मात्रा के 30 लाख करोड़ 
डालर तक पहुंच जाने के साथ ही मानव व आर्थिक गतिविधि, विशव जीवन आधार प्रणालियों 
पर अपना दबाव बनाने लगी है। हम नाशवान प्राकृतिक संसाधनों के क्षय, जीवनदायी 
वनों के लगातार विनाश और संरक्षित जीव-जंतुओं व वनस्पति के अवैध अंतराष्ट्रीय 
व्यापार के साक्षी हैं। हमारे ग्रह की जैविक सम्पदा का क्षरण जारी है तथा दुनिया 
भर में बढ़ती गर्मी और ग्रीन हाउस प्रभाव का खतरा बढ़ रहा है। संक्षेप में, पर्यावरण 
के विनाश का तेजी से विश्वव्यापीकरण हुआ है। मानव गतिविधि पर पर्यावरणीय 
प्रभाव अब केवल मानव निर्मित राष्ट्रीय सीमाओं में ही सिमटा हुआ नहीं रह गया 
है। 

पर्यावरण के क्षरण की समस्याओं के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक समाधानों 


विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा की प्रथम महासभा की बैठक में उद्घाटन भाषण का हिन्दी रूपांतर, 
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से ही काम नहीं चलेगा। इनके लिए पारम्परिक समाजों में अपनाए जाने वाले 
पर्यावरणीय नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों को फिर से स्थापित करना होगा तथा इन 
मुद्दों को आर्थिक विकास का आधार बनाना होगा। एक पारम्परिक समाज के रूप 
में भारत ने सदैव ही सभी प्रकार के जीवन व गतिविधि के लिए सर्वव्यापी शांति को 
अंतिम ध्येय बनाने के साथ-साथ प्रकृति की सम्पूर्णता और पवित्रता में विश्वास किया 
है । सह-अस्तित्व के लिए, बल्कि यह तो दरअसल सभी जीवित प्राणियों का तथा सम्पूर्ण 
ब्रह्मांड में सद्भाव का मूलमंत्र है। प्रकृति का नाजुक संतुलन बहाल करना होगा, 
यहां तक कि हमें जीवन के विभिन्न स्वरूपों, वनस्पति और जीव-जंतुओं के बीच तथा 
मानव व प्रकृति के बीच सम्पूरकता और सह-अस्तित्व सुनिश्चित करना है। वायु, 
जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश-इन पंचतत्वों का संतुलन भी बनाए रखना होगा। 


विश्वव्यापी पर्यावरण के हमारे अनुभव और बोध के आधार पर आज हम 
यह मानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर विकास की दिशा में अलग-थलग रहकर 
काम नहीं किया जा सकता। आज और भविष्य में राष्ट्रों का जीवन स्तर काफी 
हद तक उन नीतियों और कार्रवाइयों पर निर्भर करता है, जिन पर विश्व के साथी 
राष्ट्र अमल करते हैं। इस पृष्ठभूमि में नई साझेदारियां स्थापित करने की आवश्यकता 
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है ताकि संरक्षण व निरंतर विकास सुनिश्चित हो सके तथा साथ ही प्रौद्योगिकी तथा 
सामाजिक उन्नति का समान वितरण सुनिश्चित हो सके। इन साझेदारियों को बढ़ावा 
देने के लिए विभिन्‍न राष्ट्रों व समाजों के ज्ञान, कौशल, अवधारणाओं के विविधतापूर्ण 
भंडार और परिसप्पत्तियों का अधिकाधिक लाभ उठाना जरूरी है। 


जब हम प्रदूषक तत्वों के स्वरूप का विश्लेषण करते हैं, तो हमें पता चलता 
है कि इनकी अधिकता के लिए समृद्धि और गरीबी, दोनों ही जिम्मेदार हैं। औद्योगिक 
और विकसित विश्व की समस्याएं, उनकी आर्थिक गतिविधियों और खपत के उच्च 
स्तरों से जन्म लेती हैं। जबकि दूसरी ओर विकासशील देशों में वनों और प्राकृतिक 
संसाधनों के क्षरण का कारण मुख्यतया संसाधनों और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों तथा 
आय-अर्जन के अवसरों के अभाव को माना जा सकता है। इसलिए दो अलग-अलग 
कारणों से निपटने के लिए विशेष रूप से भिन्न-भिन्न रणनीतियां जरूरी होंगी। 
सम्पन्न और विकसित विश्व में इन समस्याओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका 
उत्सर्जन सम्बन्धी कढोर मापदंड बनाने व प्रदूषकों पर प्रतिबंध लगाने तथा इन कठोर 
मापदंडों व प्रतिबंधों को लागू करने का होगा। लेकिन विकासशील और अविकसित 
देशों के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि प्रोत्साहन आधारित ढांचा अपनाया जाए, 
जो संरक्षण को बढ़ावा दे और प्रकृति के दोहन को हतोत्साहित करे, साथ ही आर्थिक 
विकास और तेजी से गरीबी दूर करने के प्रयासों पर, कोई आंच न आए। विकासशील 
देशों के लिए हमें उत्पादन की पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को सहज बनाने और 
उनको बढ़ावा देने के एकजुट प्रयास करने चाहिए तथा प्रदूषक ताकतों के दुष्प्रभावों 
के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए और अधिक उपाय करने चाहिए। 


पर्यावरण क्षरण के दुष्प्रभावों पर अंकुश लगाने तथा निरंतर विकास को बढ़ावा 
देने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के सिलसिले में राष्ट्रों को मांद्रियल संधि, जलवायु परिवर्तन 
के बारे में ढांचागत संधि, जैव विविधता संधि, रेगिस्तान के प्रसार को रोकने की 
संधि जैसी कई परिस्थितिक संधियां करनी होंगी। हालांकि जलवायु परिवर्तन पर, 
विश्वव्यापी ऊष्मन और ओजोन परत पर सारा ध्यान केन्द्रित होता लगता है, लेकिन 
गरीब समाजों की पर्यावरणीय समस्याओं को, चाहे वे स्वच्छ पेयजल'की कमी की 
हों या खराब स्वच्छता स्थितियों की, सुलझाने पर बहुत ही कम जोर दिया जा रहा है। 

मैं दुहराना चाहूंगा कि यदि हम निरंतर विकास की समस्या को और फलस्वरूप 
पर्यावरण संरक्षण की चुनौतियों का सफलता से सामना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं 
तो हमें इसे एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय अभियान बनाना होगा, जैसा कि पहले कभी नहीं 
हुआ है। इसके जिए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय, सरकारी या गैर-सरकारी 
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संगठन हों, या फिर व्यापार जगत हो तथा विकासात्मक शक्तियां हों या 
और संरक्षण की शक्तियां हों, सभी भागीदारों के छिटपुट प्रयासों में प्रभावशील ढंग 
से तालमेल लाना होगा। 


लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो पर्यावरण संरक्षण को एक जनांदोलन बनाने 
की होगी, जिसमें स्थानीय समुदायों, सरकारी निकायों, विश्वव्यापी पर्यावरण 
सुविधा जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, उद्योगों तथा विभिन्न आर्थिक सेवा प्रदाताओ का 
घनिष्ठ व सहभागी सहयोग प्राप्त होगा। इतिहास ने सिद्ध कर दिया है कि सभी 
अच्छे विचार, जनांदोलनों का रूप लेने के बाद ही अभीष्ट प्रभाव डालने में सफल 
हो पाते हैं। समय आ गया है जब पर्यावरण संरक्षण को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 
जनांदोलन बनाया जाए। सभी राष्ट्रों के अपने हित में और जिस विश्व में हम 
रहते हैं, उसके व्यापक हितों में यह जरूरी है कि हम अपने बच्चों के लिए एक 
बेहतर विश्व छोड़ जाएं। 


सन्‌ 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बाद से कई अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक 
नेताओं ने व्यापारिक समुदाय को पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण 
रवैया अपनाने के लिए प्रेरित किया है । देवियो और सज्जनो, विश्वव्यापी पर्यावरण 
सुविधा की सर्वप्रथम महासभा बैठक में आप सबकी उपस्थिति अत्यंत ही प्रेरणादायक 
है तथा आज जिस मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता 
की यह परिचायक है। रियो के बाद के दौर में विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा, ऐसे 
माध्यमों में से एक है, जो विभिन्न रियो समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए उभरे 
हैं। 1994 में इस संगठन के पुनर्गठन से इस संस्थान की ओजस्विता और प्रतिबद्धता 
में विशवास जगा है। चूंकि विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा, रियो के विकसित और 
विकासशील देशों के बीच, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और ब्रेटन वुड्स प्रणाली के बीच 
स्थापित हुई सहभागिता की एक अनूठी अभिव्यक्ति है, इसलिए हमारा सामूहिक प्रयास 
होगा कि हम इसे निरंतर विकास को बढ़ावा देने वाले सहयोग के प्रभावशाली 
माध्यम के रूप में बनाए रखें और मजबूती प्रदान करें। 


निरंतर विकास की अनिवार्यता को देखते हुए समृद्ध तथा विकासशील देशों, 
दोनों ही की जिम्मेदारी हो गई है कि वे तत्काल तीन परियोजनाओं पर अपनी 
अनुसंधान व विकास गतिविधियां केन्द्रित करें : नम्बर एक, बड़े पैमाने पर तथा कम 
या तुलनीय लागत पर ऊर्जा के पुनरोपयोगी स्रोतों के दोहन के लिए हर संभव प्रयास; 
दो, नई सामग्रियों का विकास और वाणिज्यीकरणः तथा तीन, ऊर्जा-बचत तकनीकों 
व प्रबंध पद्धतियों पर सामान्य रूप से अमल। कुछ भी हो, ऊर्जा की बचत, ऊर्जा 
का उत्पादन ही तो है। 
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भारत सरकार द्रुत व निरंतर विकास के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसे हम अपने 
नागरिकों का जीवन स्तर बढ़ाने तथा अपने देश से गरीबी के अभिशाप को समाप्त 
करने का पक्का तरीका मानते हैं। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुधार के लक्ष्य, 
हमें एक-दूसरे के पूरक प्रतीत होते हैं। हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि घोर 
गरीबी और इसके परिणाम, हमारे ग्रह के पर्यावरण पर एक निकृष्टतम अभिशाप 
हैं। 


मैं यहां कहना चाहूंगा कि पर्यावरण संरक्षण और निरंतर विकास के बारे 
में विकासशील देशों की चिंताओं को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुखर करने में 
भारत हमेशा अग्रणी रहा है। उदाहरण के लिए, भारतीय प्रधानमंत्री ने ही 1972 
में स्टाकहोम में हुए प्रथम विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन में इस नए एजेंडे को 
रखा था। तब से, मेरा देश इस उद्देश्य की लगातार हिमायत करता आया है। 


स्वाभाविक ही है कि निरंतर विकास की अनिवार्यता की देश के भीतर ही 
जोरदार गूंज सुनाई देने लगी है। जैसा कि हमने प्रशासन के लिए अपने राष्ट्रीय 
एजेंडे में कहा है कि हम आर्थिक सुधार जारी रखेंगे, बुहद्‌-आर्थिक स्थायित्व को 
मजबूत करेंगे और आधारभूत ढांचे, कृषि व शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान देंगे। 
हमारा पक्का विश्वास है कि तीव्र आर्थिक विकास और अपने पर्यावरण के संरक्षण 
व संवर्द्धन के लिए अधिक जागरूक व प्रभावशाली सामाजिक एवं वैधानिक ढांचे, 
दोनों ही के लिए अधिक व बेहतर शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों 
की शिक्षा एक महत्वपूर्ण पूर्व-शर्त है। 


हम इस बात के भी कायल हैं कि शिक्षा, ग्रमीण आधारभूत ढांचे, जल संसाधन 
प्रबंध और भू-प्रयोग के क्षेत्रों में सामाजिक व्यय, उपयुक्त प्रोत्साहनों तथा यथार्थवादी 
नियामक प्रणालियों को सरकार संयुक्त रूप से प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल कर सकती 
है और उसे ऐसा करना भी चाहिए ताकि तीव्र, व्यापफ-आधार वाले विकास और 
पर्यावरण सुधारों के लक्ष्यों को एक साथ पूरा किया जा सके। हम पर्यावरण के संरक्षण 
के लिए एक प्रभावशील वैधानिक ढांचा स्थापित करना चाहते हैं तथा एक ऐसी व्यापक 
राष्ट्रीय पर्यावरण नीति लाना चाहते हैं, जिससे विकास और पर्यावरण सम्बन्धी मांगों 
में सामंजस्य स्थापित हो सके और वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के बीच 
संतुलन कायम हो सके। 


अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सभी मामलों में यह सिद्धांत मूलमंत्र होना चाहिए कि 
गरीबी हटाना और आर्थिक विकास, विकासशील देशों की सर्वोच्च प्राथमिकताएं होनी 
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ही चाहिए। विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा ने इसी सिद्धांत को आधार बनाकर, अपने 
दायरे के भीतर निरंतर विकास के लक्ष्यों को लागू करना शुरू कर दिया है। इसे 
हमारे पूर्ण व सर्वसम्मत समर्थन की जरूरत है, जिसके लिए सभी अंशदान देने वालों 
को पर्याप्त व समायोचित अंशदान के जरिए, तथा प्राप्त करने वालों द्वारा विश्वव्यापी 
पर्यावरण सुविधा के संसाधनों के कुशल व सार्थक उपयोग के जरिए अपना समर्थन 
देना होगा। 


विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा की स्थापना, इसके विकासक्रम और प्रगति में 
भागीदार होने का हमें गर्व है। प्राप्तकर्ता देशों में भारत, इस संगठन की प्रतिपूर्ति 
करने वालों में सबसे बड़ा अंशदान प्रदाता है, और इसने अन्य प्राप्तकर्ता-दाताओं 
से अधिक ही अंशदान किया है। 


महामहिम, देवियो एवं सज्जनो, मैं आप सबका नई दिल्ली में इस महासभा 
बैठक में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपका प्रवास अत्यंत आनंददायक 
होगा और अपनी यात्रा की सुखद स्मृतियां लेकर आप लौटेंगे। मैं यह भी आशा 
करता हूं कि आपमें से कुछ अतिथि भारत के अन्य हिस्सों की यात्रा करेंगे और 
हमारी संस्कृति और विरासत की समृद्धि की झलक पा सकेंगे। 


मैं इस सभा का उद्घाटन करता हूं और अपने परस्पर लक्ष्यों की प्राप्ति के 
लिए विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा को एक प्रभावशाली सहयोग माध्यम के रूप में 
परिभाषित करने की दिशा में आपकी चर्चा की सफलता की कामना करता हूं। 


आर्थिक उदारीकरण और सामाजिक मुक्ति 
में तालमेल जरूरी 


आ पके वार्षिक सत्र का उद्घाटन करने तथा आपके राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा 
लेने के लिए आज सुबह आपके बीच आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। ऐसे महत्वपूर्ण 
व्यापार सम्मेलनों में बोलना मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है, परन्तु इस बार आयोजकों 
के आमंत्रण को स्वीकार करने से पहले मुझे यह सोचकर आश्‍चर्य हो रहा था कि 


भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) के राष्ट्रीय सम्मेलन और वार्षिक सत्र में उद्घाटन भाषण, 
नई दिल्ली, 28 अप्रैल 1998 
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आपके वार्षिक सत्र का उद्घाटन करने की क्या कोई कीमत चुकानी होगी क्योंकि 
यह लगातार तीसरा वर्ष है जब भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) के वार्षिक 
सत्र का उद्घाटन अलग-अलग प्रधानमंत्रियों ने किया है । आपके अध्यक्ष, श्री कुमार 
ने अपने स्वागत भाषण में मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें कही हैं । ये बातें निःसंदेह 
मुझे अच्छी लगी हैं। लेकिन साथ ही साथ वे मुझे यह अहसास दिलाती हैं कि लोगों 
को मुझसे और मेरी सरकार से कितनी आशाएं हैं। 


हाल ही में सम्पन्न हुए आम चुनावों में जनता ने भाजपा और इसके सहयोगियों 
को सरकार चलाने का जनादेश दिया है। लेकिन साथ ही यह एक अधूरा जनादेश 
है। हमारे सामने एक चुनौती है कि इस अधूरे जनादेश के बावजूद हमें अपने दायित्व 
के साथ पूरा न्याय करना है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कुछ प्रारम्भिक 
कठिनाइयों के बावजूद नई दिल्ली में एक स्थायी, मजबूत और काम करने वाली 
सरकार को देखने की जनता की इच्छा पूरी होगी। हमने इस चुनौती को स्वीकार 
किया है। 


इस सम्मेलन के विषय - विकास की वापसी : अर्थव्यवस्था, शिक्षा एवं 


बडे 28-29 APRIL 


| प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक आम बैठक 


को संबोधित करते हुए, नई दिल्ली, 28 अप्रैल 1998 
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रोजगार” - में हमारे साझे शासन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा निहित है 
जो हमारी नीतियों की रूपरेखा है। और इस प्रकार यह एक सुखद बात है कि 
सरकार और भारतीय उद्योग दोनों के ही चिन्ता के विषय समान हैं। ऐसा सहभागितापूर्ण 
संबंध भारत को अपने आर्थिक विकास को पूरी क्षमता के साथ प्राप्त करने तथा 
जनता के कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। इस मुद्दे पर 
बल देने के पीछे मेरे पास ठोस कारण हैं। आज किसी राष्ट्र के लिए न केवल 
विश्व में उसका स्थान बल्कि उसकी सुरक्षा, अखण्डता और स्थायित्व उस राष्ट्र 
की आर्थिक सुदृढता पर निर्भर करता है। इसलिए मेरा यह दृढ़ विशवास है कि अब 
समय आ गया है कि हम Use की अर्थ-व्यवस्था को जितना अधिक हो सके, अपनी 
प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हो रहे उथल-पुथल से सुरक्षित रखें। यह उपयुक्त समय है 
कि व्यापार, उद्योग और राजनीति सहित हमारे समाज के सभी वर्ग अपनी पृथकतावादी 
विचार- धारा को त्यागकर सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित : विकास पर अपना 
ध्यान केन्द्रित करें। आइए, हम हरेक और सभी के लिए एक ही देशभक्तिपूर्ण मंत्र 
को अपनाएं : विकास अधिक विकास, तथा और भी अधिक विकास। 


जून के शुरू में केन्द्रीय बजट पेश होने वाला है और इस महत्वपूर्ण अवसर 
पर हम विकास की अपनी नीति को सामने रखेंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रम में स्पष्ट तौर 
पर यह उल्लेख किया गया है कि मेरी सरकार “राष्ट्र हित के सभी बड़े और महत्वपूर्ण 
मुद्दों पर एक राष्ट्रीय आम सहमति बनाने की कोशिश करेगी ।' भारतीय अर्थ-व्यवस्था 
के सामने आ रही समस्याएं अनेक हैं, काफी पेचीदा हैं और इतनी महत्वपूर्ण हैं 
कि उनका समाधान अलग रहकर नहीं किया जा सकता। हम राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था 
के साथ अब और ज्यादा राजनीति का खेल नहीं खेल सकते। यह निश्‍चित रूप 
से आर्थिक मोर्चे पर देशभक्ति की वास्तविक परीक्षा होगी। इस मुद्दे पर वास्तविक 
तौर पर आत्म-चिन्तन करने की जरूरत है। आर्थिक उदारीकरण का प्रथम चरण 
1991 में शुरू हुआ था। कुछ सुधारों के सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। 
दुर्भाग्यवश, अर्थ-व्यवस्था को मुक्‍त करने के जो उपाय किए गये, वे नियंत्रण एवं 
सन्तुलन के अनुरूप नहीं थे और हमें इन खामियों की कीमत चुकानी पड़ी है। 
साथ ही, उदारीकरण की प्रक्रिया में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने तथा स्वास्थ्य 
देखभाल, शिक्षा और आवास जैसे सामाजिक क्षेत्र के अनेक महत्वपूर्ण विषयों की 
ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि आधारभूत विकास 


को गति प्रदान करने में यहां असफलता रही जिसके कारण विकास में बाधा पहुंच 
रही है। 


हमारे Gar nah af Bash द्योणप्ाजक्त dam तह त्मकूर्ण«व्समख्फ्ओ०क्को प्रभावी 
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तरीके से हल करने में इसके कुछ कारण सरकार की असफलता में निहित हैं । 
इसका कारण भारतीय उद्योग जगत द्वारा सरकार की मुख्य चिन्ताओं को न समझ 
पाना भी है। इसका कारण सरकार और उद्योग द्वारा आम आदमी को यह यकीन 
दिलाने में असफल रहना भी है कि सुधार प्रक्रिया में वह भी दांव पर लगा है। 
इसीलिए चुनाव अभियान के दौरान मैंने इस बात पर बार-बार बल दिया था कि 
भारत में सुधार प्रक्रिया में तत्काल सुधार लाने की जरूरत है। 


इसके पीछे अपना अभिप्राय बताने के लिए सर्वप्रथम मुझे उद्योग जगत को 
सरकार से तीन मुख्य शिकायतों, सरकार को उद्योग जगत से तीन मुख्य शिकायतों 
तथा सरकार और उद्योग जगत दोनों से ही आम आदमी की तीन मुख्य शिकायतों 
को भी बताना होगा। उद्योग जगत की सरकार से तीन मुख्य शिकायतें रही हैं : 
एक, उद्योग जगत की नजर में सरकार ही अत्यधिक नियंत्रणों के कारण होने वाले 
विलम्बों का मुख्य कारण है। सुधारों के सात वर्ष पूरे हो जाने पर भी एक ठेठ 
उद्योगपति अपने व्यापार की प्रबन्ध-व्यवस्था से अधिक सरकार की प्रबन्ध-व्यवस्था 
में अपना काफी समय लगाने पर मजबूर है; दो, उद्योग जगत की शिकायत है कि 
सरकार लेती तो बहुत है और देती बहुत कम है और वह भी जैसे तैसे; और तीन, 
सरकार का व्यापार के उन सभी क्षेत्रों में दखल है जहां उसके शामिल होने की 
कोई जरूरत ही नहीं है। 


अब हम यह देखें कि वे कौन सी मुख्य तीन शिकायतें हैं जो सरकार को 
उद्योग जगत से हैं: प्रथम, सरकार यह महसूस करती है कि उद्योग अपनी सामाजिक 
जिम्मेदारियों के बारे में नहीं सोचता; द्वितीय, सरकार सोचती है कि उद्योग जगत 
सरकार से यह चाहता है कि वह पारदर्शिता, जिम्मेदारी और वित्तीय समझदारी जैसे 
सुशासन के नियमों का पालन करे। यह उचित भी है। लेकिन क्या उद्योग जगत 
स्वयं पारदर्शी लेखा-पद्धति और खुलेपन के सख्त नियमों का पालन करता है? क्या 
यह उपभोक्ताओं, कामगारों, शेयरधारकों, बैंकरों, पर्यावरण तथा आम समाज के प्रति 
अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है? और तृतीय, कई उद्योगपति प्रतिस्पर्धा करना 
तो चाहते हैं लेकिन दूसरे उद्योगों से। लेकिन अपने ही उद्योग में वे सुरक्षा चाहते 
हैं। 


अब, सरकार और उद्योग के बारे में आम आदमी की क्या धारणाएं हैं? वह 
सोचता है कि 1. सरकार और उद्योग दोनों में ही सर्वोच्च स्थानों पर बैठे लोगों 
की मिली-भगत है और वे अपने फायदे के लिए ही काम करते हैं; 2. न तो सरकार 
और न ही उद्योग जगत ही उनकी वास्तविक आवश्यकताओं की परवाह करते हैं; 
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3. इस देश में कानून के दो अलग-अलग सैट हैं : एक आम आदमी के लिए तथा 
दूसरा सरकार और उद्योग जगत में बैठे बड़े लोगों” के लिए। 


अब हम जरा अपने आप से यह पूछें कि : क्‍या उपरोक्त धारणाओं में से 
कोई गलत है? नहीं; और क्या यह सत्य नहीं है कि इन जायज धारणाओं पर पूर्ण 
रूप से ध्यान दिए बिना एक सही सुधार प्रक्रिया अपनाना संभव नहीं है? हां। 


इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत में सुधार प्रक्रिया में सुधार लाने की तत्काल 
जरूरत है। 


हमें सरकार में सुधार लाने की जरूरत है क्योंकि सरकार ही किसी राष्ट्र 
की विकास नीति की संचालक है। सरकार को एक सहयोगी की भूमिका निभानी चाहिए, 
न कि एक बाधक की। इसलिए मैं सरकार में शामिल प्रत्येक व्यक्ति - मंत्री से 
लेकर निचले स्तर के क्लर्क तक - से यह आग्रह करता हूं कि वे इस प्रतिबद्धता 
से अपने कर्त्तव्य और जिम्मेदारी को समझें | हमें उद्योग में भी सुधार लाने की जरूरत 
है। मोटे तौर पर, प्रत्येक उद्योग और उद्योगपति को अपनी पूरी क्षमता के साथ 
विकास करने का अधिकार है। परन्तु बिना बेईमानी किए हुए अथवा बिना राज्य 
को अपना हिस्सा देने से बचकर। हमें आम नागरिक की मानसिकता में भी 
सुधार लाने की जरूरत है। उसे कठोर परिश्रम, कार्य की गुणवत्ता और अनुशासन 
के महत्व को अवश्य ही महसूस करना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक से इससे 
कम की अपेक्षा नहीं की जाती। और उन लोगों को जो समाज के कमजोर वर्गो 
से संबंधित हैं, उन्हें हमारे सभी प्रकार के सकारात्मक सहयोग की जरूरत है। लोगों 
को कानून का आदर करना शुरू कर देना चाहिए जो एक सुदृढ़ अर्थ-व्यवस्था की 
स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक है। इसका मतलब यह हुआ कि वे जो 
उपभोग करते हैं उसकी कीमत उन्हें अवशय चुकानी चाहिए। और, हां, वे जितनी 
कीमत चुकाते हैं उसके बदले उन्हें मिलना भी चाहिए। 


संक्षेप में कहें तो पूरे राष्ट्र में ही सुधार की आवश्यकता है ताकि यह प्रभावी 
ढंग से नई चुनौतियों का सामना कर सके और 21वीं सदी में आने वाले नए अवसरों 
का फायदा उठा सके। आइए, हम मिलकर आर्थिक उदारीकरण तथा सामाजिक मुक्ति 
के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक वैचारिक क्रांति लाएं। आइए, हम मिलकर एक 
ऐसे मजबूत, समृद्ध और आत्म-निर्भर भारत का निर्माण करें जो बेरोजगारी व अशिक्षा 
के अभिशाप से मुक्‍त हो तथा जहां कोई क्षेत्र विकास से अछूता न रहे। आइए, हम 
भारत को 21वीं सदी में विशव की एक आर्थिक शक्ति बनाएं। इस कल्पना को 
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वास्तविकता में बदलने की जो कुंजी है वह है विकास, अर्थात्‌ रोजगार और समानता 
का विकास | 


हमने अपने राष्ट्रीय एजेंडा में सतत सकल घरेलू उत्पाद की दर को वर्तमान 
5 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर 7 प्रतिशत - 8 प्रतिशत तक लाने का वायदा किया 
है। कई लोगों को आशंका है कि यह लक्ष्य कैसे हासिल हो सकेगा। इस संबंध में 
मैं कहना चाहूंगा कि : भारत की क्षमता और आवश्यकता को देखते हुए यह मामूली 
लक्ष्य है, 7 प्रतिशत - 8 प्रतिशत की इस विकास दर से भारत को विकसित देशों 
की बराबरी में आने में आधी से अधिक सदी का समय लग जाएगा | क्या हम अपनी 
विकास दर को इससे भी कम रखने की सोच सकते हैं? 


हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और हम बढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास 
अन्य कोई विकल्प नहीं है। आर्थिक क्षेत्र में, मैं आपको साफ-साफ बताना चाहता 
हूं कि मुझे एक कमजोर और घाटे की अर्थ-व्यवस्था विरासत में मिली है। किन्तु 
मैं इसके बारे में आपसे शिकायत नहीं कर रहा हूं। मैं विगत में जो कुछ हुआ उसे 
दोहराना नहीं चाहता। मैं शिकायत नहीं करना चाहता बल्कि भविष्य की ओर बढ़ना 
चाहता हूं। श्री कुमार ने उद्योग जगत का विश्वास और मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता 
के बारे में सही बात कही है। उन्होंने ऊपरी स्तर पर निर्णय लेने के मुद्दे का 
विशेष तौर पर जिक्र किया है। 


बहनो और भाइयो, इस अवसर पर आपको और राष्ट्र को इस बात से अवगत 
कराना चाहूंगा कि मेरी सरकार आगामी तीन महीनों में क्या करने जा रही है। 
1. अर्थ-व्यवस्था में लम्बे समय से चली आ रही मंदी के रुख से हम सभी काफी 
चिंतित हैं । विशेष रूप से उद्योग जगत अर्थ-व्यवस्था को तेजी से सुधारने हेतु आवश्यक 
कदम उठाने के लिए सरकार की ओर निगाहें लगाए हुए है। इससे निस्सन्देह जहां 
तेजी से आर्थिक विकास के उद्देश्य को प्राप्त किया जाएगा वहीं दूसरी ओर आर्थिक 
क्षेत्र में प्रतिवर्ष कम से कम एक करोड़ नए रोजगार पैदा करने के मेरी सरकार 
के घोषित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। हम देश में विद्यमान निष्क्रिय संसाधनों 
से निवेश योग्य निधियां जो कि राजकोष को उपलब्ध नहीं होतीं, जुटाने के लिए 
योजनाओं की एक श्रृंखला की जल्दी ही घोषणा करेंगे। हम व्यापार और उद्योग 
से परामर्श करके ही बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के एन.पी.ए. के मौजूदा अनपेक्षित 
स्तर को कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे। हम राजस्व विभागों तथा 
व्यापार और उद्योग के बीच-विवादों को निपटाने के लिए भी तंत्र विकसित करेंगे 
ताकि सरकार को शीत्रता से वह मिल सके जो अन्ततोगत्वा उसे मिलना चाहिए। 
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आधारभूत परियोजनाओं के लिए ऋण बाजार साधनों तथा पेंशन और बीमा 
निधियों जैसे वित्त पोषण के नए और अपरम्परागत स्रोतों को काम में लाने के 
लिए भी उपयुक्त नीतिगत उपाय किए जाएंगे। 


सरकार आंतरिक उदारीकरण की प्रक्रिया को व्यापक बनाने, मजबूत आधार 
देने तथा उसमें तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। भू-मण्डलीकरण के मामले में हम 
सावधानीपूर्वक उचित दृष्टिकोण अपनाएंगे। सरकार अर्थ-व्यवस्था में सक्रिय भूमिका 
निभाने की बजाए एक विधिकर्ता, मददगार तथा नियंत्रक की भूमिका अधिक निभाएगी। 
जहां जरूरी होगा वहां यह भारत के वाणिज्य और उद्योगों की रक्षा करेगी। उद्योग 
जगत के साथ मेरी सरकार के संबंध विश्वास पर आधारित होंगे न कि उन्हें अविश्वास 
के द्वारा बिगाड़ा जाएगा। मेरी राजनीतिक परम्परा रही डै जिसमें वाणिज्य और 
उद्योग को मैं संदेह की दृष्टि से नहीं देखता। जब उद्यमशीलता की निन्दा करना 
एक परम्परागत राजनीतिक जरूरत थी तब हमने उसका समर्थन किया। सरकार 
के रूप में हम इसके लिए और अधिक प्रयास करेंगे। इस दृष्टिकोण के ठोस प्रमाण 
के रूप में हम उद्योग और व्यापार को नियंत्रित करने वाले सभी प्रशासनिक कानूनों, 
नियमों तथा विनियमों की व्यापक समीक्षा करने के लिए जल्दी ही एक आयोग नियुक्‍त 
करेंगे। इनमें से जिन कानूनों व नियमों की उपयोगिता नहीं रह गई हो उन्हें या 
तो बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाएगा या उन्हें बहुत आसान बनाया जाएगा। 
ऐसा करने से हम भारतीय उद्यमियों, चाहे वे छोटे हों, मझौले हों, अथवा बडे, 


सभी को अपने लिए अथवा राष्ट्र के लिए अधिक धन सम्पदा अर्जित करने के लिए 
सक्षम बना सकेंगे। 


कम्पनी अधिनियम में भारी परिवर्तन किया जाएगा। विदेशी विनिमय विनियमन 
अधिनियम (फैरा) की जगह एक कानून लाया जाएगा जो वर्तमान जरूरतों के अनुरूप 
होगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि महत्वपूर्ण सरकारी आदेश तभी पारित हों जब 
घरेलू उद्योगों पर उनके परिणामों का पहले पता लगा लिया जाए। राज्य और स्थानीय 
स्तर पर उद्योगों को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता है। आंतरिक उदारीकरण 
की प्रक्रिया को व्यापक बनाया जाएगा ताकि उन संचालन स्तरों तक पहुंचा जा सके । 
इसे ध्यान में रखते हुए राज्यों को वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के हस्तान्तरण 
के बारे में सरकार को परामर्श दने के लिए हमने हाल ही में श्री भैरों सिंह शेखावत 
की अध्यक्षता में एक विशेष कार्य दल नियुक्‍त किया है। 


उच्च विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन पर लक्षित किसी भी कार्य 
नीति के लिए आधारभूत विकास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तथापि, उदारीकरण 
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के प्रथम चरण के बाद एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण धारणा बन गई कि सरकार आधारभूत 
विकास की ओर कम ही ध्यान देगी। इसके परिणामस्वरूप, अर्थ-व्यवस्था के इस 
महत्वपूर्ण क्षेत्र में कम निवेश हुआ है। मेरी सरकार आधारभूत विकास के लिए 
निवेश के लिए निवेश में पर्याप्त वृद्धि करेगी । इसके साथ ही साथ, निजी क्षेत्र के 
निवेशों को नीतिगत तथा कार्यान्वयन संबंधी अधिक समर्थन प्राप्त होगा । विद्युत मंत्री 
ने विद्युत के क्षेत्र में व्यापक पहल करने की हाल ही में घोषणा की है । मेरी सरकार 
विद्युत क्षेत्र को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए ठोस निर्णय लेगी और राज्य 
सरकार के ठोस निर्णय का समर्थन करेगी । राज्य विद्युत बोर्ड दिवालिया हो गए 
हैं और इनका पुनर्गठन करने की जरूरत है। आंतरिक रूप से जुटाये गए 
संसाधनों में हो रही कमी को रोकना होगा। इस संबंध में देश को ऐसे साहसिक 
किंतु कष्टपूर्ण उपायों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री 
चन्द्रबाबू नायडू ने अपने राज्य में विद्युत के उत्पादन और वितरण की संभाव्यता 
के संबंध में किए हैं। इस संबंध में हम उड़ीसा सरकार के प्रयासों का भी समर्थन 
करते हैं। 

कार्यान्वयन में विलम्ब भारत में आधारभूत परियोजनाओं के लिए अभिशाप 
रहा है। उन्हें न केवल लागत और समय के रूप में क्षति उठानी पड़ी है बल्कि 
आय और रोजगार पैदा करने के अवसरों से भी वंचित होना पड़ा है। इस लापरवाही 
और क्षति पर हम अवश्य ध्यान देंगे। इस दिशा में प्रधानमंत्री कार्यालय बिजली, 
सड़क तथा पुल, बांध तथा सिंचाई, दूरसंचार, तेल एवं ऊर्जा, रेल, बंदरगाह तथा 
हवाई अड्डे जैसे क्षेत्रों में प्रत्येक में एक सौ करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 
सभी परियोजनाओं की सीधे ही निगरानी करेगा | मेरा कार्यालय ऐसी समस्त परियोजनाओं 
की मासिक प्रगति रिपोर्ट मंगाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे निर्धारित समय 
में पूरी हो गई हैं और उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। 


कृषि हमारी अर्थ-व्यवस्था तथा संस्कृति की धुरी है। कृषि उत्पादन को कम 
से कम 5 प्रतिशत की वृद्धि दर तक पहुंचाना होगा अन्यथा समग्र आर्थिक विकास 
तथा रोजगार सृजन का हमारा लक्ष्य तथा वर्ष 2010 तक भारत को भुखमरी से 
मुक्त करने का हमारा वायदा अधूरा रह जाएगा। दीर्घकालीन आधार पर खाद्य 
सुरक्षा पर हम तत्काल ध्यान देंगे। सरकार की कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, 
बागवानी, वनीकरण, बंजर भूमि विकास तथा संबद्ध ग्रामीण आधारभूत ढांचे में 
सार्वजनिक निवेश के लिए पर्याप्त योजना धनराशि निर्धारित करने की योजना है। 
हम कूषि-प्रसंस्करण उद्योग के आधुनिकीकरण पर भी विशेष ध्यान देंगे। इसमें 
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रोजगार सृजन की काफी क्षमताएं हैं । कृषि प्रसंस्करण उद्योग कृषकों तथा शहरी 
उपभोक्ताओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करता है। अन्य बातों के साथ-साथ 
हम इस संबंध को सुदृढ़ बनाने के लिए सहकारी कृषि क्षेत्र तथा निगमित क्षेत्र के 
बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे। खाद्य उत्पादों के निर्यात के अवसरों को जोर-शोर 
से आगे बढ़ाया जाएगा। हम लघु उद्योग तथा भागीदारी के क्षेत्र पर अधिक व्यापक 
नीतिगत ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि वे क्षेत्र स्वरोजगार के महत्वपूर्ण स्रोत È | 
देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान होता है। मेरी 
सरकार सी.आई.आई. तथा अन्य औद्योगिक संगठनों के इस आशय के सुझावों का 
स्वागत करेगी कि इस क्षेत्र को विकास हेतु महत्वपूर्ण निवेश जैसे आसान, पर्याप्त 
तथा समय पर ऋण, विपणन की आधारभूत सुविधा तथा समुचित प्रौद्योगिकी कैसे 
उपलब्ध कराई जाए। 


कृषि और सैन्य सेवाओं के बाद आवास और निर्माण क्षेत्र ही. सबसे अधिक 
उपयोगी रोजगार उपलब्ध कराते हैं। शासन के राष्ट्रीय एजेंडा में प्रत्येक वर्ष 20 
लाख नए मकान बनाने की बात कही गई है जिसमें निम्न और मध्यम आय वाले 
परिवारों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगले 60 दिनों में मेरी सरकार 
एक राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा करेगी। इस नीति में बताए गए हमारे लक्ष्यों 
को प्राप्त करने में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। शहरी भूमि 
अधिकतम सीमा अधिनियम में समुचित संशोधन किया जाएगा ताकि आसानी से आवास 
के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके तथा निर्माण कार्य की गति में तेजी लाई जा सके। 


सूचना टेकनोलॉजी एक विशेष महत्व का क्षेत्र है। इसने विश्व में पहले ही 
क्रांति ला दी है। कोई भी देश सूचना टेकनोलॉजी की उपेक्षा करके विशव प्रतिस्पर्धा 
में बढ़ने की आशा नहीं कर सकता। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत तेजी से 
विश्व भें अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। भारत इस क्षेत्र में आय और उच्च 
स्तरीय रोजगारों के सृजन के रूप में काफी कुछ करके पूर्णत: प्रतिस्पर्धी हो सकता 
है। यह क्षेत्र भारतीय व्यापार और उद्योग को एक वैकल्पिक और प्राप्त करने योग्य 
अवसर प्रदान करता है जो इसे साफ्टवेयर के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा सकता 
है। केवल तीन भारतीय कंपनियों के पास ही बाजार में आज तेरह. हजार करोड़ 
रुपये की पूंजी है और ये काफी निर्यात भी कर रही हैं। इस संबंध में, मैं सूचना 
टेकनोलॉजी उद्योग के तीव्र विकास के मार्ग में आने वाली अड़चनों को दूर करने 
के लिए व्यापार और उद्योग जगत से विशिष्ट सुझाव देने का आग्रह करता हूं। राष्ट्रीय 


एजेंडा में, हमने भारत को एक साफ्टवेयर सुपर पावर बनाने का वायदा किया 
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है। आगामी 30 दिनों के भीतर हम एक राष्ट्रीय सूचना टेकनोलॉजी कार्यदल का 
गठन करेंगे जो एक राष्ट्रीय सूचना नीति का मसौदा तैयार करेगा | 


सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए तुरन्त कदम उठायेगी। इससे 
कल्पनाशील पुनर्गठन की पूरी योजना में सहायता मिलेगी जिसमें पारदर्शी विनिवेश 
भी शामिल रहेगा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का घाटा भी कम होगा। 


भारतीय उद्योग को अपनी विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा में सुधार करना होगा और 
अपनी निर्यात क्षमता बढ़ानी होगी। हम स्वदेशी के विकास में तब तक सफलता 
हासिल नहीं कर सकते जब तक कि निर्यात क्षमता में वृद्धि नहीं कर लेते। नई 
आयात-निर्यात नीति के अंतर्गत हमारे निर्यातकों को विशेष समर्थन देने का 
प्रावधान है। भारतीय उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाना सामाजिक दायित्व है। औद्योगिक 
देशों में पूंजीपरक, ढांचागत समायोजनों से वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अधिक 
प्रतिस्पर्धी बन गए हैं। लेकिन उनमें भारी मंदी भी आयी है। 


इन देशों में से कई देश ऐसे भी हैं जहां पर बेरोजगारी कम करने संबंधी 
कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं। लेकिन भारत में ऐसी कोई योजना नहीं है। 
बेरोजगारी भारत की नियति बन गई है। स्पष्ट है कि इसके कारण काफी कठिनाइयां 
उठानी पड़ती हैं और बेरोजगार आदमी और उसका परिवार बरबाद हो जाता है। 
कभी-कभी तो आत्महत्या की नौबत तक आ जाती है। विकास की नीतियां बनाते 
समय हमें इस पहलू को ध्यान में रखना होगा। 


विशव व्यापार संगठन की कठोर समय-सारणी के मद्देनजर मेरा सुझाव है 
कि उद्योग और सरकार दोनों को एक साथ बैठकर सन्‌ 2005 तक के लिए एक 
अनुसूची तैयार करनी चाहिए। इसके बाद हमें अपने पिछले कार्यो पर ध्यान देते 
हुए निर्यात को बढ़ावा देने संबंधी आगे की प्रगति पर बारीकी से निगरानी रखनी 


होगी | 


विदेशी निवेश संबंधी हमारी जो 
चाहता हूं। स्वदेशी का मतलब यह नहीं 
=) इसका अर्थ केवल यह है कि हमारे 
की जरूरत पड़े वे स्वयं हमारे द्वारा जुटा 
सकल घरेलू उत्पाद की बचत दर को से बढ़ा कर 30 प्रतिशत तक ले 
जाने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहते हैं। तथापि, इन घरेलू संसाधनों की 
जरूरत को विदेशी संसाधनों से भी पूरा किथा जा सकता है और पूरा करने की 


ते हे उसके बारे में भी मैं कुछ कहना 
कि हम विदेशी निवेश को महत्व ही न 
यास के लिए जितनी मात्रा में संसाधनों 
ही कारण है कि हम वर्तमान 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


74 अटल बिहारी वाजपेयी : चुने हुए भाषण 


जरूरत है | अवसंरचना विकास, उच्च टेकनोलॉजी, बेहतर प्रबंध पद्धतियों के हस्तांतरण, 
निर्यात क्षमता बढ़ाने हेतु उत्पादन की गुणवत्ता के उन्नयन एवं महत्वपूर्ण विश्वव्यापी 
बाजार- संबंध जैसे हमारे विशेष प्राथमिकता के क्षेत्रों में विदेशी निवेश का हम स्वागत 
करते हैं। मैं स्पष्ट तौर पर यह भी. कहना चाहूंगा कि किसी भी निवेशक को जिसे 
इससे पहले निवेश करने की अनुमति दी गई थी, वह यह न समझे कि उसकी अनुमति 
वापिस ले ली गई है अथवा उसका क्षेत्र कम कर दिया गया है। सरकार निवेश 
की यह प्रक्रिया जारी रखेगी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार 
शीघ्र ही पारदर्शी, भेदभाव रहित तथा विवेकपूर्ण नीतियां बनायेगी जिससे कि 
सीधे विदेशी निवेश आमंत्रित किया जा सके | इसके लिए एक विदेशी निवेश प्रोत्साहन 
बोर्ड (एफ.आई.पी.टी.) की जरूरत पड़ेगी और इसे ऐसी शक्ति प्रदान की जाएगी 
ताकि यह 60 दिनों के भीतर सीधे विदेशी निवेश के प्रत्येक प्रस्ताव का 'हां' या 
'नहीं' में पक्का जवाब दे सके। 


विकास एवं रोजगार के संबंध में हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में 
शिक्षा के महत्व की अनदेखी नहीं की जा सकती है। किसी भी आर्थिक कार्यकलाप 
में समृद्ध मानव संसाधनों की एक अहम भूमिका होती है। वर्तमान ज्ञान पर 
आधारित हमारी अर्थ-व्यवस्था में वे हमारी पूंजी का काफी मूल्यवान हिस्सा बन 
गए हैं। हमें शिक्षा के ढांचे के हर स्तर पर गुणवत्ता एवं मानकों में सुधार लाने 
की जरूरत है। मेरी सरकार प्रारंभिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ साक्षरता 
के माध्यम से पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को पूरा करने के प्रति वचनबद्ध है। मैं सी. 
आई.आई. एवं अन्य औद्योगिक संगठनों से अपील करता हूं कि वे बड़े पैमाने पर 
रोजगारोन्मुख तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए आगे आएं। इससे पूरे देश 
में उद्योग जगत की उत्पादक क्षमता, नगरों, शहरों एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों की सेवाओं 
में सुधार लाने हेतु अत्यावश्यक बुनियादी एवं मध्यम औद्योगिक शिल्पों का विकास 
करने में मदद मिलेगी। 


भाइयो एवं बहनो, आइए, राष्ट्र के रूप में हम ऊंचा सोचें। मैं भारतीय 
उद्योगों से विशेष तौर पर यह अपील करूंगा कि वे : 


° बड़ी योजनाएं तैयार करें। जब वडी योजना और बड़ी हो जाती हैं तो छोटी 
और मझोली योजनाएं उनका स्थान ले लेती हैं। 


°  विश्वस्तर की विनिर्माण, विपणन एवं वित्तीय यूनिटें स्थापित करें जो आगे 
चलकर विश्व में अपना स्थान बना सके | 
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° ऐसे ब्रांडो एवं उत्पादों का निर्माण करें जो विश्व पर हावी हो जाएं। 


° और इसके जरिए 21वीं सदी के शुरू के वर्षा में विश्व व्यापार एवं उद्योग 
के क्षेत्र में भारत का गौरवशाली झंडा लहरा दें। 
मेरी सरकार आपके सपनों को साकार करने में आपको सहभागी बनाने के 
लिए पूरी तरह तैयार है। क्या आप भी मेरी सरकार के राष्ट्रीय एजेंडा को साकार 
रूप देने में सहभागी बनेंगे? मैं इस प्रयास में सभी की सक्रिय भागीदारी चाहता 
हूं और मुझे विश्वास है कि मुझे भरपूर सहयोग मिलेगा। 


राष्ट्रीय विकास में लघु उद्योगों की 
महत्वपूर्ण भूमिका 


कल इसी स्थान पर, इसी सदन में मैंने बड़े उद्योगपतियों को संबोधित किया था। 
आज मैं लघु उद्योगपतियों को संबोधित कर रहा हूं। लघु का संबंध उद्योगपति से 
नहीं है, केवल उद्योग से है। कल बड़े उद्योगपतियों के बीच बोलते हुए मैंने छोटे 
उद्योगों की चर्चा की थी। मैंने जो कुछ कहा था मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा : 

हम लघु उद्योग तथा भागीदारी के क्षेत्र पर अधिक व्यापक नीतिगत ध्यान 
देना चाहते हैं, क्योंकि वे क्षेत्र स्वरोजगार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।' 

आगे विस्तार से छोटे उद्योगों के महत्व पर मैंने प्रकाश डाला था। मैं उद्धृत 
कर रहा हूं : 

देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान होता है। 
मेरी सरकार सी.आई.आई. तथा अन्य औद्योगिक संगठनों के इस आशय के सुझावों 
का स्वागत करेगी कि इस क्षेत्र को विकास हेतु महत्वपूर्ण निवेश जैसे आसान, पर्याप्त 
तथा समय पर ऋण, विपणन की आधारभूत सुविधा तथा समुचित प्रौद्योगिकी कैसे 
उपलब्ध कराई जाए।' 

मुख्य रूप से आपकी समस्याओं का इसमें समावेश है। कुछ बातें छूट भी 


राष्ट्रीय लघु उद्योग सम्मेलन में भाषण, नई दिल्ली, 29 अप्रैल 1998 
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गई हैं । उन्हें आपके सामने थोड़े में प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करुंगा। हमारे राष्ट्रीय 
ढांचे में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के छोटे उद्योगों का क्या स्थान है, इस पर जोर डालने 
की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वर्षो में छोटे उद्योगों की उपेक्षा हुई है। 
यहां तक कि आर्थिक सुधार जिनकी बड़ी चर्चा है और हम भी चाहते हैं कि देश 
में आर्थिक सुधार हो, उसमें कारपोरेट सेक्टर पर अधिक बल दिया गया है और 
छोटे उद्योग आंखों से ओझल हो गए हैं। कारपोरेट सेक्टर का महत्व है, लेकिन 
अगर हम रोजगार की दृष्टि से देखें, अगर हम निर्यात की दृष्टि से देखें तो छोटे 
उद्योग अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इसलिए इन्हें राष्ट्रीय विकास में एक महत्वपूर्ण 
भूमिका अदा करनी है। 


देश का विकास हो, तेजी से विकास हो, सही दिशा में विकास हो, यह बहुत 
आवश्यक है। आज जो कुछ शिथिलता आई हुई दिखाई देती है, उसको हटाकर तेजी 
से हम चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे बढ़ें, इस बात की आवश्यकता 
है। 


छोटे उद्योगों के लिए कर्जे का सवाल है। इसके लिए हम नाबार्ड को और 
सिडबी को मजबूत करेंगे। कर्जा आपको मिले, आसानी से मिले इस बात का 
प्रबंध किया जायेगा। आप अपना उत्पादन जो बड़े उद्योगों को बेचते हैं और जिनमें 
सरकारी क्षेत्र के उद्योग भी शामिल हैं उनका भुगतान होने में बहुत देर लगती 
है। एक समय सीमा निश्चित की जायेगी जिसके भीतर आपको भुगतान मिल जाना 
चाहिए। आपकी पूंजी फंसी नहीं रहनी चाहिए। आपकी सीमित पूंजी होती है। सुबह 
की कमाई से शाम को काम चलता है और बड़े उद्योग - उनके पास धन की कमी 
तो नहीं है। उनको इस बात के लिए प्रेरित करना होगा कि वे निश्चित समय के 
भीतर भुगतान करें। इसके लिए अगर और कदम उठाने की आवश्यकता होगी तो 
वे कदम भी उठाये जायेंगे, यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। 


लघु की परिभाषा क्या है? कितने छोटे उद्योग को लघु उद्योग माना जाये, 
इस पर बहस बहुत पुरानी बहस है। कया यह उद्योग में लगे हुए काम करने वालों 
की संख्या पर निर्भर हो या जो पूंजी लगी है उस पर निर्भर हो? हमारे यहां उद्योगों 
की अनेक श्रेणियां हैं। सबका उपयोग है राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में, सबका महत्वपूर्ण 
योगदान है। हमें अर्थ-व्यवस्था को उसकी समग्रता में देखना है, टुकड़ों में नहीं । 
लेकिन अर्ध-व्यवस्था के जो अलग-अलग भाग हैं उनकी अपनी जो समस्याएं हैं उनको 
हल करते समय हमें यह ध्यान में रखना होगा कि समग्रता की तस्वीर भी हमारे 


सामने रहे और विशिष्ट जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकालने में भी हम समर्थ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


आर्थिक विकास 77 
हों, हम सफल हों। 


पिछली बार जब मैं आपके सम्मेलन में आया था तो मैंने कहा था कि यह 
जो 3 करोड़ तक की अवधि बढ़ाई गई है, 60 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ की गई 
है, यह ज्यादा है और मैंने उस समय कहा था कि यह 1 करोड़ होनी चाहिए। 
आज मैं यह नहीं कहूंगा कि होनी चाहिए क्योंकि आज मेरी स्थिति बदल गई है 
और इसलिए मैं यह ऐलान करूंगा कि उसकी अवधि 1 करोड़ होगी। 


आरक्षण के सवाल को लेकर बहुत बहस चलती है। छोटे उद्योगों को संरक्षण 
चाहिए। आज बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की तुलना में हमें भारत के लघु उद्योगों को 
भी संरक्षण देना है। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था निकाली गई थी, उत्पादन के 
कुछ क्षेत्र छोटे उद्योगों के लिए सुरक्षित कर दिये जायें। बड़े उद्योग उनमें दखलंदाजी 
न दें। बड़े उद्योगों के लिए बड़े क्षेत्र पड़े हुए हैं। छोटे उद्योगों के क्षेत्र में उन्हें 
प्रवेश करना जरूरी नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तक जो सरकारें रहीं उनके 
चिंतन की दिशा क्‍या थी। यह हमें आबिद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट को देखने से 
पता लगा कि उन्होंने सिफारिश की थी कि आरक्षण खत्म कर दिया जाये। गनीमत 
थी कि सरकार ने इसे माना नहीं। जाते-जाते वह बहुत सी ऐसी चीजें कर गए 
जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। आरक्षण की नीति को समाप्त करने की आवश्यकता 
नहीं है। आरक्षण रहना चाहिए। छोटे उद्योगों में बने माल को संरक्षण मिलना 
चाहिए। बड़े उद्योगों को उनसे अलग रहना चाहिए | 


एक सूची बनी हुई है, विवरण का प्रश्‍न है, उस पर आपके संगठन से चर्चा 
हो सकती है लेकिन छोटे उद्योगों को गला-काट प्रतियोगिता से बचाने की आवश्यकता 
है। यह ठीक है कि छोटे उद्योग उपयुक्त टेकनोलॉजी का उपयोग करें, जो माल 
आज बना रहे हैं अच्छा बना रहे हैं, उसकी मांग है। मांग बढ़े, यह जरूरी है। 
माल की गुणवत्ता में वृद्धि हो, केवल देश के भीतर नहीं देश के बाहर भी इस 
माल की मांग बढ़े, इस बात की बड़ी जरूरत है। इसलिए हमारे लघु उद्योगपति 
वर्तमान से संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते, उनमें एक आगे बढ़ने की लगन चाहिए। 
हम नये बाजारों में अपना प्रभाव जगाएंगे, हम नये बाजारों में छायेंगे, देश के भीतर 
और देश के बाहर भी हम अपने माल की गुणवत्ता से उसकी उपयोगिता से, उसके 
स्थायित्व से भारतीय वस्तुओं के लिए स्थान बनायेंगे, बाजार बनायेंगे। इस प्रकार 
की एक प्रतिस्पर्धा, एक प्रतियोगिता विकसित होनी चाहिए। 

देश के भीतर लघु उद्योग, छोटे उद्योग और कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित सामानों 
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को प्रचारित करने के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है। लघु उद्योग में कौन 
सी चीजें बन रही हैं, उसके लिए प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा सकता है, मेलों 
का आयोजन किया जा सकता है। हम विदेशों में भी इस तरह की प्रदर्शनियों का 
आयोजन करेंगे जिनमें भारत का बना हुआ लघु उद्योग का माल दुनिया के लोगों 
को दिखाया जा सके और दुनिया वाले उस माल को खरीद सकें और अपने घरों 
को सजा ah | विशव की सीमाएं सिकुड़ रही हैं, दुनिया छोटी हो रही है। हम 
चाहें या न चाहें एक विशव बाजार विकसित हो रहा है। अपने राष्ट्रीय हितों को 
सर्वोपरि रखते हुए, उस विश्व बाजार का हम ज्यादा से ज्यादा हिस्सा प्राप्त कर 
सकें इसका हम प्रयास करेंगे। 


मुझे यह सुनकर ताज्जुब हुआ है कि कोटा परमिट राज में अभी तक कोई 
कमी नहीं आई है। शायद ऐसा लगता है कि एक त्रुटिपूर्ण व्यवस्था है जिसमें ठोस 
परिवर्तन लाने के लिए, उद्देशयपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। 
जो कानून पुराने पड़ गए हैं, जो अब उपयोगी नहीं हैं, जो उत्पादन में बाधक 
हैं, जो छोटे उद्योगों के विकास में रुकावटे पैदा करते हैं, हम उन सारे कानूनों 
पर पुनर्विचार करने वाले हैं और जो रद्द करने लायक कानून हैं उन्हें हम रद्द 
कर देंगे। यह हम आपको भरोसा दिलाते हैं। कानून सहायक होना चाहिए, 
बाधक नहीं। कानून रास्ता रोकने के लिए नहीं होना चाहिए, रास्ते को सुगम बनाने 
के लिए होना चाहिए। मनुष्य कायदे से चल सके, इसके लिए कानून का उपयोग 
होना चाहिए। 


हमारा इरादा रोड ब्रेकर लगाने का नहीं है लेकिन ज्यादा एक्सीडेंट होने 
लगते हैं तो फिर लोग ब्रेकर लगाने की मांग भी करते हैं। जब गति अवरोधक 
हो, तो गाड़ी तेजी से चलाना और मुसीबतें पैदा करना उचित नहीं होता। अगर 
नियम बनते हैं, तो कानून बनते हैं जैसा मैंने कहा के सहायक के रूप में होना 
चाहिए, बाधा के रूप में नहीं, रुकावट के रूप में नहीं। 


बैंक भी चाहे वे कमर्शियल बैंक हों, चाहे कोआपरेटिव बैंक हों उनके साथ 
आपका संबंध याचक और दाता का संबंध नहीं होना चाहिए। आप राष्ट्र के निर्माण 
के काम में लगे हैं, विकास में योगदान दे रहे हैं। अगर छोटा ऋण चाहिए तो 
बैंक चलाने वाले आपकी तरफ ध्यान न दें और भारी ऋण चाहिए तो आपके पीछे 
as, यह मनोवृत्ति अब बदली जानी चाहिए और यह मनोवृत्ति बीते हुए कल की 
मनोवृत्ति बननी चाहिए। छोटे उद्योगपति का भी सम्मान होना चाहिए। मैं राष्ट्र 
निर्माण यज्ञ में अपनी आहुति दे रहा हूं, भले ही छोटी आहुति हो। हम उस छोटी 
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गिलहरी की कथा नहीं भूल सकते जिसने लंका जीतने के लिए बनने वाले पुल पर 
अपने थोड़े से प्रयास करके भगवान राम की मदद की थी। जो छोटे उद्योगों में 
लगे हैं, वे कोई बैंकों से भीख नहीं मांगते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार हो। सचमुच 
सारे देश की मानसिकता में परिवर्तन की जरूरत है। यह आवश्यक है कि आप 
स्वाभिमान के साथ अपनी इज्जत को बनाये रखते हुए बैंकों से सहायता प्राप्त करें | 
सरकार में भी आपकी ओर देखने के दृष्टिकोण में परिवर्तन जरूरी है और आपका 
भी देंश की ओर देखने के दृष्टिकोण में परिवर्तन जरूरी है। 


50 साल में हम एक बंधी-बंधाई लीक में इस तरह से चलने लगे हैं कि उसमें 
से निकलना मुश्किल दिखाई देता है लेकिन मुश्किल को हमें संभव बनाना है, मानसिकता 
में परिवर्तन लाकर मानवीय प्रयासों में तेजी लानी है। हमारा उद्योग हमें इस बात 
का मौका देता है। जो भी वैध तरीके हैं उन्हें अपनाकर अपने उद्योगों का हम 
विकास करें और सरकार कहीं अगर बाधक है तो हमें आकर बताएं। आपके लघु 
उद्योग संगठन के साथ हम निरंतर सम्पर्क रखेंगे। बजट आने वाला है। उस दृष्टि 
से आपने कुछ सुझाव दिए हैं। उन सुझावों पर बड़ी सहानुभूति कें साथ विचार 
किया जायेगा। यह आश्वासन मैं आपको देता हूं। लेकिन अगर कोई बात मानी 
न जा सकी तो समझ लीजिए कि उनकी भी कुछ मजबूरियां थीं। अब मैं सिकन्दर 
बख्त साहब की तरह कोई शेर तो नहीं सुना सकता क्योंकि फिर मैं इस बात पर 
बल दूंगा कि हमें केवल एक भाग का नहीं हमें समूची अर्थ-व्यवस्था का विचार करना 
है। जो स्थिति हमें उत्तराधिकार में मिली है वह अच्छी नहीं है। लोग परेशान हैं, 
वित्तीय घाटा बढ़ रहा है, पुरानी सरकार जाते-जाते, जैसा मैंने कहा, ऐसे काम 
कर गई जो नहीं करने चाहिए थे। खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। 
यह शहीदों के लिए ठीक है जो फांसी के तस्ते पर चढ़ रहे थे लेकिन जो राजनीति 
में और प्रतिपक्ष में बैठे हैं वे इस तरह के फैसले कर गए कि वर्तमान सरकार के 
लिए कठिनाई पैदा हो गई हैं। लेकिन जैसा मैंने कल कहा था, हमें दोष नहीं देना 
है, हम भविष्य की ओर देखना चाहते हैं और हमें भविष्य को संवारना है और 
हम भविष्य को बनायेंगे यह हमारा विश्वास है। उसमें आप सबका सहयोग हमें 
मिलेगा, मुझे इसका पूरा भरोसा है। 

आपने मुझे यहां बुलाकर मेरा सम्मान किया और मेरे सहयोगी सिकन्दर बख्त 
साहब को भी इस समारोह का आयोजन करके उन्हें निमंत्रित किया, मैं इस बात 
का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। सिकन्दर साहब ने, अलग-अलग मंत्रालय बनेगा 
या नहीं बनेगा, उन्होंने यह बात मेरे ऊपर ही डाल दी है। मैं आपसे भी अनुरोध 
करूंगा कि यह बात मेरे ऊपर ही डाल दीजिए। 
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पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के 
लिए साझा प्रयास 


मैं अपनी ओर से तथा केन्द्र सरकार में अपने सहयोगियों की ओर से आप सबका 
हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज यहां अपने समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण 
पहलुओं पर मिलकर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं। 


भारत की सबसे बड़ी विशेषता विविधता में एकता' और 'एकता में 
विविधता' है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग और समूचे क्षेत्र में सामूहिक 
रूप से यह विशेषता देखी जा सकती है। विविधता का यह सतरंगी ताना-बाना जिस 
शानदार तरीके से देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में दिखाई देता है, वैसा शायद 
और जगह नजर नहीं आता। 


प्रकृति ने इस समूचे क्षेत्र को बड़ी उदारतापूर्वक अपने उपहार दिए हैं और 
कई मायनों में तो ये बेजोड़ हैं। जैव-विविधता की दृष्टि से यह क्षेत्र बड़ा समृद्ध 
है; यहां के जल संसाधनों की क्षमता भी बेजोड़ है; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
के साथ-साथ यहां कई अन्य खनिज पाए जाते हैं और यहां विशाल वन संपदा भी 
उपलब्ध है। 


मगर प्रकृति के इन अमूल्य उपहारों से भी ज्यादा इस क्षेत्र की महान मानवीय 
संपदा की विविधता है, जिसका सानी भारत तो क्या दुनिया में शायद ही मिले। 


पूर्वोत्तर क्षेत्र विविधतापूर्ण जातीय, भाषायी, धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों 
का अनोखा संगम-स्थल है। मगर ये समुदाय सिर्फ विविधता प्रदर्शित नहीं करते । यहां 
की विविधता पर सरसरी नजर डालने से ही इसके अंदर मौजूद मजबूत राष्ट्रीय 
एकता का पता चलता है। 


जैसे-जैसे हम इस विविधता का और गहराई तथा गंभीरता से अध्ययन करते 
हैं, सभी समुदायों को बांधकर रखने वाली राष्ट्रीय एकता का सूत्र और ज्यादा सुदृढ़ 
होता जाता है। 


यही कारण है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न समुदायों की विविधता तथा एकता, 
पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में दिए गए भाषण का हिन्दी रूपांतर, 
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दोनों ही राष्ट्रीय शक्ति का जोरदार स्रोत हैं। यही वह राष्ट्रीय शक्ति है, जिसके 
आधार पर हमें क्षेत्र के आर्थिक विकास में आ रही कमजोरियों को दूर करने के 
लिए उपयुक्त कार्यनीति बनानी चाहिए। 


इस महत्वपूर्ण बैठक में मैं, जो पहली बात कहना चाहूंगा, वह यह है कि मेरी 
सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र को समस्याओं वाला इलाका नहीं मानती। इसकी बजाए हम 
इसे एक ऐसा क्षेत्र मानते हैं, जिसमें भारत के संपूर्ण विकास के लिए अनोखी क्षमता 
है। मैं केन्द्र और राज्यों में सरकार के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से आग्रह 
करता हूं कि वे भी इसी तरह का सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। 


इसका मतलब यह नहीं है कि हम क्षेत्र की समस्याओं की गंभीरता को या 
तो कम करके आंकें या फिर इससे बेहद घबरा जाएं। ये समस्याएं बहुत पुरानी 
हैं। ये कई पहलुओं वाली समस्याएं हैं। कुछ समस्याओं की जड़ विदेशों में भी है। 
समस्याओं को हल करने के लिए समय रहते कारगर कदम न उठाने से ये और 
गंभीर होती जा रही हैं। 


हम ये सब बातें जानते हैं और इस हकीकत के अहसास से हमें चिंता भी 
होती है। मगर इससे मेरी सरकार का यह संकल्प और भी सुदृढ़ हों जाता है कि 
हम इन समस्याओं को पूरी तरह हल करने के लिए अपनी सारी इच्छा शक्ति और 
समस्त कल्पना को लगा X | 

मुझे इस बात का अहसास है कि आप में से हरेक, मेरी सरकार की इस 
वचनबद्धता को निभाने में समान रूप से भागीदार है। यही साझा वचनबद्धता हमारी 
सबसे बड़ी संपत्ति है। यह इस बात की सबसे बड़ी गारंटी है कि आज की इस 
बैठक के बाद जो सामूहिक प्रयास शुरू होंगे, उन्हें शीघ्र ही बढ़ावा मिलेगा | 

जब नई दिल्ली में लोग पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो वे भौगोलिक 
दूरी का ज्यादा ध्यान रखते हैं, जो मानसिक दूरी में बदल जाती है। जब पूर्वोत्तर 
क्षेत्र के लोग दिल्ली के बारे में सोचते हैं तो आम तौर पर उनके मन में विकास 
संबंधी दूरी का ख्याल आता है, जो भावनात्मक दूरी में बदल जाता है। 

मगर मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि अगर हमारे दिल और दिमाग 
मिलकर काम करें तो हम मिलकर इन सब दूरियों को जोड़ने वाले पुल बना सकते 
हैं और इन्हें काफी कम कर सकते हैं। 

आज की बैठक की कार्यसूची में इस क्षेत्र के आर्थिक विकास पर जोर दिया 
गया है। इसमें विकास के कुछ खास मुदूदों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ 
अन्य सभी पहलुओं का भी जिक्र किया गया है। 
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मेरा पहले से ही मानना है कि हमें समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए समन्वित 
और समन्वयकारी दृष्टिकोण अपनाना होगा । इस क्षेत्र की प्राकृतिक तथा मानवीय 
विविधता के साथ-साथ, यहां की समस्याएं भी इतनी अलग-अलग हैं कि इस तरह 
का दृष्टिकोण अपनाना जरूरी हो गया है। 


उदाहरण के लिए, आर्थिक विकास के मुद्दे पर विचार करते समय हम राजनीतिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और यहां तक कि सुरक्षा संबंधी पहलुओं की पूरी तरह 
अनदेखी नहीं कर सकते, क्योंकि इस क्षेत्र के आर्थिक विकास से इनका सीधा संबंध है। 


हमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के आंतरिक सुरक्षा संबंधी मुदूदों पर विशेष रूप से और 
बड़ी गंभीरता से ध्यान देना होगा। यह अपने आप में ही बहस का बहुत बड़ा मुद्दा 
है। मैं अपने सहयोगी, माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वह पूर्वोत्तर 
राज्यों की एक और बैठक बुलाएं, जिसमें सिर्फ कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा 
आंतरिक सुरक्षा संबंधी अन्य पहलुओं पर चर्चा की जाए। 


इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के संदर्भ में मैं दो-सूत्री दृष्टिकोण अपनाने का 
प्रस्ताव करता हूं : भौतिक और सामाजिक, दोनों ही तरह के बुनियादी ढांचे का 
विकास तथा स्थायी आधार पर रोजगार। 


ये इमारत की ईटे हैं। बुनियादी ढांचे के विकास के बिना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था 
वांछित दिशा में वांछित तेजी से प्रगति नहीं कर सकती। इसके बिना न तो रोजगार 
के अवसर पैदा किए जा सकते हैं, और न सामाजिक प्रगति ही संभव है। 


इसके साथ ही, अर्थ-व्यवस्था के हर स्तर पर स्थायी आधार पर कुशल, अकुशल 
और अर्ध-कुशल रोजगार जुटाए बिना हम क्षेत्र की लंबे अर्से से चली आ रही 
समस्याओं का कोई भरोसेमंद तथा स्थायी समाधान नहीं निकाल सकते। 


बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में मेरी सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा शेष 
भारत के बीच संचार संपर्क सुधारने के काम को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देगी। 
इसके बिना हम पूर्वोत्तर और नई दिल्ली के बीच न तो भौगोलिक दूरी कम कर 
पाएंगे और न भावात्मक खाई को पाट सकेंगे। 


आज संचार के क्षेत्र में हुई क्रांति तथा परिवहन के तेज रफ्तार साधनों से 
अधिकतर दूरियों को पार किया जा सकता है। फिर भला पूर्वोत्तर में नरऐसा क्यों 
नहीं हो सकता? 


मैं यहां बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने दिल्ली से बाहर 
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पहली यात्रा असम की की । मुझे ब्रह्मपुत्र नदी पर कोकराझार में नरनारायण रेल 
और सड़क पुल के उद्घाटन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 3 अरब 30 करोड़ रुपये 
की लागत से बने इस पुल से इस क्षेत्र में परिवहन संबंधी बाधाएं काफी कम हो 
जाएंगी। 


सड़कों, पुलों और रेल लाइनों के निर्माण की नई परियोजनाएं बनाना जरूरी 
है और शीघ्र ही इन्हें शुरू किया जाएगा। अब तो हमारे पास सूचना टेकनोलॉजी 
भी है, जिसकी मदद से दूरियों को अधिक तेजी से तथा अपेक्षाकृत कम लागत पर 
पाटा जा सकता है। 


मुझे इस बात की खुशी है कि इसी सिलसिले में योजना आयोग के उपाध्यक्ष 
ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को इन्फार्मेशन हाइवे पर लाने के लिए आवश्यक पहल की है। 
आपको पता ही होगा कि योजना आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र 
ने पूर्वोत्तर के सभी जिलों को वी-सैट उपग्रह नेटवर्क-निकनेट के जरिए पहले ही जोड़ 
दिया है। 


राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने अब मल्टीमीडिया संचार प्रणाली को मजबूत 
करने के प्रयास शुरू किए हैं। इससे न सिर्फ आंकड़ों को तेज रफ्तार से भेजने में 
मदद मिलेगी, बल्कि राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और राष्ट्रीय 
राजधानी के बीच वीडियो कांफ्रेंसिंग और सवाक संचार सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी | 
यह दो वर्ष की परियोजना है और अगस्त 1998 से राज्यों की राजधानियों से इस 
तरह की सेवाएं प्रारंभ हो जाएंगी। 


मेरी सरकार पड़ोसी देशों के साथ व्यापार संपर्क तथा सीधा संचार फिर से 
खोलने की संभावनाओं पर नए सिरे से विचार करने के साथ-साथ, अन्य सभी 
आवश्यक पहल भी करेगी। इस पहल के साथ ही हमें इस क्षेत्र के राज्यों के समूचे 
सामाजिक ढांचे के विकास की ओर और अधिक ध्यान देना होगा। इसीलिए स्वास्थ्य, 
आवास और शिक्षा जैसी अन्य बातों पर भी हमें अपनी नीति और कार्यक्रमों में 
ज्यादा जोर देना होगा। 


इसी वजह से पूर्वोत्तर परिषद को पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक बदलाव 
लाने में अब तक के मुकाबले कहीं अधिक उद्देश्यपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इस 
कार्य को शीघ्रता के साथ और मिशन की भावना से निपटाना होगा। मैं आपको 
भरोसा दिलाता हूं कि मेरी सरकार दोनों बातों का ध्यान रखेगी। 

पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन के हमारे फैसले के पीछे मूल प्रेरणा भी यही 
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रही 21 इस दिशा में जरूरी पहले कदम के रूप में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 
पूर्ण सदस्य बन जाएगा। संसद के आगामी अधिवेशन में आवश्यक विधेयक पेश किया 
जाएगा। 


पूर्वोत्तर परिषद के लिए योजना खर्च भी उसी के अनुसार काफी बढ़ा दिया 
जाएगा। इसी सिलसिले में पूर्वोत्तर परिषद को और सुदृढ़ किया जाएगा तथा नई 
दिशा दी जाएगी। 


योजना आयोग के उपाध्यक्ष कानून में आवश्यक संशोधन के बाद पूर्वोत्तर परिषद 
के अध्यक्ष भी बन जाएंगे। यह परिषद सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों के विकास संबंधी मुद्दों 
को समन्वित क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रखकर विचार करेगी। 


पूर्वोत्तर परिषद को बुनियादी ढांचे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण. परियोजनाओं 
को तेजी से लागू करने की जिम्मेदारी निभानी होगी। मैं विकास परियोजनाओं को 
निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत लागू करने के महत्व पर खास तौर पर जोर देना 
चाहूंगा। 


हम संसाधनों का केन्द्रीय पूल बनाने की व्यावहारिकता की जांच कर रहे 
हैं जो समूचे क्षेत्र में परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए जरूरी अतिरिक्त 
सहायता उपलब्ध कराएगी। 


यह पूल केन्द्रीय मंत्रालयों के बजट में से आबंटित 10 प्रतिशत राशि में से 
बची हुई राशि से बनाया जाएगा और यह 15 अरब रुपये वार्षिक तक हो सकता 
है। 


जाहिर है कि क्षेत्र में अंतर्राज्यीय, बुनियादी ढांचे संबंधी तथा रोजगार-मूलक 
परियोजनाओं को लागू करने के लिए जरूरी अतिरिक्त संसाधन प्राप्त हो जाएंगे | 
यहां भी पूर्वोत्तर परिषद और उपयोगी भूमिका निभा सकती है। 


मुझे जरा भी संदेह नहीं कि पुनर्गठित पूर्वोत्तर परिषद से समूचे क्षेत्र में विकास 
को नया बल मिलेगा। 


विकास संबंधी एक अन्य मुद्दा जो मैं आज उठाना चाहता हूं, वह है- हमारे 
संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल। मुझे इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं लगती 
कि सिफ वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा देने से हमारे विकास संबंधी लक्ष्य प्राप्त नहीं 
किए जा सकेंगे। 


सबसे जरूरी बात है, समय पर और कारगर तरीके से कार्यान्वयन । प्रत्येक 
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राज्य की ग्रहण करने की क्षमता के अलावा प्राथमिकताओं के कुछ बेहद प्रासंगिक 
पहलू भी हैं, जैसे विभिन्न क्षेत्रों के बीच पारस्परिक संबंध, प्रत्येक कार्यक्रम या 
परियोजना की अवधि, जुटाए गए संसाधनों का रख-रखाव, कम-से-कम समय में 
वित्तीय तथा सामाजिक दृष्टि से प्राप्तियां और फायदों का अधिक-से-अधिक विस्तार । 


ऐसी धारणा बनी हुई है कि कार्यक्रम, परियोजनाएं और पहल तो बहुत-सी 
हुई हैं, और इनके पीछे इरादा भी नेक रहा है, मगर नतीजे हमेशा प्रयासों के अनुरूप 
नहीं रहे हैं। यही वजह है कि हमें निवेश संबंधी प्राथमिकताओं और उन्हें लागू करने 
के तौर-तरीकों का फिर से निर्धारण करना पड़ा। 


मैं जो सुझाव देना चाहता हूं, वह यह है कि विकास की दिशा में पहल के 
एकमात्र प्रमाण के रूप में हम सिर्फ पैसा आबंटित करने को ही महत्व नहीं दें, बल्कि 
इसकी बजाय अधिक व्यापक और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण अपनाएं। 


यह नया दृष्टिकोण विशेष परियोजनाओं पर आधारित होना चाहिए तथा इन्हें 
पारदर्शिता तथा शीघ्रता से लागू करके वांछित परिणाम प्राप्त करने की आशाएं वास्तविकता 
पर आधारित होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण के तहत स्थायी आधार, पर रोजगार 
के अवसर पैदा करने के लक्ष्य पर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। 


सिर्फ यह दृष्टिकोण व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण योजना प्रक्रिया के पूरी तरह 
अनुरूप होगा। इससे देश के समक्ष वित्तीय बाधाओं के आज के दीर में बहुत अच्छे 
नतीजे हासिल किए जा सकेंगे | 


इसलिए पहले कदम के रूप में मैं योजना आयोग को निर्देश दे रहा हूं कि 
वह ऐसी परियोजनाओं की पहचान करे, जो पूरा होने के करीब हों और जिन्हें बकाया 
पैसा देकर चालू हालत में लाया जा सके। इन्हें पूरा करने के काम को उच्च 
प्राथमिकता दी जाएगी। परियोजनाओं को पूरा करने के बारे में मैं आपके विचारों 
और सुझावों का स्वागत करूंगा। 


इसी संदर्भ में एक अन्य क्षेत्र जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है - वह 
है, नतीजों को लोगों तक पहुंचाने की प्रणाली में सुधार। इसके साथ ही, कार्यान्वयन 
में पारदर्शिता पर भी ध्यान देना आवश्यक है। हमारे जिन नागरिकों के लिए विभिन्न 
कार्यक्रम और परियोजनाएं बनाई जाती हैं, उन्हें परियोजनाओं की विशेषताओं, आबंटित 
धनराशि, बनाने वाली एजेंसी और पूरा होने की निर्धारित तारीख के बारे में और 
अधिक जानकारी दी जानी चाहिए। 
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योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें लागू करने में नागरिकों की भागीदारी काफी 
फायदेमंद साबित हो सकती है । सौभाग्य से पूर्वोत्तर राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद्‌, 
जिला पंचायत बोर्ड और परंपरागत जनजातीय संगठनों जैसी समाज के निचले स्तर 
की संस्थाएं कई इलाकों में कार्य कर रही हैं। 


असम, त्रिपुरा और मणिपुर के मैदानी इलाकों में पंचायती राज संस्थाओं को 
भी विकास कार्यक्रमों में पूरी तरह भागीदार बनाया जाना चाहिए। आइए, हम सब- 
योजना आयोग, पूर्वोत्तर परिषद तथा पूर्वोत्तर के राज्य-मिलकर परियोजनाओं के 
कार्यान्वयन और निगरानी के लिए कारगर प्रणाली विकसित करें। 


जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, पूर्वोत्तर क्षेत्र वनों की दृष्टि से बड़ा समृद्ध 
है और यहां की जैव-विविधता तो बहुत ही असाधारण है। हम इस बात को भी पूरी 
तरह समझते हैं कि वन पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थ-व्यवस्था का आधार हैं। 


वनों से अर्थ-व्यवस्था को हमेशा फायदा होता रहे, इसके लिए जरूरी है कि 
वनों का स्थायी आधार पर विकास हो। 1980 का वन संरक्षण अधिनियम इसी 
बात को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है। इस संबंध में अभी जो परेशानियां 
महसूस की जा रही हैं, मुझे उनकी जानकारी है। मेरी सरकार इन परेशानियों 
को दूर करने के लिए उपयुक्‍त प्रणाली तैयार करने को वचनबद्ध È | 


आप सबके साथ यहां उपस्थित होने का मुझे जो अवसर मिला, उसके लिए 
मैं एक बार फिर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है 
कि आज की हमारी बैठक से पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास की हमारी साझा कोशिशों 
में एक और भी ज्यादा फायदेमंद दौर की शुरूआत होगी। अपनी आशाओं और 


आकांक्षाओं को पूरा करना अब हमारे अपने वश में है। आइए, हम मिलकर यही 
करें | 
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उदारीकरण के युग में चार्टर्ड 
एकाउन्टेंट्स की भूमिका 


Qa शाम आप जैसे प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के बीच उपस्थित होकर और आपकी संस्था 
के स्वर्ण जयंती वर्ष के समारोहों के शुभारंभ की खुशी और उल्लास में भागीदार 
बनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ 
इंडिया की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के सिलसिले में अगले दो वर्षों के लिए 
विभिन्न क्षेत्रों के लिए आपने जो विस्तृत कार्यक्रम बनाया है, उसका उद्घाटन करते 
हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। 


पिछले पांच दशकों में चार्टर्ड एकाउन्टेंटों ने भारत की जो सेवा की है, उसके 
लिए मैं सबसे पहले इस व्यवसाय में संलग्न लोगों को बधाई देता हूं। आपके पेशे 
की प्रतिष्ठा आपके अनुशासन, मेहनत और प्लान की वजह से है और ये चीजें इस 
व्यवसाय की सबसे बड़ी खूबी बन गई हैं । इतना ही नहीं, आप अनुशासन और परिश्रम 
की भावना उन तमाम वित्तीय क्षेत्रों में लाने में कामयाब हुए हैं, जिनमें आप काम 
कर रहे हैं। 


भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ, आपके व्यवसाय ने पिछले 
कछ दशकों में बड़ी तेजी से प्रगति की है। इस प्रगति का नेतृत्व आपके संस्थान 
ने किया है। पचास साल पहले आपके संस्थान के 1,700 सदस्य थे, जबकि आज 
इनकी संख्या 82,000 हो गई है। अनुमान है कि 2010 तक यह संख्या बढ़कर करीब 
1,50,000 हो जाएगी। 


लेकिन सिर्फ संख्या में बढ़ोतरी ही आकर्षक नहीं है, भारत के चार्टर्ड एकाउन्टेंट 
उदारीकरण और भू-मंडलीकरण के दौर में भी भारतीय अर्थ-व्यवस्था की तेजी से 
बदल रही आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल रहे हैं। अगर आपके संस्थान ने 
अपने सदस्यों के अनवरत शिक्षण और प्रशिक्षण पर जोर न दिया होता तो यह संभव 
नहीं हो पाता। नई अवधारणाएं सीखने और नए तौर-तरीके अपनाने की प्रगतिशील 
मनोवृत्ति अन्य व्यवसायों के विशेषज्ञों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। 


आपके संस्थान की एक अन्य विशेषता, जिससे मुझे बड़ी खुशी हुई है, वह 


इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया के स्वर्ण जयंती समारोह में दिए गए भाषण का 
हिन्दी रूपांतर, नई दिल्ली, 1 जुलाई 1998 
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यह है कि दुनिया में शायद सिर्फ यही संस्थान अपने सदस्यों तथा छात्रों से 
संबंधित तमाम गतिविधियां संचालित करता है। मुझे इस बात की भी विशेष प्रसन्नता 
है कि आपने लेखांकन और अंकेक्षण के मानक निर्धारित करने तथा भारत में कम्पनी 
क्षेत्र की रिपोर्टो की गुणवत्ता में सुधार के लिए खास तौर पर प्रयास किए। 


स्तर में सुधार के इस कार्यक्रम के पीछे दो उद्देश्य होने चाहिए : पहला, 
इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि करदाता की जेब से एक भी पैसा अनावश्यक 
रूप से न लिया जाए। दूसरा, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र तथा सरकार से जो भी 
वित्तीय व अन्य सूचनाएं मिलती हैं और इस्तेमाल में लाई जाती हैं, उनकी गुणवत्ता 
तथा विश्वसनीयता बढ़ाई जाए। 


हम विशेषज्ञता के दौर में जी रहे हैं। आज वह जमाना आ गया है जब 
न सिर्फ अर्थव्यवस्था का, बल्कि सामाजिक जीवन के अधिक-से-अधिक क्षेत्रों का 
प्रबंध पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। पेशेवर लोगों की विशेषज्ञता और 
कौशल से ही टेकनॉलोजी में पैनापन आता है, जिसका आधुनिक समाज में बड़ा 
महत्व होता है। कोई राष्ट्र अपनी जिस कार्यकुशलता से प्रगति करता है, वह उसके 
पेशेवर विशेषज्ञों के कौशल और ज्ञान का सीधा परिणाम होती है। राष्ट्र-निर्माण 
के समग्र कार्यक्रम में इसका इतना अधिक महत्व है कि आज राजनीतिज्ञों को भी 
पेशेवर दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत महसूस होने लगी है। 


मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि जीवन-पर्यन्त राजनीति के क्षेत्र में कार्य 
करने के बावजूद मैं अपने आप को उस अर्थ में विशेषज्ञ नहीं कर सकता, जिस 
अर्थ में मैं यहां व्यावसायिक विशेषज्ञता की बात कर रहा हूं। मगर मैं समझता हूं 
कि चार्टर्ड एकाउन्टेंटों की इस महत्वपूर्ण सभा में मैं कुछ उपयोगी सुझाव प्रस्तुत कर 
सकता हूं। 


मेरा सबसे पहला सुझाव यह है कि व्यावसायिक नैतिकता व्यावसायिक विशेषज्ञता 
का अभिन्न अंग होनी चाहिए, और मेरे इस सुझाव से आप भी सहमत होंगे, इसका 
मुझे पक्का यकीन है। राष्ट्र के समग्र हित की दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है। 
यह बात बिलकूल सही है कि अगर व्यावसायिक क्षमता को समाज का बौद्धिक पक्ष 
कहा जाए तो नैतिकता उसका हृदय पक्ष है। 


इसलिए मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आपका काम एकदम स्पष्ट 
है । आपको उत्कृष्टता का विकास उस स्तर तक करना है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों 
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से इसकी तुलना की जा सके। निश्चय ही भारत में चार्टर्ड एकाउन्टेंसी का स्तर 
अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों से भी ऊंचा होना चाहिए। ऐसा तभी संभव होगा, जब इस 
व्यवसाय के अंतर्गत अनुकूल माहौल बने, ताकि अच्छे-से-अच्छे लोग इसमें आएं और 
विश्वास, मिल-जुलकर काम करने की भावना तथा उत्कृष्टता हासिल करने के लिए 
निजी वचनबद्धता को बढ़ावा मिले। 


इसके साथ ही, नैतिक मानदंडों में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि 
हमारे समाज का अस्तित्व इन्हीं पर टिका हुआ है। निष्ठा और निष्पक्षता भी 
उतनी ही जरूरी है, जितनी व्यावसायिक कार्यकुशलता। यह बात न सिफ चार्टर्ड 
एकाउन्टेटों और अन्य व्यावसायिक विशेषज्ञों पर, बल्कि पेशेवर राजनीतिज्ञों पर 
भी लागू होती है। 


मेरा आपसे दूसरा आग्रह यह है कि आपके व्यवसाय में लगे लोगों को राष्ट्रीय 
अर्थ-व्यवस्था के सभी स्तरों पर कार्यकुशलता बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 
राष्ट्रीय लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त करने में हमारी सफलता काफी हद तक इस 
बात पर निर्भर है कि हम किस तरह आधुनिक निगमित ढांचा और सक्षम आधारभूत 
संरचना खड़ी करते हैं तथा किस प्रकार निष्ठावान और समर्पित मानवीय पूंजी 
जुटाई जाती है। 

हमें निवेशकों का भरोसा बढ़ाकर, उपलब्ध संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल 
करके और विकास से जुड़े प्रबंध संबंधी जोखिमों को दूर करके आर्थिक संसाधन 
जुटाने होंगे । इस प्रक्रिया में आपके व्यवसाय को उत्प्रेरक की भूमिका निभानी होगी। 


यहां जब मैं ये बातें कह रहा हूं तो मेरा मतलब सिर्फ कारपोरेट सेक्टर से 
नहीं है, हालांकि यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब यह बात जानते हैं कि जिन 
लोगों को अब तक आर्थिक सुधारों का फायदा नहीं मिला है, उनकी हालत सुधारने 
की योजनाओं की सफलता काफी हद तक अर्थ-व्यवस्था के ग्रामीण और अनौपचारिक 
क्षेत्र के कामकाज पर निर्भर करेगी! 


सरकार विभिन्न विकास कार्यक्रमों पर हर साल जो मोटी रकम खर्च कर 


SUNT 


ए्रदर्शिता और जवाबदेही लागे की आवश्यकता की हम और उपेक्षा 
नहीं कर सकते। मैं आपको खास तौर पर यह राय देना चाहता हूं कि आप सरकार 
को. सार्वजनिक धन के अंतिम छोर पर इस्तेमाल के बारे में कैसे निगरानी रखी 


if 


जाए, इस संबंध में अपने सुझाव दें। साथ ही, स्थानीय संस्थाओं के कामकाज में 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


90 अटल बिहारी वाजपेयी : चुने हुए भाषण 
सुधार के लिए प्रणाली विकसित करने के लिए भी आप सुझाव दे सकते हैं। 


और अंत में, मैं आपसे विश्व-भर में अपना दायरा बढ़ाने का अनुरोध करता 
हूं। भारत में ऐसी चार्टर्ड एकाउन्टेंसी फर्म और प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, जो विश्व 
स्तर के हैं। आपको अपनी गतिविधियों का दायरा राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर भी 
बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा, भारत की एकाउन्टेंसी फर्मो को इस क्षेत्र में काम 
कर रही विश्व स्तर की बड़ी फर्मो की तरह विभिन्न सलाहकार सेवाएं उपलब्ध करानी 
चाहिए। इस संदर्भ में मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपके संस्थान ने ऐसे 
देशों में एकाउन्टेंसी के व्यवसाय के विकास की पहल की है, जहां यह अपने शुरूआती 
दौर में है। मुझे पता चला है कि संस्थान ने हाल में गठित इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड 
एकाउन्टे ट्स आफ नेपाल के साथ समझौते के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए 
है, जिसके अंतर्गत उसे संस्थान की स्थापना में तमाम मदद दी जाएगी। इस 
तरह के प्रयासों से आपके व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, और भारत के प्रति सद्भाव 
भी बढ़ेगा। 


अंत में एक बार फिर मैं आप सबको खुशी के इस मौके पर शुभकामनाएं 
देता हूं। मेरी कामना है कि आपका संस्थान अगले 50 वर्षो की योजना बनाकर 
कार्य करे। मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले वर्षो में संस्थान भारत को एक 
प्रमुख विशव शक्ति के रूप में उभरता हुआ देखेगा। 


भाषण समाप्त करने से पहले मैं सेवा-कर के बारे में प्राप्त सुझाव या प्रस्ताव 
का जिक्र करना चाहता हूं। मैं वित्त मंत्री नहीं हूं और न मैंने यह कर लगाया 
है। मैं इसे वापस भी नहीं ले सकता। मगर मैं आपके मामले में अपनी जोरदार 
सिफारिश वित्त मंत्री को भेज सकता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप 
मुझे ऐसा तरीका बताएं, जिससे सेवा-कर भी बना रहे और चार्टर्ड एकाउन्टेंट 
इसके दायरे से बाहर रहें। 
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कृषि क्षेत्र में आधुनिक 
प्रौद्योगिकी की भूमिका 


भि रतीय कृषि अनुसंधान परिषद समिति की 69वीं वार्षिक आम बैठक में आप 
सबका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। 


भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समिति के अध्यक्ष की हैसियत से मैं समिति 
के सभी सदस्यों और विशेष रूप से आमंत्रित सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता 
हूं कि आपने इस बैठक में भाग लेने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। पिछले 
30 वर्षों में सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों की भागीदारी, समर्थन और रुचि से ही 
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समिति देश को खेती की आधुनिक प्रौद्योगिकी और 
कुशल श्रम-शक्ति उपलब्ध कराने में कामयाब हो पाई है। 


इसी के परिणामस्वरूप बीते वर्षों में पश्चिम के कुछ विशेषज्ञों ने भारत में 
बड़े पैमाने पर भुखमरी फैलने की जो भविष्यवाणी की थी, वह गलत साबित हो गई 
है। देश ने खाद्यान्न के मामले में सुरक्षा प्राप्त कर ली है। इसका श्रेय काफी हद 
तक हरित क्रांति को दिया जा सकता है। हरित क्रांति के बाद देश में दूध का उत्पादन 
बढ़ाकर श्वेत क्रांति और मछलियों का उत्पादन बढ़ाकर नील क्रांति भी हुई है। इस 
तरह भारत की आजादी के इस स्वर्ण जयंती वर्ष में हम अपनी उपलब्धियों पर संतोष 
कर सकते हैं। 

मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय कृषि 
अनुसंधान परिषद ने इन उपलब्धियों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि 
इस काम में हमारे वैज्ञानिकों, नीति-निर्माताओं, किसानों, प्रसार कर्मियों तथा कृषि 
निवेश और ऋण उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों ने पूरे तालमेल के साथ कार्य किया 
हे. मगर परिषद ने आगे बढ़कर सबका नेतृत्व किया है। इसके लिए वे बधाई के 
पात्र हैं। 


लेकिन खुद अपनी तारीफ करने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हम 


TAIT 
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समिति की बैठक में दिए गए भाषण का हिन्दी रूपांतर, नई दिल्ली, 
16 जुलाई 1998 
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अपने समाज की जरूरतों और भारतीय कृषि की अंतर्निहित क्षमता से तुलना करें, 
तो हमें यह बात माननी ही पड़ेगी कि हमारी उपलब्धियां मामूली रही हैं। 


भारत में प्रमुख फसलों की प्रति हैक्टेयर पैदावार हमारे देश जैसी जलवायु 
वाले अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। अनाज की पैदावार आबादी में बढ़ोतरी 
के हिसाब से नहीं बढ़ी है। भारत में आज भी बहुत से घर हैं, जिनके ऊपर से 
भूख का साया अब भी हटा नहीं है। 


इसलिए हमें कृषि के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों के साथ-साथ जो कुछ 
अभी हम हासिल नहीं कर पाए हैं, उसके बारे में आत्मालोचना की आवश्यकता है। 
यह बात तो हमें माननी ही पड़ेगी कि खेती में भारत ने जो प्रगति की है, वह हमारे 
मेहनती और उद्यमशील किसानों की वजह से मिली है। 


सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से काफी फायदा हुआ है, लेकिन अगर 
हमारी सभी एजेंसियों ने अफसरशाही का सहारा कम लिया होता और किसानों के 
अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया होता तो कृषि के क्षेत्र में और भी अधिक उपलब्धियां 
प्राप्त होतीं । 


INDIAN COUNCIL OF AGR 


New छि 16tt 


वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए, नई दिल्ली, 16 जुलाई 1998 
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आजादी के 50 साल बाद हम सबके सामने सीधी-सादी चुनौती यही है कि 
हम भारत को कितनी जल्दी भुखमरी से मुक्ति दिला पाते हैं? किस तरह हम अगले 
10 साल में अनाज का उत्पादन दुगुना कर पाएंगे? किस तरह हम भारत को खाद्य 
पदार्थों का प्रमुख निर्यातक बना सकेंगे? 


ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि, जैसा कि हम सब जानते हैं, कृषि हमारी 
राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का आधार है। जब तक हम भारतीय कृषि में फिर से नई 
जान नहीं फूंकेंगे, हम विकास संबंधी अपना कोई भी लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं 
कर पाएंगे। 


मैं सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा। 
जब तक हम कृषि के क्षेत्र में 4 से 5 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य हासिल नहीं 
कर लेंगे, नौवीं पंचवर्षीय योजना में 7-8 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं 
किया जा सकेगा। कृषि क्षेत्र में विकास का लक्ष्य तभी प्राप्त होगा, जब हम विज्ञान 
और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके उत्पादकता बढ़ाएंगे। 


कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में हमें निस्संदेह और अधिक निवेश करना 
होगा। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि जो वित्तीय और मानवीय संसाधन हमारे 
पास पहले से उपलब्ध हैं, उनका बेहतर इस्तेमाल किया जाए। 


हमारे राष्ट्रीय एजेंडा में कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र को सबसे ज्यादा महत्व दिया 
गया है। इस संबंध में हमारी वचनबद्धता चालू बजट में इस क्षेत्र के लिए आबंटित 
राशि में वृद्धि के रूप में पहले से दिखाई दे रही है। 

मुझे बताया गया है कि राष्ट्रीय कृषि नीति के मसौदे को जल्द ही अंतिम रूप 
दे दिया जाएगा। इसमें तीन-सूत्री नीति के तहत भूमि, जल और जैव-संसाधनों के 
बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। 

सरकार परती भूमि के विकास, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंध और जैव-संसाधनों 
के विकास के लिए शीघ्र ही समन्वित रूप से जोरदार पहल करने जा रही है। 

नई कृषि नीति में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पदार्थो का प्रसंस्करण करने वाले 
उद्योग और इन चीजों के व्यापार को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने का प्रयास भी किया 
जाएगा, ताकि मूल्य संवर्धन हो और खेती से आमदनी बढ़े। इससे गांवों में बेरोजगारी 
की समस्या भी सुलझेगी और ग्रामीण लोगों का शहरों और कस्बों में आकर बसने 
का सिलसिला भी थमेगा I 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


94 


अटल बिहारी वाजपेयी : चुने हुए भाषण 
यहां मैं, नीति संबंधी जो उपाय किए जाने हैं, उनके बारे में कुछ बातें आपको 


भी बताना चाहूंगा। 


1. 


N 


6. 


हमारा बारानी खेती वाला इलाका, जो कि खेती वाली कुल जमीन का 63 
प्रतिशत है, हरित क्रांति के दायरे में नहीं आ पाया है। इन इलाकों में जल 
संसाधनों के संरक्षण और वैज्ञानिक उपयोग के कार्य को कृषि के स्थायी विकास 
के राष्ट्रीय एजेंडा में उच्च प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। खेतों में 
जल और ऊर्जा प्रबंध से उत्पादन बढ़ाने में काफी मदद मिल सकती है। 


भविष्य में कृषि का विकास इस तरह किया जाएगा, जिससे इसमें सहभागिता 
और बढ़े। लोगों को पेड़ लगाने, जमीन को समतल बनाने व सही आकार 
देने, पानी इकट्छा करने के लिए छोटे जलाशयों के निर्माण, खेतों में सिंचाई 
के लिए पानी की नालियां बनाने और चरागाह पर नियंत्रण जैसे कार्यो में 
भागीदार बनाया जाएगा। 


खेती आम तौर पर बरसात पर निर्भर होने से अब भी एक बड़ा जुआ ही 
बनी हुई है। किसानों को कई तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ता 
है। अगर उनके जीवन में कुछ सुधार लाना है तो उन्हें हर तरह के जोखिमों 
से बचाना होगा। इसके लिए व्यापक बीमा योजना तैयार की जा रही है, 
जिसके अंतर्गत ऋण लेने वाले किसानों का अनिवार्य रूप से बीमा भी किया 
जाएगा | 


सरकार ने किसान साख पत्र शुरू करने और बहुत से राज्यों के लिए एक 
ही सहकारिता अधिनियम जल्दी बनाने की योजना बनाई है। कृषि क्षेत्र में 
लगी जिस पूंजी से बैंकों को कोई आमदनी नहीं हो रही है उसके निपटान 
की नई विधि तैयार की जा रही है, जिससे इस क्षेत्र को आसानी से ऋण 
प्राप्त हो सकेंगे। नाबार्ड के ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास कोष को पांच 
अरब रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, ताकि ऋणों की उपलब्धता बढे | 


जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति से कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में इसके 
इस्तेमाल की अनेक नई संभावनाएं उत्पन्न हो गई हैं। मैं भारतीय कृषि 
अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य कर रहे अपने वैज्ञानिकों से अनुरोध करता 
हूं कि वे इस प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में महारत हासिल कर कृषि उत्पादकता 
बढ़ाने में इनका उपयोग करें। 


मुझे यह जानकर सचमुच बड़ी खुशी हुई है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 
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की सभी प्रयोगशालाओं ने, जिनकी संख्या 80 से ज्यादा है, अपनी परिप्रेक्ष्य 
योजना और अगली सदी के लिए विजन 2020 दस्तावेज तैयार कर लिया 
है। यह न केवल 20 साल बाद होने वाली बातों के बारे में पहले से ही 
सोच-विचार करना बल्कि योजनाएं बनाना और लक्ष्यों को प्राप्त करने के 
प्रयास करना भी बड़ा सराहनीय कार्य है। 


हमारे वैज्ञानिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने और उनके कार्य की गुणवत्ता में 
सुधार के लिए जहां उनके कौशल में नयापन लाने और उन्हें देश से बाहर की 
गतिविधियों की जानकारी देना जरूरी है, वहीं इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि 
देश में अनुकूल माहौल बने, जिसमें वैज्ञानिक अपनी रचनाशीलता को और पैना 
कर सकें तथा अपने काम की गुणवत्ता सुधार सकें। इसके लिए मानव संसाधन 
विकास के एक नए कार्यक्रम की बड़ी आवश्यकता है। 


यहां मैंने कुछ ही मुदूदों का जिक्र किया है, जबकि मुद्दे और भी कई हो 
सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समिति के सभी सदस्यों से मेरा आग्रह 
है कि वे भारतीय कृषि को 21वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में बुलंदियों तक ले 
जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें रास्ता दिखाएं और अपने सुझाव दें। 


एक बार फिर मैं अपनी ओर से और परिषद की ओर से आप सबका 
स्वागत करता हूं और यहां हमारे बीच उपस्थित होने के लिए आपका आभार 
व्यक्त करता हूं। 


आर्थिक प्रबंधन में हथकरघा 
क्षेत्र की भूमिका 


आज सवेरे आप लोगों के साथ होने पर मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। मेरी 
सरकार के कार्यभार संभालने के बाद से राज्यों के हथकरघा मंत्रियों का यह पहला 
सम्मेलन है। इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 


मुझे बताया गया है कि हथकरघा मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन एक 


हथकरघा मंत्रियों के अखिल भारतीय सम्मेलन में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 3 अगस्त 1998 
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लम्बे अर्से के बाद हो रहा है। इसलिए मैं इस बैठक के आयोजन में कपड़ा मंत्री 
श्री राणा के प्रयासों की सराहना करता हूं। 


हथकरघा हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यदि इस क्षेत्र में काम 
करने वाले लोगों की संख्या, इस क्षेत्र पर निर्भर रहने वालों की गिनती और परिवारों 
के सामाजिक स्तर के हिसाब से देखें, तो यह हमारे समाज का भी अत्यन्त महत्वपूर्ण 
क्षेत्र है। 


कृषि के बाद हथकरघा देश का दूसरा सबसे बड़ा असंगठित आर्थिक क्षेत्र है। 
यह ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक ढांचे का अभिन्न अंग है। देश में 
38 लाख करचे हैं, जिनमें करीब एक करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है और 
इनमें से 32 प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं। और 
फिर यह भी महत्वपूर्ण है कि हथकरघा क्षेत्र में लगे लोगों में से 60 प्रतिशत महिलाएं 
हैं। देश के कूल कपड़ा उत्पादन का एक-चौथाई इसी क्षेत्र में होता है। साथ ही, 
इस क्षेत्र में काम करने वालों को देश-भर में रोजगार मिला हुआ है। 


अत: हम समझ सकते हैं कि रोजगार जुटाने, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, 
महिला कल्याण, कारीगरों और उनकी कला को संरक्षण तथा प्रोत्साहन और ग्रामीण 
लोगों का शहरों तथा नगरों की तरफ पलायन पर अंकुश लगाने जैसे विभिन्न राष्ट्रीय 
लक्ष्यों को प्राप्त करने के अभियान में हथकरघा क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। हथकरघा 
क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में मामूली से सुधार से ही हर दिशा में काफी बड़ी प्रगति 
की जा सकती है। 


इसलिए यहां एकत्र प्रतिभागियों को मैं सबसे पहले यह सन्देश देना चाहता 
हूं - आइए, हम सब केन्द्र और राज्य, दोनों स्तरों पर एकजुट होकर देश के समूचे 
आर्थिक प्रबन्धन में हथकरघा क्षेत्र के महत्व को हमेशा ध्यान में रखें। अपने देश 
में अक्सर होता है कि जो क्षेत्र असंगठित रहता है, वह उपेक्षित भी रह जाता है। 
यदि हम चाहते हैं कि हमारी सरकारें और हमारा देश इस क्षेत्र की तरफ ध्यान 
दे तो हमें भी इस क्षेत्र के प्रति अधिक ध्यान देना तथा अधिक जिम्मेदारी निभानी 
होगी । 


प्रशासन का राष्ट्रीय एजेंडा मेरी सरकार का नीति-निर्देशक है और इसमें 
हथकरघा क्षेत्र के प्रति हमारी वचनबद्धता व्यक्त की गई है । इसमें कहा गया है- 
“वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ हम लघु उद्योग, ग्रामोद्योग, खादी उद्योग, बिजलीकरघा 
हथकरघा, हस्तशिल्प और ऐसे अन्य उद्योगों के कारीगरों को सेवा-सुविधाएं, प्रौद्योगिकी 


0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by è&angotri 


आर्थिक विकास 97 


और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने के वास्ते संस्थागत प्रणालियां स्थापित करेंगे | 
हथकरघा और कृषि क्षेत्र का अभी भरपूर उपयोग नहीं किया गया है, जबकि इन 
दोनों में रोजगार के अवसर जुटाने की असीम संभावना है।' 


मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारों का संकल्प भी ऐसा ही है । इसलिए आइए, 
साझा दृष्टिकोण अपनाकर प्रयास करें और अपने संकल्प को वास्तविकता का रूप 
प्रदान करें । 


पिछले चार महीनों से केन्द्रीय कपड़ा मंत्रालय हथकरघा बुनकरों की स्थिति 
सुधारने के अनेक उपायों पर विचार कर रहा है। सरकार ने नई कपड़ा नीति 
निर्धारित करने की भी पहल की है, जिसके तहत हथकरघा क्षेत्र को अपना सही 
स्थान प्राप्त हो जाएगा, जिसका वह अधिकारी है। यह सम्मेलन भी इसी दिशा में 
बढ़ता एक कदम है, क्योंकि यहां विभिन्न राज्यों को एक-दूसरे के विचार जानने-सुनने 
का अवसर प्राप्त हुआ है । 


भारत में एक हथकरघा बुनकर सिर्फ आर्थिक एजेंट नहीं है जो सकल घरेलू 
उत्पाद में अपना अंशदान करने वाला मात्र एक मोहरा हो, वह तो देश की गतिशील 
विकास-प्रक्रिया का जीवन्त चिन्ह है । हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता की प्राचीन परम्परा 
रही है। करचे की छवि में वैदिक-काल की काव्यात्मक परम्परा के दर्शन होते हैं, 
जहां कि जादुई ढंग से बुने रेशों और उत्कृष्टतम वस्त्रों का वर्णन या उल्लेख है। 


हथकरचा की प्राचीनता पर ध्यान न दें और यह समझ लें कि यह बीते काल 
की स्मृति मात्र बनकर रह जाने वाली नहीं, बल्कि उस अनूठी कलात्मकता की 
जीती-जागती प्रतीक है, जिसने बेमिसाल लचीलापन दिखाया और आधुनिक-काल की 
हर मांग के अनुरूप खुद को ढाला। भारत के हर क्षेत्र में विशिष्ट तकनीकी उत्कृष्टता 
और अनूडापन मौजूद È | 

बनारसी जरी का काम, कांचीपुरम की रेशमी बुनाई, बंगाल की बालूचरी, 
मध्य प्रदेश की चन्देरी, केरल का बलरामपुरम, आंध्र प्रदेश के गदवाल-ये सभी हमारे 
देश की समृद्ध परम्परा के प्रतीक हैं । जहां एक ओर गुजरात, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा 
के इकत विश्वविख्यात रहे हैं, वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र के लसिंगफी और मुगा सदियों से 
लोगों का मन मोहते रहे हैं। इस समृद्ध परम्परा को संजोए रखना है। 


मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। इस पूर्वोत्तर क्षेत्र 

के राज्यों में 16,45,000 घरेलू PÀ और 3,89,000 व्यावसायिक करघे हैं, जो कुल 

मिलाकर देश के कुल करों के एक तिहाई से ज्यादा हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


98 अटल बिहारी वाजपेयी : चुने हुए भाषण 


अधिकतर बुनकर महिलाएं हैं । उनकी माल की सप्लाई, डिजाइनों के विकास, कार्यपूंजी 
संबंधी आवश्यकताओं, उत्पादों के लिए बाजार खोजने जैसी समस्याओं पर ध्यान 
देना जरूरी है, ताकि फायदा बुनकरों को भी पहुंचे । मैं पूर्वोत्तर राज्यों के हथकरघा 
मंत्रियों से आग्रह करूंगा कि वे वर्तमान योजनाओं का ज्यादा-से-ज्यादा लाभ उठाएं। 


हथकरघा क्षेत्र को कई प्राकृतिक लाभ प्राप्त हैं, जिनका भरपूर उपयोग करके 
इस क्षेत्र की कार्यकुशलता काफी बढ़ाई जा सकती है। हथकरघा बुनकर उन 
संसाधनों को इस्तेमाल नहीं करते, जिनकी कमी हो। उन्हें ज्यादा पूंजी नहीं चाहिए। 
हथकरघा गतिविधियों में समन्वय रखने और उन्हें तेज करने की जरूरत तो एकदम 
स्पष्ट है, क्योंकि इस क्षेत्र में तो ज्यादा निर्भरता कारीगरों के श्रम पर रहती है। 
अन्य छोटे और ग्राम उद्योगों के मुकाबले इसमें पूंजी उत्पादकता अनुपात बहुत कम 
है। इसमें ऊर्जा के परम्परागत साधनों का भी कम ही इस्तेमाल होता है और इसके 
कारण पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं फैलता। वास्तव में तो हथकरघा, 
हस्तशिल्प, खादी ग्रामोद्योग, और छोटे उद्योगों को 'आर्थिक, प्रशासनिक तथा 
प्रबन्धकीय समर्थन देने से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि-दर तेज हो सकेगी और 
अर्थव्यवस्था पर लागत के रूप में बहुत मामूली-सा बोझ पड़ेगा । 


हथकरघा अपने साज-सामान और सरल प्रौद्योगिकी के कारण छोटा दिखाई 
तो पड़ता है, लेकिन रोजगार के अवसर जुटाने की क्षमता के मामले में इसकी भूमिका 
बहुत महत्वपूर्ण है। यह कुटीर उद्योग के स्तर पर प्राकृतिक उत्पादक परिसंपत्ति है, 
जिसमें बुनकरी की कला और कुशलता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के माध्यम से चलती 
चली आ रही है। इसलिए यह निहायत जरूरी है कि हथकरघा उद्योग में लगे लोगों 
को इसी में काम करते रहने का पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाए। यह भी जरूरी है कि 
इस क्षेत्र में आंशिक रूप से कार्य करने वाले भी पूर्णकालिक रोजगार प्राप्त कर लें। 


मुझे बताया गया है कि हाल के वर्षो में बिजलीकरघों के विकास के कारण 
हथकरघा बुनकरों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। कई क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि 
हथकरघों की जगह धीरे-धीरे बिजलीकरघे ही लगा दिए जाने चाहिए। एकदम सभी 
हथकरघों की जगह सभी बिजलीकरघे ले आने की सोच न तो व्यावहारिक है और 
न उचित। बिजलीकरघा क्षेत्र के मुकाबले हथकरघा क्षेत्र का एक बड़ा कायदा यह 
है कि यह व्यापारिक उत्पादन भी बहुत छोटी मात्रा में करता है तथा नए और विशिष्ट 
डिजाइनों को फौरन अपना लेता है। गतिशीलता और प्राकृतिक समन्वय बनाए रखने 
के लिए जरूरी है कि हथकरघा, बिजलीकरघा और मिलें साथ-साथ चलते रहें। 


: इसलिए ज्यादा गम्भीर 
आज हथकरघा क्षेत्र के सामने कई समस्याएं हैं, और ये इसलिए T 
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हैं, क्योंकि यह क्षेत्र असंगठित और बिखरा हुआ है । इसमें अभी तक पुरानी प्रौद्योगिकी 
अपनाई जा रही है; आधुनिकीकरण, गुणवत्ता सुधार, और अनुसंधान या विकास 
की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा; नए डिजाइनों और उत्पादों की खोज 
का कोई प्रयास नहीं होता; समुचित ऋण नहीं मिल पाता और समय पर भी नहीं 
मिलता; और हथकरघा वस्तुएं अब बिजलीकरघा से बनाकर कम दामों में 
उपलब्ध हो जाने से तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सीमित स्पर्धा रह जाने से भी इस 
क्षेत्र की अनदेखी हो रही है। 


सरकार ने इसीलिए इस क्षेत्र के विकास और हथकरघा-बुनकरों के सामाजिक-आर्थिक 
कल्याण की दृष्टि से अनेक योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। ये मुख्य रूप 
से यार्न, डाई और रसायनों जैसी सामग्री-सप्लाई; करघे की पहले और पीछे की 
गतिविधियां, उत्पादन-आधारित सहायता; करघों के आधुनिकीकरण डिजाइन और 
उत्पाद विकास; ढांचागत सहायता, रंगाई और गुणवत्ता सुधार; और विपणन तथा 
निर्यात के क्षेत्रों के बारे में हैं। 


राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर योजनाओं की कोई कमी नहीं है। असल बात 
तो इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से, कुशलता से लागू करने की है और बुनकर 
के लिए उसके काम की जगह ही महत्वपूर्ण आदान उपलब्ध कराने की है। जरूरी 
हो तो मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों की तथा उनके क्रियान्वयन की व्यापक समीक्षा 
करके उनका आकलन किया जाना चाहिए। आपूर्ति प्रणाली में पूरी तरह सुधार लाया 
जाए और बुनकरों के हितों के हिसाब से इन योजनाओं में संशोधन-परिवर्तन किए 
जाएं | 

मंत्रियों और अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि वे इन योजनाओं की बराबर 
नियमित समीक्षा कराते रहें, ताकि बुनकरों को इनका अधिकतम लाभ मिल सके। 
हमें ध्यान रखना होगा कि प्रभावी संस्थागत समर्थन के अभाव में हथकरघा उद्योग 
और उसकी परम्परागत कलात्मकता, आकर्षक डिजाइन तथा अन्य विशिष्टताएं लुप्त 
होकर इतिहास मात्र बन जाएंगी । 


साथ ही, मैं आपसे यह सोचने का भी आग्रह करूगा कि इन योजनाओं के 
निर्धारण और क्रियान्वयन में लगी संस्थाओं में स्वयं बुनकरों को भी ज्यादा-से-ज्यादा 
शामिल किया जाए। मूल उत्पादकों के सक्रिय सहयोग के बिना इन कार्यक्रमों और 
योजनाओं में भ्रष्टाचार और अफसरशाही की घुन लग जाएगी। 

इन कार्यक्रमों की असल सफलता राज्य सरकारों पर निर्भर होगी। केन्द्र सरकार 
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देश-भर के गांवों में कार्यरत सभी हथकरघा बुनकरों तक नहीं पहुंच सकती । इसीलिए 
लगभग सभी हथकरघा योजनाएं राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा 
चलाई जाती हैं। भारत सरकार ने यह भी नोट किया है कि जिन राज्यों में राज्य 
सरकारों को आनुपातिक आधार पर इन योजनाओं में हिस्सेदारी निभानी पड़ती है, 
वहां संसाधनों की कमी आड़े आ जाती है। मेरा राज्य सरकारों से अनुरोध है कि 
वे समुचित धन का प्रावधान करके उसे जारी करें, ताकि ये कार्यक्रम पिछड़ने न 
पाएं | 


राज्य सरकारों को यह ध्यान भी रखना होगा कि जब भारत सरकार परियोजनाएं 
स्वीकृत करके धन जारी करती है तो वह राशि फौरन उस योजना के क्रियान्वयन 
की जिम्मेदार एजेंसी को भेज दी जाए, ताकि बुनकरों को अधिकतम सुविधा और 
लाभ मिल सके। 


मैं इस बात के साथ अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा कि हमें हथकरघा 
क्षेत्र को फिर से सशक्त एवं महत्वपूर्ण बनाने से कम का लक्ष्य नहीं रखना है। 
सिर्फ तभी यह देश की अर्थव्यवस्था में अपना गौरवपूर्ण स्थान फिर से प्राप्त करेगा | 


इन्हीं शब्दों के साथ मैं हथकरघा मंत्रियों के अखिल भारतीय सम्मेलन का 
उद्घाटन करता हूं। 


विकास के लिए सरकार और 
उद्योगों में भागीदारी 


व्या पार और उद्योग के बारे में सलाहकार परिषद की पहली बैठक में मैं आप 
सबका स्वागत करता हूं। 


यह परिषद भागीदारी और विश्वास के बारे में है और उद्योग, जगत तथा 
सरकार के बीच सम्पर्क का एक सेतु है। आपके विचारों को समझने, अपने विचार 
आप तक पहुंचाने और स्पष्ट वार्तालाप करने का यह एक जरिया है। बात यह 
नहीं है कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं या सरकार आपसे क्या चाहती 
है, बल्कि मुद्दा यह है कि मिलकर तय करें कि क्या करना है। 


व्यापार और TSS.AN GAD RAMU ay BUPA ighedeoyleCdaT at, 1998 
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निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मैंने एक कार्य योजना की रूपरेखा 
28 अप्रैल को सी.आई.आई. (भारतीय उद्योग परिसंघ) के राष्ट्रीय सम्मेलन और 
वार्षिक बैठक में प्रस्तुत की थी, जिसे आर्थिक उदारीकरण और सामाजिक उदारीकरण 
के लक्ष्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध क्रांति’ का नाम दिया गया 
था। 


अप्रैल की बैठक के बाद से बहुत कुछ किया जा चुका है। कई महत्वपूर्ण उपाय 
किए गए हैं, जैसे : 


1. बिजली क्षेत्र में किए गए उपाय और फास्ट टैक प्रौजेक्ट्स, यानी तेजी से 
लागू की जा रही परियोजनाओं के लिए काउंटर गारंटी। 


2. विवादों के निबटारे के लिए बजट में नई योजनाओं की घोषणा की गई। 


3. विदेशी मुद्रा रख-रखाव अधिनियम जैसे कुछ महत्वपूर्ण कानून बनाने के लिए 
संसद में विधेयक पेश किए गए। 


4. नई राष्ट्रीय आवास नीति घोषित की गई। 
5. सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में कार्य दल बनाया गया | 
6. भरोसेमंद निर्यात पैकेज जारी किया गया। 


लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। भारतीय अर्थ-व्यवस्था में अंतर्निहित 
लचीलापन और मजबूती है। भारत, चीन और ताइवान उन गिने-चुने देशों में 
शामिल हैं. जो 1998-99 के दौरान एशियाई क्षत्र में रचनात्मक विकास प्रदर्शित करेंगे | 


हमने प्रतिबंधों को बेअसर कर दिया है। Rae इंडिया बांड की सफलता 
देश की अर्थ-व्यवस्था की मजबूती में अनिवासी भारतीयों के विश्वास का प्रतीक है। 


विशव बाजार में मंदी तथा दक्षिण पूर्व एशिया, जापान और रूस में आर्थिक 
संकट के संदर्भ में देले तो सकल घरेलू उत्पाद में करीब छह प्रतिशत की वृद्धि, 
मुद्रास्फीति की दर का काफी समय से एक अंक में बने रहना, संतोषजनक कृषि 
उत्पादन. सरक्षित अन्न भंडार और औद्योगिक मंदी का दौर समाप्त होने के आसार, 
भारतीय अर्थव्यवस्था की मामूली उपलब्धियां नहीं हैं। लेकिन संतुष्ट होकर बैठने 
की कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें बहुत कुछ हासिल करने की 
आवश्यकता है, बल्कि इसलिए कि अंतराष्ट्रीय वातावरण दिन-ब-दिन जटिल और 
अनिश्चित होता जा रहा है। 
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इस माहौल में, हमें इस परिषद के लिए सात-सूत्री दृष्टिकोण की दिशा में 
अवश्य कार्य करना होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि उद्यम की भावना” फिर 
से जागृत करनी होगी। भारतीय उद्यमी उत्कृष्ट हैं। वे किसी से कम नहीं हैं। 
हमें ऐसे उपाय करने होंगे, जिनसे आशंकाएं दूर हों और विश्वास मजबूत हो। अपने 
सोच में आशावादी दृष्टिकोण के विकास के उपाय भी अवश्य करने होंगे। 


दूसरे, विश्व अर्थ-व्यवस्था की मंदी के असर से बचने के लिए हमें एक व्यापक 
रणनीति पर अवश्य ध्यान केन्द्रित करना होगा। और यह दिखाना होगा कि भारत 
में न केवल घरेलू, बल्कि विदेशी निवेशकों के लिए भी आकर्षक आर्थिक संभावनाएं हैं। 


तीसरे, भारतीय कम्पनियों की उत्पादन और प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने के उपाय 
करने होंगे, ताकि वे भू-मंडलीकरण की बढ़ती चुनौतियों का सामना कर सकें। 


चौथे, कुछ तात्कालिक चिन्ताओं पर शीघ्र ध्यान देना होगा। ये चिन्ताएं आपके 
और हमारे दिमाग में हैं। विकास के तीव्र पथ पर कैसे अग्रसर हों? एक ऐसा पथ 
जो नया संवेग पैदा कर सके। कौन से ठोस उपाय किए जाएं जिनसे : 


1. बुनियादी ढांचा क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ाया जा सके। 
2. पूंजी बाजार में सुधार लाए जा सके। 


3. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कार्यकुशलता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 


उनका पुनर्गठन किया जा सके और साथ ही विनिवेश प्रक्रिया को एक पारदर्शी 
तंत्र के जरिए जारी रखा जा सके। 


पांचवें, सरकार की संचार नीति को नया रूप देना होगा, ताकि सरकारी 
कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए न केवल समय पर नीतिगत 
उपाय किए जा सकें, बल्कि इस बात पर निगरानी रखी जा सके और यह सुनिश्चित 


किया जा सके कि गरीबी दूर करने के लिए विकास के लाभ निचले स्तर तक लोगों 
के पास पहुंचें । 


छठे, ज्ञान को उद्योग के रूप में” निवेश किया जाए और बढ़ावा दिया जाए। 
कौशल में निवेश और मानव संसाधन विकास में निवेश के माध्यम से हम ऐसा कर 
सके हैं। और जीवन की गुणवत्ता के सूचकांक में सुधार लाया जाए, जो अंतर्राष्ट्रीय 
विकास रिपोर्ट का एक हिस्सा है। और अंतिम, एक ऐसी नीति अपनाई जाए, जो: 


1. अगले तीन वर्ष तक सकल घरेलू उत्पाद में हर वर्ष सात प्रतिशत की वृद्धि 


दर और उसके बाद आठ प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने; 
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अगले वर्ष औद्योगिक विकास की सालाना दर 10 प्रतिशत और उससे आगे 
12 से 13 प्रतिशत हासिल करने; 


2 


3. डालरों में निर्यात 15 से 20 प्रतिशत वार्षिक तक बढ़ाने; और 

4. मुद्रास्फीति को काबू में रखते हुए रोजगार को बढ़ाने में सहायक हो। 
यह सब एक बड़ी कार्यसूची है । हमें अपने आप को उद्देशयपूर्ण और रचनात्मक 

ढंग से संगठित करने की आवशयकता है, ताकि परिषद सामान्य तौर पर और उन 

क्षेत्रों तथा विषयों में मुद्दों का समाधान कर सके, जो हमें इस दिशा में बढ़ने में 

मदद पहुंचा सकते हें । 


मैंने कुछ सामान्य जानकारी पेश की है और आपसे मेरा अनुरोध है कि अपनी 
प्रतिक्रिया न केवल इस बारे में दें कि निकट भविष्य में क्या किया जाना चाहिए, 
बल्कि दीर्घावधि की कार्ययोजना भी पेश करें। और उन मुद्दों तथा प्रक्रियाओं पर 
राय दें, जो हमें अपनाने की आवश्यकता है, ताकि आपकी उपस्थिति, भारत के 
सर्वोत्कृष्ट उद्यमियों की उपस्थिति, का पूरा लाभ हमें हो सके। मुझे आपके विचारों 
की प्रतीक्षा रहेगी । 


सामाजिक क्षेत्र विकास आयोजना 
को प्राथमिकता 


आथिक सलाहकार परिषद की पहली बैठक में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे 
प्रसन्नता हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर यह परिषद महत्वपूर्ण आर्थिक 
मुद्दों के अलग-अलग पहलुओं के प्रति सरकार में जागरूकता पैदा करने का एक 
अच्छा आधार बनेगी। इससे भी आधिक परिषद तात्कालिक चिन्ताओं और दीर्घावधि से 
सम्बद्ध मुदूदों के बारे में नीतिगत परिवर्तनों को अंतिम रूप देने में भी सरकार 
की मदद करेगी | 

सभी सरकारों की भांति, मेरी सरकार के लिए भी तात्कालिक या अल्पावधि के 
मुद्दों से दूर जाना कठिन है। ऐसे मुद्दों में अधिक व्यस्तता के कारण भी, 


आर्थिक सलाहकार परिषद की प्रथम बैठक में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 15 अक्तूबर 1998 
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अन्य चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, जो आपके और हमारे मस्तिष्क में 
हैं। यह सब हमें एक ऐसे समय करना पड़ रहा है, जब विश्व की आर्थिक स्थिति 
जटिल और अनिश्चित है। इसका कोई बेजोड़ समाधान नहीं है और न ही इस 
रुग्णता पर सार्वभौम स्वीकृति है। इसके लक्षण विभिन्न रूपों में प्रकट हुए हैं। 


एशिया के बड़े हिस्सों में गंभीर आर्थिक कठिनाइयां बनी रहीं । इसमें कोई 
संदेह नहीं कि ये कठिनाइयां भुगतान संतुलन और विनिमय दर के संकट तथा सकल 
घरेलू उत्पाद में संकुचन की वजह से पैदा हुई। कोई भी विश्वास के साथ यह नहीं 
कह सकता कि संकट का दौर पूरी तरह समाप्त हो गया है। जापान, जो विकास 
के क्षेत्र में अग्रणी रहा है, आज गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहा है। हाल 
ही में रूस भी संकट की चपेट में आ गया था। कुछ वर्ष पहले बैंकों के सामने 
धन की कमी का संकट पैदा हो गया था, जो उस समय और भी गहराता चला 
गया, जब समस्याओं को हल करने के प्रयास सफल नहीं हुए। 


औद्योगिक देशों में भी आर्थिक विकास की दर में कमी के संकेत दिखाई दिए। 
उनके पूंजी बाजारों पर भी असर पडा | ऐसे में क्या किया जाए, उस पर अंतर्राष्ट्रीय 
सहमति हम विकसित नहीं कर सके। 


मंदी के इस संकट ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली पर जो कहर ढाया है, 
उसके कारणों, परिणामों और पूर्वानुमानों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों 
को अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। इन सब हालात के बीच भारत की स्थिति 
कया है? भारत की स्थिति स्वाभाविक रूप से रचनात्मक है। 


सांख्यिकी विभाग ने हाल ही में जो आंकड़े जारी किए और विशेष आंकड़ा 
संप्रेषण मानकों के आधार पर जिनका विश्लेषण किया गया, उनसे संकेत मिलता 
है कि वर्ष 1998-99 में सकल घरेलू उत्पादन की दर में 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई 
जबकि 1997-98 में यह बढ़ोतरी 5.1 प्रतिशत की थी। शायद चीन को छोड़कर 
कोई अन्य बड़ा देश इस वृद्धि दर को हासिल नहीं कर सकता और फिर भारत 


ने तो संतुलित मुद्रास्फीति, चालू खाता घाटे में कमी और एक संतुलित आर्थिक विकास 
के साथ यह उपलब्धि हासिल की है। 


सब समस्याओं के बावजूद हमारे अल्पावधि के ऋण कम रहे: हैं, पिछले वर्ष 
के मुकाबले हमारा मुद्रा भंडार अधिक है, और बाहरी बाजार व्यवस्थित हैं। इससे 
हमें थोड़ी राहत मिल सकती है, किन्तु as आत्म-संतुष्टि का आधार नहीं बन सकता | 
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बहुत कुछ किया जाना बाकी है, और हमें बुनियादी ढांचा क्षेत्र, निर्यात, राजकोषीय 
क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का पुन: निजीकरण और मूल्यवृद्धि में कमी लाने 
जैसी अनेक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। हमें विकास का ऐसा 
रास्ता चुनना होगा, जो गरीबी दूर करने में सक्षम हो और विकास के लाभ निचले 
स्तर तक पहुंचाने में सहायक हो। और जैसा कि मैंने पहले कहा है : 


७ अगले तीन वर्षो में सकल घरेलू उत्पादन में 7 से 8 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। 
° मध्यम अवधि में औद्योगिक विकास की दर 12 से 13 प्रतिशत के बीच हो। 
° डालरों में निर्यात में वृद्धि 12 से 15 प्रतिशत हो। 
° कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी, दोनों ही तरह का अधिक निवेश सुनिश्चित 

हो और कृषि प्रौसेसिंग उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। 
° स्पष्ट है कि ये सब हासिल करने के लिए दीर्घावधि के नीतिगत परिवर्तन 

अनिवार्य हैं । 

लेकिन, आज मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगा | 
स्वाभाविक है, पहले अल्पावधि के मुद्दे : 

भारतीय उद्योग में विकास की चेतना फिर से सक्रिय करने के लिए हम क्या 
कर सकते हैं? विश्वास के स्तर में कैसे सुधार लाया जाए? निवेशकों की भ्रांतियां 
कैसे दूर हों और उन्हें निवेश के प्रति कैसे उत्साहित किया जाए? 

वित्तीय दबाव भी न बढ़ें और मुद्रास्फीति बढ़ाने वाली ताकतें फिर से हावी 
भी न होने पाएं, लेकिन अर्थ-व्यवस्था को एक नई शुरूआत मिल जाए। विकास 
की अंतःप्रेरणा बढ़ाने के लिए और तेजी से आगे बढ़ने के लिए सार्वजनिक और 
निजी निवेश कैसे हासिल किया जाए? 

दूसरे, हम अपने वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत कैसे बनाएं और झटके बर्दाश्त 
करने के लिए उसमें अधिक लचीलापन कैसे लाया जाए। यह उन प्रयासों से असम्बद्ध 
नहीं है. जो कथित “संक्रामक प्रभावों' से बचने के लिए किए जाते हैं । एशियाई देशों 
का संकट गंभीर चुनौतियों और वित्तीय तथा बैंकिंग प्रणाली के अत्यधिक प्रसार के 
कारण पैदा हुआ। 

हमें वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने के तात्कालिक उपाय अवश्य करने 
होंगे। पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार, अलाभकारी परिसंपत्तियों की समस्याओं 
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में कमी और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र के 
लिए समुचित धन उपलब्ध कराया जाए। 


तीसरे, दीर्घावधि की राजकोषीय नीतियां। मेरा विचार है कि राजकोषीय घाटा 
कितना हो, इस बारे में कोई जादुई संख्या या आदर्श आंकड़ा तय नहीं किया जा 
सकता। मुझे इस बौद्धिक बहस की जानकारी है कि क्‍या मुसीबत के समय आदमी 
को विकास के लिंए वित्तीय घाटे की चिंता छोड़ देनी चाहिए। किन्तु भारत के संदर्भ 
में देखें, तो वास्तव में राजकोषीय घाटे पर अंकुश लगाने की जरूरत है, जो इतना 
अधिक है कि उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। 


इसके लिए एकजुट प्रयासों की आवश्यकता है। 

° सरकारी खर्च में कमी; 

° एक युक्तिसंगत खर्च-प्रबन्ध नीति अपनाकर सार्वजनिक खर्च की कार्यक्षमता 
में सुधार; 

° राजस्व प्राप्ति में इजाफा; 

° सकल घरेलू उत्पादन के अनुपात में कर में वृद्धि 

° प्रत्यक्ष करों के लिए कर का दायरा बढ़ाना: 

° करों में छूट या रियायतें समाप्त करना और कर चोरी रोकना; 

° एक भरोसेमंद विनिवेश कार्यक्रम के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में पुनर्गठन का 
काम शुरू करना | यह कार्यक्रम सिर्फ सरकार के लिए संसाधन जुटाने वाला 


ही न हो, बल्कि सार्वजनिक उद्यमों की उत्पादकता और कार्यक्षमता में 
सुधार भी लाए। 


इन उद्यमों का घाटा एक राजकोषीय अपव्यय है और हम इसे बर्दाश्त नहीं 
कर सकते | जब तक राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा, तब तक वृत्‌ 
प्रबन्ध कठिन बना रहेगा। बी.ओ.आर.पी. मैनेजमेंट के फलस्वरूप मुद्रास्फीति का दबाव 
बढ़ा, जबकि वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए ऋण और निवेश की उपलब्धता की संभावनाएं 
कम हो गई। यह कैसे संभव हो सकता है कि राजकोषीय घाटे के स्वीकार्य स्तरों 
से अधिक रहते अर्थ-व्यवस्था को तीव्र विकास पथ पर ले जाने की शुरूआत हो? 


चौथे, मुद्रा नीति और भुगतान संतुलन नीति से सम्बद्ध मुद्दे । सौभाग्य से, 
हम अपनी वर्तमान नीतियों की बदौलत विनिमय दर की उठा-पटक के विशव-वातावरण 
में, अपने विदेशी मुद्रा बाजार को अपेक्षाकृत व्यवस्थित रखने में सफल रहे हैं। हमने 
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अपने मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए रिसर्जेट इंडिया बांड के रूप में समय 
पर कार्रवाई की है और हम अल्पावधि के दबावों में नहीं हैं। लेकिन, सभी जानते 
हैं कि मध्यम अवधि के भुगतान के मामले में एक वित्तीय अंतराल है। इस अंतराल 
को दूर करने के उपाय प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के प्रवाह में बढोतरी, निर्यात 
की मात्रा बढाने और विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश में वृद्धि से असम्बद्ध 
नहीं हैं। बाहरी आयाम के अतिरिक्त, औद्योगिक क्षेत्र के लिए सस्ती दर पर ऋण 
उपलब्ध कराना भी एक अहम मुद्दा है। ब्याज की दर, विकास में फिर से तेजी 
लाने की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। 

पांचवें, सुधार के उपायों की क्रमबद्धता और गति के मुद्दे पर व्यापक राष्ट्रीय 
सहमति की आवश्यकता है। 
° सुधार के वे उपाय कौन से हैं, जिन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए? 
° उनकी गति क्या होनी चाहिए? 
° उन्हें क्रमबद्ध कैसे किया जाए? 

इन मुद्दों पर भारत को स्वयं की एक विशिष्ट नीति तय करनी होगी, क्योंकि 
अंतर्राष्ट्रीय मानदंड भ्रमित कर सकते हैं। 

छठा, लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा सामाजिक क्षेत्र और मानव-संसाधन 
विकास की व्यवस्थित रूप से उपेक्षा से सम्बद्ध है। हर वर्ष जारी होने वाली अंतराष्ट्रीय 
विकास रिपोर्ट में जीवन की गुणवत्ता” सूचकांक के तहत इस मुद्दे पर ध्यान दिलाया 
जाता है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य फिर से निर्धारित करें और 
अपनी आयोजना में सामाजिक क्षेत्र विकास को अपेक्षित प्राथमिकता X | 

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि दीर्घावधि से सम्बद्ध कई अन्य मुद्दे भी 
हैं, जिनमें मानव संसाधन विकास, जनसंख्या नीति, सजग श्रम नीति और आयोजना 
प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण शामिल है। बाद की बैठकों में इन मुद्दों पर हमें ध्यान 
देना होगा। 

आज की बैठक के लिए मैंने कुछ मुद्दे उठाए हैं, जिन पर तत्काल ध्यान 
देने की आवश्यकता है और अगर उनके बारे में आप सबके बीच सहमति बनी 
तो इससे इनके कारगर समाधान के बारे में नीतियां निर्धारित करने में सरकार 
को मदद मिलेगी। मुझे आपके विचारों की प्रतीक्षा रहेगी। 
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निरंतर आर्थिक विकास के लिए 
सक्रिय भागीदारी 


आज जब मैं.यहां भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (फिक्की) के 71वें वार्षिक 
सम्मेलन का उद्घाटन कर रहा हूं, तो मैं इस बोध से ग्रस्त हो रहा हूं कि हम 
वास्तव में विश्व इतिहास के एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय 
व्यापार के लिए यह कठिन दौर है। विश्व अर्थव्यवस्था में एक व्यापक मंथन प्रक्रिया 
चल रही है। आधुनिक युग के इस समुद्र मंथन का नाम है, अंतर्राष्ट्रीयकरण। 


अंतर्राष्ट्रीयकरण अपने साथ अभूतपूर्व उथल-पुथल लेकर तो आया है, लेकिन 
इस उथल-पुथल में अमृत की आशा भी छिपी है। यह वह घड़ी है, जिसमें दीर्घावधि समृद्धि 
और प्रगति अल्पावधि अनिश्‍चितता के गर्भ में छिपी है। 


आज मंथन की प्रक्रिया ने अंतर्राष्ट्रीयकरण के शब्दाडम्बर और वास्तविकताओं 
को आमने-सामने ला खड़ा किया है। इनमें से कुछ वास्तविकताएं तो, वास्तव में 
कठोर और दुखदायी हैं। 


अंतर्राष्ट्रीय वित्त बाजार स्वयं को एक संकट में घिरा पा रहे हैं, जिसके 
खतरनाक थपेड़े बड़ी तेजी से स्थानीय से क्षेत्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों तक 
पहुंच रहे हैं। विश्व व्यापार में निश्चय ही गिरावट का रुख है। दुनिया-भर की कई 
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं सिकुड़ गई हैं और यही नहीं, कुछ में तो विकास की गति 
नकारात्मक हो गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के इतिहास में पहली बार समृद्ध 
राष्ट्रों के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभरने लगी हैं कि उनको निरंतर समृद्धि 
की सहज सुनिश्चितता भी अभेद्य नहीं रह गई है। 


कया इसका मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीयकरण अपने-आप में ही दोषपूर्ण प्रक्रिया 
है, जिसे फौरन ही दफना दिया जाना चाहिए? मैं जानता हूं कि भारत में भी और 
विदेशों में भी कुछ लोग हैं, जो इसी बात की वकालत करते हैं, लेकिन मैं यह भी 
जानता हूं कि ऐसे लोग मुट्ठी-भर ही हैं। 


अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐतिहासिक वास्तविकता है और देश अलग-थलग होकर 


'फिक्की' के 71वें वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतर, 
नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 1998 
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समृद्ध नहीं हो सकते। सभी की प्रगति व समृद्धि के लिए परस्पर लाभकारी और 
सहयोगात्मक सम्बन्ध बनाना जरूरी है । 


यहां तक कि इस वर्ष अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता और अंतर्राष्ट्रीयकरण 
की विफलता के तीव्र आलोचकों में से एक प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने स्पष्ट रूप से 
कहा है कि यदि अंतर्राष्ट्रीयकरण के साथ सामाजिक क्षेत्र की विश्वसनीय सुरक्षा 
व्यवस्थाएं भी हों, तो यह मानवता के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। और 
फिर विश्व के व्यापारिक और राजनीतिक नेताओं, दोनों को ही इतिहास भारत के 
उस पुरातन चिंतन का पाठ पढ़ा रहा है, जिसमें युगों-पूर्व कहा गया है कि समय 
तक पहुंचने का कोई अकेला विशिष्ट मार्ग नहीं है। इसी प्रकार आर्थिक विकास की 
सभी समस्याओं के लिए भी कोई एक माडल या समाधान नहीं हो सकता है। 


हरेक देश को अपना रास्ता खुद ही तय करना होगा, जो उसकी अपनी ठोस 
राष्ट्रीय वास्तविकताओं और प्राथमिकताओं पर आधारित हो और यही स्वदेशी का अर्थ 
है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीयकरण और स्वदेशी एक-दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं । 


अंतर्राष्ट्रीयकरण की वास्तविकता के प्रति भारत को दुधारी रणनीति बनानी 
होगी - बाह्य और आंतरिक । दोनों नीतियों का समान लक्ष्य विश्व अर्थव्यवस्था और 
भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। 


बाह्य स्तर पर, हम पहले की अपेक्षा कहीं अधिक उत्साह और विशवास के 
साथ विश्व अर्थव्यवस्था के वर्तमान अन्यायपूर्ण तथा खराब ढांचे को बदलने की अपनी 
दलील की वकालत करते हैं। विशव बैंक और अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 
अंतर्राष्ट्रीयकरण-पूर्व के युग में हुई थी तथा तब विश्व के अधिकांश देश या तो 
स्वतंत्र नहीं थे या हाल ही में वे स्वाधीन हुए थे। 


भारत आज के विशव में परस्पर निर्भरता की जरूरतों और स्थाई आर्थिक 
विकास तथा गरीबी कम करने की उपलब्धि को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के ब्रेटन 
ase संस्थाओं के सिद्धांत को नए तरीके से पुनर्गठित करना चाहता है। 

इसी प्रकार हम यह भी चाहते हैं कि रेटिंग एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक 
बैंकों जैसे अन्य संस्थानों के दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली में आमूल परिवर्तन हों। 

अब से दो साल बाद संयुक्त राष्ट्र एक विशाल अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित 
करने पर विचार कर रहा है, जो विश्व वित्तीय प्रणाली के लिए एक नया नीतिगत 
ढांचा सुझाएगा। भारत इस सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं में तथा अन्य मंचों पर 
होने वाले विचार-विमर्श में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। 
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इस उद्देश्य के लिए सरकार एक नई विश्व वित्तीय संरचना के नए स्वरूप 
के लिए छह-सूत्री अवधारणात्मक ढांचा तैयार कर रही है। इस नई संरचना के 
ये छह आधार स्तम्भ इन जरूरतों को रेखांकित करेंगे: 


— अधिक अस्थिरता के बिना विशाल पूंजी प्रवाहों का प्रबंध; 

— दुनिया-भर में इलेक्ट्रोनिकी के जरिए तत्काल धन स्थानांतरण को देखते हुए 
फौरन फैसला करना और समय पर उपचारात्मक उपाय करना; 

— विकसित और विकासशील, दोनों ही तरह के देशों में सरकारी तथा 
अर्ध-सरकारी, सार्वजनिक, निजी तथा सभी पक्षों में पारदर्शिता: 

— स्वभावतः असमानतापूर्णं विशव आर्थिक व्यवस्था में समानता की प्राप्ति; 

— संसर्ग प्रभाव’ के विरुद्ध समय पर निवारक कदम; और 


— तेजी से बदलती वित्तीय व्यवस्था में अनुकूलन और नवीनता लाने की क्षमता 
उत्पन्न करना। 


हम शीघ्र ही इसे राष्ट्रीय बहस के लिए रखेंगे, जिसमें विपक्षी दलों तथा व्यापार, 
उद्योग और श्रमिक, सभी वर्गो के विचार आमंत्रित किए जाएंगे। हम वित्तीय प्रणाली 
के पुनर्गठन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वसम्मति को प्रोत्साहन देने के प्रयास 
में अन्य देशों के साथ रचनात्मक संवाद भी बनाएंगे । 


केवल विश्व वित्तीय व्यवस्था ही नहीं है, जिसमें आमूल पुनर्गठन की आवश्यकता 
है, हमारी अपनी अर्थव्यवस्था में भी गहरे, व्यापक और तेज सुधारों की फौरन जरूरत 


है। मेरी सरकार इस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित है। हमारी प्रतिबद्धता शाब्दों 
में नहीं, बल्कि कर्म में है। 


मैं आश्वस्त हूं कि आर्थिक क्षेत्र में की गई हमारी पहल, हाल की किसी भी 
सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के पहले छह महीनों में किए गए प्रयासों से कहीं 
अधिक बेहतर È | 


इस अवधि में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्च प्रगति-पथ' पर लाने के 
अपने इरादे को मूर्तरूप में व्यक्त किया है और उदारीकरण के दर्शन व नीतियों 
के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बारे में सभी संदेहों को दूर कर दिया है। मेरी सरकार 
सुधारों के पूर्ववती सरकारों के किसी भी प्रयास से मुकरी नहीं है, बल्कि सुधार 
प्रक्रिया को हमने एक नई गति प्रदान की है। 


इस पद पर आने से पूर्व भी मेरा निजी विशवास यह रहा है कि लाइसेंसों, 
नियंत्रणों और लालफीताशाही को समाप्त किया जाना चाहिए। मेरी सरकार ने चीनी, 
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पेट्रोलियम और कोयला/लिग्नाइट को आई.डी.आर. अधिनियम के दायरे से बाहर 
करके लाइसेंस-मुक्त किया है। इसके साथ ही, केवल सामरिक महत्व के क्षेत्रों के 
उद्योगों को छोड़कर, समूचे भारतीय उद्योग को औद्योगिक लाइसेंसों के दायरे से 
मुक्त कर दिया गया है। प्रौद्योगिकी-आगमन को सरकार की अनुमोदन प्रक्रिया से 
लगभग मुक्‍त कर दिया गया है, ताकि देश में इनके प्रवाह में सुभीता हो। 


उभरती हुई ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बौद्धिक सम्पदा अधिकार एक महत्वपूर्ण 
आवश्यकता है। इन अधिकारों के संरक्षण के प्रति मेरी सरकार की प्रतिबद्धता 7 
सितम्बर 1998 को बौद्धिक सम्पदा संरक्षण की पेरिस संधि को मंजूर करने में व्यक्त 
हुई है। हमने विश्व व्यापार संगठन के तहत fea’ के दायित्वों को पूरा करने 
के अपने संकल्प की भी घोषणा की है। 


सूचना प्रौद्योगिकी जीवन के हर पहलू में बड़े ही नाटकीय ढंग से क्रांति ला 
रही है और राष्ट्रीय व विश्व अर्थव्यवस्था भी इन क्रांतिकारी परिवर्तनों से अछूती 
नहीं रही है। सरकार के लिए यह एक उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। राष्ट्रीय 
सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्य योजना को सरकार ने मान लिया है। इस कार्य 
योजना में भारत को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महाशक्ति बनाने के लिए 108 
सिफारिशें की गई हैं। इनमें से कई सिफारिशों पर अमल किया जा चुका है। भारत 
में हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने जैसी अन्य सिफारिशों को विशेष कार्य योजनाओं 
के रूप में अंतिम रूप दिया जा रहा है। 


विकास प्रक्रिया में बुनियादी सुविधाओं के महत्व को स्वीकारते हुए, ऐसी परियोजनाओं 
के लिए आवंटन में 35 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है। आवंटन 45,252 
करोड़ रु. से बढ़ाकर 61,146 करोड़ रु. कर दिया गया है। अखिल भारतीय वित्तीय 
संस्थानों की परियोजना मंजूरियों में बुनियादी सुविधाओं की परियोजनाओं का हिस्सा 
वर्तमान वर्ष में 217 प्रतिशत तक बढ़ गया है। अब 75,000 करोड़ रु. की कुल 
मंजूरियों में बुनियादी सुविधा परियोजनाओं का हिस्सा एक तिहाई हो गया है। 


= 


बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था को मजबूत बनाने के 
लिए भी हमने कई कदम उठाए हैं। 1,650 करोड़ रु. के पूंजी आधार वाली एक 
कम्पनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट फाइनेंशियल कम्पनी लिमिटेड स्थापित की गई है 
जिसमें सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों की भागीदारी है तथा यह कम्पनी निजी 
पूंजी को बुनियादी सुविधाओं की व्यावहारिक परियोजनाओं में लगाएगी। 

इस अवधि में बुनियादी क्षेत्र परियोजनाओं के लिए कई कर प्रोत्साहनों को 
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और उदार बनाया गया है। विकास प्रक्रिया में अनिवासी भारतीयों को भागीदारी 
करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कई पहल की गई हैं। रिसर्जेट इंडिया 
बांडों की सफलता ने हमारी राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी की इच्छा 
को प्रदर्शित किया है। 


संक्षेप में बात यह है कि यदि आपके पास राष्ट्रीय महत्व की व्यावहारिक बुनियादी 
क्षेत्र परियोजनाएं हैं, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपको न तो वित्त की 
और न ही सरकारी मंजूरी की कोई अडचन आएगी। 


स्वायत्तता और पारदर्शिता वाला प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने में सक्षम नियामक 
संगठनों को इस दौरान मजबूत बनाया गया है, ताकि निवेशक का भरोसा बढ़े । 
यह प्रक्रिया जारी रहेगी। 


मैने ये कार्रवाइयां यह दावा करने के लिए नहीं गिनाई हैं कि अब तक सरकार 
ने जो कुछ किया, वह पर्याप्त है। मैं भी आप ही की भांति जानता हूं कि भारतीय 
उद्योग और व्यापार कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। विश्वास कम है, परंतु 
सरकार से अपेक्षाएं अधिक हैं। 


पूंजी बाजार, क्षेत्रवार प्रगति में असंतुलन, बुनियादी सुविधाओं के विकास की 
सुस्त रफ्तार और केन्द्र व राज्य सरकारों के विभिन्न स्तरों पर सुधारों की भावना 
के धीमे प्रसार के बारे में चिंताएं स्वाभाविक हैं। 


विशव अर्थव्यवस्था में वर्तमान गिरावट ही भारतीय व्यापार और उद्योग की 
कठिनाइयों का कारण नहीं है। उतने ही महत्वपूर्ण आंतरिक कारण हैं और वे एक 
के बाद एक आने वाली सरकारों की नीतियों और कामकाज तक ही सीमित नहीं हैं। 


भारतीय उद्योगपतियों और व्यापारियों को अब गहराई से आत्ममंथन करना 
होगा। क्या व्यापार और उद्योग भी भारतीय जन-साधारण और सरकार की अपेक्षाओं 
पर खरे उतरे हैं? मैं कुछ मुद्दों की चर्चा करता हूं। 

शेयर बाजार की वर्तमान निराशाजनक स्थिति का प्रमुख कारण क्या है? क्या 
यह, चाहे आंशिक रूप से ही सही, उन बेईमान प्रवर्तकों द्वारा बड़े पैमाने पर किए 
गए सार्वजनिक प्रस्तावों की वजह से नहीं है, जिन्होंने तेजी के दिनों में बाजार का 
फायदा उठाया और बाद में अपने निवेशकों के, जिनमें अधिकांश छोटे निवेशक थे, 
विश्वास को तोड़ा? क्या हम ऐसे लुटेरे प्रवर्तकों को दंड दिए बिना छोड़ दें? मैंने 
वित्त मंत्रालय की सम्बद्ध एजेंसियों से अगले तीन महीनों के भीतर इस गड़बड़ी की 


जांच करने और जरूरी दंडात्मक कदम उठाने को कहा है। i 
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मैं फिक्की जैसे संस्थानों से, निवेशकों का भरोसा बहाल करने के लिए इन 
कठोर परन्तु आवश्यक उपाय करने में सरकार से सहयोग करने का आग्रह करता 
हूं। बिना उचित जांच व संतुलनों के कोई भी सुधार प्रक्रिया न तो आपके व्यापार 
के हित में है और न ही सरकार के। 


अच्छे निगमित संचालन की बात लें। कितनी भारतीय कम्पनियों ने इसकी 
जरूरतों को पूरा किया है और अपनी कार्यकुशलता, पारदर्शिता, ग्राहक अनुकूलता 
और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार किया है? समय आ गया है, जब इस मामले को 
केवल प्रवर्तकों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। सरकार चाहेगी कि कम्पनियों 
में अपनी पर्याप्त भागीदारी के बूते पर वित्तीय कम्पनियां इन कम्पनियों से बेहतर 
प्रदर्शन करने और उचित निगमित पद्धतियों को अपनाने की मांग करें। 


आपकी बिरादरी के ऐसे एक वर्ग से मुझे बड़ी निराशा है, जो अल्पावधि-सोच 
पर अपने निवेश सम्बन्धी निर्णय लेते आ रहे हैं और देश उन्हें जो दीर्घावधि के 
अवसर उपलब्ध करा रहा है, वह उनसे आंखें मूंदे हैं । 


मैं 1991 के बाद से विभिन्न सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों 
की मंजूरी के उदाहरण की चर्चा करता हूं। ये अनुमोदन 52.67 अरब अमरीकी 
डालर मूल्य के थे। इसके विपरीत जो कुल निवेश आया, वह केवल 13.41 अरब 
डालर मूल्य का है, जो अनुमोदनों का मात्र 25 प्रतिशत है। मैं मानता हूं कि नीतिगत 
मुद्दे और मंजूरी की समस्याएं इसके आंशिक कारण हैं। फिर भी यह भी जाहिर 
है कि अल्पावधि की सोच ने कई परियोजना प्रवर्तकों की निवेश योजनाओं में देरी 
कर दी है। 


इसलिए मैं फिक्की तथा अन्य व्यापार संगठनों से आग्रह करता हूं कि वे ऐसा 
वातावरण बनाने के लिए जोरदार प्रयास करें, जिसमें घरेलू और विदेशी निवेशकों 
का ध्यान भारत में उपलब्ध बड़े अवसरों की ओर खींचा जा सके। यह एक ऐसा 
अवसर है, जो पटरी पर आने तथा प्रगति-पथ पर आगे बढ़ने के फौरन बाद ही 
फल देने लगेगा। 


इस बड़े भारतीय अवसर का फायदा तब ही उठाया जा सकेगा, जब व्यापार, 
उद्योग और सरकार, तीनों मिलकर शीघ्रातिशीघ्र अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का 
एक ही विचार और उद्देश्य लेकर कार्य करें। 


जहां तक सरकार का सवाल है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम इस लक्ष्य 
के प्रति अपनी प्रतिबद्धता वचनों में नहीं व्यक्त करते, बल्कि आने वाले महीनों में 
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आर्थिक क्षेत्र में तेजी से उठाए गए कदमों द्वारा प्रकट करेंगे । वास्तव में, उनमें 
से कुछ की मैं आज ही घोषणा कर रहा हूं। 


प्रमुख 
निम्न 


अर्थव्यवस्था में नवजीवन का संचार करने की सरकार की रणनीति का एक 


तत्व पूंजी बाजार में फिर से जीवंतता लाना है। इस उद्देश्य के लिए हम 
लिखित उपाय करेंगे, जिससे स्थिति में काफी सुधार आना चाहिए। 


हम कम्पनियों को सेबी” के विवेकसम्मत दिशा-निर्देशों के दायरे में उनके 
शेयरों की पुनर्खरीद (बाई बैक) की अनुमति देना चाहते हैं, ताकि निवेशकों 
के लिए मूल्य बढ़ सके। मेरे वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा ने कल इसका 
संकेत दिया था। 

सरकार का एक भारतीय कम्पनी द्वारा दूसरी भारतीय कम्पनी में अंतर-निगमित 
निवेश के लिए पूर्वानुमति लेने के मौजूदा प्रावधान को समाप्त करने का 
प्रस्ताव है। 

कम्पनियों को अधिग्रहण विनियमों के बारे में न्यायमूर्ति भगवती कमेटी की 
सिफारिशों के अनुरूप अधिग्रहण सीमाएं बढ़ाने की अनुमति होगी। 
व्यापार और निपटारों में तेजी लाने के लिए संरचनात्मक सुधारों को शुरू 
किया जाएगा। इससे कार्यकुशलता व पारदर्शिता बढ़ेगी और लागत घटेगी, 
जिससे छोटे निवेशकों के हितों की सुरक्षा होगी। 


सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का पुनर्गठन और विश्वसनीय विनिवेश कार्यक्रम 
हमारी अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये 
हमारी राजकोषीय प्रबंध रणनीति का केन्द्र-बिंदु भी हैं। इस fer में पहले 
किए गए प्रयासों के वांछित परिणाम नहीं निकले हैं। हम इस प्रक्रिया को 
संशोधित करना चाहते हैं और इसके स्थान पर एक अधिक पारदर्शी व्यवस्था 
लाना चाहते हैं, ताकि पुनर्गठन और विनिवेश की गति, समस्या की तात्कालिकता 
के अनुरूप हो। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्रवाई 30 दिनों में सामने 
आ जाएगी। 

सरकार ने बीमा क्षेत्र को भारतीय निजी क्षेत्र के लिए खोलने के उपाय शुरू 
कर दिए हैं। लम्बी अवधि में परिणाम देने वाली आधारभूत संरचना वाली 
परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि संसाधन जुटाने की दिशा में यह एक बड़ा 
कदम होगा। सरकार इस समय बीमा क्षेत्र में विदेशी पूंजी को अल्प मात्रा 
में एक उचित स्तर तक के लिए अनुमति देने के प्रस्ताव पर गौर कर 
रही है। 
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— एक नए कम्पनी अधिनियम और 'फेमा' को पारित कराने की प्रक्रिया को 
तेज करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । मनी लांड्रिंग अधिनियम को अंतिम 
रूप देने से पहले व्यापार और उद्योग के विचार आमंत्रित किए जाएंगे। 


-- मुझे मालूम है कि यू.टी.आई. की यू.एस.-64 योजना से सम्बन्धित घटनाक्रम 
से यूनिटधारकों और वित्तीय बिरादरी में काफी चिंता उत्पन्न हुई है। मैं 
उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि यू.टी.आई. को अपने दायित्व पूरे करने 
में सरकार पूर्ण समर्थन देगी। 


सरकार जानती है कि वित्तीय क्षेत्र को आघातों के प्रति अधिक लचीला बनाने 
की दृष्टि से इस क्षेत्र को मजबूत करने की जरूरत है। हालांकि दक्षिण पूर्व एशियाई 
संकट से अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने में हम सफल हुए हैं, फिर भी हम 
“संसर्ग प्रभाव” से आंखें नहीं मूंद सकते हैं। यह संकट बैंकों और वित्तीय संस्थानों 
की गंभीर कमजोरियों और उनके अति-विस्तार से उत्पन्न हुआ था। 

वित्तीय संस्थानों के पोर्टफोलियों में सुधार एवं गैर-निष्पादक परिसम्पत्तियों 
से निपटने और सस्ते दामों पर वित्त उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्थानों की 
कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में कदम उठाना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 


मुझे विशवास है कि इन तथा अन्य उपायों से बाजार की प्रवृत्तियों में काफी 
सुधार होगा, विशेषकर इसलिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है। 


राजनीतिक और व्यापारिक दायरों में इस बात को लेकर व्यापक चिंता है 
और जो सही भी है कि आर्थिक सुधारों के बाद से आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्रों 
में सरकारी खर्चे में काफी कमी आई है। मेरी सरकार इस नुकसांनदेह असंतुलन 
को दूर करेगी। 

इसी साल में और देश-भर में 20 अलग-अलग स्थानों से सरकार 7,000 
कि.मी. लम्बी एक बड़ी सड़क परियोजना पर काम शुरू करेगी। इस परियोजना 
में छह लेन का कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला एक उत्तर-दक्षिण गलियारा 
और सिल्वर को सौराष्ट्र से जोड़ने वाला एक दूसरा पूर्व-पश्चिम गलियारा बनाने 
का प्रावधान है। इस परियोजना पर 28,000 करोड़ रु. के खर्च का अनुमान है 
और इसमें निजी व विदेशी भागीदारी की भारी संभावनाएं है । इस परियोजना में 
कम-से-कम तीन करोड़ दिहाड़ियों का रोजगार उत्पन्न करने की संभावना है जो 
बेरोजगारी हटाओ” के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाएगी। 
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इसमें और हमारे राष्ट्रीय राजमार्गो को चार लेनों का बनाने के लिए चल 
रही अन्य परियोजनाओं में सीमेंट-कंकरीट की पटरी वाली प्रौद्योगिकी हमारी पसंद 
की होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे सीमेंट उद्योग को जबर्दस्त सहारा 
मिलेगा, जो अधिक क्षमता की समस्या से जूझ रहा है और साथ ही निर्माण उद्योग 
को भी प्रोत्साहन मिलेगा। 


अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के लिए दूरसंचार महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधा होता 
है। इस क्षेत्र में कई जटिल समस्याएं हैं, जो विरासत में मिली हैं। कितना भी कठिन 
क्यों न हो, सभी गुत्थियों को अत्यंत पारदर्शी ढंग से और परामर्श से सुलझाने की 
राजनीतिक इच्छा-शक्ति हममें है। 


अगले तीन महीनों में एक नई दूरसंचार नीति तैयार की जाएगी, जिसमें 
देशव्यापी उत्कृष्ट दूरसंचार नेटवर्क की व्यवस्था, ग्रामीण टेलीफोन सेवाओं के काम 
में तेजी और दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया तथा उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिकी के 
संगम से उत्पन्न नई चुनौतियों का सामना करने पर बल दिया जाएगा। इसके 
अतिरिक्‍त अगले 15 दिनों में निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे। 


¬ दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के बीच लम्बित 
सभी मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा, जिससे प्राधिकरण की नियामक भूमिका 
मजबूत होगी। उसके बाद हम सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में कार्यपालिका 


की दोनों शाखाएं न्यायालय की शरण न लें, क्योंकि यह राजनीतिक उत्तरदायित्व 
त्यागना है। 


¬ नई इंटरनेट नीति घोषित की जाएगी तथा निजी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं 
को लाइसेंस दिए जाएंगे | 


— विश्वव्यापी उपग्रह टेलीफोन सेवा के लिए इरिडियम परियोजना निर्धारित कार्य- 
क्रमानुसार | नवम्बर को शुरू कर दी जाएगी। इस परियोजना के लिए लाइसेंस 
की आवश्यक मंजूरी दूरसंचार विभाग ने कल दे दी है। 


¬ मैंने श्री जसवंत सिंह की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कार्य बल 
को एक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें दूरसंचार क्षेत्र के बुनियादी 
और सेल्युलर टेलीफोन आपरेटरों के लिए लाइसेंस फीस ढांचे समेत सभी 
शेष मसलों को सुलझाने के सुझाव हों। यह कार्य बल 30 नवम्बर से पहले 
अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देगा और वर्ष की समाप्ति से पूर्व सरकार उन 
पर आवश्यक कार्रवाई करेगी। 
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तेल अन्वेषण के क्षेत्र में सरकार बोली लगाने के लिए उच्च क्षमता वाले 
गहन क्षेत्र प्रस्तुत करेगी तथा अगले दो महीनों में बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। 
सरकार पांच शहरों का चयन करेगी, जहां विश्वस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 
बनाए जाएंगे, जिनमें अधिकतम शत-प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश हो सकेगा। 


आवास मेरी सरकार के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र है। राष्ट्रीय एजेंडे में हर 
साल 20 लाख अतिरिक्‍त मकान बनाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। 
कई उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ-साथ, इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर 
भी उत्पन्न होंगे। इस क्षेत्र में गतिविधियों में तेजी लाने के लिए सरकार ने शहरी 
भू-परिसीमन अधिनियम को रद्द करने की दिशा में आरंभिक कदम उठाए हैं। 


पर्यावरण मंत्रालय 25 करोड़ रु. से अधिक की ऐसी सभी औद्योगिक व विकास 
परियोजनाओं की सूची तैयार करेगा, जिनकी पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति के मामले 
छह महीने से अधिक की अवधि से लटके पड़े हैं। विकास और पर्यावरण संरक्षण 
के बीच सामंजस्य की हमारी प्रतिबद्धता को देखते हुए इन परियोजना प्रस्तावों पर 
गौर किया जाएगा और सभी उपयुक्त परियोजनाओं को मंत्रालय द्वारा तीन से छह 
महीनों में मंजूरी दे दी जाएगी। 


व्यापार और उद्योग के लिए यह एक कठिन दौर है। सरकार के लिए भी 
यह कठिनाई का दौर है। फिर भी, भारतीय व्यापार की कार्यकुशलता पर मुझे पूरा 
भरोसा है, और मैं जानता हूं कि भारतीय व्यापार संकटों से और मजबूत होकर 
उभरेगा। अधिक तेज और निरंतर आर्थिक प्रगति के लिए मैं आपसे अधिक सक्रिय 
सहयोग की अपेक्षा करता हूं। 


जब राह कठिन हो जाए, तो भारत को अधिक संकल्प व आत्मविश्वास से 
आगे बढ़ना होगा। उद्योग और व्यापार में चुनौतियां आपकी हैं क्योंकि आप ही 
को अपने लक्ष्यों का समायोजन तथा पुनर्गठन करना है। वैसे, चुनौती तो सरकार 
में हम लोगों को भी है, क्योंकि हमें भी वास्तविक, स्पष्ट, रचनात्मक गतिविधियों 


होगा 


की गति में तेजी लाने के अपने प्रयासों को दुगुना करना होगा। 

आइए, हम एक-दूसरे के साथ मिलकर विश्वासपूर्वक इस चुनौती का सामना 
करें और अगले वर्ष इसी अवसर के लिए जब मिलें, तो हमारे चेहरों की मुस्कान 
गहरी हो और दिल में अधिक संतोष हो। 

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं फिक्की के 71वें अधिवेशन का उद्घाटन करता हूं 


और आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 
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कृषि क्षेत्र का मूल्य-वर्धन 


आ ज अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के अनोखे सम्मेलन 
'कृषि-लाभ महाराष्ट्र! के मौके पर आप सभी के बीच स्वयं को पाकर मैं काफी 
प्रसन्न हूं । 


मैं महाराष्ट्र सरकार, मुख्य मंत्री मनोहर जोशी जी, उप-मुख्य मंत्री मुण्डे जी 
को यह सम्मेलन आयोजित करने पर बधाई देता हूं जिससे कृषि उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण; 
जैव प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्र के बुनियादी विकास में निवेश के अवसरों को दर्शाने 
के लिए एक साझा मंच मिलेगा। 


सम्पन्न राज्यों को सम्पन्नता और चहुमुखी विकास के और ऊंचे स्तर तक 
पहुंचाने की रणनीति तय करने के संदर्भ में यह सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है। इसका 
राष्ट्रीय महत्व भी है। मैं इसे अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण के रूप में भी 
देखता हूं, जिन्हें कृषि व्यापार के क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित 
करने की बड़ी जरूरत भी है और उनमें अपार संभावनाएं भी हैं। 


हमारी सरकार ऐसी है जो भारतीय समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करती 
है और उनकी देखभाल के बारे में सोचती है। फिर भी मुझे यह कहने में कोई 
संकोच नहीं कि यह सबसे पहले किसानों और भारत के ग्रामीण समुदाय का 
प्रतिनिधित्व करती है। किसान हमारे समाज को दृढ़ता प्रदान करते हैं क्योंकि हमारे 
लोगों का पेट वही भरते हैं। वे हमारे लोकतंत्र को भी बनाए रखते हैं क्योंकि ज्यादातर 
मतदाता किसान हैं। मेरी सरकार किसानों के विश्वास और समर्थन के बल पर सत्ता 
में है। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे और 
उनकी समृद्धि तथा कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। 


कृषि लाभ महाराष्ट्र सम्मेलन के जरिये कृषि क्षेत्र के मूल्य वर्धन को बढ़ाना 
और इसमें किसानों को उनका वाजिब हिस्सा सुनिश्चित कराना जैसे तरीके किसानों 
की समृद्धि को बढ़ाने में निश्चित रूप से सहायक होंगे । 


कृषि क्षेत्र का मूल्य वर्धन एक अरब की जनसंख्या वाले राष्ट्र के लिए खाद्य 
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह जनसंख्या सन्‌ 2025 तक 
एक अरब पचास करोड़ तक पहुंच सकती है। भूख से मुक्त भारत का लक्ष्य सरकार 


कृषि-लाभ महाराष्ट्र सम्मेलन में दिया गया भाषण, मुम्बई 6 नवंबर 1 998 ग 
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की राष्ट्रीय कार्यसूची का हिस्सा है । अगले दस वर्षा में खाद्य उत्पादों को दुगुना 
किए बिना इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता | 


कृषि क्षेत्र का मूल्य वर्धन, भारत की आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी 
महत्वपूर्ण है । सकल घरेलू उत्पाद में 7 से 8 प्रतिशत की वृद्धि दर बनाए रखने 
का हमारा महत्वाकांक्षी लक्ष्य मूलत: कृषि क्षेत्र और कृषि व्यापार में तेजी लाने की 
रणनीति पर टिका है । यह क्षेत्र ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन और धन सम्पत्ति 
बढ़ाने का सबसे बड़ा स्रोत है। इससे भारत के निर्यात और विदेशी मुद्रा अर्जन में भी 
वृद्धि हो सकती है। 


जैसा कि हम सभी जानते हैं आर्थिक सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा 
के आयाम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। दूसरे शब्दों में भारतीय किसानों को 
विज्ञान का भरपूर उपयोग करना चाहिए। जिससे जवानों का काम आसान हो जाए | 
इसीलिए हमने जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया है। जहां 
तक कृषि और कृषि उद्योग का संबंध है तो भारत इसमें प्राकृतिक रूप से बेहतर 
स्थिति में है। 

प्रकृति मां भारत के प्रति काफी दयालु है। विश्व के किसी भी देश में खेती 
योग्य इतनी भूमि नहीं है, इतने जल संसाधन नहीं हैं, खेती के इतने पुराने सिद्ध 
तौर-तरीके नहीं हैं और पूरे साल सूर्य की इतनी रोशनी नहीं है, जिससे प्रकाश 
संश्लेषण हो सके जो कृषि क्षेत्र के मूल्यवर्धन के लिए प्रकृति की अपनी अनोखी 
पद्धति है। अगर हम भारत में पैदा की जाने वाली सभी जैव ऊर्जा पर गौर करें 
और इसके उपयोग के लिए समुचित वैज्ञानिक तथा प्रबंध सिद्धांत अपनाएं तो हमारा 
देश विश्व में सबसे समृद्ध राष्ट्रों में से एक हो जाएगा। 


महाराष्ट्र में निचले स्तर पर कार्यरत जाने-माने कृषि वैज्ञानिकों में से एक 
प्रोफेसर एस.ए. दाभोलकर ने एक बड़ा विचारोत्तेजक तर्क दिया है कि अगर हम 
यह सुनिश्चित कर लें कि कोई जमीन परती न रहे और कृषि क्षेत्र में कोई विशेषज्ञ 
निष्क्रिय न रहे तो सभी के लिए बहुत मात्रा में खाद्य पदार्थ पैदा किया जा सकता 
है। 


वास्तव में कृषि के नए और गैर पारंपरिक क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां 

गौर करने योग्य हैं। भारत विश्व में सबसे बड़ा फल उत्पादक और दूसरा सबसे 

बड़ा सब्जी उत्पादक देश है। 790 लाख टन दूध पैदा करने वाला भारत विश्व 

में पहले नम्बर पर है। हमारे किसान विश्व में सबसे जल्दी सीखने वालों की जमात 

में हैं। उन्होंने अतिमूल्यवर्धक फसलों, बागवानी, फूलों की खेती, पशुपालन, मत्स्य 
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पालन और रेशम के कीड़ों के पालन जैसे क्षेत्रों को बड़ी तेजी से अपनाया है। 


किसी को इसके प्रमाण ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है । 
महाराष्ट्र में ही इसके कई नमूने मिल जाएंगे। महाराष्ट्र के कई जिले किसी न 
किसी फल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में देश भर में जाने जाते हैं। नागपुर संतरों 
के लिए, जलगांव केलों के लिए, अंगूर के लिए पुणे और सांधली, अल्फांसो आम 
के लिए रत्नागिरि, अनार के लिए शोलापुर और मीठे नीबू के लिए जालना और 
फिर प्याज के लिए नासिक का नाम लेना मैं कैसे भूल सकता हूं। 


महाराष्ट्र के किसानों के कठिन श्रम और लगन का ही यह नतीजा है कि 
अब से कुछ दशक पहले ही सूखा प्रभावित और बंजर भूमि आज बीज रहित अंगूर 
और मीठे अनार पैदा कर रही है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी जगह 
बना ली है। 


यहां मुझे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग की भी सराहना करनी होगी। ये पूरी 
तरह से सहकारी क्षेत्र है और देश के कूल चीनी उत्पादन में 35 प्रतिशत हिस्सा 
इसका है। महाराष्ट्र की कई सहकारिताओं की यह उपलब्धि चकित करने वाली है 
कि उन्होंने शुरुआत मूलत: चीनी फैक्टरी के रूप में की थी, लेकिन अब चीनी 
ही उनका मुख्य उत्पाद बन गई है। 


उन्होंने कागज सिंथेटिक रसायनों, अल्कोहल, जैव-उर्वरक और हाल में सह- 
उत्पादन से बिजली तैयार करने जैसे मूल्य वर्धन वाले कई क्षेत्रों में भी कदम बढ़ाए 
हैं। मैं अन्य राज्यों के किसानों से अनुरोध करता हूं कि वे महाराष्ट्र में सहकारी 
उद्यमशीलता के उदाहरण को अपनाएं। 


मित्रो, लेकिन हमारी उपलब्धियां हमारी आवश्यकताओं और हमारी असमताओं 
से कम हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण सब्जी, फल, दूध , दूध उत्पादों; चीनी और 
पारंपरिक डेयरी उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। मांग और आपूर्ति 
के बीच अंतर से अक्सर संकट पैदा हो जाता है। अक्सर बेमौसमी बारिश जैसे 
प्राकृतिक कारणों की वजह से इस अंतर की स्थिति और बिगड़ जाती है। लेकिन 
ऐसा ज्यादातर खराब बुनियादी ढांचे और प्रबंधन के कारण होता है। हमने अभी 
हाल में ऐसा ही एक संकट प्याज के मामले में देखा। 


क्या यह राष्ट्र का एक बड़ा नुकसान नहीं है कि प्राथमिक स्तर पर फार्म 
उत्पाद, खासकर फलों और सब्जियों की काफी बरबादी होती है? एक अनुमान के 


अनुसार एक खरब रुपये मूल्य के फल और सब्जियां हर साल बरबाद हो जाते हैं। 
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क्या यह राष्ट्रीय नुकसान नहीं है कि भारत में उत्पादित फलों और सब्जियों के 
2 प्रतिशत से भी कम का प्रसंस्करण हो पाता है? 


उदाहरण के लिए बिहार में इतनी लीचियां पैदा होती हैं कि अगर सारे राज्यों 
में लीचियों की पैदावार मिला दी जाए तो भी उसके बराबर न हो। लेकिन क्योंकि 
पैकिंग, प्रसंस्करण और बाजार की समुचित सुविधाओं की कमी है इसलिए बिहार 
के बेचारे लीची उत्पादक को उसकी मेहनत का कोई लाभ नहीं मिल पाता। 


इसी तरह हमारे पूर्वोत्तर राज्य पूरे देश में अदरक की पैदावार में 37 प्रतिशत 
का योगदान करते हैं। अदरक भोजन, दवाइयों और औद्योगिक उत्पादों में पड़ने 
वाले विभिन्न किस्म के पदार्थो का बेहतरीन स्रोत होता है। लेकिन उसके रखरखाव 
और प्रसंस्करण की समुचित सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए हमारे पूर्वोत्तर के लोग इस 
मूल्यवान उत्पाद के लाभ से वंचित हैं। 


ऐसी स्थिति खासकर इस वजह से हुई है कि खेती के बुनियादी ढ़ांचे के विकास 
और फसल कटाई के बाद की सुविधाओं जैसे कोल्ड स्टोरेज प्रसंस्करण इकाइयां, 
गुणवत्ता नियंत्रण और मार्केटिंग नेटवर्क के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश या तो बिल्कुल 
स्थिर बना रहा या कुछ मामलों में वास्तव में इसमें कमी आ गई। 


मेरी सरकार इस खतरनाक प्रवृत्ति को रोकने और स्थिति बेहतर बनाने के 
लिए दृढ़ संकल्प है। देश में खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित व्यापार को व्यापक 
बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पांच सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत का फैसला किया 
जिसके अंतर्गत ये कदम उठाए गए हैं। 


1. लघु किसान- कृषि व्यापार संघ 


छोटे किसानों का एक कृषि व्यापार संघ बनाने की घोषणा बड़े ताम-झाम 
के साथ लगभग 6 वर्ष पहले की गई थी। लेकिन यह वायदा कागजों तक सीमित 
रहा। और इसे लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। 


मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने इस संघ को 
केंद्र और राज्यों में उच्च स्तर पर तालमेल बनाए रखने वाली संस्था के रूप में 
कार्यक्षम बनाने के लिए कदम उठाए हैं, जिससे कृषि व्यापार के क्षेत्र में सार्वजनिक 
और निजी निवेश को बढ़ावा मिल सके। यह संघ सहकारी क्षेत्र और कपनी क्षेत्र 
के बीच आपसी लाभ के सहयोग को भी बढ़ावा देगा। 


लघु किसान कुषि व्यापार संघ ने राज्यों में कोल्ड स्टोरेज और अन्न भंडारों 
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जैसे - फसल कटाई की बाद की सुविधाओं के लिए निवेश को आकर्षित करने 
के लिए विभिन्न संस्थाओ का एक नेटवक तेजी से तैयार करने का काम शुरू कर 
दिया है । इससे किसानों को सब्जी, फल, अदरक, मूंगफली इत्यादि जैसे कृषि उत्पादों 
के मूल्य वर्धन के लिए उनकी जरूरत भर प्रसंस्करण में मदद मिलेगी। इससे निजी 
क्षेत्र किसान सहकारिताओं, कृषि क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों और सरकार 
के बीच संबंध बनाने में भी मदद मिलेगी। लघु किसान कृषि व्यापार संघ पूर्वोत्तर 
राज्यों, दूरदराज के क्षेत्रों और पिछड़े इलाकों पर विशेष ध्यान देगा। 


2. कृषि के भावी बाजार को मजबूती प्रदान करना 


सरकार ने ऐसे कृषि उत्पादों के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए कदम उठाए 
हैं जिनके मूल्य वर्धन की काफी संभावनाएं हैं। इनके अंतर्गत कई कृषि उत्पादों 
के भावी विनिमय बाजार के विस्तार और इसको मजबूती प्रदान करना शामिल है। 
यह इसलिए जरूरी है जिससे कि बाजार की ताकतों के उतार-चढ़ाव से किसान बच 
सके। जैसा कि अन्य व्यापारों में होता है। इससे उसे अपने उत्पाद को रोककर 
रखने का स्थान मिलेगा और उसके लिए खतरे कम हो जाएंगे। 


केंद्र ने हाल में अग्रणी बाजार आयोग को मजबूती प्रदान की है। बहुत जल्द 
ही इसके कई क्षेत्रीय कार्यालय होंगे। भविष्य के बाजार के लिए बहुत सारी वस्तुओं 
को लिया जाएगा। कपास, तिलहन और खाने के तेलों को इसके दायरे में तुरंत 
ले लिया जाएगा। 


3. कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा 


अंतर्राष्ट्रीयकरण ने भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सामने बड़ी चुनौती 
पेश कर दी है। लेकिन इससे निर्यात के भी कई नए अवसर खुल गए हैं। व्यापार 
के घिसे-पिटे अवरोध लुप्त हो रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन को दिए अपने वचन 
के मुताबिक खाद्य उत्पादों के आयात की मात्रा के अनुसार प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके 
से हटाए जा रहे हैं। भारतीय उद्योग को अब एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल में दौड़ करनी 
होगी। इसका मतलब है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरा 
उतरना होगा, लागत कम करनी होगी, उत्पादकता और गुणवत्ता सुधारनी होगी तथा 
बाजार की कारगर नीतियां अपनानी होंगी। भारत की भौगोलिक और जलवायु परक 
ताकत का लाभ उठाते हुए अपने कृषि-उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की काफी संभावनाएं 
हैं। हमारा देश, तीसरी दुनिया के देशों में निर्यात के साझा उद्यमों के लिए उत्पादन 
का बड़ा अच्छा आधार भी बन सकता है। वाणिज्य मंत्रालय ने कृषि उत्पादों के 
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निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है जिससे विश्व व्यापार 
में हमारी भागीदारी में काफी वृद्धि होगी। 


4. राष्ट्रीय ग्रामीण सहकारी नीति 


हमारा मानना है कि स्थानीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय सहकारिताओं में 
मूल उत्पादकों को संगठित करना सभी को उनके बराबर हक दिलाने का सबसे 
विश्वसनीय तरीका है। सहकारिताएं, कृषि और कृषि-व्यापार के क्षेत्र में निवेश 
आकर्षित करने का भी कारगर जरिया हो सकती हैं। सहकारिताओं के माध्यम से 
इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति का आपके अपने राज्य ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 


लेकिन यह भी एक तथ्य है कि बहुत सारी अनावश्यक रुकावटों से सहकारी 
क्षेत्र अपाहिज जैसा है। इन्हीं कारणों से यह क्षेत्र शेष अर्थव्यवस्था में आए सुधारों 
का पूरी तरह लाभ उठाने में विफल रहा है। इस महती आवश्यकता को पूरा करने 
के लिए सरकार बड़ी जल्दी राष्ट्रीय ग्रामीण सहकारिता नीति लाएगी। इस नई नीति 
का मुख्य उद्देश्य होगा कृषि सहकारिताओं के नियमों और नियंत्रणों को सरल बनाना | 
पहले कदम के रूप में हम बड़ी जल्दी काफी समय से लंबित बहुराज्य सहकारिता 
अधिनियम को लागू करेंगे। 


5. कृषि और कृषि व्यापार के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग 


सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में राष्ट्रीय कार्यदल की सिफारिशों के 
अनुरूप कृषि और कृषि व्यापार में सूचना प्रौद्योगिकी को व्यापक स्तर पर बढ़ावा 
देने का फैसला किया है। 


यह उत्पादन और विपणन में कुशलता लाने और उत्पादकता बढ़ाने का 
महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। उदाहरण के लिए कुछ राज्यों ने सभी मंडियों के 
नेटवर्किंग का काम शुरू कर दिया है जिससे बाजार की बेहतर जानकारी दी जा 
सके | 

मुझे यहां यह जानकर खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र में वारनानगर में प्रायोगिक 
परियोजना ‘aed विलेजेज' में क्रियान्वयन में अच्छी प्राति हुई है। इससे ग्रामीण 
विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिक के फायदों का पता चलता है। यह परियोजना केंद्र 
सरकार, महाराष्ट्र सरकार, सेंटर फॉर डेवलेपमेंट ऑफ एंडवांस्ड कम्प्यूटिंग, पुणे 
और वारनानगर सहकारी परिसर के संयुक्त प्रयासों का नतीजा है। 

मैं राज्य सरकार को एक सफल प्रायोगिक परियोजना शुरू करने के लिए 


बधाई देता gi इसे राज्य और देश के कई भागों में मौजूद सहकारिताएं अपना 
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सकती हैं। केंद्र अपनी ओर से, बड़ी जल्दी एक राष्ट्रीय योजना शुरू करेगा जो 
सहभागिता के ढांचे में कृषि क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी की ऐसी परियोजनाओं को 
सहायता देगी। 


इस क्षेत्र के विशेष महत्व को देखते हुए, सरकार खाद्य और कृषि उद्योग प्रबंध 
नीति पर एक उच्च स्तरीय कार्यदल का गठन करेगी | कृषि मंत्री श्री सोमपाल इसका 
नेतृत्व करेंगे। राज्यों, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और विकास केंद्रों, जाने-माने 
किसानों और इस क्षेत्र के व्यापारियों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। यह कार्यदल 
तीन महीनों के भीतर एक कार्ययोजना पेश करेगा, जिसकी परख करके सरकार उसे 
लागू करेगी। 


इन्हीं शब्दों के साथ मैं 'कृषि-लाभ महाराष्ट्र' सम्मेलन का उद्घाटन करता 
हूं और आशा करता हूं कि राज्य और शेष देश के कृषि क्षेत्र में इससे नए निवेश 
आएंगे और सभी की समृद्धि होगी। 


राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में अनिवासी 
भारतीयों की भूमिका 


ch आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप जो विश्व के भिन्न-भिन्न 
भागों से इस अंतर्राष्ट्रीय भारतीय उद्यमियों के सम्मेलन में भाग लेने आए हैं । आप 
ऐसे समय यहां जमा हुए हैं, जो आपकी मातृभूमि के लिए परिवर्तन, चुनौती, आशा 
और अवसरों का समय है। 


पिछले कोई 200 वर्षों से भारतीय जन रोजगार और व्यापार की तलाश में 
दूर देशों की यात्रा करते आए हैं। इन यात्राओं के प्रारंभिक दिनों में परिस्थितियां 
न तो आसान थीं और न ही खुशगवार, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन 
से काम किया। कुछ लोगों ने अपनी अंतर्निहित उद्यमिता का परिचय दिया और 
अपना व्यापार सुस्थापित किया। प्रारंभिक प्रवासी कनाडा, अमरीका, चीन और जहां 
कहीं भी ब्रिटिश उपनिवेश थे, वहां गए। लेकिन पिछले वर्षो में प्रवासियों की भूमिका 
में परिवर्तन आया है। 


विशव भारतीय उद्यमी सम्मेलन में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 11 नवम्बर 1998 
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खाड़ी के देशों और मध्य-पूर्व के अन्य भागों को हम अब भी कुशल श्रमिक 
उपलब्ध कराते हैं, लेकिन उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण तबका उन विशेषज्ञों, शिक्षकों, 
वैज्ञानिकों, कम्प्यूटर इंजीनियरों और प्रोग्रामरों, डाक्टरों, प्रबंधकों, बैंकरों और यहां 
तक कि गुरुओं का है, जो उच्च प्रबंधन तथा रचनात्मक चिंतन के क्षेत्रों में नाम 
कमा रहे हैं। इसी तरह, व्यापार और उद्योग में भी, भारतीय मूल के अनेक व्यवसायियों 
ने इस तरह की उद्यमिता कुशलता का विकास किया है, जो उनके मेजबान देशों 
की अर्थव्यवस्था के लिए बहुमूल्य साबित हो रही है। हम ऐसे महत्वपूर्ण लोगों की 
सफलताओं को स्वीकार करते हैं और उनकी सराहना करते हैं। मुझे इस बात की 
खास तौर पर खुशी है कि इस क्षेत्र में सराहनीय सफलता प्राप्त करने वालों में से 
कुछ लोग आज हमारे बीच उपस्थित हैं। 


पिछले 50 वर्षों में भारत ने कुछ स्पर्धात्मक अवसर विकसित किए हैं। इनमें 
बड़ी संख्या में तकनीकी और वैज्ञानिक मानवशक्ति, सुविकसित आधारभूत सुविधाएं, 
बैंकों का बडा नेटवर्क, सुस्थापित पूंजी बाजार और अच्छी शिक्षा-प्रणाली शामिल हैं। 
भारत में हमेशा से ही अच्छा-खासा निजी क्षेत्र रहा है, जो अर्थव्यवस्था के सभी 
क्षेत्रों में सक्रिय है। भारतीय पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा, उसका लघु क्षेत्र है। देश-भर 
में हजारों लघु उद्योग इकाइयां कार्यरत हैं। 


भारत का निगमित क्षेत्र भी बहुत बड़ा और विभिन्नता लिए हुए है। इसमें 
सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्रों का मिला-जुला स्वामित्व है और इसमें छोटे, 
मंझोले और बड़े, सभी तरह के उद्यम शामिल हैं। हमारी न्याय-प्रणाली स्वतंत्र और 
निष्पक्ष है। एक अन्य लाभ यह भी है कि हम उन देशों में से एक हैं, जहां अंग्रेजी 
बोली-समझी जाती 21 इन सब कारणों से भारत एक आकर्षक बाजार है। 


हम सभी हाल के उस संकट से परिचित हैं, जिसने दक्षिण-पूर्व एशिया और 
रूस की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया। यहां तक कि जापान भी कठिनाइयों से 
जूझ रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी उल्लेखनीय है कि हमारा देश, आम 
तौर पर इन आर्थिक कठिनाइयों से अप्रभावित रहा। इससे सिद्ध होता है कि पिछले 
कुछ वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था में कितना लचीलापन भू-मंडलीकरण प्रक्रिया 
का हिस्सा होते हुए भी हमा' उन्होंने हमें सही दिशा 
में बढ़ते रहने में मदद की तथा किसी बड़ी आर्थिक कठिनाई से बचाया। 


आया 


मारे मूल तत्व मजबूत 


SO Ir D 
विशेष रूप से 


शक तत्व को आपका 

अनुमोदन प्राप्त हुआ। आपने भारतीय स्टेट बैंक के रिसजेट इंडिया बांड को जबर्दस्त 

समर्थन दिया। इस वर्ष अगस्त में इन बांडों से चार अरब 20 करोड़ अमरीकी 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


£ पा के एन्धन को 
हमारी अर्थव्यवस्था के प्रबंधन को, 


126 अटल बिहारी वाजपेयी : चुने हुए भाषण 


डालर प्राप्त हुए। यह देश के लिए आपकी प्रतिबद्धता और समर्थन का भी पुष्ट 
प्रमाण है । बांडों में यह निवेश, 20 अरब अमरीकी डालर से अधिक की उस बचत 
के अतिरिक्त है, जो अनिवासी भारतीय, भारत में अपनी विभिन्न संस्थाओं में जारी 
रखे हुए हैं। 


इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पिछले दो वित्तीय वर्षों में प्रवासी भारतीयों 
द्वारा प्रतिवर्ण लगभग 12 अरब अमरीकी डालर की राशि सीधे प्रेषित की गई है। 
इन संसाधनों की हमारे आर्थिक विकास के प्रयासों में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, 
इस बारे में कुछ कहना आवश्यक नहीं। 


पिछले सात-आठ महीनों में जब से मेरी सरकार ने कार्यभार संभाला है, हमने 
अनेक ऐसे कदम उठाए हैं, जिनका उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को नवजीवन प्रदान करना, 
मजबूत आधारभूत ढांचे के विकास को बढ़ावा देना और देश में सूचना प्रौद्योगिकी 
क्रांति लाना है। इनमें से अनेक उपाय लागू किए जा चुके हैं । कुछ मामलों में आवश्यक 
विधेयकों को अगले महीने संसद की स्वीकृति मिलनी है। लेकिन दिशा स्पष्ट है। 
आर्थिक सुधार जारी रहेंगे; प्रक्रिया में और तेजी लाई जा रही है। 


हम सभी मानते हैं कि हमारी विकास-प्रक्रिया में बुनियादी ढांचे का बहुत महत्व 
है। इस उद्देश्य से हमने अनेक निर्णय लिए हैं': 


।. ऊर्जा क्षेत्र के लिए योजना खर्च में इस वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। 


2. ऊर्जा में सीधे विदेशी निवेश को स्वतः स्वीकृति दिए जाने के क्षेत्र को उदार 
बनाया गया है-इसके अंतर्गत शत-प्रतिशत तक विदेशी शेयर भागीदारी को 
स्वत: स्वीकृति दिए जाने का प्रावधान है, बशर्ते कि ऐसी किसी परियोजना 
में विदेशी शेयर 15 अरब रुपये से अधिक न हो। 


3. अर्हता प्राप्त निजी ऊर्जा परियोजनाओं को काउंटर गारंटी जारी करने की 
प्रक्रिया सरल बना दी गई है। हाल में तीन परियोजनाओं को काउंटर गारंटी 
दी गई है-आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, तमिलनाडु में नेयवेली और महाराष्ट्र 
में भद्रावती। 


4. केन्द्रीय एवं राज्य विद्युत नियमन आयोगों के गठन, बिजली की दरों को 
तर्कसंगत बनाने और सब्सिडी के बारे में पारदर्शी नीतियां तैयार करने के 
लिए विद्युत नियमन आयोग अधिनियम, 1998 पारित किया गया है। केन्द्रीय 
आयोग ने कार्य शुरू भी कर दिया है। विभिन्न राज्यों में राज्यस्तरीय आयोगों 
के गठन की प्रक्रिया चल रही है। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


आर्थिक विकास 127 


5. 


विद्युत कानून (संशोधन) अधिनियम, 1998 पारित कर दिया गया है, ताकि 
ग्रिड प्रणाली के कामकाज में समन्वय और द्रांसमिशन में अधिक संसाधनों का 
निवेश किया जा सके। 


पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सरकार ने 50 हजार वर्ग किलोमीटर 
से अधिक क्षेत्र में 18 ऐसे Gel की पहचान की है, जहां तेल की खोज करने 
के लिए निजी कम्पनियों के साथ उत्पादन भागीदारी समझौते करने का निर्णय 
लिया है। 


नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के अंतर्गत जल्द ही प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे | 
इसके लिए, रायल्टी के उदार नियम लागू कर पहले ही मार्ग प्रशस्त कर दिया 
गया है। 


सरकार, निजी और राष्ट्रीय तेल कम्पनियों को देश में बहुतायत से प्राप्य; 
कोयले के साथ मिलने वाली मिथेन की विभिन्न खंडों में खोज और उसका 
दोहन करने के लिए आमंत्रित करने जा रही है। 


पेट्रोलियम क्षेत्र में मूल्यों में सुधार की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके 
लिए 1 अप्रैल 1998 से निर्धारित मूल्य प्रणाली को चरणबद्ध ढंग से समाप्त 
किया जा रहा है। इससे इस क्षेत्र के तीव्र तथा प्रभावशाली विकास के लिए 
उपयुक्त वातावरण तैयार होगा। 


विकास की तीव्र गति प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए सड़कों और 
राजमार्गो का सुचारु नेटवर्क आवश्यक है। सरकार इसी वर्ष देश के 20 और 
अलग-अलग भागों से वर्तमान युग का सबसे बड़ा निर्माण-कार्यक्रम शुरू करने 
जा रही है। इसमें पूर्व से पश्‍चिम और उत्तर से दक्षिण छह लेन वाली सड़कों 
का जाल तैयार किया जाएगा, जिसकी कुल लम्बाई सात हजार किलोमीटर होगी 
और जिस पर दो खरब 80 अरब रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस 
परियोजना में अधिकतम भागीदारी निजी क्षेत्र तथा विदेशी निवेशकों की होगी। 


इस छह लेन वाले गलियारे की परियोजना पर अनेक प्रतिक्रियाएं व्यक्त की 


गई हैं; इनमें से कुछ आलोचनात्मक भी हैं। कुछ लोगों ने इसे मात्र सपना कहा 
है और उनका मानना है कि इस तरह के सपने पूरे नहीं हुआ करते। लेकिन मैं 
उन लोगों से सहमत नहीं। हां, यह एक सपना है; सात हजार किलोमीटर लंबा, 
छह लेन चौड़ा एक गलियारा जो पूर्वोत्तर में सिलचर को पश्चिम में सौराष्ट्र से और 
कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़े-एक भव्य सपना ही है। भारत का सपना। लेकिन 
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जब आप सपने देखेंगे ही नहीं तो फिर सपने साकार कैसे होंगे। इस परियोजना 
की लागत दो खरब 80 अरब रुपयों के बारे में भी सवाल उठाए गए हैं। लेकिन 
जो देश हर वर्ष 30 खरब रुपये से अधिक की बचत करता है, जो देश बचत के 
लिए लगभग दो खरब 80 अरब रुपये मूल्य का स्वर्ण आयात करता है, उसके पास इस 
तरह की एक तो क्या, कई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन हैं। 


इस उत्तर-दक्षिण-पूर्व-पश्चिम गलियारे के पूरा हो जाने पर प्रतिवर्ष डेढ़ खरब 
रुपये के तो पेट्रोलियम पदार्थो की ही बचत हो सकेगी और लगभग इतने ही मूल्य 
की वाहनों के रख-रखाव तथा चालकों की जान-माल की सुरक्षा हो सकेगी। यही 
नहीं, माल-ढुलाई में बहुमूल्य समय की बचत होगी और कुशलता बढ़ेगी। हमारे 
पास इस परियोजना को पूरा करने की इच्छा-शक्ति, संसाधन और तकनीकी क्षमता 
मौजूद है और यह उसी दिशा में बढ़ेगी, जिसकी चर्चा मैंने 24 अक्दूबर 1998 को 
फिक्की को संबोधित करते हुए की थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पचास 
के दशक में भाखड़ा बांध को भी असंभव स्वप्न माना गया था; अभी हाल में ब्रिटेन 
और फ्रांस 'को जोड़ने वाली इंग्लिश चैनल के नीचे भूमिगत सुरंग को भी तकनीकी 
एवं वित्तीय दृष्टि से असंभाव्य माना गया था। हम निकट भविष्य में ऐसे वित्तीय 
साधनों का निर्माण करेंगे, जिससे आपकी बचत और आपका पूंजी निवेश इस बड़ी 
विकास परियोजना में प्रयुक्त हो सके। 


भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक तेजी से बढ़ता हुआ हिस्सा है-हमारा 
सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र । इसमें रोजगार और पूंजी निवेश की अपार संभावनाएं हैं। 
मेरी सरकार इसके विकास की गति तीव्रतर करने के लिए कृतसंकल्प है। सूचना 
प्रौद्योगिकी और साफ्टवेयर विकास के बारे में राष्ट्रीय कार्यबल की पहली रिपोर्ट, 
जिसमें 108 सिफारिशें हैं, स्वीकार कर ली गई है। इनमें से अनेक सिफारिशों को 
अधिसूचित कर दिया गया है। इससे, इस क्षेत्र के विकास में आने वाली बाधाएं दूर 
हो जाएंगी। भारत के हार्डवेयर क्षेत्र के बारे में तैयार दूसरी रिपोर्ट सरकार को 
मिल गई है-इस पर जल्द ही विचार किया जाएगा। इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने 
वालों के लिए हाल ही में नीति की घोषणा की गई। विश्व की इस संभवत: सबसे 
उदार नीति से भारत की सूचना प्रौद्योगिकी का विकास तीव्रतर होगा। 


अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दूरसंचार एक महत्वपूर्ण बुनियादी आवश्यकता 
है। हमने इस क्षेत्र को निजी पूंजी निवेश के लिए खोलने और इन .कम्पनियों को 
समान अवसर प्रदान करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। जल्द ही हम नई दूरसंचार 
नीति की घोषणा करने वाले हैं, ताकि इस क्षेत्र को बढ़ने का अवसर मिल सके। 
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ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन सेवा को अनुमति दे दी गई है और निर्धारित 
कार्यक्रम के अनुसार । नवंबर से इरीडियम परियोजना भी शुरू हो गई है । उल्लेखनीय 
है कि 1991 से अब तक दूरसंचार के क्षेत्र में जो 40 अरब रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी 
पूंजी निवेश हुआ है, उसमें से लगभग 50 प्रतिशत इसी वर्ष के दौरान हुआ। 
यह, इस क्षेत्र में पूंजी निवेश की अपार संभावनाओं और बेहतर अवसरों का 
स्पष्ट संकेत है। 


अक्सर सरकार की इस बात के लिए आलोचना की जाती रही है और ठीक 
ही की जाती है, कि वह नीतिगत घोषणाएं तो कर देती है, लेकिन उनके क्रियान्वयन 
पर ध्यान नहीं देती। हम इस कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। सभी सरकारी 
फैसलों का समयबद्ध क्रियान्वयन करने की अपेक्षा की जाएगी और सुनिश्चित भी 
किया जाएगा। किसी तरह की ढील या देरी के लिए जवाबदेही तय की जाएगी | 
मंत्रालयों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि महत्वपूर्ण नीतियों 
को तुरंत सक्रिया बनाया जा सके। इस दृष्टि से आप हमें कम नहीं पाएंगे । 


आर्थिक सुधारों को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि विकास के लाभ 
का समान वितरण हो। इस बात में कोई संदेह नहीं कि हमें पिछले 50 वर्षा में 
जमा हुए जटिल एवं दुरूह नियमों के बंधन को काटना होगा, राजनीतिक तथा 
प्रशासनिक हस्तक्षेप को कम करना होगा और भारतीयों की अंतर्निहित उद्यम कुशलता 
को फलने-फूलने का अवसर देना होगा। अधिकारी तंत्र की संख्या कम करने और 
उसे अधिक कार्यकुशल बनाने, पारदर्शी व सोद्देश्य सब्सिडी प्रणाली अपनाने और 
सार्वजनिक क्षेत्र को लाभकारी बनाने की आवश्यकता से भी इन्कार नहीं किया जा 
सकता | 


हम जानते हैं कि eral बढ़ने से कार्यकुशलता बढ़ती है, उत्पादन की लागत 
कम होती है और उपभोक्ताओं को ज्यादा और बेहतर माल व सेवाएं प्राप्त होती 
हैं। लेकिन सरकार यह भी समझती है कि बाजारोन्मुख तथा कम नियंत्रित नीतियों 
का अर्थ यह नहीं है कि हम गरीब और पिछड़े वर्गो के प्रति अपना कर्तव्य भूल 
जाएं। हमारी नीतियां और कार्यक्रम इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति भली-भांति करेंगे । 


किसी भी देश में सुधारों को प्रभावी बनाए रखना, उन सुधारों को जनता 
का समर्थन प्राप्त होने पर निर्भर है। जनता का समर्थन तभी प्राप्त हो सकता है 
जब सुधारों से अधिक-से-अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों और गरीबी 
में उल्लेखनीय कमी हो। इस संदर्भ में, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 
भारत में सुधारों के प्रति जनता का समर्थन बरकरार है तथा और मजबूत हुआ 
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है। विश्व के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में न सिर्फ सुधार कार्यक्रम सही दिशा में आगे 
बढे हैं, बल्कि निर्वाचित सरकारों के बदलने के बावजूद उनमें तेजी भी आई है । 
यह न केवल भारत में सुधारों को जनता के समर्थन का द्योतक है, अपितु भविष्य 
में इनके जारी रहने की गारंटी भी है। 


अनिवासी भारतीय तथा विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति अक्सर 
इस बात पर आएचर्य व्यक्‍त करते हैं कि जो भारतीय विदेशों में विभिन्न क्षेत्रों में 
इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वे ही स्वदेश में क्यों असफल रहते हैं। यह सवाल 
दरअसल देश के वातावरण के बारे में होता है। इसका जवाब यह है कि हां, यहां 
अनेक समस्याएं हैं। हम रातोंरात ऐसा वातावरण नहीं पैदा कर सकते, जैसा कि 
कुछ विकसित देशों में उपलब्ध है। हमारे सीमित संसाधनों पर अलग-अलग तरह 
के दावे हैं। हमें विकास के ऐसे आदर्श माडलों की नकल करने में सावधानी बरतनी 
होगी, जो हमारी संस्कृति के लिए अजनबी हैं और जो हमारे विकास के स्तर से 


मेल नहीं खाते। लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि परिवर्तन की 
आवश्यकता È | 


अब जब हम नई सहस्त्राब्दी में प्रवेश करने जा रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय 
पुनर्निर्माण हमारा ध्येय होना चाहिए। हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जिस 
पर हम सब गर्व कर सकें, जहां हर व्यक्ति अधिकतम योगदान करे और अपने क्षेत्र 
में श्रेष्ठ सिद्ध हो। हमें ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना होगा, जहां श्रेष्ठता सफल 
भी हो। इस दिशा में अनिवासी भारतीयों के विचार बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते 
हैं। जिन देशों में आप रह रहे हैं, वहां अपने-आप को प्रतिष्ठित करने में आपने 
अपने साहस और धैर्य का तो परिचय दे ही दिया है। भारत को बाहर से देखकर 
आप हमें अपेक्षाकृत अधिक वस्तुपरक मूल्यांकन एवं परामर्श दे सकते हैं। इसके लिए 
हम एक उपयुक्त प्रणाली गठित कर रहे हैं-सरकार के अंदर एक मंच होगा, जो 
अनिवासी भारतीयों के साथ लगातार, प्रभावशाली विचार-विमर्श करता रहेगा। भारतीय 
पूंजी निवेश केन्द्र को पुनगर्ठित और सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि वह अनिवासी भारतीयों 
की निवेश संबंधी कठिनाइयों को अधिक प्रभावशाली तथा सुनियोजित ढंग से निपटा 
सके | j 


भारतीय मूल के जो लोग विदेशों में जाकर बस गए हैं, उनमें भी उतनी 
ही विविधता है, जितनी कि भारत में। हालांकि उन्हें आर्थिक सहयोग की आवश्यकता 
नहीं होती, लेकिन शिक्षा, संस्कृति तथा अन्य क्षेत्रों की उनकी अनेक आवश्यकताए 
हैं. जिनके बारे में समय-समय पर पता चलता रहता है। 1 जून 1998 को अपने 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


31 
आर्थिक विकास i 


बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप हमने विदेशों में रहने 
वाले और विदेशी पासपोर्टधारकों के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति (परसन ऑफ इंडियन 
ओरिजिन) कार्ड जारी करने की योजना लागू करने का फैसला किया है। यह पी. 
आई. ओ. कार्ड भारतीय मूल के उन लोगों को दिया जाएगा, जो सरकार द्वारा निर्दिष्ट 
देशों में बसे हुए हैं। इस कार्ड से इन लोगों को अनेक विशेष लाभ प्राप्त होंगे, 
जिनमें वीजा प्राप्त करने से मुक्ति और आर्थिक, वित्तीय तथा शैक्षिक क्षेत्रों की अनेक 
सुविधाएं शामिल हैं। 


मोटे तौर पर, पी.आई.ओ. कार्डधारक अनिवासी भारतीयों के समकक्ष माने 
जाएंगे और उन्हें भी वे सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी, जो अनिवासी भारतीयों को प्राप्त 
है। इनमें, भारत में अचल संपत्तियों का अभिग्रहण व हस्तांतरण, बच्चों का भारत 
के शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश और केन्द्र तथा राज्य सरकारों की एजेंसियों की विभिन्न 
आवास योजनाओं का लाभ शामिल है। इस योजना का विवरण तैयार कर लिया 
गया है और शीघ्र ही उसकी घोषणा कर दी जाएगी। 


अनिवासी भारतीयों की बहुत दिनों से मांग रही है कि विदेशों में बसे भारतीय 
मूलः के लोगों को दोहरी राष्ट्रीयता की अनुमति प्रदान की जाए। इस विषय पर 
गहराई से विचार की आवश्यकता है। तभी इस बारे में स्पष्ट नीति बनाई जा सकती 
है और उसे विधायी तथा प्रशासनिक कार्यरूप दिया जा सकता है। इस बारे में जनता 
की राय को भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए सरकार एक समिति नियुक्‍त करेगी, 
जो व्यापक विचार-विमर्श करेगी, लोगों की राय जानेगी, विभिन्‍न विकल्पों के नफे-नुकसान 
के बारे में विचार करेगी और दोहरी राष्ट्रीयता या उसी के किसी उपयुक्त विकल्प 
के प्रश्‍न पर अपनी सिफारिशें तय करेगी। 


मुझे पता चला है कि जिन अनिवासी भारतीयों को वापस स्वदेश न भेजे 
जाने वाले पूंजी निवेश पर लाभांश मिल रहा हो, उनसे कभी-कभी कहा जाता है 
कि वे यह वचन दें कि वे जरूरत पड़ने पर कर अदा करेंगे और साथ ही एक 
चार्टर्ड एकाउटेंट का प्रमाण-पत्र भी दें। यह वादाखिलाफी है, क्योंकि हम जानते 
हैं कि निजी निवेशकों के हाथ में लाभांश पर अब भारत में कोई कर नहीं है। 
pi विषय में वित्त मंत्री को और सूचना दी जाए तो हम इस समस्या को सुलझा 
सकेंगे । 


कई वर्षा से कठोर विदेशी मुद्रा विनियमन कानून फेरा” की कड़ी आलोचना 
हो रही थी। इसीलिए मेरी सरकार ने फेरा की जगह, एक उदारवादी और आधुनिक 
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विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम लाने संबंधी विधेयक संसद में पेश किया। लेकिन मैं 
समझता हूं इस प्रस्तावित 'फेरा' के कुछ अनुच्छेदों के बारे में कुछ आशंकाएं हैं, 
खास तौर पर निवासी” शब्द की परिभाषा को लेकर। मैं आपको आश्वासन देता 


हूं कि हम इस विषय पर चर्चा आरंभ करेंगे और अनिवासी भारतीयों की उचित 
आशंकाओं को दूर करेंगे। 


मैं इस बात से विशेष रूप से प्रसन्न हूं कि इस सम्मेलन में, प्रस्तावित निवेशकों 
और उद्यमियों के रूप में अनिवासी भारतीयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 
अनिवासी भारतीय अपने-अपने क्षेत्र में बहुत सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अपने कड़े 
परिश्रम और प्रतिभा के बल पर उन्होंने बेहद विकसित और स्पर्द्धात्मक देशों में, 
बाहरी व्यक्ति होने के बावजूद बहुत नाम कमाया है। उनके पास प्रचुर वित्तीय संपदा 
है, लेकिन उसी के साथ-साथ, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बौद्धिक सम्पदा भी 
है। वे बुद्धि और प्रतिभा के कोष हैं। हम सब जानते हैं कि विकसित देशों, विशेषत: 
ब्रिटेन, अमरीका और यूरोप में, अनिवासी भारतीयों ने अपनी विश्व-स्तरीय तकनीकी, 
वित्तीय एवं प्रबंधन कुशलता से ख्याति व प्रशंसा प्राप्त की है। मुझे पूरा विश्वास है 
कि अनिवासी भारतीय, यदि निश्चय कर लें, तो भारत का स्वरूप बदलने में महत्वपूर्ण 
योगदान कर सकते हें | 


मैं फिक्की और भारतीय निवेश केन्द्र को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 
इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन कर, इतने सारे देशों के प्रतिनिधियों को यहां 
एक साथ जमा किया। मुझे आशा और विशवास है कि इस बैठक के साथ यह 
मिलने-जुलने का सिलसिला जारी रहेगा और ऐसी बैठकें हर वर्ष होती रहेंगी जब 
हम अपने इस व्यापक परिवार के सदस्यों से मिला करेंगे। 


भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। उसके मूल तत्व Bs हैं। 
भारतीयों में उद्यमिता और स्पर्धा की भावना है। मैं आप सबका आह्वान करता 


हूं कि आप आएं और इस परिवर्तन, चुनौती तथा अवसरों के परिदृश्य में अपना 
योगदान दें। 


मैं आशा करता हूं कि आपका विचार-विमर्श सार्थक होगा और आपके प्रयासों 
की सफलता की कामना करता हूं। 
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मूल्य-वृद्धि पर नियंत्रण के लिए 
साझा प्रयास आवश्यक 


भारत सरकार की ओर से इतनी अल्पावधि सूचना पर इस महत्वपूर्ण बैठक में 
उपस्थित होने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से आए सभी मुख्यमंत्रियों तथा 
अन्य प्रतिनिधियों का मैं स्वागत करता हूं। 


पिछले कुछ महीनों में कुछ अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में बड़ी तेजी से 
वृद्धि हुई है। इसने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया है, लेकिन विशेष रूप 
से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर इसका काफी असर पड़ा है। शुरू में मैं 
कहना चाहता हूं कि यह सम्मेलन इस समस्या के कारण कठिनाइयां झेलने वाले 
लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति व चिंता व्यक्त करता है। 


भारत में मूल्य-वृद्धि की समस्या को कृषि, कृषि बाजारों, उपभोक्ता बाजारों 
और प्रशासन की समस्याओं से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। यह एक ऐसी 
समस्या है, जो एक साथ गृहिणी और किसान, दोनों को ही प्रभावित करती है। 
जब भी कीमतों में तीव्र वृद्धि होती है, यह उपभोक्ता परिवार के खर्चे के बजट 
को गडबडा देती है और उत्पादक परिवार की आमदनी की उम्मीदों पर पानी फेर 
देती है। 


बढ़ती कीमतें एक राष्ट्रीय समस्या है। इससे केन्द्र और राज्य सरकारों, दोनों 
को ही अलग-अलग और संयुक्त रूप से निपटना होगा। समस्या को सही ढंग से 
समझने और उसका समाधान करने के लिए, निस्सन्देह समस्या का यथार्थपरक 
विश्लेषण जरूरी होगा, लेकिन इस मसले के राजनीतिकरण से बचना होगा। सहयोग 
और दायित्वों को मिल-बांटने की भावना से ही अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों को 
स्थिर करने और घटाने की प्रभावशाली दीर्घावधि, मध्यम-अवधि और तात्कालिक 
रणनीतियां तैयार करने में मदद मिल सकती है। मुझे विशवास है कि हम इसी 
रचनात्मक भावना से इस सम्मेलन की कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे। 


मेरी सरकार नें अनिवार्य वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने और साथ-साथ 
उनकी कीमतों को उचित सीमाओं के भीतर बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथगिकता 


मूल्य स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में दिए गए भाषण का हिंदी 
रूपांतर, नई दिल्ली, 27 नवम्बर 1998 
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दी है। इसी उद्देश्य से कई बैठकें की गई हैं । हाल ही में मूल्य स्थिति की समीक्षा 
करने और अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर अंकुश लगाने के साथ-साथ 
देश के विभिन्न हिस्सों में इन वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल 
सचिव ने राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की बैठक बुलाई थी। आगे 
की कार्रवाई के लिए योजना आपको भिजवाई जा चुकी है। मुझे विश्वास है कि राज्य 
सरकारें और केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासन इस योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा 
करने के लिए तैयार होकर आए हैं। 


कीमतों में हाल ही की तेजी का मुख्य कारण मौसम था। कृषि उपज, विशेषकर 
प्याज, आलू, खाद्य तिलहनों और दालों को कुछ इलाकों में भारी और बेमौसम बरसात, 
कड़ाके की ठंड, भयंकर गर्मी और बाढ़ जैसे खराब मौसम की मार झेलनी पड़ी। 
पैदावार, आपूर्ति और वितरण श्रृंखलाओं में दीर्घावधि कमजोरियों ने स्थिति को और 
भी बिगाड़ दिया। 


कृषि उपजों की कम इकाई कीमत की वजह से आपूर्ति में थोड़ी-सी भी कमी 
बड़ी मुद्रास्फीति का कारण बन जाती है। और इस वास्तविकता के प्रति बाजार के 
ढांचे की प्रतिक्रिया उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध होती है। 


मैं इस बिंदु पर अधिक चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आपको जो कार्यसूची कागजात 
दिए गए हैं, वे कुछ चुनी हुई अनिवार्य वस्तुओं की मांग व पूर्ति में गिरावट के 
बारे में आंकड़ों की मदद से इसी बिंदु को स्पष्ट करते हैं। लेकिन यहां पर जिस 
बात पर ध्यान देने की जरूरत है, वह यह है कि मूल्य-वृद्धि में क्षेत्रीय आधार पर 
बड़े पैमाने पर अंतर रहे हैं। दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में प्याज की कीमतों 
में दक्षिण के कुछ शहरों की तुलना में अधिक तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। 


मुझे यहां पर प्याज की कीमतों के बारे में संक्षेप में चर्चा करनी होगी। मौसम 
की अभूतपूर्व स्थितियों के कारण आपूर्ति में तेजी से गिरावट आने से प्याज की कमी 
हुई। अनिश्चित मौसम के लगातार बने रहने से नए प्याज की आवक में भी काफी 
देर हो गई। यदि प्याज को खुले सामान्य लाइसेंस के तहत शून्य आयात शुल्क व्यवस्था 
में रखने का निर्णय तथा प्याज के आयात के लिए तेजी से व्यवस्था करने का निर्णय 
कुछ पहले ले लिया जाता, तो बेहतर होता। 


चावल, गेहूं, चीनी और नमक जैंसी अन्य अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में 
सामान्य प्रवृत्ति देखी गई। इन वस्तुओं के भंडारण की संतोषजनक स्थिति को देखते 
हुए आगामी महीनों में इनकी कीमतों के उचित बने रहने की उम्मीद है। फिर भी 
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आर्थिक विकास RD 


एहतियात के तौर पर सरकार ने खुली बिक्री के लिए राज्य सरकारों को 40 लाख 
टन गेहूं जारी करने का फैसला किया है। खुली बिक्री की कीमतें देश के विभिन्न 
क्षेत्रों के लिए अलग-अलग तय की गई हैं। 

कई राज्य सरकारों ने मूल्य स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बाजार में हस्तक्षेप 
किया है। लेकिन बाजार में हस्तक्षेप के प्रयासों की अपनी सीमाएं होती हैं जिन्हें 
हम सब जानते हैं। हस्तक्षेप की ये कार्सवाइयां तब ही की जानी चाहिए, जब जरूरत 
बहुत तत्काल व गंभीर हो। अच्छे प्रबंध से इनके वांछित परिणाम निकल सकते हैं 
तथा परेशान उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सकती है। फिर भी न तो केन्द्र सरकार 
और न ही राज्य सरकारें काफी लम्बे समय तक तथा इतनी सारी वस्तुओं के लिए 
इनको जारी रखने की वित्तीय और प्रशासनिक लागत झेल सकती हैं। 


इसलिए, हमें अपना ध्यान ऐसी मध्यमावधि और दीर्घावधि रणनीतियों पर केंद्रित 
करना होगा, जो अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों का बेहतर ढंग से प्रबंध कर सके। 
मोटे तौर पर चार ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें केन्द्र और राज्यों को मिलकर एक साझा 
दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ये क्षेत्र हैं : कृषि उपजों की पैदावार, आपूर्ति, वितरण 
और आयात-निर्यात प्रबंधन । i 


वैसे तो स्पष्ट है, फिर भी ध्यान देना होगा कि जब तक हम सभी अनिवार्य 
वस्तुओं का उत्पादन बहुत अधिक नहीं बढ़ा पाते हैं, तब तक मूल्य स्थिति पर स्थायी 
नियंत्रण संभव नहीं होगा। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा की गारंटी 
देने के लिहाज से भी यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। 


उदाहरण के लिए, दालों को लें। पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण यह आहार 
मद गरीबों और मध्यम वर्गीय भारतीय परिवारों के लिए प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। 
पिछले कई वर्षों में दलहनों की पैदावार में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है और 
इनकी वार्षिक पैदावार 120 से 140 लाख टन के बीच में रही है। प्रति व्यक्ति 
दलहन उपलब्धता 1961 में 69 ग्राम प्रतिदिन से घटकर 1998 में 35 ग्राम प्रतिदिन 
रह गई है। यह चेतावनी का एक संकेत है। 


इसी प्रकार सब्जियों और फलों की वार्षिक मांग, जो पहले लगभग तीन प्रतिशत 

वार्षिक की दर से बढ़ रही थी, अब पांच प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ रही 

है। खाद्य तिलहनों का उत्पादन भी 1997-98 के दौरान 1996-97 के 250 लाख 

टन के मुकाबले घटकर 222 लाख टन रह गया है। साथ ही, वनस्पति समेत खाद्य 

तेलों की खपत, जो 1980-81 तक लगभग 3.8 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति पर ठहरी हुई 
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थी, 1995-96 में सात कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति तक पहुंच गई। इन आंकड़ों से नए 
उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या की झलक भी मिलती है। ये आंकड़े सिद्ध करते हैं 
कि यदि हम कृषि उपज में तेजी से और भारी वृद्धि नहीं करते हैं तो आने वाले 


वर्षो में अभावों की यह स्थिति बार-बार आती रहेगी और कीमतों में वृद्धि होती 
रहेगी | 


उत्पादन की भांति यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आपूर्ति और वितरण का 
प्रबंध कितने बेहतर ढंग से करते हैं। कृषि उपज की बड़े पैमाने पर खराबी की 
समस्या पर भी तत्काल ध्यान देना जरूरी है। सड़कों, परिवहन सुविधाओं, गोदामों, 
HRA और पूर्ण शीत भंडार श्वुखला समेत ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विस्तार और 
आधुनिकीकरण पर हमें प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना होगा। इस संदर्भ में, 
मैं समझता हूं कि केन्द्र और राज्य सरकार, दोनों ग्रामीण और कृषि विकास के 
लिए विभिन्न योजनाओं के तहत जो भारी मात्रा में राशियां निर्दिष्ट करते हैं, उनको 
इस प्रकार एकीकृत किया जाना चाहिए कि ग्रामीण आधारभूत ढांचे में स्पष्ट 
सुधार हो सके। 


हम सब अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण के मामले में बिचौलियों 
के लालच को लेकर काफी चिंतित हैं। कीमतों में हाल में हुई तीव्र वृद्धि इस लालच 
का प्रभाव थी-प्याज, आलू, दालों और खाद्य तेलों के थोक और खुदरा मूल्यों में 
अंतर कई बार तो 200 से 300 प्रतिशत के बीच था। 


सबसे बड़ी विडम्बना तो यह थी कि उपभोक्ता के लिए अधिक क्रय मूल्य 
का अर्थ यह नहीं था कि किसान को भी बेहतर बिक्री मूल्य मिल रहा था। बिचौलियों 
द्वारा बाजार को प्रभावित करने के कारण कृषि उपज के मूल्यों में एक वर्ष की 
अपेक्षा दूसरे वर्ष में इतनी बेतहाशा वृद्धि होती है कि निरंतर फसल नियोजन लगभग 


असंभव हो जाता है। कर्नाटक में मूंगफली उत्पादकों के हाल के आंदोलन इस बात 
का उदाहरण हैं। 


इसलिए तत्काल जरूरत इस बात की है कि भारतीय किसान को मानसून 
की अनिश्चितता से बचाया जाए और किसान तथा उपभोक्ता, दोनों को ही बेईमान 
बिचौलियों के चंगुल से मुक्त किया जाए। इस संघर्ष में सफल कैसे हों, यह सभी 
सरकारों और भारत के सभी राजनीतिक दलों के लिए एक सामूहिक चुनौती है | 

वितरण के मोर्चे पर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ढांचे की कार्य प्रणाली 
में लोगों की सक्रिय भागीदारी से सुधार एक तात्कालिक आवश्यकता है। इस संदर्भ 
में मैं इस क्षेत्र में कुछ सफलता हासिल करने वाले राज्यों से आग्रह करूंगा कि वे 


अन्य राज्यों के साथ अपने अनुभव sic | 
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मूल उत्पादक और उपभोक्ता, दोनों ही के लिए लाभ दिलाने के उद्देश्य से 
किसान सहकारी संगठनों और निकटवर्ती शहरी-ग्रामीण इलाकों के विपणन सहकारी 
संगठनों में सहयोग स्थापित करने के लिए कुछ विशषज्ञो द्वारा दिया गया सुझाव पूर्ति 
और वितरण रणनीति में बड़ा उपयोगी है। हमें एन डी.डी.बी. और राज्य-स्तरीय 
सहकारी विपणन संस्थाओं को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना 
चाहिए | 


कृषि उपजों के निर्यात और आयात की हमारी नीति में स्थिरता और निरंतरता 
का होना जरूरी है। निस्सन्देह, ऐसे अवसर आएंगे, जब सरकार को उपभोक्ताओं 
को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए बाजार में हस्तक्षेप की कार्रवाई के रूप में निर्यात 
पर प्रतिबंध लगाना और आयात करना पड़ सकता है। लेकिन, सामान्यतया यह समझ 
लेना चाहिए कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत आयात पर निर्भर 
नहीं रह सकता। इसी प्रकार, कृषि उपजों के लिए विश्व बाजार में अपना हिस्सा 
बढ़ाने के लिए हमारे निर्यात प्रयासों में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। 


अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि मूल्यों के मोर्चे पर हाल के अनुभवों से हमें 
कुछ सीखना चाहिए तथा उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करने चाहिए। मेरा सुझाव है कि 
जिन उपायों पर हमें विचार करना है, उनमें निम्न को शामिल किया जाना चाहिए : 


« राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र की शीघ्र स्थापना। कृषि मंत्रालय इस मामले 
पर कुछ समय से विचार कर रहा है, लेकिन इस संबंध में कार्रवाई तेजी 
से पूरी की जानी चाहिए। हमें अंतरिक्ष विभाग की उपग्रह-आधारित सुदूर-संवदेन 
क्षमताओं और सभी जिलों तक पहुंच वाले राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के 
संगणकीय तंत्र की सुविधाओं का पूरा लाभ उठाना चाहिए। 


° अनिवार्य वस्तु अधिनियम की समीक्षा, इस दृष्टिकोण के साथ कि जमाखोरों 
तथा कृत्रिम अभाव पैदा करने वालों और न केवल खाद्यान्नों बल्कि सब्जियों, 
प्याज और आलू जैसी व्यापक जन-उपयोग की वस्तुओं के व्यापार में गलत 
तरीकों का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई करने 
के लिए राज्य सरकारों को कैसे अधिकार सम्पन्न बनाया जाए। मैं मंत्रिमंडल 
सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों का एक समूह गठित कर रहा हं, जो 
अधिनियम के संशोधन और हमारे प्रवर्तन तंत्र को सुधारने, दोनों 4 के 
बारे में उचित सिफारिशें करेगा। ; 


* मैं मंत्रिमंडलीय मूल्य समिति के पुनर्गठन और मूल्यों की समय-समय पर एवं 
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मासिक समीक्षाएं करने तथा समय पर सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने 
के लिए इस समिति को अधिक क्रियाशील बनाने का प्रस्ताव करता हूं। मुख्यमंत्री 
अपने-अपने राज्यों में उपयुक्त समितियों की स्थापना पर विचार कर सकते हैं। 


° मंत्रिमंडलीय सचिवालय के तहत एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा, जो 
अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य संबंधी आंकड़ों तथा प्रवृत्तियों पर निगाह रखेगा 
और उनका विश्लेषण करेगा। यह मूल्यों के बारे में मंत्रिमंडलीय समितियों 
की मदद भी करेगा। 


° हमें कुशल व किफायती शीत भंडारों की स्थापना को बढ़ावा देने का एक 
राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू करना चाहिए, ताकि बरबादी के उच्च प्रतिशत को 
कम-से-कम किया जा सके। इसके साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को 
विकसित करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम भी शुरू किया जाना चाहिए। 


अब मैं अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों को कम करने के लिए प्रभावी व्यवस्था 
बनाने के बारे में आपके सुझाव आमंत्रित करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा की 
शुरूआत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। 


नई राष्ट्रीय दूरसंचार 
नीति की ओर 


मैं आप सभी का संचार मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की पहली बैठक में 
स्वागत करता हूं। हम इस समय सूचना और संचार क्रांति के बीचों-बीच हैं। इस 
क्रांति के कारण राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर जिन्दगी के प्रत्येक पहलू में मूलभूत 
परिवर्तन आ रहे हैं। इसकी वजह से सूचना प्रौद्योगिकी महाशक्ति के रूप में भारत 
के उभरने की संभावनाएं कायम हुई हैं। ये संभावनाएं ठोस रूप तभी ले सकती 
हैं, जब हम जल्दी से आधुनिक, राष्ट्रव्यापी दूरसंचार आधारभूत ढांचा गठित कर 
सकें। 


दूरसंचार मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 27 
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दूरसंचार में अपने आप में आर्थिक तरक्की को गति देने की क्षमता है। टेलीफोन 
आज एक उपभोग की वस्तु न रहकर प्रत्येक आर्थिक गतिविधि का आवश्यक यंत्र 
बन गया है। उदाहरण के लिए, दूरसंचार विभाग ने छोटी अवधि में ही एस.टी. 
डी., आई.एस.डी. बूथों का एक जाल बिछा दिया और हम देख सकते हैं कि इन 
बूथों ने छोटे-छोटे शहरों में भी छोटे उद्यमियों तथा आम आदमी को कितना 
अधिक लाभ पहुंचाया है। विशेषज्ञों की गणना के अनुसार टेलीफोन घनत्व में एक 
प्रतिशत बढ़ोतरी से सकल घरेलू उत्पादन में तीन प्रतिशत वृद्धि होती है। 


जैसा कि कार्यवृत्त टिप्पणियों से आपको पता लग ही गया होगा कि यह सूचना 
तथा संचार क्रांति दुर्भाग्यवश, ग्रामीण भारत को लगभग छोड़-सी गई है। 1994 की 
राष्ट्रीय दूरसंचार नीति ने कल्पना की थी कि सभी की मांग पर मूलभूत दूरसंचार 
सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। हम इस उद्देश्य से अभी बहुत पीछे हैं। देश 
के छह लाख गांवों में से प्रत्येक में कम-से-कम एक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन 
पहुंचाने के उद्देश्य में असफलता बिल्कुल सामने दिखती है। 


इन छह लाख गांवों -में से आधे से ज्यादा में एक भी टेलीफोन लाइन नहीं 
है। अन्य आधुनिक संचार उपकरणों का तो जिक्र भी बेकार है। इसके अलावा, जिन 
गांवों में कनेक्शन हैं, वहां भी टेलीफोन घनत्व बहुत कम है। 


यह हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। मेरी सरकार ग्रामीण, 
शहरी विभाजन को और अधिक नहीं बढ़ने देगी, जो कि ग्रामीण दूरसंचार के हमारे 
उद्देश्यों के लिए बनी नीतियों और उनके कार्यान्वयन की असफलता के कारण हो 
रहे हैं। मैं हर भारतीय गांव को ऐसे सार्वभौमिक गांव से जुड़ा हुआ देखना चाहता 
हूं जो कि सूचना और संचार क्रांति के कारण जन्म ले रहा है। 


ग्रामीण दूरसंचार के क्षेत्र में असफलता को 1994 की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 
और उसके कार्यान्वयन में कमी से हट कर नहीं देखा जा सकता। आज हर कोई 
इस बात को मानता है कि दूरसंचार क्षेत्र, खासकर बेसिक व सेल्युलर सेवाओं में 
निजी संचालकों द्वारा निवेश संबंधों में सुधार सफल नहीं हुए हैं। इस कारण न 
केवल आम अर्थ-व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की दूरसंचार 
सेवाओं के विस्तार में भी काफी कमी आई है। 


इस कारण दूरसंचार क्षेत्र की अनेक समस्याओं को सुलझाने में देश और 
विलम्ब नहीं कर सकता। ये समस्याएं मेरी सरकार को विरासत में मिली हैं। जैसा 
कि मैं पहले भी अनेक मौकों पर कह चुका हूं कि इन जटिल समस्याओं को बिल्कुल 


पारदर्शी तरीके से सुलझाने के लिए हमारे पास राजनीतिक इच्छा-शक्ति तथा क्षमता 
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है। ऐसा करने में हमारा ध्यान केवल राष्ट्रीय हितों पर रहेगा बाकी सभी क्षेत्रीय 
लाभों आदि को दरकिनार करना पड़ेगा। 


पहले कदम के तौर पर हमने दूरसंचार के उच्च शक्ति प्राप्त समूह का गठन 
किया है, जिसकी अध्यक्षता श्री जसवंत सिंह करेंगे। इस समूह ने निम्न बातों पर 
सिफारिश देने को कहा गया है : 


1. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को सुदृढ करता हुआ एक मजबूत स्वतंत्र 
तथा विश्वसनीय नियामक ढांचा तैयार करना। यदि इस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए समूह टी.आर. ए. आई. नियम में उचित संशोधनों को जरूरी समझेगा 

' तो सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी। 


2. बेसिक तथा सेल्युलर संचालकों के लाइसेंस फीस स्वरूप सहित दूरसंचार क्षेत्र 
के सभी मुद्दों को सुलझाना, ताकि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों सहित दूरसंचार 
सेवाएं तेजी से फैल सकें। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि सरकार इस 
वर्ष के अंत से पहले इस दिशा में कदम उठाएगी। 


3. एक नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति बनाना, जो कि अन्य बातों के अलावा 
दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया तथा उपभोक्ता इलैक्ट्रोनिक्स के अभिसरण 
की क्रांतिकारी प्रक्रिया से निपटेगी। इससे यह बात निकलती है कि हमें दूरसंचार, 
प्रसारण केबल इंटरनेट और अभिसरण के अन्य मुदूदों के लिए एक नीति 
तथा नियामक ढांचा बनाना होगा। इसके लिए सबसे बेहतर अंतर्राष्ट्रीय 


अनुभवों के आधार पर एक न्यायोचित स्पैक्ट्म नीति तय करने और अमल 
में लाने की जरूरत है। 


इस महत्वपूर्ण कार्य को करते हुए मैंने समूह को निर्देश दिए हैं कि वे इस 
मुद्दे पर छोटे-मोटे सुझाव न दे, बल्कि मौलिक तथा दूरगामी समाधान बताए, जो 
कि देश की जरूरतों को भी पूरा करें और इस गतिशील क्षेत्र में फटाफट बदल 
रही प्रौद्योगिकी का भी ध्यान रखें। अन्यथा कुछ सालों के बाद भारत के प!स फिर 
वैसी समस्याएं मुंह बाए खड़ी होंगी, जैसी कि आज हमारे सामने हैं। 


समाधान में अन्य बातों के अलावा, ग्रामीण टेलीफोन के राष्ट्रीय उद्देश्य 
को भी शामिल होना चाहिए। दूरसंचार विभाग अकेले इस महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व 
को नहीं निभा सकता। निजी आपरेटरों को इस जिम्मेदारी में हाथ बंटाना होगा 
और इन लक्ष्यों की शीघ्र पूर्ति में मदद करनी होगी। अनेक विभिन्न प्रौद्योगिकियों, 
खासकर बेतार के इस्तेमाल की जरूरत है, ताकि गांवों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में टेलीफोन 


का, कम लागत पर, तेजी से विस्तार हो सके। 
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समाधान से दूरसंचार विभाग भी सुगठित होना चाहिए, ताकि आने वाले वर्षा 
में बढती प्रतिस्पर्धा का यह सफलतापूर्वक सामना कर सके । विश्व में अनेक ऐसी 
सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार संस्थाएं हैं, जो कि कल्पनात्मक पुनर्गठन के बाद 
घरेलू तथा विश्व स्तर के बाजारों में प्रमुख खिलाड़ी बन गई हैं। ee विश्वास है 
कि माननीय सदस्य इन सब मामलों में अनेक उपयोगी सुझाव देंगे। 


सरकार का मध्यावधि 
आर्थिक एजेंडा 


विश्व आर्थिक मंच और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित भारत आर्थिक शिखर 
सम्मेलन के इस उद्‌घाटन समारोह में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है । 


आपका सम्मेलन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के एक असाधारण दौर में 
हो रहा है। आज जो भी कुछ हो रहा है, वह भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता का 
संकेत है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति की 
चंचलता का देश में चल रही आर्थिक सुधार प्रक्रिया पर कोई भी बुनियादी असर 
नहीं पडेगा । सुधार प्रक्रिया के पीछे लौटने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। दरअसल 
मेरी सरकार ने तो आर्थिक एजेंडे को राजनीति से मुक्त कर दिया है। 


अतीत में आपके शिखर सम्मेलनों ने विदेशी और भारतीय व्यापार तथा सरकार 
के बीच रचनात्मक संवाद को बढ़ावा दिया है । इससे विदेशी व्यापारियों को भारत 
द्वारा अंदरूनी उदारीकरण जारी रखने और अपने-आप को विश्व अर्थव्यवस्था के 
साथ समन्वित करने के भारत के प्रयासों को समझने में मदद भी मिली है। 


पिछले वर्ष के .आपके सम्मेलन के बाद से मेरी सरकार ने देश के आर्थिक 
आधारभूत तंत्र को मजबूत करने और हमारी प्रणाली की उत्पादक कार्यकुशलता को 
बढ़ाने के लिए कई नए और कारगर कदम उठाए हैं। अगले कुछ दिनों के अपने 
कार्यक्रमों में आप लोगों को मेरे कुछ मंत्रिमंडलीय सहयोगियों, कुछ प्रतिष्ठित व्यापारियों, 
अर्थशास्त्रियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श का मौका 
मिलेगा। वे आपको न केवल इस अवधि में हमने जो कुछ पाया है, उसके बारे 


भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में दिए गए भाषण का हिन्दी रूपांतर, नई दिल्ली, 29 नवम्बर 1998 
७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


142 अटल बिहारी वाजपेयी : चुने हुए भाषण 


में बताएंगे, बल्कि आने वाले महीनों के लिए आर्थिक एजेंडे के स्वरूप के विषय में 
अपनी सोच भी आपके सामने रखेंगे। 


पिछले नौ महीनों में मेरी सरकार ने बीमा, पूंजी बाजार, सूचना प्रौद्योगिकी, 
आवास तथा आधारभूत सुविधाओं जैसे विभिन्‍न आर्थिक मामलों में कई महत्वपूर्ण 
पहल की है। जो सुधार प्रक्रिया शुरू हुई है, वह पहले चलाए गए किसी भी कार्यक्रम 
की अपेक्षा अधिक व्यापक और गहन है। इसका बहुगुणक प्रभाव भारत के आर्थिक 
व सामाजिक विकास पर दीर्घावधि तक लाभकारी असर डालेगा। 


हमें इस बात का गर्व भी है और संतोष भी है कि शेष एशिया तथा विश्व 
के कई हिस्सों में चल रही उथल-पुथल के माहौल में भी हमारे वृहद्‌ आर्थिक बुनियादी 
सिद्धांत ठोस बने रहे हैं। इनसे घरेलू और विदेशी, दोनों प्रकार के निजी निवेश 
के लिए नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। सकल घरेलू उत्पाद की 5 प्रतिशत से 
अधिक की वृद्धि दर, मुद्रास्फीति के दो अंकों से नीचे बने रहने, विदेशी मुद्रा का 
पर्याप्त सुरक्षित भंडार, कृषि में सकारात्मक वृद्धि, विनिमय दर के स्थिर प्रबंध तथा 
कई क्षेत्रवार पहलों ने उचित नियंत्रण व संतुलन वाली उदारीकरण नीति के प्रति 
सरकार की प्रतिबद्धता को फिर से रेखांकित किया है। 


मैंने पहले भी कहा है और आज फिर कहता हूं कि सामाजिक विकास के 
साथ-साथ आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त करने का कोई रामबाण नुस्खा या 
मानक आदर्श नहीं होता। प्रत्येक देश को अपनी ऐसी रणनीति स्वयं बनानी पड़ती 
है, जो उसकी अपनी समस्याओं से सही ढंग से निपट सके और जो प्रगति के उसके 
लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो। 


ब्रेटन वुड्स संस्थानों, संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य मंचों में विश्व आर्थिक ढांचे 
के सुधार के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। हम इन वार्ताओं में रचनात्मक दृष्टिकोण 
से भाग लेंगे, ताकि जो सुधार प्रक्रिया तय हो, वह कई देशों को प्रतिकूल रूप से 
प्रभावित करने वाली समस्याओं का स्थाई हल निकाल सके। 


ऐसी सुधार प्रक्रिया से एक' नए वित्तीय ढांचे के विकास में मदद मिलनी चाहिए, 
जो पारदर्शिता, दायित्वों में संतुलन, समता, विश्व-भर में भारी मात्रा में हो रहे तीव्र 
पूंजी प्रवाह को देखते हुए कुशल प्रबंध तथा मानवता के साझे कल्याण की दृष्टि से 
विश्व व्यापार के सुव्यवस्थित विकास पर आधारित हो । अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में गरीबी 
उन्मूलन को केन्द्र-बिंदु बनाए रखना होगा। 


हमारा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीयकरण वास्तविकता भी है और एक अवसर भी। 
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हमारा पक्का विश्वास है कि अलग-थलग रहकर राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकते और 
उन्हें परस्पर हितों पर आधारित पूरक सम्बन्ध बनाने ही होंगे। भारत उदारीकरण 
की अपनी नीति को जारी रखने के लिए वचनबद्ध है । उदारीकरण के साथ-साथ 
हम प्रभावशाली सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पर भी जोर दे रहे हैं। हम ऐसी नीतियां 
भी अपनाएंगे, जो अंतर्राष्ट्रीयकरण से मिलने वाले अवसरों का अधिकाधिक लाभ उठाने 
में सहायक होने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करें कि इस प्रक्रिया में निहित खतरों 
को दूर करने के लिए विश्वसनीय व्यवस्थाएं भी मौजूद हों । 


हमारा लक्ष्य भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाना है, ताकि हम शांति, समृद्धि 
और सम्मान के साथ जी सकें। वैसे हम यह भी मानते हैं कि किसी देश को मूलत: 
अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती से ही शक्ति प्राप्त होती है। 


अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हम जो कुछ भी करेंगे, 
वह इस प्रकार से करेंगे कि उससे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी मजबूत हो, 
लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम जो कुछ करेंगे, उससे भारत की 
धर्मनिरपेक्ष एकता भी मजबूत होगी; और अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा धर्मनिरपेक्ष 
एकता को मजबूत करने के लिए हम जो कुछ भी करेंगे, हम सदैव इस बात को 
ध्यान में रखकर करेंगे कि कम-से-कम समय में गरीबी को प्रभावशाली ढंग से दूर 
किया जाए। 


इस प्रयास में, हमारा दृष्टिकोण वैसा ही होगा, जैसा कि इस वर्ष के अर्थशास्त्र 
के नोबेल पुरस्कार विजेता महान भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्रतिपादित 
किया है कि उदारीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण स्वीकार्य हैं, मगर सामाजिक क्षेत्र की 
उन्नति के लिए एक विश्वसनीय कार्यक्रम के साथ। 


सामाजिक क्षेत्र में हमारे कई प्रयास गरीबी की शिकार हमारी जनसंख्या के 
एक बहुत बड़े वर्ग को पोषण, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध कराने के लक्ष्य 
से ही प्रेरित हैं। 

भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र हमारी सबसे बड़ी ताकत है। 
विचारों की स्वतंत्रता, कर्म की स्वतंत्रता, विविध धर्मा व रीति-रिवाजों के साथ जीने 
की स्वतंत्रता हमारी संस्कृति की जड़ें हैं। मैं मानता हूं कि ये उदारीकरण और 
अंतर्राष्ट्रीयकरण के अनिवार्य अंग हैं। 


हमारी एक और बड़ी ताकत है। हमारा सभी विदेशी निवेशकों और ऋणदाताओं 
के प्रति अपने वित्तीय दायित्वो को पूरा करने का अटूट रिकार्ड रहा है। हमारी 
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विधि प्रणाली बड़ी ही संतुलित है, जिसमें एंग्लो-सैक्सन विधि व्यवस्था के कई सिद्धांतों 
को समाहित किया गया है। 


एक अरब जनसंख्या वाले हमारे जैसे देश में, जहां का मध्यम वर्ग यूरोप के 
आकार का है, विदेशी निवेश व प्रबंध के असीमित अवसर हैं। 


मुझे उम्मीद है कि आप अपनी चर्चा में इन शक्तियों को ध्यान में रखेंगे 
तथा अंतर्राष्ट्रीय निवेशों के बारे में भारत के तर्कसम्मत दावों पर विचार करेंगे। 
विषयांतर नहीं होगा, यदि आप अपने सम्मेलन में आंकड़ों, विशेष क्षेत्रों और परियोजनाओं 
पर गौर करें और अनुमान लगाएं कि अगले 15 वर्षों में भारत में कितना विदेशी 
निवेश आना चाहिए तथा ऐसा निवेश परस्पर लाभदायक कैसे हो सकेगा। 


हमें विश्वास है कि घरेलू बचतों के बढ़ाना होगा और विदेशी संसाधनों से 
इसकी पूर्ति करनी होगी, तब ही आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त हो सकेगी। 
उच्च प्रौद्योगिकी के मिलने से भी निवेश की उत्पादकता और उपादेयता में चमत्कारिक 
सुधार होता है। इस प्रक्रिया में विदेशी निवेश का महत्वपूर्ण योगदान है। 


मेरी सरकार ने आधारभूत ढांचे, विशेषकर बिजली, बंदरगाहों, हवाई अड्डों 
सड़कों, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, सेवा क्षेत्र और बीमा के क्षेत्रों में निवेश के 
नए और वृद्धिकारी अवसर प्रदान किए हैं। विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड अपेक्षाकृत 
अधिक सक्रियता से काम कर रहा है और उसने भारी संख्या में विदेशी निवेश प्रस्तावों 
को मंजूरी दी है। हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश, दोनों 
ही के लिए भारत को एक आकर्षक निवेश स्थल बनाना चाहेंगे । 


हम स्वीकार करते हैं कि पूंजी की विश्वव्यापी कमी के इस दौर में, देशों 
को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में एक-दूसरे 
से होड़ करनी होगी। भारत एक ऐसा पारदर्शी ढांचा बनाने में किसी से छे नहीं 
रहेगा, जिसमें ऐसा निवेश फल-फूल सके। 


हमारे लिए भारत में नब्बे के दशक की शुरूआत से ही, जब ax और 
उद्योग पर से अत्यधिक सरकारी नियंत्रण ढीले होने शुरू हुए, उदारीकरण का अर्थ 
एक ऐसा स्थिर परंतु निश्चित दृष्टिकोण रहा है, जो सामाजिक स्थिरता और लोकतांत्रिक 
राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने की हमारी इच्छाओं के अनुरूप हो। झै आपसे 
सहमत हूं कि परिवर्तन की गति का तेज होना जरूरी है और यह तेज हो भी सकती 
है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मेरी सरकार आने वाले महीनों में अपने आर्थिक 
एजेंडे पर अधिक मजबूती से अमल करेगी। 
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आइए, अब मैं अपनी सरकार के मध्यावधि आर्थिक एजेंडे की रूपरेखा आपके 


सामने रखता हूं । पूर्ण उदारीकरण और अंतर्राष्ट्रीकरण की चुनौती का सामना करने 
की दृष्टि से भारत को तैयार करने में मेरी सरकार निम्न नीतियां बनाएगी : 


1. 


कम मुद्रास्फीति और अधिक रोजगार-सर्जक रणनीति के. जरिए सकल घरेलू 
उत्पाद में 7-8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करेगी। 

वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करेगी, जिसके लिए पारदर्शिता और 
जवाबदेही लाई जाएगी और सरकार द्वारा हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन 
किया जाएगा। 

राजकोषीय घाटे पर व्यय नियंत्रण और अधिक राजस्व उत्पादकता जैसे उपायों 
से अंकुश रखेगी। 

हमारे सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से पुनर्गठित 
करेगी | 

भारत के लिए शीघ्र ही एक वास्तविक विश्वस्तरीय दूरसंचार नीति बनाएगी, 


जिससे सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों के उद्यमियों को समान 
प्रतिस्पर्धात्मक माहौल मिल सके। 


आधारभूत संरचनाओं से सम्बन्धित अड़चनों को दूर करेगी और सूचना 
प्रौद्योगिकी को उच्च प्राथमिकता पर प्रोत्साहन देगी। 


कृषि तथा कृषि-प्रसंस्करण उद्योग में भारी मात्रा में निजी निवेश को प्रोत्साहन 
देकर निरंतर कृषि विकास सुनिश्चित करेगी और व्यापक ग्रामीण समृद्धि लाएगी। 


घरेलू बचत को सकल घरेलू उत्पाद के 30 प्रतिशत तक बढ़ाएगी। 


उच्च दीर्घावधि निर्यात वृद्धि को प्रोत्साहित करेगी तथा विश्व व्यापार में भारत 
का हिस्सा बढ़ाएगी। व्यापार मंचों में व्यापारिक विवाद सुलझाने और अपने 
हितों को रखने के लिए हमारी सौदेबाजी के कौशल को बढ़ाएगी। 


लघु उद्योगों, खादी व ग्रामोद्योगों और भवन निर्माण गतिविधियों के जरिए 
रोजगार के भारी अवसर प्रदान करेगी। 


स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों को मजबूत करेगी। 


ऐसा वातावरण बनाएगी, जो हमारे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में निरंतर [3६5 
और अनिवासी भारतीय निवेश के प्रवाह के लिए उत्प्रेरक का काम करे 
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13. यह विश्वास दिलाकर कि आर्थिक विकास का फल आम आदमी तक पहुंचेगा, 
आर्थिक सुधारों के लिए, विशेषकर राज्यों में, जन-समर्थन बढ़ाने की रणनीति 
तैयार करेगी। 


मुझे प्रसन्नता है कि इस एजेंडे को लागू करने में, मेरी सरकार ने निजी 
क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी के दर्शन को अपनाया है। प्रधानमंत्री की व्यापार एवं 
उद्योग परिषद और मेरे द्वारा नियुक्त छह महत्वपूर्ण कार्यबलों में अधिकांशत: बिना 
राजनीतिक प्रतिबद्धताओं वाले अर्थशास्त्रियों, व्यापारियों और व्यवसायियों को शामिल 
किया गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में अधिकांशत: 
सरकार से असम्बद्ध अर्थशास्त्रियों को लिया गया है। 


अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं एक बार फिर से उस बात को दुहराना 
चाहता हूं, जो मैंने आरंभ में कही थी। मौजूदा राजनीतिक नाटक से अधिक प्रभावित 
न हों। भारत की निहित शक्तियों और इनसे परस्पर लाभ के उपलब्ध अवसरों 
पर ध्यान दें। राजनीतिक परेशानियों के बावजूद ये अवसर और बढ़ेंगे। 


आपके सम्मेलन की सफलता की कामना करता Bl 


मानव विकास और 
लोक शासन 


ए सोसिएटेड tad आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचेम) की 78वीं वार्षिक आम 
सभा के उद्घाटन सत्र में शामिल होकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। देश के 
आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श को बढ़ावा देने का एसोचेम का 
बड़ा शानदार रिकार्ड रहा है। मुझे पूरा विशवास है कि आज की बैठक से नई सोच 
और नए विचार सामने आएंगे, जिनसे हमें महत्वपूर्ण एवं समसामयिक हितों के नए 
विषयों पर गौर करने का मौका मिलेगा। 


आज की बैठक के लिए 'मानव विकास और लोक शासन” नाम का जो विषय 
चुना गया है, वह बहुतः ही उपयुक्त है। मैं इसके लिए एसोचेम को बधाई देता हूं। 


एसोचेम की 78वीं वार्षिक बैठक में दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतर, नई दिल्ली, 11 दिसम्बर 
1998 
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हम यह बात स्वीकार करते हैं कि भारत ने पिछले पांच दशकों में मजबूत आर्थिक 
और औद्योगिक आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । लेकिन, अगर 
हम मानवीय विकास के विश्वस्तरीय मानकों के आधार पर मूल्यांकन करें तो हमारी 
उपलब्धियां निराशाजनक लगती हैं । बड़े खेद का विषय है कि हम इस क्षेत्र में 
अधिकतर देशों से पीछे हैं। 

इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में 
पांच विशिष्ट लक्ष्यों को गिनाया था। मेरी सरकार राज्य सरकारों की पूरी भागीदारी 
और सहयोग से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास करेगी। ये लक्ष्य हैं : 


1. अगले 10 वर्षो में अनाज का उत्पादन बढ़ाकर दुगुना करना और भारत 
को भुखमरी से पूरी तरह मुक्‍त करना। 


2. सामाजिक बुनियादी ढांचे, जैसे पीने के पानी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और 
स्वच्छता का विस्तार तथा सुधार करके पांच वर्ष के भीतर देश में प्रत्येक 
बस्ती में पीने के पानी की व्यवस्था करना। 


3. भौतिक आधारभूत ढांचे, जैसे बिजली, तेल, पेट्रोलियम व ऊर्जा के अक्षय स्रोतों, 
सड़कों, परिवहन, हवाई अड्डों, दूरसंचार और वित्तीय सेवाओं का तेजी से 
विस्तार और सुधार। 


4. पानी की बरबादी को पूरी तरह रोकने और जल संसाधनों की सफाई के 
लिए राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा | > 


5. दस वर्ष के भीतर भारत को दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की बड़ी 
ताकत तथा साफ्टवेयर का सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक बनाना। 


इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष कार्य-योजनाएं तैयार की गई हैं। 
नौवीं योजना में, जिसके दस्तावेज को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा, इन कार्य-योजनाओं 
को स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। 


अच्छी आर्थिक नीतियों के लिए विकास की संतुलित और समन्वित रणनीति 
अपनाने की जरूरत पड़ती है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने कृषि और ग्रामीण 
विकास, खास तौर पर जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, देहाती इलाकों में बुनियादी 
ढांचे के विकास के प्रावधान बढ़ाने और सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करने के कार्यक्रमों 
को प्राथमिकता दी है। 
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जो कदम उठाए गए हैं, उनका कृषि क्षेत्र पर अनुकूल असर पड़ा है। इस 
वर्ष इस क्षेत्र की विकास दर तीन प्रतिशत रहेगी और इस तरह हाल के वर्षों में 
इसमें गिरावट का जो सिलसिला चल रहा था, वह अब थम गया है। 


बुनियादी ढांचे का विकास वह आधारशिला है, जिस पर विकास के हमारे 
लक्ष्य टिके हुए हैं। हमने ऊर्जा, परिवहन और संचार के लिए आवंटन में पर्याप्त 
वृद्धि की है। आधारभूत ढांचे से संबंधित विभिन्न उद्योगों में विदेशी निवेश के मानदंडों 
में काफी ढील दी गई है। विद्युत उत्पादन, वितरण और प्रसार में 100 प्रतिशत तक 
विदेशी अंश पूंजी को स्वत: स्वीकृति की छूट दे दी गई है। स्वायत्त नियामक संस्था 
के रूप में केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया है। 


बीमा विधेयक को संसद की मंजूरी मिल जाने पर ग्राहकों को काफी बेहतर 
किस्म की सेवाएं उपलब्ध होने लगेंगी। इससे बीमा सेवाओं का दायरा बढ़ेगा तथा 
लम्बी अवधि में पूरी होने वाली बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं के लिए 
बड़े पैमाने पर घरेलू और विदेशी, दोनों ही तरह के निवेशों को बढ़ावा मिलेगा। 


सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में राष्ट्रीय कार्यबल ने भारत को सूचना प्रौद्योगिकी 
के क्षेत्र का दिग्गज बनाने के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है। सरकार ने इस कार्य 
योजना पर अमल शुरू कर दिया है। 


मेरी यह प्रबल मान्यता है कि दूरसंचार, खास तौर पर ग्रामीण टेलीफोन 
सेवा का मानवीय विकास से घनिष्ठ संबंध है। भविष्य की सड़कों और रेलमार्गो 
के समतुल्य आधुनिक दूरसंचार नेटवर्क से बड़े पैमाने पर रोजगार और निचले 
स्तर पर व्यापारिक संभावनाएं उत्पन्न होंगी। भारत दूरसंचार क्रांति का पूरा लाभ 
उठा सके, इस बात को ध्यान में रखकर मैंने उच्चाधिकार प्राप्त एक दल गठित 
किया है, जो दूरसंचार और विकास की परस्पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए 
शीघ्र ही दूरसंचार पर नीति तैयार करेगा। 


दूरसंचार दल को इस क्षेत्र की बकाया समस्याओं को पता लगाने और उनके 
समाधान के लिए उपयुक्त सिफारिशें करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। मेरी 
सरकार को विरासत में मिली इन समस्याओं को लाइसेंस जारी करने की वर्तमान 
स्थितियों के गलत ढांचे के अंतर्गत सुलझाया नहीं जा सकता। इसलिए हम दूरसंचार 
क्षेत्र के विकास को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए बुनियादी और स्थाई समाधात 
खोजने में भी नहीं हिचकेंगे। 
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ऊंची विकास दर को प्राप्त करने की हमारी धारणा का लक्ष्य सिर्फ अमीरों 
या मध्यम-वर्ग को लाभ पहुंचाना नहीं है । इसके विपरीत, आम आदमी विकास के 
हमारे प्रयासों के केन्द्र में है। मगर हम यह मानते हैं कि अर्थव्यवस्था की उच्च 
विकास दर का लक्ष्य हासिल किए बिना गरीबों की हालत सुधारी नहीं जा सकती। 
सिर्फ एक प्रसारणशील अर्थव्यवस्था में ही रोजगार और आमदनी में वृद्धि सुनिश्चित 
की जा सकती है। 


जब तक भारत सात से आठ प्रतिशत की तीव्र दर से विकास नहीं करता, 
गरीबी और बेरोजगारी को दूर नहीं किया जा सकता। विकास की ऊंची दर से 
ही गरीबों, खास तौर पर गांवों में रहने वाले गरीबों के कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, 
पेय जल और सड़कों के लिए बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाए जा सकेंगे। 


हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि विश्व में जिस तेजी से आर्थिक बदलाव 
आ रहा है, वह अभूतपूर्व है। आज राष्ट्र व्यापार, वाणिज्य और सूचना प्रौद्योगिकी 
के माध्यम से एक-दूसरे से पहले के मुकाबले अधिक घनिष्ठ रूप से जुड़ते जा रहे 
हैं। तेजी से बदलते विश्व में कोई भी राष्ट्र अपने-आप को अलग-थलग नहीं रख 
सकता। इसलिए हमें भी अपनी अर्थव्यवस्था का बड़ी तेजी से पुनर्गठन करना होगा 
और विश्व अर्थव्यवस्था की जरूरतों के मुताबिक अपनी विकास संबंधी नीतियों को 
और अधिक कारगर बनाना होगा। तभी हम अपने उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता 
में सुधार कर सकेंगे। 


पिछले साल मानवीय विकास के प्रयासों को पूर्वी एशियाई देशों के आर्थिक 
संकट से एक बड़ा झटका लगा। हालांकि इस बारे में अभी कोई अंतिम निष्कर्ष 
निकालना जल्दबाजी' ही कहा जाएगा, लेकिन लोक शासन चलाने के बारे में इसके 
कुछ सबक एकदम स्पष्ट हैं। इस तरह के संकटों को रोकने और लोगों को आर्थिक 
बदहाली के परिणामों से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करना जरूरी 
है। 


हमारे समाज के ज्यादा दुर्बल वर्गो को और अधिक संरक्षण प्रदान करने के 
लिए विश्व अर्थव्यवस्था से तालमेल की प्रक्रिया के साथ-साथ ही विश्वसनीय "सामाजिक 
सुरक्षा प्रणाली” बनाना अत्यावश्यक है। 


आम आदमी के संरक्षण के लिए सार्वजनिक रोजगार योजनाएं, ade उर्णों 
के लिए भोजन की व्यवस्था, छोटे व्यवसायों और कम आमदनी वाले ६ 
लिए ऋण की व्यवस्था और गरीबी में फसे लोगों को भोजन उपलब्ध 2 
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लिए सामुदायिक समूहों को सब्सिडी देने के कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। इस तरह 
के कार्यक्रमों को तैयार करने तथा उन्हें प्रोत्साहन और सहायता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय 
एजेंसियों और क्षेत्रीय विकास बैंकों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी होगी। 


भारतीय संदर्भ में मानवीय विकास के क्षेत्र में आज लोक शासन चलाने की 
क्या चुनौतियां हैं? मेरे विचार से पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जवाबदेह 
और स्वच्छ सरकार उपलब्ध कराने का। लोक शासन की कार्यकुशलता लोकतंत्र 
का दायरा बढ़ाने तथा इसकी जड़ें और मजबूत करने पर बहुत अधिक निर्भर है। 
इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपने संघीय ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ 
पंचायती राज संस्थाओं को भी सुदृढ़ करने के प्रयास जारी रखें, क्योंकि ये संस्थाएं 
हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को असली ताकत देती हैं। 


इतना ही नहीं, हमें सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए 
दृढता से कार्य करना होगा। मुझे इस बात का अहसास है कि चुनौती भरे इस कार्य 
की शुरुआत राजनीतिक नेतृत्व को करनी होगी। उन्हें सरकार के विभिन्न स्तरों 
पर उच्च नैतिक मूल्यों के प्रति अपनी वचनबद्धता सिद्ध करनी होगी। साझा लक्ष्यों 
को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक नेतृत्व और कार्यपालिका के बीच किस तरह 
का संबंध होना चाहिए, इस बारे में भी स्थाई आम सहमति होनी चाहिए। इस 
संबंध की सबसे बड़ी विशेषता वह कामकाजी माहौल है, जिसमें निष्पक्ष सलाह बिना 
किसी रोक-टोक के प्राप्त हो सके। 


सामाजिक बदलाव और आधुनिकीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिक्षा 
सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षा के माध्यम से हमारी संस्कृति और परम्परा की 
तमाम बुनियादी बातों की रक्षा करते हुए विद्यार्थियों के मन में आधुनिक वैज्ञानिक 
मनोवृत्ति के सर्वोच्च मूल्यों को प्रतिष्ठित करना बहुत जरूरी है। शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण 
बनाने के लिए उसे समन्वयकारी और मुक्तिदाई शक्ति के रूप में दोहरी भूमिका 
निभानी होगी। इस संबंध में मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे बताना चाहूंगा : 


* सबको प्राथमिक शिक्षा एक ऐसा लक्ष्य है, जो अब तक हमारी पहुंच से बाहर 
रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें अन्य बातों के अलावा शिक्षा के 
लिए संसाधनों की उपलब्धता बढ़ानी होगी, ताकि यह सकल घरेलू उत्पाद के 
छह प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 
गैर-सरकारी क्षेत्र की मदद भी ली जाएगी, तभी अच्छे-से-अच्छे नतीजे प्राप्त 
किए जा सकेंगे । 
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७ इतना ही महत्वपूर्ण दूसरा लक्ष्य है, निरक्षरता का पूरी तरह उन्मूलन । इस 
संबंध में सब लोगों, खास तौर पर नौजवानों का सहयोग लेने की राष्ट्रीय 
नीति के साथ-साथ हम क्षेत्रीय और स्थानीय पहलुओं पर भी ध्यान दे रहे 
हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से इस अभियान में बाधा उत्पन्न हुई है। इन 
बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं। 


७ भारत की आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का है, मगर समाज में उनका 
दर्जा बहुत ही नीचा है। इसलिए शिक्षा पर जोर देते समय हम स्त्री-पुरुष 
समानता पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों और पुरुषों 
के बीच अंतर अब भी करीब 25 प्रतिशत है। इस अंतर से उत्पन्न असंतुलन 
को दूर करने के लिए हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे महिलाओं के 
लिए कालिज स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क हो जाए। इसमें व्यावसायिक शिक्षा 
भी शामिल होगी। बालिकाओं को प्राथमिक स्तर तक पाठ्य-पुस्तकें मुफ्त दी 
जाएंगी। शीघ्र ही हम महिलाओं को राजनीतिक दृष्टि से अधिकार सम्पन्न 
बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि देश में लोक 
शासन में सुधार के लिए भी ऐसा करना बहुत जरूरी है। 


७ सरकार समाज के अन्य उपेक्षित वर्गो, जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों, अन्य पिछड़े anf और विकलांगों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर 
भी ध्यान देती रहेगी। 


७ राष्ट्र के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को महसूस करके इस साल 
के बजट में शिक्षा के कुल खर्च में करीब 50 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। 
1997-98 में शिक्षा के लिए 4,176 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, 
जो इस वर्ष के बजट में 7,047 करोड़ रुपये हो गया है। 


जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों 
में से एक है। हमें इस बात का पूरा ख्याल है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य 
सुविधाएं समान रूप से मिलें और विकास के समूचे ढांचे में स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण 
स्थान मिले। हमारे सामने जो नई चुनौतियां हैं और प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव 
से जो नई संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए हमने 1983 की 
स्वास्थ्य नीति की समीक्षा करने का फैसला किया है। 

केन्द्रीय संगठनों और संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य 
संबंधी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण तथा इसमें सुधार पर भी नई स्वास्थ्य नीति 
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में ध्यान दिया गया है। एड्स की बीमारी जिस तरह से उभर कर सामने आई 
है और जनता में इसका जिस खतरनाक तरीके से फैलाव हो रहा है, उसे ध्यान 
में रखते हुए राष्ट्रीय एड्स नीति में इस बीमारी की रोकथाम को उचित महत्व 
दिया जाएगा। 


विकास से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक मसला जनसंख्या वृद्धि का 
है। अगर बेतहाशा बढ़ती आबादी पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया तो देश की 
तमाम उपलब्धियां, तमाम योजनाएं, विशाल बिजली परियोजनाएं, बांध, उद्योग, शहरी 
बुनियादी ढांचा और आवास परियोजनाएं धरी-की-धरी रह जाएंगी। 


इस संबंध में कुछ राज्यों ने काफी अच्छा काम किया है। केरल और तमिलनाडु 
ने सन्‌ 2000 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, 
महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य लक्ष्यों के काफी पास पहुंच गए हैं। 
मगर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को अभी 
काफी कुछ करना बाकी है। इन चार राज्यों की जनसंख्या देश की कुल आबादी 
की 40 प्रतिशत है। इन राज्यों में अलग-अलग कार्यक्रम लागू किए गए हैं, मगर 
इस गंभीर समस्या के समाधान में कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई है। यह 
समस्या हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। 


हमने अपने राष्ट्रीय एजेंडा में पहले ही इस बात का जिक्र किया है कि जनसंख्या 
नियंत्रण के लिए प्रोत्साहित और हतोत्साहित करने के उपायों के बीच सही तालमेल 
कायम किया जाएगा, तभी इस महत्वपूर्ण मसले पर राष्ट्रीय वचनबद्धता कायम की 


जा सकेगी। इस वचनबद्धता के अनुरूप शीघ्र ही नई जनसंख्या नीति को भी अंतिम 
रूप दिया जाएगा। 


लोक शासन के दायरे में निगमित क्षेत्र में प्रबंधन की गुणवत्ता भी शामिल 
रहती है। हमें शेयरधारकों और जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए भी चौकस 
रहना होगा, क्योंकि निगमित क्षेत्र भरोसे पर ही उनके पैसे और पूंजी का प्रबंध 
करता है। कया किसी कंपनी के प्रबंधन के शीर्ष पर आसीन लोग Fae रकों की 
संपत्ति को अधिक-से-अधिक बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं? क्‍या a a के 
सभी प्रमुख फैसले वास्तविक व्यावसायिक मानदंडों पर आधारित होते हैं और क्या 
ये पारदर्शिता की कसौटी पर खरे उतर सकते हैं? ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती। 


हमारी वित्तीय संस्थाएं अक्सर विभिन्न कंपनियों की महत्वपूर्ण भागीदार होती 
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हैं। इन कंपनियों के प्रबंधन में इन संस्थाओं को शेयरधारकों के संरक्षक के रूप 
में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। निश्चय ही इसका मतलब यह भी नहीं है कि 
ये संस्थाएं कंपनियों के दिन-प्रतिदिन के काम-काज में दखलंदाजी करें। अच्छे निगमित 
प्रशासन से संबंधित मुद्दों को मेरी सरकार सबसे अधिक महत्व देगी । 


मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक के कई उपयोगी निष्कर्ष निकलेंगे 
और इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति कायम की जा सकेगी | हमारी सरकार 
विकास प्रक्रिया में सहायक की भूमिका निभाएगी। हम निवेशकों के हित की नीतियां 
बनाने, प्रक्रिया और बुनियादी ढांचे संबंधी बाधाओं को दूर करने और तीव्र औद्योगिक 
विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने के भी प्रयास करेंगे। इसके साथ ही हम 
कृषि क्षेत्र के तेजी से विकास और आधारभूत ढांचे के आधुनिकीकरण व उसमें 
सुधार पर भी ध्यान केन्द्रित करेंगे। हम आम आदमियों और गरीबों, खास तौर 
पर गांव में रहने वालों को विकास संबंधी अपनी सोच के केन्द्र में रखेंगे। 

हम शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं, रोजगार और आमदनी के अवसरों में 
वृद्धि करके उनके जीवन-स्तर में सुधार के प्रयास भी जारी रखेंगे। इन नीति पर 
दृढ़ता से अमल करके ही हम खुशहाल और न्यायपूर्ण समाज का सपना साकार कर 
सकते हैं। इसी से भारत अगली शताब्दी में दुनिया की तमाम देशों की बिरादरी 
में वह जगह हासिल कर सकेगा, जिसका वह वास्तविक हकदार है। 


बिजली के क्षेत्र में 
सुधार आवश्यक 


आज सुबह आपके बीच आकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन 
में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। 


o नौ महीने पहले कार्यभार संभालने के बाद से मेरी सरकार ने बिजली क्षेत्र 
पा अ लागू करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए हैं । समूचे बुनियादी ढांचे के 
विकास पर सरकार जो बल दे रही है, ये उपाय उसी का एक हिस्सा हैं और तीव्र 
sa! क्षेत्र के बारे में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में उद्घाटन भाषण, नई दिल्ली, 18 दिसम्बर 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


154 अटल बिहारी वाजपेयी : चुने हुए भाषण 


तथा बहु-आयामी आर्थिक विकास के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति हैं । गरीबी और बेरोजगारी 
में तेजी से कमी के लिए हमें सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर कम-से-कम सात 
प्रतिशत बनाए रखनी होगी। अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था में सात प्रतिशत और 
उद्योग में 11 से 12 प्रतिशत की विकास दर बनाए रखनी है, तो विद्युत उत्पादन 
में 10 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोतरी जरूरी है। 


विद्युत शक्ति लोगों को शक्ति संपन्न बनाती है। कारण यह है कि बिजली 
से रोजगार के लाभप्रद अवसर बढ़ते हैं, जिससे धन कमाना आसान हो जाता है। 
आप या मैं, चाहे जिस किसी पार्टी से हों, राजनीतिक शक्ति का औचित्य तभी है 
जब हम अपने दो राष्ट्रीय लक्ष्यों-गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन में सफल 
हों। इसलिए अगर हम राजनीतिक शक्ति को गंभीरता से लेते हैं, तो हमें विद्युत 
क्षेत्र पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। 


दुर्भाग्य से यह बात हमें स्वीकार करनी ही होगी कि राष्ट्र के रूप में हमने 
बिजली क्षेत्र की समस्याओं की कुछ ज्यादा ही उपेक्षा की है। और हम इस उपेक्षा 
की कीमत भी चुका रहे हैं। देश के बहुत से भागों में बिजली की भारी कमी है। 
इससे कृषि, उद्योग और सेवाओं के क्षेत्र में विकास की क्षमता कम हो गई है। पिछले 
कुछ वर्षा में घोषित निजी क्षेत्र की बहुत-सी बिजली परियोजनाओं में से कुछ ही 
शुरू हो पाई हैं। हमारे अधिकतर राज्य बिजली बोर्ड बदहाली में हैं, जिससे राज्य 
सरकारों के सीमित संसाधनों पर भारी बोझ पड़ रहा है। बिजली के प्रेषण में होने 


वाली बर्बादी बर्दाश्त से बाहर है। सबसे बुरी बात तो यह है कि बिजली की चोरी 
पर कोई अंकुश नहीं है। 


हम इस स्थिति को जारी नहीं रहने दे सकते। केन्द्र और राज्य सरकारों 
की यह साझा जिम्मेदारी है कि हम बिजली के क्षेत्र में अतीत से हटकर कुछ निर्णायक 
कार्य करें। मैं बिजली के बारे में मुख्यमंत्रियों के आज के सम्मेलन को विद्युत क्षेत्र 
की समस्याओं को सुलझाने के हमारे संकल्प का प्रमाण मानता हूं। आज की इस 
बैठक के अंत में हम इस बारे में किसी ठोस निर्णय तक जरूर पहुंचेंगे। 


वैसे आज की यह बैठक हाल के वर्षों में मुख्यमंत्रियों के इसी तरह के सम्मेलन 
की अगली कड़ी है। इसी तरह के दो सम्मेलन 1996 में हुए थे और बिजली के 
बारे में न्यूनतम साझा राष्ट्रीय कार्य-योजना बनाई गई थी। हम अब इसकी कुछ 
सिफारिशें लागू कर रहे हैं। 
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इस वर्ष मार्च में सत्ता में आने के एक महीने के भीतर हमने विद्युत नियामक 
आयोग से संबंधित अध्यादेश जारी किया। इसके स्थान पर कुछ संशोधनों के साथ 
एक विधेयक बनाया गया, जिसे सर्वदलीय सहमति की बदौलत संसद के दोनों सदनों 
से स्वीकृति मिली। अधिनियम के पारित होने के तुरंत बाद 25 जुलाई 1998 को 
केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की स्थापना हुई। 


हमारे लिए स्वतंत्र नियामक आयोग का गठन बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी भी 
क्षेत्र का कुशल कार्य-संचालन अच्छे कायदे-कानूनों पर निर्भर है । किसी भी संरचनात्मक 
सुधार से पहले नियामक ढांचा और स्वतंत्र नियामक संस्थाएं होना जरूरी है । नियामक 
ढांचे के तहत विद्युत उत्पादन, प्रेषण और वितरण सहित विद्युत क्षेत्र के तमाम नियामक 
क्षेत्र आ जाने चाहिएं। 

हमें बिजली के क्षेत्र में और अधिक सार्वजनिक और निजी निवेश की जरूरत 
हे। इतना ही नहीं, हमें कार्यकुशलता बढ़ानी होगी, बिजली दरें कम करनी होंगी 
और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार करना होगा। 


इस क्षेत्र के नियंत्रण-मुक्त होने, विद्युत उत्पादन, द्रांसमिशन और वितरण में 
प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होने तथा जहां कहीं संभव हो, वहां निजीकरण से कार्यकुशलता में 
सुधार होगा। निवेश आकृष्ट करने और लागत घटाने का यही एकमात्र उपाय है। 


जैसा कि आप सब जानते ही हैं, भारत में बिजली की मांग और आपूर्ति में 
भारी अंतर है। 2002 तक 40 हजार मेगावाट अतिरिक्‍त बिजली पैदा करने और 
इसी के अनुरूप द्रांसमिशन तथा वितरण नेटवर्क कायम करने में हमें दो लाख 50 
हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की आवश्यकता होगी। मेरे साथी माननीय 
बिजली मंत्री ने इस तथ्य का जिक्र किया है। 


सन्‌ 1991 में विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र को भागीदारी की अनुमति देने 
के बाद हमने बड़े पैमाने पर निजी निवेश की उम्मीद लगाई थी। मगर ऐसा नहीं 
हुआ। इसके कारणों का पता लगाना कोई मुश्किल नहीं है। 


कमजोर राज्य बिजली बोर्ड भारत के विद्युत क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या हैं। 
विद्युत उत्पादन का 74 प्रतिशत, द्रांसमिशन का 60 प्रतिशत और वितरण का 97 
प्रतिशत उनके नियंत्रण में है। भारत के 20 राज्य बिजली बोर्डों में से 18 घाटे 
में चल रहे हैं। उनका अब तक का कुल घाटा 22,650 करोड़ रुपये पहुंच गया है। 
राज्य बिजली बोर्डी की खस्ता आर्थिक स्थिति का कारण तरह-तरह की सब्सिडी 


आर्थिक कार्यकुशलता की कमी, नेटवर्क का उचित रख-रखाव न होना और राजस्व 
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वसूली बहुत कम होना है। राज्य बिजली बोर्डो द्वारा जो दरें निर्धारित हैं, उनसे 
उत्पादन लागत तक वसूल नहीं हो पाती। उद्योगों पर पहले ही करों का भारी बोझ 
है, जिससे वे खुद ही विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। 


राज्य बिजली बोर्डो को हर साल 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान 
हो रहा है। इसे कितने समय तक और जारी रखा जा सकता है? कया बिजली शुल्क 
की दरें युक्तिसंगत नहीं बनाई जानी चाहिए? क्या राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित 
नहीं करना चाहिए कि उनके बिजली बोर्ड ठीक से काम करें? हमें कृषि क्षेत्र के 
लिए बिजली दरें निर्धारित करने के बारे में आम राय कायम करनी होगी। मेरा 
विचार है कि हमारे किसान वाजिब शुल्क देने को तैयार हैं, बशर्ते कि उन्हें निश्‍चित, 
पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता वाली बिजली मिले। 


अनुमान है कि राज्य बिजली बोर्डो की सात से 25 प्रतिशत बिजली चोरी 
चली जाती है और यह उनकी सबसे गंभीर समस्या है। हालांकि वितरण में होने 
वाली हानि सरकारी तौर पर 22 प्रतिशत आंकी गई है, मगर मुझे पता चला है 
कि कई बार यह इससे काफी ज्यादा होती है। वित्तीय व्यावहारिकता की वजह से 
बिजली क्षेत्र जबरदस्त संकट के कगार पर खड़ा है और कोई भी सार्वजनिक या 
निजी निवेश आकृष्ट नहीं कर पा रहा È | 


इसके लिए कौन दोषी है? क्या राज्य बिजली बोर्डो के कर्मचारी सुधार प्रक्रिया 
का अंग हैं? क्या हमने सुनिश्चित किया है कि उनकी आशंकाएं दूर हों और उनके 
हित सुरक्षित रहें? क्या विभिन्न विद्युत उत्पादन संयंत्रों में प्रतिस्पर्धा है? क्या छोटे 
उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी और निपटाई जाती हैं? क्या उपभोक्ताओं की राज्य 
बिजली बोर्डो को चलाने में कोई भूमिका है? खेद की बात है कि इन सब सवालों 
का उत्तर 'नहीं' है। 


बुरी तरह उपेक्षित दूसरा क्षेत्र है, ऊर्जा संरक्षण। सिर्फ चार दिन पहले 14 
दिसम्बर को हमने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया। यह बात सही है कि इस 
मुद्दे पर पहले के मुकाबले आज कुछ ज्यादा जागरूकता है। विशेषज्ञों का कहना 
है कि भारत ऊर्जा बचाने की प्रौद्योगिकी और तौर-तरीके अपना कर हर साल 
कम-से-कम 10 प्रतिशत बिजली बचा सकता है। यह अपेक्षाकृत सस्ती दर पर काफी 
अधिक मात्रा में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के समतुल्य है। मेरा विचार है कि राष्ट्रीय 
ऊर्जा संरक्षण अभियान छेड़ने का सही समय आ गया È I 


जब तक हम इन बुनियादी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देंगे और संरचनात्मक 
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सुधार नहीं करेंगे, विद्युत क्षेत्र में हमारे प्रयास सफल नहीं हो पाएंगे। आप में से 
कुछ ने इस दिशा में पहल कर ली है। उड़ीसा और हरियाणा को मैं बधाई देता 
हूं, क्योंकि उन्होंने बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए विधेयक पारित किए हैं और अपने 
राज्य विद्युत नियामक आयोगों का गठन किया है। मुझे यह भी जानकारी मिली है 
कि आंध्र प्रदेश ने अपना सुधार विधेयक पारित करा लिया है। गुजरात और राजस्थान 
ने भी अपने विधेयक तैयार कर लिए हैं। 


करीब 10 राज्य सरकारें अपने नियामक आयोग गठित करने की प्रक्रिया में 
व्यस्त हैं। लेकिन यह काफी नहीं है। केन्द्रीय विधेयक को पारित हुए पांच महीने 
बीत चुके हैं। केन्द्रीय अधिनियम में राज्य सरकारों के लिए एक ऐसा प्रावधान है, 
जिसके तहत वे नियामक आयोग गठित कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सिर्फ 
अधिसूचना जारी करके आसानी से आयोग बना सकते हैं। मगर सिर्फ सात राज्यों 
ने चयन समिति की नियुक्ति के लिए कदम उठाए हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में इन 
आयोगों के गठन के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है। मैं यह जानने का 
बड़ा उत्सुक हूं कि किन वजहों से कई राज्यों ने भारत सरकार द्वारा की गई पहल 
के सिलसिले में अपनी ओर से कोई कार्यवाही नहीं की है। 


ट्रांसमिशन क्षेत्र की लम्बे समय से उपेक्षा होती आई है। बिजली कानूनों के 
तहत अब तक द्रांसमिशन कोई अलग गतिविधि नहीं माना जाता था, इसलिए इस 
क्षेत्र में पर्याप्त निजी और सार्वजनिक निवेश नहीं हुआ। 


मेरी सरकार ने विद्युत संबंधी (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित कराने की 
दिशा में पहल की है। इस कानून में यह कमी दूर कर दी गई है, जिससे ट्रांसमिशन 
क्षेत्र में और अधिक निवेश का रास्ता साफ हो गया है। इससे विद्युत उत्पादन और 
प्रेषण के क्षेत्रों में निवेश में व्याप्त असंतुलन दूर हो जाएगा। 


हमने पनबिजली नीति तैयार कर एक अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पिछले 
वर्षों में जल विद्युत क्षमता में कम वृद्धि के कारण पनबिजली का हिस्सा कम हो 
गया है। इससे ग्रिड की स्थिरता पर बहुत बुरा असर पड़ा है और बिजली की सबसे 
अधिक मांग वाले समय में जरूरत को पूरा करना असंभव हो गया है। सरकार ने 
नई जल विद्युत नीति को मंजूरी दी है, जिसमें पनबिजली के उत्पादन के क्षेत्र में 
निवेश बढ़ाने के तौर-तरीके निर्धारित कर दिए गए है। 


हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विद्युत मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी 
दे दी है जिसमें सार्वजनिक और निजी, दोनों ही क्षेत्रों में बड़ी बिजली परियोजनाएं 
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लिए निगम बनाना जरूरी 


नव वर्ष के दिन बंगलौर हवाई अड्डे के नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के उद्घाटन 
के अवसर पर आप लोगों के बीच आकर मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है। पिछली 
बार जब मैं राज्योत्सव दिवस पर यहां आया था, मैंने अंतरिक्ष विज्ञान तथा सूचना 
प्रौद्योगिकी से संबंधित अनेक अद्भुत चीजें देखी थीं, जो कि इस निरंतर विकसित 
हो रहे शहर ने भारत और विश्व को दिए हैं। मुझे आज ऐसा करते हुए सम्मान 
का अनुभव हो रहा है, जिससे बंगलौर पर तथा उसके भविष्य की उन्नति पर बड़ा 
असर पड़ेगा। 


जिस नई टर्मिनल इमारत का आज मैं उद्घाटन कर रहा हूं, उससे बंगलौर 
को अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त करने में मदद मिलेगी। शहर के चारों ओर फैले सूचना 
प्रौद्योगिकी तथा अन्य उद्योगों को सेवा उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 
की जरूरत है। इस प्रकार के हवाई अड्डे की कमी के कारण काफी समय से लोगों 
और सामान के आवागमन में परेशानी हो रही थी तथा बंगलौर की उन्नति में कमी 
आ रही थी। 


बंगलौर हवाई अड्डा देश के सबसे व्यस्त घरेलू हवाई अड्डों में से एक है। 
घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की लम्बे समय से महसूस की जा रही बेहतर सेवा 
की जरूरत को पूरा करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस समेकित 
टर्मिनल का निर्माण किया। यहां पर 700 घरेलू यात्री तथा 300 अंतर्राष्ट्रीय यात्री 
भू-तल पर आ सकते हैं तथा साथ ही 300 अंतर्राष्ट्रीय यात्री प्रथम तल से भी प्रस्थान 
कर सकते हैं। 

इस प्रकार बंगलौर के विश्व स्तर के लोगों तथा काम-धंधों को आखिरकार 
विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा मिलना शुरू हो रहा है। मैट्रो रेलवे तथा उन्नत सीवर 
प्रणाली की परियोजनाओं के साथ मिलकर अब बंगलौर के वासियों को सर्वोत्तम. स्थानीय 
सुविधाएं मिल सकेंगी। 

हालांकि यह हवाई अड्डा एक अस्थाई कदम है। बंगलौर का विस्तार इतनी 
बंगलौर हवाई अड्डे की नई अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल इमारत के उद्घाटन अवसर पर दिया गया भाषण, 
बंगलौर, 1 जनवरी 1999 
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तेजी से हो रहा है- कुछ के अनुसार यह एशिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहरों 
में से है तथा जल्दी ही विमान यात्रा की बढ़ती जरूरतें इस इमारत के बस से बाहर 
होने वाली हैं। इसलिए शहर को एक बड़े तथा भव्य हवाई अड्डे की जरूरत है, 
जो कि शहर की वृद्धि के अनुरूप हो। 


दुर्भाग्यवश, प्रस्तावित नया हवाई अड्डा विवादों के बीच फंस गया है, जो 
मेरी सरकार को विरासत में मिला है। मुझे भरोसा है कि नागरिक विमानन मंत्री 
श्री अनंत कुमार तथा उनके अधिकारी राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से इन 
विवादों को सुलझा लेंगे। इससे नए हवाई अड्डे का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ हो 
पाएगा जो कि यातायात की संभावित बढ़ोतरी को पूरा करेगा। 


भविष्य में भारत की आर्थिक प्रगति में वायु यात्रा की महत्वपूर्ण भूमिका है। 
सभी मौसम में खुला, सुरक्षित तथा व्यक्तियों तथा वस्तुओं के कठिनाई-विहीन आवागमन 
वाले उपयुक्त हवाई अड्डे के बिना कोई भी शहर अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में नहीं उतर 
सकता। नए हवाई अड्डे की योजना भविष्य की यातायात आवश्यकताओं को ध्यान 
में रखकर बनाई जानी चाहिए, क्योंकि एक बार बन जाने पर उनमें परिवर्तन करना 
आसान नहीं होता। 


एशिया के अनेक देशों ने हाल में बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए, & क्योंकि 
उन्हें मालूम है कि इनके बिना उनकी अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ सकती। सिंगापुर, 
हांग-कांग तथा क्वालालमपुर कुछ उदाहरण हैं। जापान ने पिछले साल एक बड़ा 
मानव-निर्मित द्वीप बनाया है, जिसमें नया हवाई अड्डा स्थापित किया जाएगा | भारत 
में भी इसी प्रकार के विशव स्तरीय हवाई अड्डे होने चाहिए, जो कि यात्रियों को 
विश्वस्तरीय सेवाएं दे सकें। 


इसी कारण आधारभूत सुविधाओं के कार्यदल ने श्री जसवंत सिंह के नेतृत्व 
में हवाई अड्डों के लिए अग्रिम उन्मुखी नीति के सभी पहलुओं को देखना शुरू किया 
है। इसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशों की हैं, जिनसे ऐसे 
हवाई अडडों के निर्माण में मदद मिलेगी। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही 
है कि मेरी सरकार ने इन्हें स्वीकार कर लिया है। 

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव दिखाता है कि नए हवाई अड्डों के निर्माण तथा मौजूदा 
के सुधार के लिए जरूरी इतना सारा पैसा केवल कंपनियों द्वारा ही जुटाया जा सकता 
है। निगम इन हवाई अड्डों को ज्यादा दक्षता से चला भी सकते हैं, क्योंकि वे 
उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। 
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इस कारण सरकार ने मुम्बई, दिल्ली और बंगलौर के हवाई अड्डों को निगम 
का स्वरूप देने का फैसला किया है, जो कि इन शहरों में विश्वस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय 
हवाई अड्डों के निर्माण में पहला कदम होगा। बंगलौर का इस सूची में शामिल होना 
यह दर्शाता है कि मेरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो गया है कि बंगलौर का हवाई 
अड्डा देश के बेहतरीन हवाई अड्डों में से एक हो। 


भविष्य में ज्यादातर हवाई अड्डों की आधारभूत सुविधाओं का निर्माण और 
संचालन कंपनियों द्वारा किया जाएगा । एक उपयुक्त नियामक प्राधिकरण की आवश्यकता 
है, जो कि इसके लिए पारदर्शी नियामक ढांचा तैयार कर सके। निवेशकों में विश्वास 
पैदा करने के लिए भी यह जरूरी है। अत: सरकार हवाई अड्डों के लिए नियामक 
ढांचा तैयार करेगी। इस कदम से आधुनिकतम निर्माण प्रबंधन तकनीकों की मदद 
से विश्वस्तरीय हवाई अड्डों के शीघ्र निर्माण की प्रक्रिया में लाभ मिलेगा। जहां जरूरी 
हुआ, सरकार इन परियोजनाओं में शत-प्रतिशत विदेशी भागीदारी को स्वीकृत करेगी। 


मुझे मालूम है कि किसी भी निर्माण से पहले अनेक स्वीकृतियों की आवश्यकता 
होती है - नई परियोजना के लिए तथा मौजूदा हवाई अड्डों के सुधार के लिए भी। 
इन स्वीकृतियों को हासिल करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि बहुत सारी विभिन्न 
संस्थाएं शामिल होती हैं। मैं चाहता हूं कि यह तेजी से हो। 


नए हवाई अड्डों का निर्माण, जल्दी से स्वीकृति मिलने के बावजूद पूरा होने 
में बरसों लग जाते हैं। मगर हमें बेहतर हवाई अड्डों की जरूरत आज है। अतः 
हम कुछ मौजूदा हवाई अड्डों को सुधार कर अंतराष्ट्रीय स्तर का करना चाहेंगे। 
ऐसा निजी कंपनियों की मदद से किया जाएगा। आधारभूत सुविधाओं के कार्यदल ने 
भारतीय हवाई अड्डों की आधारभूत सुविधाओं के विकास के इस चरण के लिए मुम्बई, 
दिल्ली, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, गोवा, अमृतसर तथा गुवाहाटी का चयन किया 
है। अन्य शहरों की बारी बाद में आएगी। 


अंत में, मैं इस नई इमारत को कम समय में बनाने के लिए भारतीय 
विमानपत्तन प्राधिकरण को बधाई देना चाहूंगा। मुझे विशवास है कि इससे बंगलौर 
की मौजूदा प्रगति में आ रही कुछ बाधाओं को पार किया जा सकेगा। मैं यात्रियों 
तथा इस हवाई अड्डे के अन्य उपभोक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि इस हवाई अड्डे 
का ठीक से इस्तेमाल तथा रख-रखाव करें । 
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आज का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। कल हमने इस शताब्दी 
के अंतिम वर्ष की अपनी यात्रा आरंभ की थी। आज हम सभी एक ऐसी परियोजना 
की शुरुआत के लिए एकत्र हुए हैं, जो हमारे देश को अगली शताब्दी में विकास 
पथ पर ले जाने के लिए वचनबद्ध है। सही मायने में यह परियोजना एक सड़क 
परियोजना है। वास्तव में, स्वतंत्र भारत में चलाई जाने वाली यह सबसे लम्बी, 
सबसे बड़ी और सर्वाधिक महत्वाकांक्षी आधारभूत परियोजना है। 


आज राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के हैदराबाद-बंगलौर खंड को छह लेन का बनाने 
की योजना की आधारशिला रखने के साथ ही हम राष्ट्रीय राजमार्ग समन्वित परियोजना 
पर काम शुरू कर रहे हैं। पूरा होने पर, और हमें इसे अधिक-से-अधिक दो योजना 
अवधियों में पूरा करना ही होगा, यह परियोजना भारतीयों की भावी पीढ़ियों को हमारी 
इस पीढ़ी का अत्यंत अनमोल उपहार होगी। 


यह राजमार्ग असम को गुजरात से और कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ेगा। 
पूर्व-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण के गलियारों को चार महानगरों, दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता 
और चेन्नई को जोड़ने वाली स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना के साथ जोड़ा गया है। इस 
विकास कार्य में जहां उचित होगा, वहां एक्सप्रेस मार्गो का निर्माण भी शामिल किया 
गया है। 


अत: छह लेनों वाला यह राजमार्ग विश्व-स्तरीय राजमार्गों के एक जाल से 
न केवल हमारे महान देश को और एकजुट करेगा, बल्कि इससे भारत सामाजिक-आर्थिक 
विकास के मार्ग पर तेजी से अग्रसर भी होगा। 


सरकार ने पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण गलियारों पर विभिन्न राज्यों में 
राष्ट्रीय राजमार्गों के 20 खंडों को चुना है, जिन पर इस वित्त वर्ष में काम शुरू 
हो जाएगा। यह एक संयोग ही नहीं है कि इस विशाल परियोजना की आधारशिला 
रखने का पहला स्थल एक गांव देवनहल्ली है, जिसका कन्नड़ में अर्थ भगवान का 
गांव” होता है। 


बंगलौर, 2 जनवरी 1999 
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इस विशाल उद्यम में हमें भगवान का आशीर्वाद चाहिए। लेकिन हम यह भी 
जानते हैं कि दैवी आशीर्वाद भी उन्हीं को प्राप्त होते हैं, जो परिश्रम के लिए कृतसंकल्प 
समर्पित और तत्पर होते हैं । हम यह भी जानते हैं कि विशाल परियोजनाओं के लिए 
अथक प्रयासों की आवश्यकता होती है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मेरी सरकार 
इस परियोजना की निरंतर प्रगति के लिए पूर्ण उत्साह व शक्ति से काम करेगी। 
साथ ही, हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यह परियोजना मार्ग के साथ-साथ पड़ने 
वाले गांवों और ग्रामीणों को अधिकतम लाभ पहुंचाए। 


इतिहास गवाह है कि जब भी किसी राष्टू ने बेहतर सड़कों का जाल बिछाया 
है, वहां प्रगति के पहिए बड़ी तेजी से घूमे हैं। आज के कुछ मुख्य मार्ग महान मौर्य 
व गुप्त राजाओं द्वारा कभी बनाए गए मार्गों पर बने हैं। पेशावर से कलकत्ता तक 
का ग्रांड टूंक रोड शुरू में बादशाह शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जो उत्तर भारत 
के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास की विलक्षण गाथा कहता है। 


असम में हमारे सामने कूच नरेश नर नारायण का प्रेरणादाई उदाहरण है 
जिसने दो साल से भी कम समय में 300 किलोमीटर लम्बे गोहेन अली मार्ग का 
निर्माण करवाया, जो आज एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। कर्नाटक में ही महान कृष्ण 
देव राय द्वारा निर्मित सड़क और पुल इस देश में हमारी अपनी प्रभावशाली स्वदेशी 
इंजीनियरी परम्पराओं के जीते-जागते प्रमाण हैं। आज के युग में भी, स्वतंत्रता से 
पूर्व और उसके बाद हमारे इंजीनियरों के खाते में कई गौरवपूर्ण उपलब्धियां हैं । मैं 
ऊंचे लक्ष्य रखने और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने के लिए भारत के राष्ट्रीय 
राजमार्ग प्राधिकरण के सभी कर्मचारियों को बधाई देता हूं। 


इस अवसर पर बंगलौर से तमिलनाडु सीमा तक चार लेन वाला नवनिर्मित 
राजमार्ग खंड राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह 
भी बाद में विशाल राजमार्ग परियोजना का एक अंग बन जाएगा। इसका एक महान 
राष्ट्रीय महत्व भी है, क्योंकि आने वाले दिनों में विकास गतिविधियों का केन्द्र बनने 
जा रहे इलेक्ट्रोनिक शहर' को भी यह सुविधाएं प्रदान करेगा। इस राजमार्ग के 
किनारे कई सापटवेयर कम्पनियां स्थित हैं, जिन्होंने विश्व सूचना सुपर राजमार्ग 
पर भारत को गौरवपूर्ण स्थान दिलाया है। 


बंगलौर के लोगों और यहां की अर्थव्यवस्था के लिए भी यह राजमार्ग विशेष 
महत्व का है, क्योंकि इस इलाके की औद्योगिक गतिविधियों का एक बड़ा हिस्सा 
निकटवर्ती तमिलनाडु नगर होसुर में केन्द्रित है। इसलिए मुझे विश्वास है कि इस 
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राजमार्ग से कर्नाटक और तमिलनाडु के परस्पर मैत्री और सहयोग के पारम्परिक 
संबंधों को और मजबूती मिलेगी | 


मुझे बताया गया है कि बंगलौर से तमिलनाडु सीमा तक के 25 किलोमीटर 
लम्बे हिस्से को चार लेन में बदलने का काम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप किया 
गया है। मैं इस परियोजना से जुड़े इंजीनियरों, ठेकेदारों और सलाहकारों को उनके 
उत्कृष्ट प्रयासों के लिए साधुवाद देता हूं। 


मुझे पता चला है कि इस चार लेन के कार्यक्रम के लिए एशियाई विकास बैंक 
ने ऋण के रूप में सहायता प्रदान की है। हम राजमार्गों के निर्माण में बहुराष्ट्रोय 
एजेंसियों की सहायता का स्वागत करते हैं। 


मेरी सरकार सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, ऊर्जा और दूरसंचार जैसी 
आधारभूत संरचनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दे रही है। सड़कों के 
निर्माण से बड़े पैमाने पर दक्ष और अकुशल, दोनों प्रकार के रोजगार के अवसर 
उत्पन्न होते हैं। इसलिए बेरोजगारी हटाओ” के अपने नारे को मूर्तरूप देने के 
लिए यह कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 


जब मेरी सरकार ने पिछले वर्ष मार्च में सत्ता संभाली, तब देश में फैले 
राजमार्गों की कूल लम्बाई 38,517 किलोमीटर थी। तब से हमने 11,068 किलोमीटर 
लम्बाई के नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की घोषणा की है, जो मौजूदा लम्बाई 
का लगभग 30 प्रतिशत अधिक है। 


आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कुल मिलाकर 868 किलोमीटर लम्बाई 
वाले चार नए राष्ट्रीय राजमार्ग कर्नाटक में बनाए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार 
राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 3,229 किलोमीटर हो जाएगी। 


योजना आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में आधारभूत संरचना कार्यबल ने देश 
के लिए एक समन्वित परिवहन नीति बनाने को कहा है | 


छोटी-सी अवधि में ही कार्यबल ने उत्कृष्ट कार्य किया है । इसने विशाल 

राजमार्ग परियोजनाओं का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा 

तैयार किया है। इसने इस विशाल परियोजना के लिए धन जुटाने के लिए एक 

अप्रतिम खाका भी तैयार किया है, जिससे राजमार्गो के निर्माण के लिए भारत के 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें | 
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जैसा कि मैंने पहले कहा है कि उपकरों या अन्य उपायों से इस कार्यक्रम के 
लिए जुटाया गया धन एक समर्पित कोष में जाएगा । इस परियोजना के लिए हम 
भारतीय निजी क्षेत्र और विदेशी निवेशकों का सक्रिय सहयोग लेंगे। इसके लिए 
आधारभूत संरचना कार्यबल ने एक आदर्श रियायत दस्तावेज तैयार किया है । 


सभी सड़क निर्माण परियोजनाओं और अन्य आधारभूत संरचनागत परियोजनाओं 
के लिए भूमि-अधिग्रहण एक अनिवार्य अंग होता है। समय आ गया है जब इस बात 
के नए तरीके सोचें कि जिन किसानों की भूमि इन परियोजनाओं में जाती है, कैसे 
उन्हें इस परियोजना में भागीदार बनाएं। इससे न केवल हमारे किसानों को अपनी 
जमीन का उचित व समय पर मुआवजा मिल पाएगा, बल्कि बाद में उस जमीन 
के वाणिज्यीकरण के लाभ भी उन्हें मिल पाएंगे। भारत में सड़कों के जाल के विस्तार 
और आधुनिकीकरण के प्रति अपनी वचनबद्धता के अनुरूप सरकार ग्रामीण सड़कों 
के सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। 


देखा यह गया है कि स्वतंत्र भारत में सड़क परियोजनाओं को पूरा होने में 
जरूरत से काफी अधिक समय लग जाता है, जिससे लागत भी काफी बढ़ जाती है। 
यह स्थिति समाप्त होनी चाहिए। जब हम विश्व स्तर के राजमार्ग बनाने का लक्ष्य 
रखते हैं, तब हमें विश्व मानकों के अनुरूप परियोजनाएं पूरी करने के लिए भी 
तैयार रहना चाहिए। 


अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि अभी काफी काम बचा है। इस महत्वाकांक्षी 
परियोजना की सफलता केन्द्र और राज्य सरकारों, निजी निवेशकों, निर्माण कम्पनियों, 
सीमेंट व लोहे जैसे आपूर्तिकर्ता उद्योगों, ठेकेदारों और सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय 
समुदायों के बीच घनिष्ठ साझेदारी पर निर्भर करती है। आइए, मिलकर हम 


समृद्धि की ओर, भारत के समन्वित विकास की ओर बढ़ने वाले राजमार्ग के निर्माण 
का वचन लें। 
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पेट्रोलियम क्षेत्र : निवेश और 
विकास की संभावनाएं 


पे द्रोटैक 99 सम्मेलन की शुरुआत के अवसर पर आज सुबह आग लोगों के साथ 
ग्रहां रहकर मुझे खुशी हो रही है। सरकार के सहयोग से भारतीय तेल उद्योग द्वारा 
हर दूसरे वर्ष आयोजित किया जाने वाला यह सम्मेलन एक तरह से दुनिया को 
यह दर्शाता है कि भारत की क्या उपलब्धियां और चुनौतियां हैं, और उन्हें हाइड्रो 
कार्बन क्षेत्र में निवेश का अवसर उपलब्ध कराता है। 


मैं सभी सहभागियों, खास तौर से विदेशों से आए हुए अपने मेहमानों का हार्दिक 
स्वागत करता हूं। भारत अपार संभावनाओं का देश है। हमारे लोगों के जीवन-स्तर 
में लगातार सुधार के कारण ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ी है। तेल और गैस हमारी 
वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की 40 प्रतिशत की पूर्ति करता है। मेरी सरकार 
एक वर्ष में कम-से-कम सात प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने 
के लिए काम कर रही है। भारत में हाइड्रो कार्बन की मांग बढ़ी है। हम चाहते 
हैं कि तेल और गैस की मांग में बढ़ोतरी प्रति वर्ष करीब आठ प्रतिशत के सतत 
दर से हो। पेट्रोलियम पदार्थो की विश्व की औसत वृद्धि दर 1.5 प्रतिशत है। देश 
में पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकताएं पूरी करना राष्ट्र के सामने एक बड़ी 
चुनौती है | 

स्वाधीनता के बाद 50 वर्षो में हमारे तेल और गैस के सिफ आधे तेल थालों 
का ही पूरी तरह दोहन किया जा सका है। हमारी आत्मनिर्भरता भी घटती जा रही 
है। 1980 के दशक के मध्य में यह 70 प्रतिशत थी, जबकि आज यह 40 प्रतिशत 
से कम है। इसीलिए भारत में तेल और गैस की खोज और उसके उत्पादन के काम 
में गति लाने के लिए टेक्नोलोजी तथा वित्त जुटाना आवश्यक है। 


नई तेल खोज लाइसेंसिंग नीति में सकारात्मक वित्तीय व्यवस्था की गई है जो 
कि प्रतिस्पर्धी है। गम्भीर निवेशकों के काम-काज में उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने 
के लिए हम प्रोत्साहनों के ढांचे में और सुधार लाएंगे । 


इस क्षेत्र में ऐसे भी देश हैं, जो तेल और गैस भंडारों में समृद्ध हैं और हमारे 


Sele, 99 सम्मेलन में भाषण, नई दिल्ली, 9 जनवरी 1999 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


168 अटल बिहारी वाजपेयी : चुने हुए भाषण 


देश सहित कुछ अन्य देश हैं, जहां तेल और गैस की बड़ी मांग है। मेरी सरकार 
राजनयिक और वाणिज्यिक चैनलों से इस बात के प्रभावी उपाय कर रही है कि 
भारत के आर्थिक पड़ोसियों के बीच हाइड्रो कार्बन सहयोग विकसित किया जाए, ताकि 
सभी देशों को साझे रूप से लाभ हो सके। 


भारत में तेल उद्योग पर से नियंत्रण हटाने और नियमों में छूट देने के 
लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। रिफाइनरी क्षेत्र को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया 
है और दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी भारत में बन रहा है। एक विशिष्ट समय 
सारणी की घोषणा की गई है, ताकि 31 मार्च 2002 तक विपणन को पूरी तरह 
नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाए। इसके साथ ही शुल्क व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया 
भी शुरू की गई है। उद्योगों के तेज विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार इन 
सुधारों की समीक्षा करेगी और इसमें तेजी लाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से एकीकरण 
के लिए सरकार उपयुक्त शुल्क व्यवस्था के साथ आयात के विकेंद्रीकरण की समीक्षा 
कर रही है। 


भारत में तेल उद्योग अब तक पूरी तरह सार्वजनिक क्षेत्र में रहा है। हम 


HIF E | े 


प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी दीप प्रज्वलित करके पेट्रोटैक 99 


का उद्घाटन करते हुए; नई दिल्‍ली, 9 जनवरी 1999 
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सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों का पुनर्गठन कर रहे हैं, ताकि उन्हें काम-काज 
में आवश्यक लचीलापन और स्वायत्तता दी जा सके। इस प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी | 


खास तौर से अंतर-कंपनी सहयोग में तेजी से विकास किया जाएगा, ताकि 
भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी कम्पनी भारत तथा विदेशों में प्रभावी 
तरीके से प्रतिस्पर्धा ले सकें। 


सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन के लिए एक विश्वसनीय योजना की 
घोषणा की जाएगी, जिनमें सरकारी हिस्सा-पूंजी बेचने के भी उपाय होंगे। लेकिन 
साथ ही राष्ट्रीय तेल सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं की सुरक्षा की जाएगी। 


अपर्याप्त ढांचे से तेल क्षेत्र सहित व्यापार और उद्योग में बाधा आती है। सरकार 
राष्ट्रीय तेल और गैस पाइप लाइन ग्रिड के निर्माण की योजना बना रही है, ताकि 
कम-से-कम लागत पर प्रभावी वितरण की व्यवस्था हो सके। 


इसी तरह वाहनों के ईधन और वाहनों के इंजन की गुणवत्ता में सुधार के 
लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ताकि प्रदूषित धुओं से पर्यावरण की रक्षा 
की जा सके। 

प्राकृतिक गैस 21वीं शताब्दी में अग्रणीय ईधन होगा। देश पाइप लाइन और 
तरलीकृत प्राकृतिक गैस के जरिए प्राकृतिक गैस के आयात के वास्ते गम्भीर प्रयास 
कर रहा है। सप्लाई का अनुबंध लेकर और टर्मिनल बनाकर तथा वितरण सुविधाएं 
उपलब्ध कराके भारतीय कम्पनियां अच्छी प्रगति कर रही हैं। इन कामों में विदेशी 
कम्पनियां भी शामिल È | 


देश में कोल-बेड मिथेन का व्यापक संसाधन है, जिसमें निवेश की भी आवश्यकता 
है। सरकार इस तरह का निवेश आकर्षित करने की कोशिश करेगी। इस क्षेत्र में 
अनेक चुनौतियों से निवेश और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। हम 
चाहते हैं कि हमारा देश निकट भविष्य में विश्व का एक महत्वपूर्ण हाइड्रो कार्बन 
शक्ति बन जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैंने मंत्रियों के एक विशेष 
दल के गठन का फैसला किया है। यह दल भारत के लिए हाइड्रो कार्बन विजन- 
2020 बनाने के लिए विशेष ढांचा तैयार करेगा। 


इसकी रिपोर्ट पेश करने से पहले यह दल निजी क्षेत्र और व्यवसायिकों से 
गहन विचार-विमर्श करेगा। इसमें बेहतर अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को भी शामिल किया 


जाएगा। यह दल छह सप्ताह के भीतर मुझे रिपोट देगा। 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


170 अटल बिहारी वाजपेयी : चुने हुए भाषण 

भारतीय हाइड्रो कार्बन विजन- 2020 की घोषणा के साथ ही मुझे विश्वास 
है कि पेट्रोलियम क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया में समयबद्ध ढांचे में तेजी आएगी। इस 
समय कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें कम हैं, इससे देश में मूल्य 
और शुल्क सुधार का लक्ष्य तेजी से हासिल करने का अवसर मिला है। 


सरकार ने तेल के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री 
की योजना बनाई है, जो कि काफी लाभदायक है। यह नीति हमारी सरकार की 
इस इच्छा के अनुरूप है कि सरकार को वाणिज्यिक क्षेत्र से अपना ध्यान हटाकर 
सामाजिक क्षेत्र पर केन्द्रित करना चाहिए। 


समुद्र में महत्वपूर्ण खोज की बेहतर संभावनाओं और नई तथा सस्ती टेक्नोलोजी 
के कारण भारत वर्तमान परिदृश्य में तेल की खोज और उत्पादन के क्षेत्र में निवेश 
का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। 


इसीलिए मैं दुनिया-भर की कंपनियों और निवेशकों से आग्रह करता हूं कि 
वे निवेश और विकास के लिए भारत को अपना प्राथमिक लक्ष्य बनाएं। 


केरल : चहुंमुखी विकास 
की ओर 


नए वर्ष में केरल लौटकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। जब पिछली बार मैं यहां आया 


था, मैंने एक बहुविशेषज्ञ अस्पताल और महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के 
लिए एक नए कार्यक्रम- कृदुम्बश्नी-का उद्घाटन किया था। 


ये दोनों ही सामाजिक विकास के प्रति केरल की वचनबद्धता के प्रमाण हैं। 
आज मैं इस बिजली परियोजना का उद्घाटन करते हुए उतनी ही खुशी महसूस कर 
रहा हूं। इससे राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी | 


मैं चाहता हूं कि परशुराम की यह भूमि सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक 
उत्कृष्टता के क्षेत्र में स्वर्णिम अध्याय लिखे। मैं चाहता हूं कि केरल के बंदरगाह 


केरल में कयमकुलम बिजली परियोजना की शुरुआत के अवसर पर दिया गया भाषण, 
17 जनवरी 1999 
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फिर से उस गौरव को प्राप्त करें, जब कोच्चि को वेनिस आफ दि ईस्ट? तथा क्वीन 
आफ दि एरिबियत सी” के तौर पर जाना जाता था। 


मैं चाहता हूं कि केरल वलमकली जीते, जो कि आर्थिक विकास की नौका-दौड़ है। 


राष्ट्रीय ताप बिजली निगम का यह बिजली केन्द्र इस बात का प्रमाण है कि 
नौका-दौड़ में केरल सबसे आगे है। यह केरल और भारत के लिए गौरव की बात है 


मुझे यह जानकर खुशी हुई कि यह इकाई समय से चार महीने पहले पूरी 
हो गई। ट्रांसमिशन प्रणाली भी निर्धारित समय से सात महीने पहले चालू हो गई है 


इंजीनियरों और निगम तथा पावर ग्रिड के अन्य कर्मचारियों को मेरी बधाई, 
जिन्होंने रिकार्ड समय में इसे बनाया। आपकी उपलब्धि सरकारी क्षेत्र की बुनियादी 
परियोजनाओं के लिए एक बड़ा सबक है, जो काफी विलम्ब से चल रही हैं। सार्वजनिक 
क्षेत्र के उपक्रमों में परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करना एक नियम 
होना चाहिए, न कि मिसाल। 


केरल ने अनेक क्षेत्रों में सराहनीय सफलता हासिल की है। आपके राज्य के 
लोगों ने भारत और विदेशों में कड़ी मेहनत और बुद्धि-कौशल के बल पर अपने 
लिए नाम कमाया है। 


उन्होंने देश के लिए महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अर्जित की है। लेकिन अब समृद्धि 
लाने और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए केरल को काफी कुछ करना 
है। इसके लिए अन्य चीजों के अलावा, एक बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता 
है, जो सतत विकास पर आधारित हो। 


इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की यह बिजली परियोजना काफी 
महत्वपूर्ण हो जाती है। 


इससे इस राज्य के लोगों और उद्योगों के लिए बिजली सप्लाई बढ़ेगी, जिन्हें 
अब तक काफी कमी का सामना करना पड़ता था। 


केरल सरकार ने बिजली मंत्रालय और राष्ट्रीय ताप बिजली निगम से अनुरोध किया 
है कि इस परियोजना को मौजूदा 350 मेगावाट से बढ़ाकर 2000 मेगावाट का कर 
दिया जाए। अगर भूमि और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई तो यह संभव हो 
जाएगा। यह परियोजना कोच्चि बंदरगाह के निकट है, जिससे आवश्यक ईंधन और 
तरलीकृत प्राकृतिक गैस की सप्लाई हो सकेगी। मुझे विश्वास है कि बिजली मंत्री श्री 


कुमारमंगलम इस मामले को देख रहे हैं। केरल में 1997-98 में 26.4 प्रतिशत की 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


172 अटल बिहारी वाजपेयी : चुने हुए भाषण 


बिजली की कमी को देखते हुए इस विस्तार से काफी मदद मिलेगी | 


भारत ने बिजली क्षेत्र की समस्याओं की काफी समय तक अनदेखी की है और 
इस अनदेखी की जो कीमत हम चुका रहे हैं, वह काफी ज्यादा है। देश के अनेक 
भागों में बिजली की बड़ी किल्लत है। हम इस स्थिति को जारी नहीं रहने देंगे। 


केन्द्र और राज्य सरकार की यह साझा जिम्मेदारी है कि वह इस बात की 
पक्की व्यवस्था करे कि बिजली क्षेत्र की पुरानी बातें समाप्त हो जाएं। 


दस महीने पहले सत्ता संभालने के बाद मेरी सरकार ने बिजली क्षेत्र में 
सुधार के लिए महत्वपूर्ण उपाय शुरू किए हैं । हमने 12 सूत्री कार्य-योजना लागू करने 
में राज्य सरकारों को शामिल किया है। 


मैंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे एक निश्‍चित समय के भीतर 
इस योजना को लागू करें, क्योंकि यह सुधार भारत के बिजली क्षेत्र के भविष्य के 
लिए महत्वपूर्ण है। भारत के बिजली क्षेत्र में कमजोर राज्य बिजली बोर्ड एक बड़ी 
समस्या है। 


राज्य बिजली बोर्डो की खस्ता हालत उनकी अत्यधिक सब्सिडी, खराब आर्थिक 
दक्षता, नेटवर्क का असंतोषजनक रख-रखाव और राजस्व की खराब वसूली के कारण 
है। राज्य बिजली बोर्डो से प्राप्त शुल्क से बिजली उत्पादन की लागत भी नहीं निकल 
पाती। उद्योगों पर शुल्क का बकाया इतना बढ़ गया है कि वसूलना मुश्किल है। 


हर वर्ष राज्य बिजली बोर्ड 6000 करोड़ से अधिक का नुकसान उठाते हैं। 
कब तक यह जारी रह सकता है? क्या शुल्क ढांचे को तर्कसंगत नहीं बनाया जाना 
चाहिए? 


क्या राज्य सरकारों को इस बात की पक्की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए कि 
उनके बिजली बोर्ड अपने कार्य-निष्पादन में सुधार करें, जैसा कि मैंने पहले कहा 
यह मेरा विचार है कि हमारे किसान तर्कसंगत शुल्क अदा करने को तैयार हैं, aad 
कि उन्हें पर्याप्त और गुणवत्ता वाली बिजली उपलब्ध कराई जाए। 


मै एक मिसाल रखता हूं, कयमकुलम बिजली परियोजना 1300 करोड़ रुपये 
से अधिक की लागत में तैयार हुई। भविष्य में अन्य बिजली संयंत्रों से उत्पादित बिजली 
की लागत इससे भी अधिक हो सकती है। भारत के बुनियादी ढांचा रिपोर्ट में अनुमान 
लगाया गया है कि अगले 10 वर्षो में भारत को 6,24,400 करोड़ रुपये की लागत 
से 1,11.500 मेगावाट बिजली पैदा करने की आवश्यकता होगी। 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


आर्थिक विकास 173 


इतना निवेश कहां से किया जाएगा। सिर्फ एक ही रास्ता है, जिससे केरल 
और अन्य राज्य इस बिजली को पा सकते हैं कि उपभोक्ताओं के सभी वर्ग अपना 
पूरा हिस्सा अदा करें। इसके अलावा, ट्रांसमिशन और वितरण में पर्याप्त निवेश होना 
चाहिए, ताकि इस क्षेत्र के बढ़ते घाटे को कम किया जा सके। 


दुनिया में कहीं भी द्रांसमिशन और वितरण घाटा करीब 10 प्रतिशत होता 
है. लेकिन भारत में यह 20 प्रतिशत है। इस स्थिति में बदलाव होना चाहिए। 


जिन राज्यों ने ये सुधार शुरू किए हैं, उन्हें लाभ होने लगा है। मिसाल 
के तौर पर उड़ीसा ने द्रांसमिशन और वितरण नुकसान को 10 प्रतिशत के अंक 
तक घटा लिया है। 


मुझे विश्वास है कि अन्य राज्य भी इन सुधारों को लागू करेंगे, जिससे देश 
में बिजली क्षेत्र की तात्कालिक और लम्बी अवधि की समस्याएं हल करने में मदद 
मिलेगी । 


राष्ट्रीय ऊर्जा नीति बनाने के तौर पर केन्द्र और राज्य सरकारों, दोनों 
को हमारी पूरी ऊर्जा आवश्यकताओं पर एकीकृत रूप में विचार करना होगा, चाहे 
वह आज की आवश्यकता हो या भविष्य की। 


हाल के वर्षो में सरकार गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन करने पर काफी 
जोर दे रही है। 


ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण, दोनों ही दृष्टि से हाइड्रो कार्बन 
ईधन पर अत्यधिक निर्भरता भारत के दीर्घकालिक हित में नहीं है। इसीलिए हमें 
प्राथमिकता के आधार पर बिजली उत्पादन के नए स्रोतों का पता लगाना होगा। 


एक अनुमान के अनुसार पवन ऊर्जा से 20,000 मेगावाट, छोटी पनबिजली 
परियोजनाओं से 10,000 मेगावाट और बायोमास ऊर्जा से 17,000 मेगावाट बिजली 
पैदा की जा सकती है। 


गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के पास इन स्रोतों के जरिए बिजली उत्पादों 
को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम हैं। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकारें इन 
कार्यक्रमों को लागू करने में सक्रिय भागीदारी करें। दोस्तो, केरल के लोग न केवल 
अपनी शिक्षा के लिए, बल्कि अपने अनिवासियों की उद्यमशीलता के लिए भी जाने 
जाते हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण में उल्लेखनीय विशेषज्ञता विकसित की है। 
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वे अपनी इस विशेषज्ञता का इस्तेमाल इलेक्ट्रोनिक जैसे उद्योग के विकास में 
कर सकते हैं। साथ ही, इसका इस्तेमाल कृषि और खनिज-आधारित उद्योगों के 
विकास में भी किया जा सकता है। आपके राज्य में पर्यटन में भी अपार संभावनाएं 
हैं। 


सूचना टेक्नोलोजी को बढ़ावा देने के लिए आपकी सरकार ने जो पहल की 
है, उसके लिए मैं उसकी सराहना करता Ql आने वाले वर्षो में मैं केरल में उद्यमशीलता 
में क्रांति देखना चाहता हूं। कयमकुलम बिजली संयंत्र इस क्रांति को ऊर्जा दे और 
केरल की काया को अधिक शक्ति और स्फूर्ति से भर दे। 


निर्यात को बढ़ावा : हमारी 
राष्ट्रीय प्राथमिकता 


वर्ष 1996-97 और 1997-98 के लिए राष्ट्रीय निर्यात पुरस्कार और योग्यता प्रमाण 
पत्र वितरण के अवसर पर स्वयं को आपके बीच पाकर मैं बेहद प्रसन्नता महसूस 
कर रहा हूं। 


निर्यात को बढ़ावा देना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिक है। इसीलिए इन पुरस्कारों 
के माध्यम से इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वालों को सम्मानित किया जाना 


सर्वथा उपयुक्त होगा। आपकी इन शानदार सेवाओं के लिए मैं आप सभी को 
बधाई देता हूं। 


इन पुरस्कारों के माध्यम से आपकी सेवाओं का सम्मान करते हुए हम समूचे 
निर्यात जगत में महत्वपूर्ण योगदान के प्रति आपका आभार व्यक्त करते हैं। 


निर्यात कोई सामान्य आर्थिक गतिविधि नहीं है, वास्तव में राष्ट्रीय विकास के 
हमारे संकल्प में इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। वैशवीकरण के आज के युग में 
इसका महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। 


निर्यात से हमारी बहुत सी राष्ट्रीय जरूरतें एक साथ पूरी होती हैं। बेशकीमती 


वर्ष 1996-97 और 1997-98 के लिए राष्ट्रीय निर्यात पुरस्कार प्रदान करते समय दिया गया भाषण, 
नई दिल्ली, 21 जनवरी 1999 
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विदेशी मुद्रा से हम अपने व्यापार संतुलन को बेहतर बना पाते हैं। विदेशी मुद्रा 
बाजार से असामान्य उतार-चढ़ाव की स्थिति में इसकी मदद से हम अपनी मुद्रा 
को स्थिरता दे पाते हैं। इसीलिए मैं निर्यात जगत से अनुरोध करूंगा कि देश की 
अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आप बड़े लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करें । 


निर्यात से हमारा उत्पादन और निर्माण आधार मजबूत होता है, और इस 
कारण कुशल, खासकर जानकारी आधारित क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा 
होते हैं। बेरोजगारी हटाओ के नारे से अर्थव्यवस्था में तेज विकास के माध्यम के 
जरिये बेरोजगारी दूर करने के हमारे राष्ट्रीय संकल्प का पता चलता है। इसलिए 
मैं चाहूंगा कि निर्यात क्षेत्र में तेज वृद्धि हो और इससे बेरोजगारी हटाने के अपने 
संकल्प को पूरा करने में हमें महत्वपूर्ण सहयोग मिल सके। 


अपने उत्पादन आधार को व्यापक और मजबूत बनाने की प्रक्रिया में निर्यात 
से हमारी अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं को भी लाभ पहुंचता है। इससे जहां उत्पादों 
की गुणवत्ता में सुधार आता है, वहीं घरेलू बाजार में भी सेवाएं बेहतर होती E | 
मैं इसीलिए निर्यात जगत से अपील करना चाहूंगा कि वे गुणवत्ता की इस संस्कृति 
का प्रसार अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी करें। 


यही नहीं निर्यात से हमारी विकास प्रक्रिया को बहुमूल्य गैरआर्थिक लाभ भी 
मिलते हैं। यहां मेरा इशारा उस आत्मविश्वास और गौरव से है जो हमारे निर्यात 
से व्यक्तिगत तौर पर निर्यातकों को और समग्र रूप से समूचे देश को मिलता है। 


मुझे विशवास है कि आप सभी ने वह खुशी जरूर हासिल की है, जो अंतर्राष्ट्रीय 

स्तर पर कड़े मुकाबले के बीच विदेशी बाजार में बिक्री के लिए अपने उत्पाद के 

चुने जाने से होती है। यही खुशी हर उस भारतीय को मिलती है जो विदेशों में 

अपने प्रवास के दौरान किसी भारतीय उत्पाद या किसी भारतीय कंपनी की तारीफ 
सुनता है। 


एक सफल निर्यातक सिर्फ अपनी कंपनी के उत्पाद को ही बढ़ावा नहीं देता, 
बल्कि वह भारत और भारतीय. ब्रांडों का नाम भी बढ़ाता है। यह ब्रांड दुनिया 
भर में बेहतरीन गुणवत्ता और सेवाओं के लिए पहचाने जामे चाहिए। इस तरह 
के ब्रांड तैयार कर पाने में वर्षो की मेहनत लगती है। माननीय निर्यातक बंधुओ, 
मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपनी मेहनत जारी रखें, ताकि मेड 
इन इंडिया” लिखा कोई भी उत्पाद जल्दी ही दुनिया भर के लोगों की पहली पसंद 
बन जाए। 
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हम सभी का यह लक्ष्य होना चाहिए कि हम भारत को विश्व के शीर्ष निर्यातक 
देशों में से एक बनाएं। हमारी विशालता, विश्व व्यापार के लंबे इतिहास, उत्पादन 
के मजबूत और व्यापक आधार और हमारे समृद्ध प्राकृतिक तथा नैसर्गिक संसाधनों 
को देखते हुए यह लक्ष्य पूरी तरह व्यावहारिक है, और इसे हासिल किया जा 
सकता है। 


निर्यात के क्षेत्र में इस वर्ष वास्तव में हमारी विकास दर ऋणात्मक रही है । 
अमरीका और यूरोपीय संघ में शामिल कुछ देशों को जहां हमारा निर्यात बढ़ा है, 
वहीं एक निराशाजनक तथ्य यह भी है कि आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहे पूर्वी 
यूरोपीय देशों में हमारा निर्यात बेहद कम हुआ है। पूर्वी एशियाई देशों और जापान 
में निर्यात कम होने की वजह को समझा जा सकता है, लेकिन बाकी देशों को निर्यात 
में गिरावट के कारणों को हमें गंभीरता से लेना होगा। 


मित्रो, हम सभी यह जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा अब और 
कठिन हो गई है। ऐसी दशा में सरकार, उद्योग, व्यवसाय और समाज के बीच 
निकट सहभागिता की आवश्यकता इतनी अधिक हो गई है, जितनी पहले कभी न 
थी। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यही वह सहभागिता है जो हमने अब तक हासिल 
की है, और जो वास्तव में हमें करनी चाहिए, के बीच की खाई को पाट सकती 
है। 

मैं इस बात से सहमत हूं कि इस खाई को पाटने की सबसे अधिक जिम्मेदारी 
सरकार की है। हम उस जिम्मेदारी को पूरा करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश 
कर रहे हैं, और यह हमारी सरकार की पहली एक्जिम पॉलिसी से भी स्पष्ट हो 
चुका है। इस नीति में कई रचनात्मक और आकर्षक प्रावधान शामिल करने के 
साथ ही निर्यातकों की सुविधा के लिए प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। 


निश्चित तौर पर अभी इसको और सरल बनाने तथा इसमें सुधार करने 
की बहुत गुंजाइश है। मैं चाहता हूं कि निर्यात क्षेत्र से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, चाहे 
वह दिल्ली में बैठा कोई अधिकारी हो या फिर हमारे बंदरगाह का कोई कर्मचारी, 
यह जरूर याद रखे कि विलंब का मतलब और कुछ नहीं सिर्फ अपने निर्यात की 
ही मौत है। खासकर छोटे निर्यातकों और गैर निगमित क्षेत्र के लोगों के लिए विलंब 
के कारण बेहद मुश्किलें हो जाती हैं, यह वह वर्ग है जिसमें भारतीय निर्यात को 
बढ़ाने की अपार क्षमता है। इसलिए अब ऐसी किसी प्रक्रिया के लिए कोई जगह 
नहीं होनी चाहिए जो अनावश्यक हो और साथ ही ऐसा कोई प्रतिबंध भी नहीं 


होना चाहिए जिसके बिना भी काम चल सकता हो | हमें इस तरह का वातावरण 
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तैयार करना चाहिए जिसमें हमारे निर्यातक अपनी क्षमता के अनुरूप श्रेष्ठ प्रदर्शन 
कर सकें | 


मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि मेरे सहयोगी श्री राम कृष्ण हेगड़े 
और यशवंत सिन्हा, परिवहन, नागरिक विमानन, श्रम और अन्य संबद्ध मंत्रालयों के 
साथ मिलकर समन्वय की ऐसी प्रणाली विकसित करेंगे जिसके माध्यम से यह लक्ष्य 
हासिल किया जा सकेगा। 


इस संदर्भ में मैं खास तौर पर अपने श्रम संगठनों से सहयोग चाहूंगा। अब 
वह समय आ गया है जब हम सभी को मिलकर इस बात पर गंभीरता से विचार 
करना चाहिए कि वर्तमान श्रम कानून और उन्हें लागू करने की प्रणाली में 
सुधार करने की हमें आवश्यकता है या नहीं, ताकि भारतीय निर्यातक अंतर्राष्ट्रीय 
बाजार में उपलब्ध व्यापक अवसरों का लाभ ले सकें। मेरा मानना है कि सही तरह 
के श्रम सुधारों से जहां श्रमिकों के वैध हितों की सुरक्षा होगी वहीं रोजगार के अवसर 
बढेंगे और भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का भी विकास होगा। 


निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता हालांकि समूची अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मक्ता का ही 
एक हिस्सा है। हमारे बुनियादी ढांचे की कमजोर स्थिति से हमारी निर्यात प्रतिस्प- 
र्धात्मकता पर बुरा असर पड़ रहा है | सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास को सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी है। इस दिशा में किए गए हमारे प्रयासों का प्रतिफल हमें जल्दी ही 
देखने को मिलेगा। 


हमने ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी देने तथा अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों 
के स्तर को बढ़ाने से संबंधित परियोजनाओं को जल्द से जल्द स्वीकृति देने के लिए 
कारगर कार्यवाही की है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए गठित हमारे कार्यबल 
ने महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना तैयार की है, जिसका मैंने पिछले 
महीने ही बंगलौर में उद्घाटन किया है। निर्यात क्षेत्र से हमारे प्रयासों की सफलता 
के लिए देश के भीतर और बाहर माल लाने ले जाने की गति को: बढ़ाना बेहद 
महत्वपूर्ण है। कार्यबल जल्दी ही एक समेकित राष्ट्रीय परिवहन नीति सरकार को 
सौंपेगा, जिसका लक्ष्य माल, यात्री परिवहन और संचार को और तेज बनाना होगा। 


दुनिया के तमाम देशों के साथ संपर्क -के लिए सस्ती और भरोसेमंद दूरसंचार 
प्रणाली भी भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण 
है। इसके लिए एक दूरसंचार नीति तैयार की जा रही है। इसका एक महत्वपूर्ण 
उद्देश्य देश भर में टेलीफोन के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ाना है। इसमें यह सनिश्चित 
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किया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय रुझानों के ही अनुरूप हमारे देश मे घरेलू, लंबी दूरी 
के और अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन काल की दर जल्द से जल्द कम करके विकसित देशों 
के ही बराबर की जा सके। 


नई दूरसंचार नीति का भारतीय सापटवेयर निर्यातकों को भी काफी लाभ 
मिलेगा। आप जानते ही हैं कि सरकार ने सूचना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को 
एक महाशवित बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इस दिशा में हमें इस उद्योग 
से भी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। 


पर्यटन : शांति और 
विकास का प्रेरक 


भि रत पर्यटन दिवस के अवसर पर आज सुबह आप सभी के बीच स्वयं को पाकर 
मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं उन सभी को बधाई देता हूं, जिन्हें पुरस्कार 
के लिए चुना गया है। इस अवसर पर मैं बाकी लोगों से अपील करना चाहता हूं 
कि वे इन पुरस्कार विजेताओं के उदाहरणों को अपनाएं, प्रतिस्पर्धा की स्वस्थ भावना 
के साथ अपने प्रयासों को दुगुना करें, देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने 
के काम में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें। 


हम सभी यह जानते हैं कि पर्यटन ऐसा क्षेत्र है, जहां अपेक्षाकृत कम निवेश 
में रोजगार के अधिक अवसर सृजित किए जा सकते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर रोजगार 
के अवसर उपलब्ध कराने की क्षमता है, खासकर उन ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में 
जहां पर्यटकों के आकर्षण के लिए कई स्थान होते हैं। इसमें विदेशी मुद्रा अर्जित 
करने की सबसे अधिक संभावनाएं हैं, और इस उद्योग से प्रदूषण भी नहीं होता। 

विदेशों से आने वाले पर्यटक जहां सारी दुनिया में भारत के प्रति सद्भावना 
जगाते हैं, वहीं घरेलू पर्यटक राष्ट्रीय एकता की भावना को और मजबूत बनाने में 
सहायक होते हैं। सरकार इसीलिए उचित नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से इस 
क्षेत्र के विकास को बेहद प्राथमिकता देती है। 


पर्यटन को अक्सर आर्थिक, सामाजिक और सभ्यता से जुड़े इसके महत्व को 


भारत पर्यटन दिवस के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 25 जनवरी 1999 
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समझे बिना संभ्रांत लोगों का शौक समझने की भूल की जाती है। तीर्थ, अनुभव, 
शिक्षा, आनंद और व्यवसाय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना 
किसी वर्ग या समाज का विशिष्ट अधिकार नहीं बल्कि विश्वव्यापी आम प्रवृत्ति है। 
पर्यटन विभिन्न सभ्यता और क्षेत्र के लोगों को आपस में मिलाता है, और उनके 
बीच आपसी समझ-बूझ बढ़ाता है। इस कार्य को कारगर और स्थाई ढंग से पूरा 
करने के लिए शांति की बहुत आवश्यकता है। यह बिलकुल ठीक कहा गया है कि 
पर्यटन विश्व का सबसे बड़ा शांति आंदोलन है। 


इसीलिए मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप भारत में पर्यटन को बढ़ावा 
दें, ताकि पूरे विश्व में शांति और सद्भाव स्थापित करने के महान लक्ष्य को बढ़ावा 
मिल सके। 


मित्रो, आज के दिन पर्यटन के क्षेत्र में हासिल अपनी उपलब्धियों पर खुशी 
मनाना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपना 
ध्यान उपलब्धियों और लक्ष्य के फासले पर भी डालें। साथ ही हम यह भी देखें कि 
एशिया और विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में पर्यटन का कितना विकास 
हुआ है। विश्व के पर्यटन के क्षेत्र में यदि कहीं सबसे ज्यादा विविधता है, तो वह 
जगह भारत ही है। घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हमारे 
पास प्राकृतिक पर्यटन है, सांस्कृतिक पर्यटन है, साहसिक पर्यटन है, आनंद पर्यटन 
है, और आध्यात्म प्रेमियों के पर्यटन के लिए बहुत कुछ है। लेकिन इतना सब कुछ 
होने के बाद भी हम पांच लाख विदेशी पर्यटकों के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए 
हैं, जबकि हमसे बहुत छोटे देशों में जाने वाले पर्यटकों की संख्या करोड़ों में होती है। 


ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे यह स्वीकार करने में जरा भी हिचक नहीं है 
कि अन्य क्षेत्रों की तरह बुनियादी सुविधाओं का अभाव पर्यटन के क्षेत्र के विकास 
में भी एक बड़ी बाधा है। पर्यटन के बुनियादी ढांचे में न सिर्फ होटल, रेस्तरां 
या अन्य सुविधाएं आती हैं, बल्कि मूलभूत और शहरी सुविधाएं भी शामिल होती 
हैं। सरकार ने इसीलिए बुनियादी ढांचे के विकास से संबद्ध सभी मंत्रालयों जैसे 
नागरिक विमानन, रेलवे और परिवहन मंत्रालयो के बीच बेहतर समन्वय के लिए 
कुछ संस्थागत उपाए किए हैं। हम इस दिशा में विभिन्‍न राज्य सरकारों के साथ 
भी मिलकर काम कर रहे हैं। 


नए हवाई अड्डे, हवाई मार्गो, सड़क और अन्य परिवहन सुविधाओं के विकास 
की निरंतर प्रक्रिया को जारी रखते हुए और सतत प्रक्रिया के तहत नए स्थानों और 
सेवाओं के विकास के साथ ही यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन सुविधाओं 
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का भी विकास करें जो हम हासिल कर चुके हैं । हमें यह सुनिश्चित करना होगा 
कि हमारे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड साफ सुथरे रहें और अच्छी सेवाएं दें। 
हमें टिकट खरीदने और आरक्षण की व्यवस्था और आसान बनानी होगी। अपेक्षाकत 
कम निवेश वाले इन साधारण लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से भारत में यात्रा और 
पर्यटन के क्षेत्र को सुविधाजनक बनाने में हमें काफी मदद मिलेगी। 


समुचित बुनियादी ढांचे का अभाव ही पर्यटन के विकास के मार्ग में एकमात्र 
बाधा नहीं है। मेरा मानना है कि हमारे देश में पर्यटन के विकास की दर कम 
रहने का एक महत्वपूर्ण कारण हमारी सेवाओं का संतोषजनक नहीं होना है। देश 
के विभिन्‍न भागों और बाहर से आने वाले पर्यटक यह पाते हैं कि उन्हें यहां हमेशा 
अच्छी और मददगार सेवाएं नहीं मिलतीं। मुझे इस बात पर जरा भी शक नहीं 
है कि यदि हमारे होटल मालिक, टैक्सी चालक और पर्यटकों को सेवा उपलब्ध कराने 
वाले अन्य सभी लोग सिर्फ यह तय कर लें कि उन्हें पर्यटकों के साथ अपने व्यवहार 
को और बेहतर बनाना है तो भारत का इस दिशा में विकास बेहद तेज होगा। 
इस संदर्भ में खासतौर पर यह भी आवश्यक है कि इस तरह की सेवाएं कम बजट 
वाले उपभोक्ताओं को भी उपलब्ध कराई जाएं। 


विनम्र, मित्रवत और मदद भरे आपके व्यवहार से बढ़कर और शायद कुछ 
भी ऐसा नहीं होता जो पर्यटकों को अच्छा लगे और लंबे समय तक याद रहे। 
सुखद स्मृतियों के साथ अपने देश लौटने वाला कोई पर्यटक भारत में पर्यटन का 
जितना प्रचार करेगा, किसी अन्य माध्यम से उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 
कानून और नियम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते। सही अर्थो में सरकारी एजेंसियों 
में काम करने वालों के साथ ही यह आम लोगों का भी दायित्व है कि वे पर्यटक 
सद्भाव का वातावरण विकसित करें। 


आज भारत पर्यटन दिवस के अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि 
हम किसी भी तरह के पर्यटक को शिकायत का अवसर नहीं देंगे। 


सूचना टेक्नोलॉजी की मदद से भी सेवाएं और बेहतर बनाई जा सकती हैं। 
मैं भारत के पर्यटन उद्योग से अनुरोध करूंगा कि वह कम्प्यूटर और इंटरनेट का 
यथासंभव अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। हमें जल्द से जल्द इस तरह की स्थितियां 
बनानी चाहिए, जिससे विशाखापत्तनम या वियना में बैठा कोई व्यक्ति मनोरम अरुणाचल 
प्रदेश और सिक्किम यात्रा का पूरा कार्यक्रम तय कर सके। इसके लिए हमारा पूरा यात्रा 
और पर्यटन उद्योग जिस तरह से काम कर रहा है, उस शैली को बदलना होगा। 
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मित्रो, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में आज बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा हो गई है। विश्व 
में अब बहुत से पर्यटन स्थल ऐसे हैं जो प्रत्येक देश के पर्यटकों को आकर्णित करने 
के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं। इसके अलावा पर्यटन उद्योग को समय-समय 
पर आर्थिक मंदी, कानून-व्यवस्था की स्थिति और देशों के बीच संघर्ष या प्रतिकूल 
संबंधों जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 

हमारे पर्यटन उद्योग को इन चुनौतियों का कारगर ढंग से सामना करने 
के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। इसके लिए अन्य बातों के अलावा केंद्र और 
राज्य सरकारों, उद्योग, पर्यटन को बढ़ावा देने वाले विभिन्‍न संस्थानों के बीच विभिन्न 
स्तरों पर और यहां तक कि दूतावासों और विदेशों में प्रवासी भारतीयों के संघों 
को भी अधिक ठोस और समन्वित तरीके से प्रयास करने होंगे। 


मुझे कोई शक नहीं है कि सहभागिता की इसी भावना के साथ 21वीं सदी 
में पर्यटन भारत की प्रमुख गतिविधियों में से एक होगा। 


घाटा कम करने के लिए 
व्यापक आर्थिक सुधार 


पि छले एक सप्ताह के दौरान सरकार ने गेहूं, चावल, शक्कर, यूरिया और खाना 
पकाने की गैस का बिक्री मूल्य बढ़ाने के कुछ उपाय किए हैं। देश की अर्थव्यवस्था 
की मजबूरियों और इस दिशा में लंबे समय से चली आ रही विकृतियों और अक्षमता 
को दूर करने की सरकार की सतर्क रणनीति के कारण इन उपायों की आवश्यकता 
महसूस की जा रही थी, ताकि गरीबों और समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को सही 
अर्था में इसका लाभ मिल सके। 


मेरी सरकार स्पष्ट तौर पर यह स्वीकार करती है कि गरीबों के रहन-सहन 
की दशाओं को बेहतर बनाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। पिछले साढ़े दस महीनों 
में हमने इस दिशा में काफी प्रयास किए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य बुनियादी ढांचे 
और प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में उत्पनन खामियों को दूर करना, बड़े पैमाने पर 
रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और जरूरतमंद लोगों के लाभ के लिए सामाजिक 
मूल्य स्थिति पर जारी किया गया वक्तव्य, लखनऊ, 3 फरवरी 1999 
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क्षेत्र में ठोस योजनाएं तैयार करना है, ताकि आर्थिक विकास की गति को तेज किया 
जा सके। अगले कुछ महीनों में इस दिशा में हम कुछ और कदम उठाने जा रहे हैं। 


हालांकि इन प्रयासों का वांछित परिणाम तब तक नहीं मिल सकता जब तक 
सरकार निश्चित आर्थिक सुधार नहीं करती, खासकर घाटे को दूर करने की दिशा 
में। पिछले वर्षों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी की मात्रा बहुत अधिक हो गई 
है और कोई भी केंद्र सरकार यह नहीं कह सकती कि देश की अर्थव्यवस्था इस 
बढ़ते हुए बोझ को वहन कर सकेगी। आज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी एक लाख 
चालीस हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 
चौदह प्रतिशत है। इस बोझ को कोई भी अर्थव्यवस्था, खासकर सीमित कर 
आधार वाली हमारी अर्थव्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर सकती। 


उदाहरण के लिए पिछले कुछ वर्षों में यूरिया उत्पादन की लागत काफी बढ़ी 
है, जिससे 1994-95 में लगभग पांच हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी 1997-98 में 
बढ़कर साढ़े सात हजार करोड़ रुपये हो गई। मूल्यों में हाल ही में की गई वृद्धि 
के बावजूद यूरिया पर छह करोड़ रुपये की सब्सिडी रह जाएगी। 


इसी तरह अब से मात्र कुछ वर्ष पहले तक चीनी पर कोई सब्सिडी नहीं 
थी, लेकिन अब बिक्री मूल्य में वृद्धि के बावजूद चार सौ करोड़ रुपये की सब्सिडी 
जारी रहेगी। खाना पकाने की गैस के मूल्य में हाल ही में किए गए संशोधन के 
बाद भी सरकार को दो हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी का बोझ झेलना होगा। 
अब भी सरकार को सभी उपभोक्ताओं के लिए प्रति सिलेंडर पचास रुपये से 
अधिक की सब्सिडी का बोझ उठाना होगा। इनमें संपन्न लोग भी शामिल हैं। 
प्रशासनिक कारणों से ज्यादातर उत्पादों के लिए अलग-अलग मूल्य निर्धारित कर 
पाना संभव नहीं होता। इसी कारण सब्सिडी का लाभ समाज के संपन्न तबके को 
भी मिल जाता है, जबकि इन लोगों को उसकी आवश्यकता नहीं होती। 


इस तरह की बहुत सी सब्सिडियों के कारण उत्पादन और वितरण प्रणालियों 
में गंभीर विकृतियां और अक्षमता देखने को मिली है। अंत में इनसे उसी निर्धन 
तबके को नुकसान होता है, जिसकी मदद के लिए इसे शुरू किया गया है। 


बड़े पैमाने पर सब्सिडी दिए जाने की वजह से बजट घाटा काफी बढ़ा है, 
जिसे जारी नहीं रखा जा सकता। इस कारण मुद्रा-स्फीति भी बढ़ी है और बढ़ती 
हुई महंगाई गरीबों की सबसे बड़ी दुश्मन है। निर्धन तबके के लोगों के रोजाना 
के घरेलू बजट का यह बड़ा हिस्सा खा जाती है। जिसे सबके लिए सब्सिडी, और 
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उसकी दोषपूर्ण प्रणाली के माध्यम से दूर किया जाता है। इसलिए अब इस तथ्य 
को पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया है कि उत्पादन लागत और खरीद मूल्य में 
कोई तालमेल न बनाते हुए सब्सिडी दिया जाना गरीबों की जरूरतों को पूरा करने 
का एक अनुपयुक्त साधन है। सिर्फ केंद्र ही नहीं बल्कि विभिन्न राजनैतिक दलों 
के नेतृत्व वाली कई राज्य सरकारों ने तेज और स्थिर आर्थिक विकास के लिए, 
सब्सिडी पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता महसूस की है। 


मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि विश्व इस समय बहुत ही कठिन 
आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में हमें आत्मविश्वास से भरी अपनी अर्थव्यवस्था 
को और मजबूत बनाना होगा। हमें स्वयं को और समूची दुनिया को यह दिखाना 
होगा कि हम घाटा कम करके अपनी बजट स्थिति को संतुलित बना सकते हैं। मेरी 
सरकार का दर्शन यह है कि सब्सिडी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जो गरीब 
और जरूरतमंद हैं, बाकी लोगों को इन उत्पादों की पूरी कीमत चुकानी चाहिए। 
इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की समन्वय समिति की कल 
हुई बैठक के बाद सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले उपभोक्ताओं के 
लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न में की गई मूल्य वृद्धि को वापस 
लेने का फैसला किया है। अपने किसानों की सहायता के लिए जब भी न्यूनतम समर्थन 
मूल्य या खरीद मूल्य बढ़ाया जाता है तब उस उत्पाद के मूल्य में संशोधन कर उसे 
बढ़ाया जाना एक आवश्यक और सामान्य प्रक्रिया है। आपको याद होगा कि कांग्रेस 
और संयुक्त मोर्चा सरकारों ने भी यही किया था। उदाहरण के लिए सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली के तहत आबंटित की जाने वाली चीनी का मूल्य 1997 में पिछली सरकार 
ने दो बार बढ़ाया था। 1997 में ही यूरिया की. कीमतें दो बार बढ़ाई T | 


सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जाने वाले गेहूं और चावल 
के मूल्य में 1994 के बाद से कोई परिवर्तन नहीं किया गया, हालांकि उनके खरीद 
मूल्य में काफी वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए गेहूं का खरीद मूल्य 66 प्रतिशत बढ़ा। 
लंबे समय से इन उत्पादों के विक्री मूल्य में कोई संशोधन नहीं किए जाने से इनके 
वितरण मूल्य और लागत खर्च में काफी अंतर आया और इससे सब्सिडी काफी बढ़ 
गई। 


पिछली सरकार ने ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बिक्री मूल्य के 

लिए नया फार्मूला अपनाने का फैसला किया। इस फार्भूले में गरीबी की रेखा से ऊपर 

रहने वाले लाभान्वितों के लिए बिक्री मूल्य कुल लागत खर्च का 90 प्रतिशत और 

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के लिए बिक्री मूल्य कुल लागत खर्च का 50 
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प्रतिशत तय किया गया । वर्तमान में किए गए मूल्य संशोधन के बावजूद इन उत्पादों 
का मूल्य नए फार्मूले के तहत निश्चित 90 और 50 प्रतिशत की सीमा से कम है। 


इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं सभी राजनैतिक दलों से अनुरोध करूंगा 
कि वे सब्सिडी के अर्थशास्त्र को व्यापक राष्ट्रीय हित में देखें और इस मामले में 
एक राय कायम करने का प्रयास करें। 


आर्थिक विकास में 
तेजी लाएं 


वर्ष 1997 से 2002 तक की नौवीं पंचवर्षीय योजना पर विचार करना आज की 
कार्यसूची का सबसे महत्वपूर्ण विषय है । सरकार के परिवर्तन के कारण इस दस्तावेज 
को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका । हालांकि योजना पर अमल राष्ट्रीय विकास परिषद 
द्वारा दृष्टिकोण पत्र में निर्दिष्ट रूपरेखा के अनुसार ही हो रहा है। मेरी सरकार 
का विकास प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखने में दृढ़ विश्वास है और इसी भावना 
से हमने नौवीं योजना की प्रगति को जारी रखा, हालांकि अंतिम दस्तावेज अनुमोदन 
के लिए अब आ रहा है। 


स्वतंत्रता के पहले पचास वर्षा में विविध क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों पर 
हमारा गर्व उचित ही है। यह उल्लेखनीय है कि लोकतंत्र के ढांचे के भीतर ही राष्ट्र 
ने ये सभी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। फिर भी, जो अभी तक हम नहीं कर पाए 
हे, उस पर हम सभी समान रूप से चिंतित भी हैं। दुःख का विषय है कि हमारी 
एक तिहाई जनसंख्या अभी भी सुनिर्धारित गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर 
रही है। निरक्षरता की दर निर्विवाद रूप से उच्च है; तथा कई लोगों को पेयजल, 
स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, स्वच्छता और उचित संचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। 

अपनी विकास प्रक्रिया की निरंतर समीक्षा करने और वांछित दिशा में प्रगति 
के लिए उपयुक्त वृहद्‌ स्तरीय निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद एक महत्वपूर्ण 
मंच है । यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग और साझेदारी के सदूभावपूर्ण 
ढांचे के भीतर इस क्रिया के लिए अत्यंत ही कारगर संस्थागत तंत्र भी है। 

भारत की जनता के प्रति हमारी सामूहिक वचनबद्धता यह है कि हम गरीबी 


राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 19 फरवरी 1999 
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दर करेंगे, पूर्ण रोजगार प्रदान करेंगे, एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे 
और अपनी राष्ट्रीय प्रतिभाओं को फलने-फूलने का पूरा अवसर प्रदान करेंगे । इस 
सबके लिए हमें आर्थिक विकास में तेजी लानी है। 


हमें एक ठोस सामाजिक और भौतिक ढांचे के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय 
प्रगति करनी होगी। अगले दस वर्षा में हमें अपना खाद्य उत्पादन दुगुना करना होगा, 
ताकि हम अपनी निरंतर बढ़ती जनसंख्या का पेट भर सकें। साथ ही हमें जनसंख्या 
वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए भी कारगर उपाय करने होंगे। यह एक ऐसा क्षेत्र 
है जिसकी हम अब तक अनदेखी करते आए हैं। समृद्धि के लिए तथा 21वीं सदी 
में ज्ञानाधारित समाज के रूप में भारत के प्रादुर्भाव के लिए हमें राष्ट्रीय जीवन के 
सभी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना होगा। 


मैंने योजना आयोग से सामाजिक और भौतिक ढांचे पर तथा सूचना प्रौद्योगिकी 
पर विशेष कार्य योजनाएं तैयार करने को कहा था। ये विशेष योजनाएं नौवीं पंचवर्षीय 
योजना में शामिल कर ली गई हैं। 


आप लोगों के सामने रखे गए योजना दस्तावेज में कार्य योजना का ब्यौरा 


48th MEE 


February, 1999, New Delhi 


4 era 
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Vs te | 
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प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय विकास परिषद की 48वीं 
बैठक की अध्यक्षता करते हुए, नई दिल्‍ली, 19 फरवरी 1999 
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दिया गया है, जिससे अगली शताब्दी में विकास का रुख तय होगा । अगले तीन वर्षों 
में 7 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य आज विश्व अर्थव्यवस्था की विभिन्न कठिनाइयों 
और अनिश्चितताओं को देखते हुए कोई आसान काम नहीं है। फिर भी केंद्र और 
राज्यों के दृढ़ निश्चयी प्रयासों से यह संभव है। 


हम मानते हैं कि निजी क्षेत्र कृषि व उद्योग - दोनों ही में आर्थिक प्रगति 
को वांछित महत्व देगा। लेकिन सामाजिक और भौतिक ढांचे को मजबूत करने के 
लिए सरकार को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जारी रखनी होगी। जब तक केंद्र और 
राज्यों की सरकारों की आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार और मजबूती नहीं आती, 
यह नहीं हो सकता। 


नौवीं योजना के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति बहुत कुछ इस 
बात पर निर्भर करती है कि सामाजिक और भौतिक आधारभूत संरचनाओं के 
महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश के लिए हम कितना धन जुटा पाते हैं। यदि 
हम केंद्र और राज्यों की वित्तीय स्थिति को नहीं सुधार पाते, तो हम अपना कर्त्तव्य 
नहीं पूरा कर पाएंगे। केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कुछ ठोस उपाय 
करने शुरू कर दिए हैं। मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूं कि वे भी अपनी 
वित्त-व्यवस्था को व्यवस्थित करें | 


इस बारे में हाल की प्रवृत्तियां चौंका देने वाली हैं । योजना वित्त व्यवस्था 
में राज्यों का अपना हिस्सा तो लगभग न के बराबर है। यहां तक कि राज्य अपने 
वर्तमान उपभोग के लिए वित्त जुटाने के वास्ते उधार ले रहे हैं। 


बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए ,अतिरिक्त संसाधन जुटाने में हिचकिचाहट 
इसका मुख्य कारण है। हर तरफ संयम बरतने की जरूरत है ताकि बेमतलब सरकारी 
खर्च को रोका जा सके। हम अपनी विभिन्न योजनाओं में भारी मात्रा में मानव 
और वित्तीय संसाधनों का निवेश करते हैं, जिसकी कार्यकुशलता और उत्पादकता 
पर अधिकाधिक ध्यान देना होगा, तब ही हम अपने राजस्व में वृद्धि कर सकेंगे। 
सस्ती लोकप्रियता को रोकने के लिए क्या बिना राजनीतिक आम सहमति के हम 
ऐसा कर सकते हैं? नहीं। 


हम जानते हैं कि केंद्र ने हाल के वर्षो में कुछ कदम उठाए हैं, जिनका राज्यों 
के वित्त पर अप्रत्यक्ष ही सही, लेकिन गंभीर प्रभाव पड़ा है । उदाहरण के लिए पांचवें 
वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात को ही लें । केंद्र में इन सिफारिशों 
को लागू करने का राज्यों पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। मैं आपको आश्वासन देना 
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चाहता हूं कि भविष्य में ऐसे मामलों में राज्यों के हितों के बारे में हम अधिक 
सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। पहले अपना घर सम्हालें। यही बात मैं केंद्र सरकार 
के खर्चो को कम करने के बारे में कहूंगा। मैं सभी केंद्रीय मंत्रालयों से आग्रह करता 
हूं कि वे व्यय-प्रबंध का कड़ाई से पालन करें। हम सामान्य रूप से किए जाने वाले 
व्यय की लेखापरीक्षा के स्थान पर अपने संसाधनों की निष्पादन समीक्षा की व्यवस्था 
क्यों न अपनाएं? इस प्रकार बचाए गए संसाधनों को सामाजिक क्षेत्र के अधिक जरूरी 
खर्चों को पूरा करने में लगाया जा सकता है। 


आज उचित विद्युत शुल्कों और सिंचाई प्रभारों की वसूली से संसाधन जुटाने 
की जरूरत भी है और संभावनाएं भी हैं। दिशाहीन व अनावश्यक सब्सिडियों से 
अक्सर संसाधनों के आबंटन में विसंगतियां आती हैं, वास्तविक गरीब लोगों तक उनके 
लाभ भी नहीं पहुंच पाते हैं। केंद्र में हम विद्युत क्षेत्र में जिन सुधारों पर जोर 
देते आ रहे हैं, उन सुधारों को तत्काल और कारगर ढंग से राज्यों में लागू करना 
होगा। 


हमें सब्सिडियों की समस्या पर भी ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए, उच्च 
शिक्षा के लिए सब्सिडी की बात लें। क्या यह अजीब सी बात नहीं है कि कुछ राज्यों 
में अमीर छात्र जो कालेज फीस देते हैं, उससे अधिक खर्च तो वे कोल्ड ड्रिंक्स पर 
करते हैं? कोई भी सरकार महंगी सेवाएं सभी को मुफ्त उपलब्ध नहीं करा सकती 
है। जहां संभव होगा, विशेषकर सामान्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपयुक्त 
उपभोगकर्ता प्रभार लगाना ही होगा। 


दरअसल, परिवर्तन लोगों की सोच में लाना होगा। सरकारी सेवाएं सब्सिडी 
पर उपलब्ध कराने के बारे में लंबे अरसे से चले आ रहे दृष्टिकोण को बदलना 
होगा। हमें अपने अतीत से बंधे नहीं रहना है। सब्सिडी वाली सेवाएं केवल उन्हीं 
लोगों के लिए होनी चाहिए जो दे सकने की स्थिति में नहीं हें । 


निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्यों में कर प्रतिस्पर्धा 
चल रही है। ऐसी नीतियां हानिकारक हैं, क्योंकि राज्य निवेश संबंधी निर्णयों को 
प्रभावित भी नहीं कर पाए हैं, और दूसरी ओर उन्होंने कर राजस्व से भी हाथ 
धोया है। बेहतर बुनियादी सुविधाएं, तेजी से फैसला करना और निवेशक-अनुकूल 
वातावरण अधिक महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनके आधार पर निवेशक निर्णय करता È | 
राज्यों को राजकोषीय संकट की ओर धकेलने की एक परिपाटी भी है जो 


राज्य स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के कर्जा के लिए तत्काल गारंटी देने 
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के बारे में है। ये गारंटियां राज्य सरकारों के मत्थे पड़ सकती हैं, क्योंकि ऐसे कई 
प्रतिष्ठानों की आर्थिक स्थिति ठीक ही नहीं होती है। इस परिपाटी से राज्यों की 
विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचेगा और उनकी क्रेडिट रेटिंग पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ेगा। 


क्षेत्रीय विषमताएं भी चिंता का विषय हैं, चाहे ये विषमताएं राज्यों के बीच 
हों या फिर राज्य में हों। यहां तक कि तेजी से विकास करने वाले कुछेक राज्यों 
में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, जहां वे पिछड़ रहे हैं। हमें ऐसे असंतुलित विकास के निष्कर्षा 
पर विचार विनिमय करना चाहिए। 


तेज और व्यापक विकास हमारी अर्थव्यवस्था, राज्यतंत्र और समाज के कई 
रोगों का इलाज है। आइए हम लोगों की, विशेषकर निर्धनतम लोगों की आकांक्षाओं 
पर खरा उतरने का प्रयास करें। आधुनिक संचार माध्यमों और मीडिया ने लोगों 
की आकांक्षाओं को और बढ़ा दिया है। हम भूल नहीं सकते कि हम जो सामाजिक, 
राजनीतिक और सांप्रदायिक तनाव आज देख रहे हैं, उनमें से अधिकांश इन आकांक्षाओं 
के पूरा न हो पाने के कारण उत्पन्न हुए हैं। 


पांच साल पहले हमारे संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों में सरकार के 
एक तीसरे स्तर का प्रावधान किया गया था। लेकिन अभी भी कई राज्यों ने इन 
संशोधनों की भावनाओं को आत्मसात नहीं किया है। पंचायती राज संस्थानों को 
राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां वास्तविक रूप से प्रदान करने की तत्काल 
जरूरत है। यदि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लोकतंत्र काम कर सकता है, तो 
निश्चित ही ग्राम स्तर पर ही यह सफल सिद्ध होगा। वैसे ही राष्ट्रीय व राज्य स्तर 
पर लोकतंत्र केवल तभी समृद्ध होगा जब इसका निचले स्तर तक प्रसार होगा। 


हम सभी शांतिपूर्ण और व्यवस्थित प्रगति के पक्षधर हैं। इसके लिए अच्छा 
शासन जरूरी है। अच्छे शासन के लिए कानून व्यवस्था एक अनिवार्य पूर्व शर्त 
है। लेकिन देश के कई हिस्सों में इसका उल्लंघन किया गया है। केंद्र और राज्यों, 
दोनों को मिलकर उचित कानून बनाने और उन्हें लागू करने की अपनी योग्यता 
में लोगों के विशवास को बहाल करना होगा। 


अक्सर लोग नौकरशाही को सेवा दाता के बजाए शोषण के एक माध्यम के 
रूप में देखते हैं। भ्रष्टाचार कम खतरे और अधिक लाभ वाला धंधा बन गया है। 
बार-बार तथा मनमर्जी से किए गए स्थानांतरणों तथा सीमित कार्यकालों से कार्यनीतियों 
को नुकसान पहुंचा है और ईमानदार अधिकारियों का मनोबल गिरा है। प्रशासन 
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से अनुशासन और कर्त्तव्य-परायणता की अपेक्षा करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं 
को अपने कामकाज पर भी आलोचनात्मक दृष्टि डालनी चाहिए। जब तक हम यह 
नहीं करेंगे, लोगों की निगाह में, जिन्होंने अपनी सेवा के लिए हमें चुना है, हम 
अपनी विश्वसनीयता को बनाए नहीं रख सकेंगे। 


इन दिनों अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि एक उदार अर्थव्यवस्था में 
योजना आयोग की क्‍या भूमिका है? हो सकता है कि अब ब्यौरेवार सूक्ष्म आर्थिक 
नियोजन की जरूरत न हो, लेकिन दीर्घावधि दिशा-निर्धारण में आयोग की अभी 
महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरे विचार से योजना आयोग को अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद 
महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों का समाधान ढूंढने, जनानुकूल नीतियां बनाने तथा बेहतर 
सेवा प्रदाता प्रणाली के माध्यम से ऐसी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए एक “थिंक 
टैंक” की भूमिका निबाहनी चाहिए। मैं योजना आयोग को निर्देश दे रहा हूं कि 
वह ऐसी नीतियों पर विशेष ध्यान दे जो अर्थव्यवस्था में नवजीवन का संचार करें 
और गरीबों के लिए मददगार साबित हों। 


जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, हम चौराहे पर खड़े हैं। हमें केंद्र और राज्यों- 
दोनों में ही अधिक राजकोषीय अनुशासन और उत्तरदायित्व की आवश्यकता है ताकि 
सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश में बाधा न आए। इससे निजी क्षेत्र को भी मदद मिलेगी 
और वह अगले तीन वर्षों में सात प्रतिशत के आर्थिक विकास के हमारे लक्ष्य को 
प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले अपने कई कठिन कामों में अपनी उचित भूमिका 
निबाह सकेगा। इसके अतिरिक्त, इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अधिक प्रवाह में भी 
आसानी होगी, जिसकी हमें कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यकता है। सार्वजनिक संसाधनों 
के अभाव से तात्पर्य एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सड़कों, रेलों, 
बिजली उत्पादन आदि क्षेत्रों में अपर्याप्त निवेश से है। सबसे अधिक नुकसान गरीबों 
को, निर्बलतम वर्ग को, वंचित वर्ग को होगा, जिसके नाम पर अक्सर मौजूदा जनहित 
नीतियों को उचित ठहराया जाता ह | 


आइए, हम सभी आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक सुदृढ़, समृद्ध 
और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का प्रण करें। मैं कामना 
करता हूं कि हमारे संघ व राज्यों की शीर्ष संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद की आज 
की बैठक सशक्त तथा स्पष्ट रूप से यह संदेश देने के लिए स्मरण की जाती रहे। 
मुझे गर्व है कि इस नाजुक अवसर पर भारत की नियति को दिशा देने का अवसर 
लोगों ने हमें दिया है। 
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भारतीय विज्ञान को श्रेष्ठता हासिल 
करने के लिए प्रयास करना होगा 


zi वा भारतीय वैज्ञानिकों की इस सभा में उपस्थित होकर शांति स्वरूप भटनागर 
पुरस्कार प्रदान करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नौजवानों के साथ रहने 
और वे क्या सोचते हैं तथा उनके क्या अरमान हैं, यह जानने की मेरी हमेशा 
बड़ी इच्छा रहती है। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा मलाल है कि आजकल ऐसे 
मौके बहुत ही कम आते हैं। नौजवान वैज्ञानिकों से मुलाकात के मौके तो और भी 
कम हो गए हैं। मगर इस कमी से मैंने जो खोया है उसकी बड़ी अच्छी भरपाई 
आज भारतीय विज्ञान की कुछ उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं के कार्यों और उपलब्धियों 
को जानने के बाद पूरी हो गई है। इसलिए मैं भटनागर पुरस्कार प्राप्त करने वालों 
को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 


यह भारतीय विज्ञान का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस समय देश के जो 
अग्रणी वैज्ञानिक कई क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं वे कभी भटनागर पुरस्कार विजेता 
रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि. आप भी ऐसी ही ऊंचाइयां छुएंगे। आपको शाबाशी देते 
हुए मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि भारतीय विज्ञान का भविष्य उदीयमान 
युवा वैज्ञानिकों के कंधों पर है। l 


मैं अपने सहयोगी डॉ. मुरली मनोहर जोशी के साथ उन चार जाने-माने 
भारतीय वैज्ञानिकों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन्हें फैलो ऑफ रॉयल 
सोसाइटी (एफ.आर.एस.) के लिए चुना गया है। अपने सीनियरों को मिले अंतर्राष्ट्रीय 
सम्मान से आपको उत्कृष्टता की और भी ऊंची मंजिलें तय करने की प्रेरणा मिलनी 
चाहिए। मैं डा. माशेलकर को, जो हमारे बीच उपस्थितं हैं, इस सम्मान के लिए 
खास तौर पर बधाई देना चाहूंगा। आप भारत के चोटी के वैज्ञानिक ही नहीं हैं 
बल्कि विज्ञान-प्रशासक के रूप में भी आपने अपनी प्रतिभा साबित की है। आपके 
नेतृत्व में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने फिर से गतिशीलता और 
प्रतिष्ठा प्राप्त की है और उदारीकरण व विश्वव्यापीकरण की चुनौतियों का मुकाबला 
करने के लिए कमर कसी है। 
वर्ष 1997 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह में दिए 
गए भाषण का हिंदी रूपांतर, नई दिल्ली, 25 मई 1998 
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यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि मेरा कार्यक्षेत्र और मेरी पृष्ठभूमि विज्ञान से 
काफी अलग है। मगर विज्ञान और इसकी उपलब्धियों ने मुझे हमेशा मंत्रमुग्ध किया 
है। आम आदमी को मंत्रमुग्ध करने के अलावा विज्ञान उसके मन में एक और 
असर भी डालता है। इससे राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न होती है। 
उदाहरण के लिए विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि विज्ञान, रसायन इंजीनियरी, महासागर 
विज्ञान और नाभिकीय विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों से हमें बड़ा संतोष 
होता है। इसलिए भारतीय विज्ञान के लिए मुझे दोहरी जिम्मेदारी दिखाई देती है। 
एक तरफ तो इसे लोगों के जीवन में सुधार के लिए जो कुछ भी बन पड़े वह 
कार्य करते रहना चाहिए और भारत को मजबूत तथा गतिशील आर्थिक शक्ति बनाने 
के लिए इसके विकास में योगदान करना चाहिए। दूसरी तरफ इसे भारतीय विज्ञान 
को उत्कृष्टता हासिल करने के प्रयास करने चाहिए ताकि हमारा राष्ट्रीय आत्मविश्वास 
बढ़े । । 


भारतीय विज्ञान की इसे दोहरी जिम्मेदारी की ओर ध्यान आकृष्ट करने के 
लिए ही मैंने पिछले सप्ताह पोखरण में 'जय जवान; जय किसान; जय विज्ञान” का 


प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेताओं 


के साथ, नई दिल्‍ली 25 मई 1998 हे 
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नारा दिया। मैंने यह नारा अपने परमाणु वैज्ञानिकों की शानदार वैज्ञानिक उपलब्धियों 
की तारीफ के लिए नहीं दिया। बल्कि आज पोखरण भारत को मजबूत, आत्मनिर्भर 
और खुशहाल राष्ट्र का रूप देने की एक सबसे बड़ी संभावना का प्रतीक बन गया है। 
इस नारे में किसी मौलिकता का दावा नहीं है। मैंने तो हम सबके बड़े आदरणीय 
पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के उस नारे में दो शब्द और जोड़ दिए 
हैं जो उन्होंने 1965 की लड़ाई के बाद राष्ट्र को दिया था। मगर मेरा विश्वास 
है कि अगर इन दो शब्दों का ठीक से मतलब समझकर इन पर ठीक से अमल 
किया जाए तो इनमें भारत की तस्वीर को बदल डालने की पूरी क्षमता है। 


“जय विज्ञान' के इस आदर्श वाक्य पर हम किस तरह अमल करें? इस बारे 
में मैं वैज्ञानिक समुदाय, उद्योग तथा सरकार के नीति-निर्माताओं के सामने कुछ 
सुझाव रखने की अनुमति चाहता हूं। 


(1) हमें विज्ञान और वैज्ञानिक मनोवृत्ति को अपने राष्ट्रीय जीवन तथा अपनी 
संस्कृति का अभिन्न अंग बनाना होगा। वैज्ञानिक प्रवृत्ति के जन-जन में प्रसार के 
लिए एक आंदोलन छेड़ने की जरूरत का मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा | मैं 
इसे 'अभिनव आंदोलन” नाम दूंगा । विज्ञान की मूल बात है नवीनता - सोच में नवीनता, 
कार्य में नवीनता। कया हम एक राष्ट्र के रूप में यह संकल्प लेंगे कि हम व्यक्तिगत 
या सामूहिक रूप से जो कुछ भी कर रहे हैं उसे बेहतर, अधिक कुशलता के 
साथ, ज्यादा किफायती तरीके से और अधिक संतोषप्रद ढंग से करेंगे? 


(2) जहां तक संस्थागत रूप में विज्ञान को बढ़ावा देने का सवाल है, इसके 
मार्ग में सबसे बड़ी बाधा पैसे कमी की नहीं है बल्कि वैज्ञानिक संस्थाओं में हमने जो 
अफसरशाही लागू की है उससे अडचनें पैदा हो रही हैं। हमें विज्ञान तथा वैज्ञानिकों 
को अपनी तमाम योजनाओं और गतिविधियों को केंद्र बिंदु बनाना होगा। प्रशासकों 
और सरकारी कर्मचारियों को वैज्ञानिकों का मालिक नहीं, बल्कि मददगार बनना होगा। 
उन्हें ऐसे हालात पैदा करने होंगे जिससे युवा वैज्ञानिकों को कागजी खानापूरी न करनी 
पड़े, बल्कि अनुसंधान कार्य करने को. बढ़ावा मिले। जब इस तरह का अनुकूल माहौल 
बनेगा, तभी भारतीय विज्ञान फले-फूलेगा। विज्ञान के क्षेत्र में प्रबंध के किसी 
और तरीके से अड़चनें ही पैदा होंगी। इसके लिए विज्ञान के क्षेत्र के हमारे 
प्रशासकों की सोच में आमूल परिवर्तन करना होगा। अपने उद्देश्यों को पूरा 


CH बेहद 
— र्थिक 
वाले आर्थिर 
आमदनी भी 
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बढ़ानी होगी, जिसे मैं 'बौद्धिक आमदनी या मानसिक आमदनी? कहना चाहूंगा, क्योंकि 
आप सब इसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। 


(3) यह बड़े दुख की बात है कि हमारी व्यवस्था में इंजीनियरों को कछ 
नीचा दर्जा दिया जाता है। भारत की सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरी प्रतिभाएं बेहतर मौको 
की तलाश में या तो विदेशों को चली जाती हैं, या फिर देश में ही एक स्थान से 
दूसरे स्थान तक भटकती रहती È | मुझे पता चला है कि बहुत से प्रतिभाशाली नौजवान 
इंजीनियरी की डिग्री हासिल करके अधिक प्रतिष्ठित मानी जाने वाली ऐसी गैर-इंजीनियरी 
नौकरियों में चले जाते हैं जिनमें वेतन और भत्ते भी अधिक होते हैं। नतीजा यह 
हुआ है कि उत्पादन, मौलिक डिजाइन, टेक्नोलॉजी के विकास और कार्यशालाओं 
की समस्याओं को सुलझाने जैसे कार्यो पर बुरा असर पड़ता है। इस स्थिति में बदलाव 
लाने की जरूरत है। 


(4) हम अब तक उद्योगों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के काम 
की जिस तरह उपेक्षा करते आए हैं, वैसा आगे नहीं कर सकते। जब मैं अनुसंधान 
और विकास के क्षेत्र में उद्योग, खास तौर पर निजी उद्योग के निवेश की ओर 
ध्यान देता हूं तो मुझे बड़ी चिंता होती है क्योंकि अंतराष्ट्रीय मानकों के मुकाबले 
हमारे यहां इस तरह का निवेश बहुत ही कम है। इसका स्वाभाविक नतीजा यह 
हुआ है. कि भारतीय उद्योग ऐसा कोई सामान या ब्रांड नहीं बना पाते जो आज 
की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में टिका रह सके। 


हमारे उद्योगों को विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और राष्ट्रीय 
प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर 'टीम इंडिया” की भावना से एकजुट होकर ज्ञान 
की एक प्रणाली कायम करनी चाहिए। उदाहरण के लिए अभी हमारे पास वैज्ञानिक 
और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की 30 अनुसंधान प्रयोगशालाओं की विशाल श्रृंखला 
है। पिछले 50 वर्षो में देश ने इनमें बड़े पैमाने पर वित्तीय तथा मानवीय संसाधनों 
के रूप में निवेश किया हुआ है। मैं उद्योगों से अनुरोध करता हूं कि वे विशव बाजार 
में सफल टेक्नोलॉजी के साथ प्रवेश के लिए इन प्रयोगशालाओं के साथ मजबूत साझेदारी 
कायम करें और फिर अग्रणी स्थिति के लिए प्रयास करें। मेरा तो यह भी सपना 
है कि इन अनुसंधान प्रयोगशालाओं में से अधिकतर भविष्य में वित्तीय तथा कामकाजी 
दोनों तरह की स्वायत्तता वाले आर्थिक दृष्टि से स्वायत्त ज्ञान के निगम” बनें और 
सही अर्थो में विश्व नेता बनें । 


(5) हमें न सिर्फ सीमित वैज्ञानिक समुदाय के अंतर्गत, बल्कि व्यापक राष्ट्रीय 
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समुदाय में उच्च प्रतिभासंपन्न वैज्ञानिकों को और अधिक महत्व देना होगा। आज 
सारां राष्ट्र डॉ. अब्दुल कलाम, डॉ. चिदंबरम, डॉ. काकोदकर और डॉ. संथानम 
के नेतृत्व वाली पोखरण टीम पर गर्व महसूस कर रहा है। 


भारतीय परंपरा में शासकों के मुकाबले ज्ञानियों यानी विद्वानों को कहीं ज्यादा 
आदर प्रदान किया जाता रहा है। इसलिए अगर डाक्टर अब्दुल कलाम भारत रत्न! 
हैं और मैं सिर्फ पदम विभूषण हूं तो इसमें कोई आश्‍चर्य की बात नहीं है। मैं चाहता 
हूं कि भारतीय वैज्ञानिकों की अन्य उपलब्धियों के लिए भी उन्हें इसी तरह का सम्मान 
मिले। मैं चाहता हूं कि राष्ट्र का ध्यान भारतीय विज्ञान और भारतीय वैज्ञानिकों 
पर केंद्रित हो। इस काम में जन-संचार माध्यमों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती 
है। वे हमारी वैज्ञानिक प्रतिभाओं को उचित समय और उचित स्थान देकर काफी 
मदद कर सकते हैं। 


(6) हमारे देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को और अधिक व्यावहारिक बनाने 
की आवश्यकता है। हमारे वैज्ञानिकों तथा सरकार और उद्योग से जुड़े लोगों के 
मन में बहुत सी जिज्ञासाएं पैदा हो सकती हैं। 


उदाहरण के लिए अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 
हमारे कृषि वैज्ञानिकों को शाबाशी दी जानी चाहिए। गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के 
उनके प्रयास काफी सफल रहे। हम इस सफलता को अन्य फसलों, खास तौर पर 
उन किसानों तक कैसे पहुंचा सकते हैं जो बारानी खेती करते हैं? कृषि पर आध 
गरित ग्रामीण उद्योगों का आधार कैसे बढ़ाया और सुधारा जा सकता है ताकि न 
सिर्फ मूल्य संवर्धन हो, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ें? चिकित्सा 
के क्षेत्र में अनुसंधान से स्वास्थ्य सेवा की लागत कैसे कम की जा सकती है? ऊर्जा 
और सामग्री की किफायत के लिए हम कैसे जोरदार राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ें? थोड़े 
ही से ज्यादा उत्पादन कैसे किया जाए? इस क्षेत्र में कुछ समस्याएं सचमुच बड़ी 
नाजुक हैं और उन्हें सुलझाने में जरा भी देर नहीं होनी चाहिए। जल संरक्षण 
इन्हीं में से एक है। हमारे वैज्ञानिकों तथा हमारे समाज को मिलकर इस समस्या 
का शीघ्र समाधान goat चाहिए। 


(7) हमें सूचना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को राष्ट्रीय अभियान बनाना होगा। 
मेरी सरकार ने व्यापक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान नीति का प्रारूप तैयार करने के 
लिए कार्यबल का गठन किया है। यह बल राष्ट्रीय अभियान के रूप में इसे लागू 
करने के लिए उपयुक्त संस्थागत प्रणाली की भी सिफारिश करेगा। 
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यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें भारत थोड़े ही समय में विश्व भर में अपना 
दबदबा बना सकता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में हजारों नए अनुप्रयोग भी संभव 
हैं, जिनसे उच्च स्तर के रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आम आदमी के जीवन 
स्तर में सुधार होगा। इसलिए वैज्ञानिक समुदाय से मेरा आग्रह है कि वे सूचना-विज्ञान 
टेक्नोलॉजी से संबंधित अनुसंधान को चुनौती की तरह स्वीकार करें। आपको ऐसे 
सामान और सेवाओं के सृजन में मदद करनी चाहिए जिनसे न सिर्फ भारत में 
उत्पादकता द्विगुणित हो, बल्कि विश्व बाजार में भी जिन्हें पूरा महत्व मिले। 


(8) भारतीय विज्ञान को विश्वव्यापीकरण का सामना साहस और विश्वास से 
करना चाहिए और अपने राष्ट्रीय हितों के लिए इसका फायदा उठाना चाहिए। जैसा 
कि मैंने टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम अपने पहले प्रसारण में कहा था, कि विदेशियों 
द्वारा हल्दी, नीम और बासमती के पेटेंट लेने पर भारत की नाराजगी पूरी तरह 
उचित है। हम इन पेटेंटों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और भारत के राष्ट्रीय हितों 
की रक्षा करेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने हल्दी के पेटेंट के 
खिलाफ लड़ाई जीत कर रास्ता दिखा दिया है। 


मगर इससे भी जरूरी यह है कि हम खुद अधिक-से-अधिक पेटेंट विकसित 
करें और उनके व्यावसायिक इस्तेमाल की दिशा में तेजी से आगे बढ़ें। नई खोज 
और बाजार के बीच जो अंतर है उसे पाटने की बड़ी आवश्यकता है। मैं यह बात 
जोर देकर कहना चाहता हूं कि ज्ञान पर आधारित प्रतिस्पर्धा के नए युग में बौद्धिक 
संपदा अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण नीतिगत औजार बन जाएंगे। इसलिए मुझे यह 
जानकर बड़ी खुशी हुई है कि वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने पिछले 
सिर्फ एक साल में अमरीका और यूरोप में 90 पेटेंट दर्ज कराए हैं और अपनी 
विशिष्ट टेक्नोलॉजी तथा परंपरागत ज्ञान का संरक्षण किया है। यह बड़ा अच्छा 
उदाहरण है जिसका अन्य अनुसंधान संस्थान अनुकरण कर सकते हैं। 


(9) भारतीय विज्ञान की, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर प्रतिष्ठा 
बढ़ाने के लिए मैं आपसे मौलिक अनुसंधान सहित कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में 
अनसंधान पर ध्यान केंद्रित करने का जोरदार अनुरोध करूंगा। इस क्षेत्र में आप 
विश्वस्तरीय उत्कृष्टता प्रदर्शित कर सकते हैं। भारत को विज्ञान के सभी क्षेत्रों में 
भले ही न हो, मगर कुछ क्षेत्रों में पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहिए बल्कि अग्रणी 
देश बनना चाहिए। हमें खुद ज्ञान के नए क्षितिजों की खोज करनी चाहिए और 
यह लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए कि इनमें से कुछ अगली शताब्दी के पहले दशक 
में नोबेल पुरस्कार के योग्य होंगे। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 199 


और आखिर में, हमें अपने बच्चों पर भी अवश्य ध्यान देना होगा। हमें देश 
में विज्ञान-शिक्षा की प्रणाली में आमूल परिवर्तन करना होगा और परीक्षा व रटकर 
याद करने की बजाय ज्ञान और रचनात्मकता को इसका आधार बनाना होगा | 
मुझे पक्का यकीन है कि हमारी नई पीढ़ी मेरी पीढ़ी से काफी बेहतर है। वैसे यह 
कहने के लिए मैं आपसे माफी भी चाहता हूं। आज की पीढ़ी ज्ञान प्राप्त करने 
के कंप्यूटर, इंटरनेट जैसे शक्तिशाली उपकरणों का इस्तेमाल कर सकती है। हमारी 
यह जिम्मेदारी है कि हम ऐसी शैक्षिक प्रणाली कायम करें जो हमारी युवा पीढ़ी के 
बौद्धिक ऊर्जा के विशाल खजाने का ताला खोल सके। 


मित्रो, मेरे ये सुझाव न तो पूरे हैं और न आखिरी। मैं समूचे भारतीय वैज्ञानिक 
समुदाय से जिसमें हमारे युवा और वरिष्ठ वैज्ञानिक, विज्ञान अध्यापक और विद्यार्थी, 
विज्ञान-प्रशासक, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने वाले, मीडिया, उद्योग, केंद्र तथा राज्यों 
के नीति-निर्माता संगठन आदि सभी शामिल हैं, आग्रह करता हूं कि वे राष्ट्र-निर्माण 
में विज्ञान की क्षमता के पूर्ण उपयोग के बारे में विचार-विमर्श करें। कुछ महीने 
की राष्ट्रव्यापी बहस के बाद, हमें जोरदार कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। जहां तक 
मेरी सरकार का सवाल है मुझे जरा भी संदेह नहीं कि इसे लागू करने में हमारा 
पूरा-पूरा और हार्दिक सहयोग रहेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे विज्ञान 
और टेक्नोलॉजी मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी एक वैज्ञानिक और अध्यापक ही 
नहीं हैं, बल्कि इस कार्य के प्रति उनकी बड़ी गहरी निजी वचनबद्धता है और हार्दिक 
रुचि है। 


मैं एक बार फिर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीतने वालों को शुभकामनाएं 
देता हूं। अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं यह घोषणा करता हूं कि हर वर्ष 
11 मई को टेक्नोलॉजी दिवस के रूप में मनाने के डॉ. मुरली मनोहर जोशी के 
सुझाव को मैंने स्वीकार कर लिया है। 
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भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र . 
एक उत्कृष्ट संस्थान 


मैं आज आप सबके बीच आकर बहुत खुश हूं। मेरी खुशी यह जानकर दुगुनी 
हो गई है कि मैं ऐसी जगह आया हूं जिसने भारत को मजबूत बनाने के साथ a 
उसमें आत्मविश्वास पैदा किया है । 


भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र हमेशा से भारत के अनुसंधान एवं विकास 
प्रतिष्ठान का गौरव रहा है । हालांकि, पोखरन के बाद, भाभा परमाणु अनुसंधान 
केद्र भारत का गौरव बन गया है। 


अगर भारत ने पोखरन में अपनी शक्ति प्रदर्शित की तो यह अवश्य ध्यान 
में रखा जाना चाहिए कि 'आपरेशन शक्ति’ का आपरेशन वाला हिस्सा ज्यादातर 
भाभा परमाणु अनुसंधान केद्र में ही संपन्न हुआ। भारत द्वारा इस वर्ष मई में 
पोखरन में किए गए सफल परमाणु परीक्षणों का ज्यादा श्रेय भाभा परमाणु 
अनुसंधान केंद्र के परमाणु वैज्ञानिकों के समर्पित और कुशल प्रयासों को जाता है। 
इसलिए, मैं सबसे पहले आप सबका अभिवादन करना चाहूंगा। डॉ. चिदंबरम, 
डॉ. काकोडकर द्वारा आपरेशन शक्ति” के कुशल नेतृत्व और भाभा परमाणु 
अनुसंधान केंद्र के अन्य योग्य वैज्ञानिकों की भी मैं सराहना करूंगा। उन्होंने डी. 
ए.ई, डी.आर.डी.ओ. और सशस्त्र सेना में डॉ. अब्दुल कलाम, डॉ. संथानम और 
अन्य वैज्ञानिकों के साथ घनिष्ठ रूप से काम किया। वास्तव में, यह एक अतिप्रेरणाप्रद 
सहयोगी प्रयास था। 


भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने कई दशकों से देश में परमाणु विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी की प्रगति बनाए रखने में अग्रणी भूमिका निभाई है। भाभा परमाणु 
अनुसंधान केंद्र में डिजाइन किए गए, निर्मित, चालू किए गए और संचालित 
अनुसंधान रिएकटरों से भारत में परमाणु प्रौद्योगिकी के विकास में मदद मिली है। 

इन रिएक्टरों ने न केवल अनेक क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान में मदद पहुंचाई 
है बल्कि इनका इस्तेमाल चिकित्सा, कृषि और उद्योग में उपयोग में लाए जाने वाले 
विभिन्न रेडियो आइसोटोप्स तैयार करने में भी किया गया है। 


भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में दिया गया भाषण, मुम्बई, 10 अगस्त 1998 
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इस प्रकार, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने परमाणु विज्ञान की उस प्रत्याशा 
को पूरी तरह प्रदर्शित किया है जिसकी अभिव्यक्ति इस मुहावरे में मिलती है : ‘TRAY: 
शांति और विकास के लिए।' पोखरण के बाद, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने 
इस प्रत्याशा में एक नया और महत्वपूर्ण आयाम जोड़ा है - यानी, परमाणु : राष्ट्रीय 
सुरक्षा के लिए।' 


aa कई अवसरों पर उस दर्शन और सिद्धांत के बारे में बताया है जिसने 
परमाणु विकल्प अपनाने के हमारे फैसले का मार्गदर्शन किया। मैं इस केंद्र के मंच 
से इसे एक बार दुहराना जरूरी समझता हूं। 


भारत विश्व शांति के मुख्य गारंटीकर्ता के रूप में विश्वव्यापी परमाणु निरस्त्रीकरण 
के लक्ष्य के लिए वचनबद्ध है। हमारी यह वचनबद्धता भारत के स्वाधीनता आंदोलन 
के समय से ही चली आ रही है। महात्मा गांधी और हमारे स्वाधीनता आंदोलन 
के अन्य नेताओं ने द्वितीय विश्वयुद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की जो भर्त्सना 
की थी वह उस समय की तरह आज भी प्रामाणिक है और हिरोशिमा नहीं!” एक 
ऐसा मंत्र है जिसे भारत की आत्मा आज भी जपती है। 


हालांकि हमने राष्ट्रीय सुरक्षा के जाने-पहचाने कारणों से परमाणु विकल्प 
को चुना है मगर क्षेत्रीय और विश्वव्यापी शांति के लिए हमारी वचनबद्धता संपूर्ण, 
सुनिश्चित और पक्की है। अवश्य ही, हम मानते हैं कि परमाणु हथियार शक्ति के 
रूप में हमारी स्थिति ऐसी है कि हम ज्यादा जोश और सफलता के साथ जल्दी-से-जल्दी 
परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए काम कर सकें | 


इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में 
भारत कभी पीछे नहीं रहेगा। लेकिन यहां मुख्य बात सामूहिक प्रयास” की है। अब 
तक यह पूरी तरह सामने आ चुका है कि परमाणु हथियारों के भारी भंडारों पर 
बैठे कुछ देश विश्व के बाकी देशों के लिए सामूहिक संयम अपनाने पर जोर दे रहे 
हैं, जो स्वाभाविक रूप से एक असंतुलित प्रस्ताव है। 


लगभग एक अरब लोगों वाले एक प्राचीन राष्ट्र के रूप में, भारत एक अनुचित 
और अन्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था को स्थायी रूप देने में साथ नहीं दे सकता । लेकिन, 
भारत परमाणु परीक्षण निषेध, अ-प्रसार और सबसे महत्वपूर्ण वास्तविक निरस्त्रीकरण 
के उद्देश्य से की जाने वाली बिना भेदभाव वाली किसी भी संधि में सहयोग देने 
के लिए हमेशा तैयार है। 


आने वाले वर्षों और दशकों में, विज्ञान की किसी अन्य शाखा की तरह, परमाणु 
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विज्ञान को मानवीय विकास, न कि विनाश की जरूरतों को खासतौर पर पूरा करना 
चाहिए । परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग के विकास में अंतर्राष्टीय 


सहयोग की अपार संभावना है। अब तक इस संभावना का बहुत ही कम उपयोग 
किया गया है | 


इस संदर्भ में, मैं यह अवश्य कहूंगा कि वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में विश्वव्यापी 
सहयोग के लिए विचारों का मुक्त आदान-प्रदान, निःशुल्क यात्रा और निःशुल्क 
संग-साथ बहुत जरूरी है। इसलिए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलनों 
में भारतीय वैज्ञानिकों के भाग लेने पर अकारण प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा 
रहे हैं। विदेश में, भारतीय वैज्ञानिकों की सामान्य गतिविधियों में बाधा डालने के 
लिए अन्य नकारात्मक उपाय भी किए जा रहे हैं। 


अनुचित होने के साथ ही ये उपाय बिल्कुल बेकार भी हैं। विज्ञान के सीमांत 
क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास की राह अपनाने में भारत इन उपायों से निराश 
होकर पीछे हटने वाला नहीं है। मुझे विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आदर्श 
स्थितियों में और अगर जरूरत पड़ी तो इसके बगैर भी आप अनुसंधान और विकास 
के अपने-अपने क्षेत्रों में सफलता और उत्कृष्टता हासिल करेंगे। 


प्रिय वैज्ञानिको, आप सहमत होंगे कि परमाणु विज्ञान के समक्ष मुख्य चुनौती 
ऊर्जा क्षेत्र में है। ऊर्जा मनुष्य की एक आधारभूत आवश्यकता है और भारत की 
अर्थव्यवस्था और हमारे लोगों का कल्याण इसकी सुलभता और उपलब्ध कराने के 
सामर्थ्य से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। हमारी बिजली की प्रति-व्यक्ति खपत, जो 
बढ़िया अर्थव्यवस्था का एक भरोसेमंद सूचक है, विश्व में सबसे कम में से है। 


हमें न सिर्फ बिजली का उत्पादन अधिक-से-अधिक बढ़ाना चाहिए बल्कि 
बिजली-उत्पादन के खर्च में कमी भी लानी चाहिए। आज भारत में हमें सबसे सस्ती 
बिजली चाहिए, जो हम पा सकते हैं, ताकि सबसे गरीब आदमी भी बिजली के चमत्कार 
से वंचित न हो। 


परमाणु बिजली की एक अतिरिक्त यूनिट के उत्पादन की लागत काफी कम 
होती है। लेकिन परमाणु बिजली की समग्र लागत कम होनी चाहिए। आप सबके 
सामने यही चुनौती है। : 
मैं जानता हूं कि इस चुनौती को पूरा करने का तकनीकी कौशल आप में 


है। हाल ही में, आपने भारतीय परमाणु बिजली निगम के अपने ह T 
राजस्थान में रावतभाटा में रिएक्टर के सभी कूलेंट चैनलों को बदल दिया और 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 203 


ही इस काम के खर्च को भी कम कर दिया। यह पूरी तरह एक स्वदेशी प्रयास 
था। मैं आपसे ऐसी अन्य तकनीकें लाने का आग्रह करूंगा जिनसे लागत में कमी 
आए | 


अधिकांश प्रौद्योगिकीय चुनौतियों पर काबू पाने के बाद एन.प्री.सी.आई.एल. 
अब तेजी से बढ़ने को तैयार है मगर सीमित धनराशि के कारण इसमें रुकावट 
आ रही है। मुझे इस समस्या की जानकारी है और मैं आपसे वादा करता हूं कि 
काफी समय से रुका परमाणु बिजली कार्यक्रम फिर से शुरू किया जाएगा। 


कोई कारण नहीं दिखता कि पिछले सात वर्षों में केवल दो परमाणु संयंत्र 
ही क्यों चालू हो पाए हैं। इसका भी कारण नजर नहीं आता कि हमारे प्रशिक्षित 
इंजीनियर विदेश में परमाणु बिजली प्रौद्योगिकी का निर्यात क्यों नहीं कर रहे। 


देवियो और सज्जनो, मुझे ऐसे संस्थान में आकर खुशी है जो भारत के एक 
महान सपूत और देशभक्त डॉ. होमी जहांगीर भाभा के नाम पर है। 


डॉ. भाभा न केवल एक विशिष्ट वैज्ञानिक थे बल्कि स्वप्नद्रष्टा भी थे। भारत 
के स्वाधीनता प्राप्त करने से पहले, अपने परामर्शदाता पंडित जवाहरलाल नेहरू के 
साथ उनमें यह पहचानने की दूरदृष्टि थी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय 
विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। 


इसके बारे में सोचिए। परमाणु बम गिराए जाने के केवल तीन साल बाद, 
1948 में, भारत ने परमाणु की शांतिपूर्ण क्षमता के उपयोग के लिए परमाणु ऊर्जा 
आयोग गठित कर लिया था। 


यह संतोषजनक है कि डॉ. भाभा के कार्य को इस केंद्र में और अन्य सहयोगी 
संस्थानों में उनके उत्तराधिकारी बड़ी कुशलता से जारी रखे हुए हैं। परमाणु ऊर्जा 
आयोग की स्थापना की पचासवीं वर्षगांठ मनाते समय, हमें डॉ. होमी भाभा जैसे अग्रदूतों 
की गौरवपूर्ण विरासत और दूरदृष्टि के दिशा-निर्देश में काम करते रहना चाहिए | 


मैं आशा करता हूं कि आने वाले वर्षो में, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 
भारत के समस्त अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठानों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देते 
हुए सफलता के अन्य अनेक शिखरों को पार करेगा | 
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परमाणु ऊर्जा का 
शांतिपूर्ण उपयोग 


मैं आप सबके बीच आज यहां आकर खुश हूं। कलपक्कम पुनर्प्रसंस्करण संयंत्र का 
पूरा होना हमारे परमाणु बिजली कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील स्तंभ है। प्रधानमंत्री 
का कार्यभार ग्रहण करने के बाद किसी भी परमाणु केंद्र की यह मेरी दूसरी यात्रा 
है। परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन की स्वर्ण जयंती के अवसर पर पिछले महीने 
मैं ट्रांबे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र गया था। 


कलपक्कम परमाणु ऊर्जा विभाग का एक विस्तृत ऊर्जा विकास केंद्र है। परमाणु 
शक्ति निगम दो दाबीकृत गुरुजल रिएक्टरों को बहुत सफलतापूर्वक चला रहा È | 
परमाणु अनुसंधान से संबंधित इंदिरा गांधी केंद्र फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रौद्योगिकी 
विकसित करने के लिए यहां काम कर रहा है। 


कलपक्कम पुनर्प्रसंस्करण संयंत्र मद्रास परमाणु बिजली घर के जले हुए ईधन 
और यहां स्थापित होने वाले 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के 
ईंधन के लिए. एक कड़ी है। इंदिरा गांधी केंद्र में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर ने 
इस क्षेत्र में अच्छा अनुभव प्राप्त किया है। थोरियम से निकाले गए एक कृत्रिम 
ईंधन यूरेनियम-233 के सहारे चलाया जा रहा छोटा मगर महत्वपूर्ण रिएक्टर, 
कामिनी, भी यहीं स्थित है। 


इसलिए, मैं सबसे महत्वपूर्ण परमाणु ईधन की पुनर्प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी पर 
सफलतापूर्वक अधिकार जमाने और कलपक्कम में इस बड़ी पुनर्प्रसंस्करण सुविधा को 
स्थापित करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों 
को बधाई देना चाहूंगा। आपके काम ने हमें गौरवान्वित किया है। 


कलपक्कम ने आपके वैज्ञानिक, तकनीकी और इंजीनियरी कौशलं के प्रति देश 
के विश्वास को और मजबूत किया है। आपके संयुक्‍त प्रयासों से भारत ऐसी प्रौद्योगिकी 
वाला विश्व में छठा देश बन गया है। 


मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार आपके प्रयास का मजबूती से 


कलपक्कम परमाणु संयंत्र को राष्ट को समर्पित करते हुए दिया गया भाषण, चेन्नई, 15 सितंबर 
1998 
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समर्थन करती है। परमाणु प्रौद्योगिकी को विकसित करने के राष्ट्रीय मिशन को, 
जो भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्राप्त करने में मदद पहुंचाने के 
लिए हम अपने भरसक प्रयत्न करेंगे। 


दोस्तो, अधिक मात्रा में ऊर्जा न केवल राष्ट्रीय विकास बल्कि हमारी राष्ट्रीय 
सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहां मैं केवल राष्ट्र की रक्षा के लिए परमाणु 
विकल्प अपनाने के हाल के परीक्षण की चर्चा नहीं कर रहा हूं। हमने इस बारे 
में अपना रवैया बिल्कुल साफ रखा है और मुझे यह देखकर खुशी है कि विश्व के 
सभी देश भारत के इस परिप्रेक्ष्य की तेजी से सराहना करना शुरू कर रहे हैं। 


मुझे न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी अधिवेशन में इसके बारे 
में और विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण, विकास और लोकतंत्र से संबंधित अन्य विषयों पर 
भारत के विचारों को स्पष्ट रूप से रखने का मौका मिलेगा। 


आज मैं ऊर्जा और राष्ट्रीय सुरक्षा - बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच के 
घनिष्ट संबंध पर जोर देना चाहता हूं। ऊर्जा स्रोतों पर नियंत्रण, उनके विकास 
और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अब केवल एक व्यापार या प्रौद्योगिकी 
का मामला नहीं रह गया है। यह क्षेत्रीय और विश्व राजनीति में विवादास्पद मुद्दा 
बन गया है। ऊर्जा की राजनीति बहुतेरे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उप-विषय बन गई 
है। ऊर्जा की पर्याप्तता इसलिए भी सुरक्षा का एक मुदूदा है क्योंकि राष्ट्र के आर्थिक 
विकास में ऊर्जा अतिमहत्वपूर्ण है। कमजोर अर्थव्यवस्था और मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा 
दोनों साथ-साथ संभव नहीं हैं। 


अगर भारत की अर्थव्यवस्था 7 से 8 प्रतिशत की वार्षिक सकल धरोहर उत्पाद, 
HAM, वृद्धि दर के साथ मजबूत और तगड़ी हो गई है तो हमें कृषि, उद्योग, 
सेवाओं और घरेलू क्षेत्रों की बढ़ती हुई और बहुत कम पूरी हुई ऊर्जा की जरूरतों 
को तेजी से पूरा करना चाहिए। 


अगर हमारे किसानों को समय पर और पर्याप्त बिजली नहीं मिलेगी तो वे 
भारत को भूख से मुक्त बनाने के लिए अनाज का उत्पादन कैसे बढ़ाएंगे? अगर 
हमारे उद्योगों और सेवाओं को पर्याप्त और कम दाम पर बिजली नहीं मिलेगी तो 
वे कैसे ठीक ढंग से चलते हुए विश्व-प्रतियोगिता का मुकाबला कर सकेंगे? अगर हमारे 
गांवों और शहरों में बार-बार बिजली की कटौती जारी रहेगी तो हमारे बच्चे कैसे 
पढ़ पाएंगे? इसलिए, मेरी सरकार ऊर्जा क्षेत्र को अत्यधिक प्राथमिकता देने को वचनबद्ध 
है। सस्ती और अधिक ऊर्जा के बौर कोई भी विकास हो नहीं सकता। 
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हमें काफी मात्रा में और सस्ती ऊर्जा कहां से मिलेगी? भारत के पास कोयले 
के विशाल भंडार हैं। हमारे बिजली संयंत्रों के ईधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 
तेल और गैस भी उपलब्ध है। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने बिजली क्षेत्र 
में हाल ही में अनेक सुधार शुरू किए हैं। हमने बिजली संयंत्रों को तेजी से चालू 
करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। 

आने वाले वर्षा और दशकों में ऊर्जा के समग्र परिदृश्य को ध्यान में रखते 
हुए, हमें परमाणु बिजली का उत्पादन तेजी से बढ़ाना चाहिए ताकि वह अन्य स्रोतों 
से तैयार की जा रही ऊर्जा को और बढ़ा सके। परमाणु बिजली सस्ती ऊर्जा का 
स्रोत हो सकती है क्योंकि बहुत कम मात्रा में यूरेनियम से काफी बड़ी मात्रा में बिजली 
तैयार की जा सकती है। 

मगर, आर्थिक रूप से व्यवहार्य होने के लिए, परमाणु बिजली की कुल लागत 
- बिजली संयंत्र के निर्माण की लागत, उसके रखरखाव की लागत, जले ईंधन के 
GG और उसके भंडारण की लागत तथा अपना काम पूरा कर लेने के 
बाद संयंत्र को गिराने की लागत - अवश्य ही कम होनी चाहिए। 


तभी, परमाणु बिजली संयंत्र सस्ती ऊर्जा का उत्पादन कर सकेंगे, जिसकी हमारे 
देश और हमारे लोगों को काफी जरूरत है। अक्सर यह पूछा जाता है : हम परमाणु 
बिजली पर खरबों रुपये क्यों खर्च कर रहे हैं जबकि उतने ही धन से गैस जैसे 
अन्य स्रोतों का इस्तेमाल कर हम कहीं अधिक बिजली पा सकते हैं? 


भारत के परमाणु वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए यह एक बड़ी चुनौती 
है। मुझे विश्वास है कि यहां एकत्रित आप सबमें इस चुनौती का मुकाबला करने 
और परमाणु बिजली को प्रतियोगी बनाने का कौशल और ज्ञान है। इस चुनौती 
का मुकाबला अनुसंधान से किया जा सकता है। सर्वोच्च और लक्ष्योन्मुख 
अनुसंधान । मगर अनुसंधान - और वह भी परमाणु विज्ञान जैसे क्षेत्र में - महज 
एक राष्ट्रीय प्रयास नहीं हो सकता। इसकी प्रकृति ही ऐसी है कि इसे घनिष्ठ 
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए। 


यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय परमाणु का परिदृश्य काफी बिगड़ा 
हुआ है। एक ओर, परंपरागत परमाणु हथियार वाले देश परमाणु प्रौद्योगिकी की 
विनाशकारी शक्ति को अपने हाथ में रखना चाहते हैं और परमाणु निरस्त्रीकरण 
का विरोध करते हैं। दूसरी ओर, वे शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के अपार फायदों को 
मानव समुदाय तक पहुंचने देने से रोकते हैं जबकि इन फायदों की मानव समुदाय 
को सबसे ज्यादा जरूरत है। 
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भारत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के क्षेत्र में रखी गई बाधाओं की निंदा करता 
है। हमारा देश उच्च तकनीक और उच्च-लाभ वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास 
में अधिकतम संभव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहकार के पक्ष में है। 


अंत में, मैं फिर अपने परमाणु वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उपलब्धियों 
की सराहना करता हूं। इसके साथ ही मैं परमाणु बिजली के शांतिपूर्ण उपयोग के 
क्षेत्र में और अधिक शानदार सफलता हासिल करने के उद्देश्य से आपसे बड़ा सोचने 
और बेहतर काम करने का आग्रह करता हूं। 


मैं अब कलपक्कम पुनर्प्रसंस्करण संयंत्र को भारत के लोगों को समर्पित करता हूं। 


परमाणु बिजली : 
सस्ती ऊर्जा का स्रोत 


मैं इस संसद में परमाणु ऊर्जा की पहली सलाहकार समिति की बैठक में आपका 
स्वागत करता हूं । 


अगस्त में, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित 
समारोह में मैं टांबे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में था। सितंबर में, कलपक्कम 
परमाणु पुनर्प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन करने मैं कलपक्कम गया था। आज, 
अक्टूबर में, मैं और लोकसभा और राज्य सभा के माननीय सदस्य विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में परमाणु ऊर्जा पर 
विचार करेंगे | 


ऊर्जा के बगैर कोई भी विकास नहीं हो सकता। अगर भारत को 7 से 8 
प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ मजबूत और तगड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनना 
है तो हमें कृषि, उद्योग, सेवाओं और घरेलू क्षेत्रों की बढ़ती हुई तथा काफी हद तक 
बिना पूरी की गई ऊर्जा की जरूरतों को तेजी से पूरा करना होगा। 

भारत के पास विशाल कोयला-भंडार है मगर, विएव औसत की कुछ हद तक 


विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में उद्घाटन-भाजण, नई 
दिल्ली, 23 अक्टूबर 1998 
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तुलना में, ऊर्जा के उपयोग के स्तर तक पहुंचने के लिए भी हमें अपने सभी ऊर्जा 
संसाधनों का इस्तेमाल करना जरूरी है। इन स्रोतों में से एक है परमाणु बिजली | 


भारत कई वर्षो से परमाणु बिजली विकसित करता आ रहा है। अब हम 
विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास वह प्रौद्योगिकी है जो ”रेनियम के 
खनन से लेकर उसके प्रसंस्करण, परमाणु बिजली संयंत्रों के डिजाइन एवं निर्माण 
से लेकर इस्तेमाल किए गए ईधन के पुनर्प्रसस्करण तक ईधन की पूरी प्रणाली पर 
अधिकार रखती है। 


परमाणु बिजली तैयार करने में, हम इस प्रौद्योगिकी पर अधिकार करने वाले 
विश्व में केवल छठे स्थान पर हैं। सारा श्रेय हमारे वैज्ञानिकों और तकनीशियनों 
को जाता है। 


हमारे परमाणु और रक्षा वैज्ञानिक पोखरण में अपने महान कार्यो के लिए 
भी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने ही भारत को परमाणु हथियार संपन्न देश बनाया। 


हमारे पास अब राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र को अधिकार संपन्न बनाने 
और नागरिकों के अन्य उपयोग के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करने का 
कौशल है। 


हमने अपने परमाणु बिजली कार्यक्रम के लिए क्लोज्ड ईधन प्रणाली विकल्प 
को अपनाया है। इसमें प्लुटोनियम का फिर से इस्तेमाल संभव है। भारत के लिए 
यह एक महत्वपूर्ण विकल्प है क्योंकि इस समय डिजाइन किए जा रहे फास्ट ब्रीडर 
रिएक्टरों के चालू होते ही हम तेजी से सामान्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं । तब, 
ये थोरियम के हमारे विशाल भंडारों का उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा भी पर्यावरण 
के हिसाब से यह एक बेहतर विकल्प है। 


भारत एक विकासशील राष्ट्र है और इसे सबसे कम खर्चीली ऊर्जा चाहिए। 
परमाणु ऊर्जा सस्ती ऊर्जा का एक स्रोत हो सकती है क्योंकि बहुत थोड़े-से यूरेनियम 
से काफी बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा की जा सकती है। 


लेकिन, परमाणु ऊर्जा के बारे में अक्सर यह पूछा जाता है : हम परमाणु 
बिजली पर खरबों रुपये क्यों खर्च कर रहे हैं जबकि उतने ही धन से गैस और 
पनबिजली जैसे अन्य स्रोतों के उपयोग से हम कहीं अधिक बिजली पा सकते हैं? 


मैंने इस सवाल का जवाब अपनी कलपक्कम-यात्रा के दौरान दिया था, जहां 
मैंने कहा था, “आर्थिक रूप से व्यवहार्य होने के लिए परमाणु बिजली की कुल लागत 
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_ बिजली संयंत्र के निर्माण और उसमें लगने वाले समय की लागत, उसके रखरखाव 
की लागत, इस्तेमाल किए गए ईंधन के पुनर्प्रसंस्करण और भंडारण की लागत और 
अपना काम पूरा कर लेने के बाद बेकार हो गए संयंत्र को गिराने की लागत-अवश्य 
ही कम होनी चाहिए।” मैंने आगे कहा, “मुझे विश्वास है कि भारत के परमाणु 
वैज्ञानिकों और इंजीनियरों में इस चुनौती का मुकाबला करने और परमाणु बिजली 
को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने का कौशल और ज्ञान है।” 


परमाणु बिजली के बारे में एक और चिंता है : क्या यह पर्यावरण की दृष्टि 
से सुरक्षित है? यहां, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि ऐसा है। भारत का परमाणु 
कार्यक्रम विश्व में किसी भी स्थान की तरह ही सुरक्षित है। हमारे यहां कभी कोई 
दुर्घटना नहीं हुई। और, न ही किसी परमाणु बिजली संयंत्र से आसपास के इलाके 
में अतिरिक्त विकिरण से संबंधित कोई बीमारी हुई है। इसलिए, मैं आप सबसे कहूंगा 
कि हमारे परमाणु बिजली कार्यक्रम, विशेष रूप से उन स्थानों के बारे में, जहां 
हम रिएक्टर बना रहे हैं, अधकचरी आलोचना से प्रभावित न हों । 


भारतीय परमाणु बिजली निगम के जरिए बिजली पैदा करने के कारण ही, 
परमाणु-ऊर्जा विभाग ऐसीलीटेटर , रेजर, कंप्यूटर, जैव-प्रौद्योगिकी और मैटिरियल्स 
प्रौद्योगिकी सहित उच्च तकनीक वाले अनेक क्षेत्रों में काफी अनुसंधान किया करता 
है। इसने अन्य उपयोगकर्ताओं और उद्योगों को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को भी 
बढ़ावा दिया है। 


विभाग की इन गतिविधियों से समाज को मदद मिलती है। अनुसंधान रिएक्टरों 
द्वारा तैयार रेडियो आइसोटोपों का इस्तेमाल स्वास्थ्य की देखभाल, उद्योग, कृषि और 
अनुसंधान जैसे अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। यह विभाग चिकित्सकीय प्रयोग वाले 
लेजर विकसित करने का भी काम कर रहा है। इन सभी प्रौद्योगिकियों का प्रत्यक्ष 
लाभ देश के आम लोगों को मिलता है। 


परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष आज परमाणु ऊर्जा के इन अन्य शांतिपूर्ण 
प्रयोगों के बारे में बताएंगे। इस प्रस्तुतीकरण के बाद, मैं भारत के परमाणु बिजली 
कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए आपकी टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त करना चाहूंगा । 
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युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन 


Ñ उन युवा और प्रतिभावान वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप पुरस्कार देते 
हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रिम क्षेत्रों में 
अनुसंधान कर रहे हैं। इस फेलोशिप और अनुदान की धनराशि से आप अपने 
अनुसंधान पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक बनेंगे। 


विश्व भर में, विज्ञान में सबसे बढ़िया अनुसंघान तीस से चालीस आयु वर्ग 
के वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। स्वर्ण जयंती फेलोशिप एक ऐसी योजना है, जिसे 
हमने भारतीय प्रतिभा को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए शुरू किया है। 
वैज्ञानिक समुदाय में और साथ ही समाज में अच्छे. अनुसंधान के लिए ईनाम सबसे 
प्रतिष्ठित प्रोत्साहन है, जिसकी वैज्ञानिक अपेक्षा किया करते हैं। 


यह समुचित ही है कि इन फेलोशिपों पर भारत की स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती 
का नाम दर्ज है। भारत के संस्थापकों ने हमेशा चाहा था कि लोगों में वैज्ञानिक 
भावना विकसित हो। उनका यह भी सपना था कि भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर 
राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीनतम उन्नतियों से जुड़ेंगे। 
यही कारण है कि स्वाधीन भारत ने अनुसंधान प्रयोगशालाओं और विज्ञान 
संबंधी अन्य संस्थानों का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया है। मुझे विश्वास है 
कि आपके प्रयास से उन्हें अपनी दूरदृष्टि को यथार्थ में बदलने में मदद मिलेगी । 


हमने वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास में काफी कुछ हासिल किया है, मगर 
इसमें काफी कुछ किया जाना जरूरी है। यह अरबों गरीब लोगों की बुनियादी जरूरतों 
और विश्व बाजार के लिए अन्य कंपनियों का मुकाबला करने वाले भारतीय उद्योग 
की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए करना होगा। 


हमारे वैज्ञानिकों में चमत्कार करने की क्षमता है। यह दुःख की बात है कि 
अधिकांश ऐसा यहां नहीं बल्कि विदेश में किया करते हैं। 


इस प्रवृत्ति को पलटने के लिए भेरी सरकार का मानना है कि मजबूत वैज्ञानिक 
अनुसंधान तभी किया जा सकता है जब अनुसंधान के लिए सर्वश्रेष्ठ लोगों को चुना 
जाए और जब वे पूरी तरह अपने अनुसंधान पर ध्यान दे सकें न कि फार्म भरते 
रहें और नौकरशाहों के तलवे चाटते रहें। हमें अपने अनुसंधान प्रतिष्ठानों में अनेक 


स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान करते समय दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 28 अक्तूबर 1998 
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कठिन और देर करने वाली प्रक्रियाओं को तुरंत हटाना होगा। 


मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से उच्च प्राथमिकता के आधार पर हमारे 
अनुसंधान और विकास संस्थानों को नौकरशाही के नियंत्रण से दूर करने का काम 
हाथ में लेने का आग्रह करूंगा। 


मैं स्वर्ण जयंती फेलोशिप कार्यक्रम जैसे प्रोत्साहन शुरू करने के लिए विज्ञान 
और प्रौद्योगिकी मंत्री और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग को बधाई देता हूं। उन्होंने 
किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के अन्य 
संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बुनियादी संरचना के लिए कोष बनाया है और 
वे वैज्ञानिकों, उद्योग तथा विश्वविद्यालयों के बीच घनिष्ठ संपर्क कायम कर रहे हैं। 


प्यारे युवा वैज्ञानिको, मुझे आपसे बहुत आशाएं हैं, मुझे विशवास है कि आप 
इन आशाओं से कहीं अधिक हासिल करेंगे। 


आप सबको मेरी बधाई। 


अंतरिक्ष अनुसंधान में 
भारत की प्रगति 


Sa अग्रणी अंतरिक्ष केंद्र में आप लोगों के बीच आकर और यहां भारत के महत्वाकांक्षी 
अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रगति देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैंने .यहां जो कुछ 
देखा उससे मैं सचमुच बड़ा प्रभावित हुआ हूं । 


अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारे प्रयास, हमारे लिए कोई रहस्यमयी गतिविधि नहीं 
रह गए हैं | इस उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास और समाज की कुछ वास्तविक आवश्यकताओं 
की पूर्ति में इसके प्रयोग की दिशा में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। हमारे यहां संचार 
और प्रसारण की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने, मौसम का और अच्छा 
अनुमान लगाने तथा अपने प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंध के लिए उनके बारे 
में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। 


इसरो उपग्रह केंद्र में दिया गया भाषण, बंगलौर, 1 नवंबर 1998 
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अंतरिक्ष एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें भारत आत्मनिर्भरता के सिद्धांत 
की अनदेखी नहीं कर सकता । चूंकि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग के मामले में 
हमारी आवश्यकताएं विविधापूर्ण और व्यापक हैं इसलिए हम इसके लिए अन्य राष्ट्रों 
पर निर्भर नहीं रह सकते | 


अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के इसी राष्ट्रीय 
उद्देश्य से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की स्थापना की गई। इस 
उद्देश्य को बड़ी सीमा तक प्राप्त करने के लिए मैं इसरो के मेधावी वैज्ञानिकों और 
तकनीशियनों का सम्मान करता हूं। आज हम अपने उपग्रह बना कर उनका संचालन 
कर रहे हैं। हमारे उपग्रह दुनिया के सबसे उन्नत उपग्रहों में हैं। 


अपने संचार उपग्रह कार्यक्रम से हम दुनिया में एक बड़ा घरेलू. उपग्रह-मंडल 
स्थापित कर चुके हैं। हमारा दूरसंवेदी उपग्रह कार्यक्रम दुनिया में अपने किस्म के 
सबसे अच्छे कार्यक्रमों में गिना जाता है। दुनिया के बहुत से देश हमारे दूरसंवेदी 
उपग्रहों से आंकड़े लेते हैं और उनका उपयोग करते हैं। 


हम धुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के माध्यम से अब अपने दूरसंवेदी उपग्रह छोड़ने 
में समर्थ हो चुके हैं। अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाने की दिशा में संतोषजनक 
प्रगति की मुझे जानकारी है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका शुरुआती परीक्षण 
अगले वर्ष के शुरू में किया जा सकता है। 


जल्दी ही हम जी.एस.एल.वी. राकेट से भूस्थैतिक उपग्रह छोड़ने की स्थिति 
में होंगे। इस राकेट की पहली परीक्षण उड़ान अगले वर्ष होने की उम्मीद है। 


अंतरिक्ष का विषय बड़ा रोमांचक है और यह ज्ञान का एक उपयोगी स्रोत 
भी है। सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में गठित राष्ट्रीय कार्यबल की इस सिफारिश 
को स्वीकार कर चुकी है कि देश के सभी उच्चतर अध्ययन संस्थानों को 2000 
के अंत तक संचार नेटवर्क से जोड़ दिया जाए। 


इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में मैंने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस 
पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में स्वर्ण जयंती विद्या विकास अंतरिक्ष उपग्रह योजना 
शुरू करने की घोषणा की। इसके अंतर्गत एक वर्ष के अंदर उपग्रह आधारित एक 
शिक्षा संचार प्रणाली स्थापित करने का विचार है । इसमें इनसैट-3बी के छह ट्रांसपोंडरों 
का इस्तेमाल किया जाना है। डॉ. कस्तूरीरंगन और उनके सहयोगियों ने इस कार्य 
को जिस प्रकार चुनौती के रूप में लिया है उसे देखकर मुझे खुशी होती है। 
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इनसैट प्रणाली में अतिरिक्त क्षमता विकसित करने की दिशा में प्रगति से मुझे 
संतोष है। इनसैट-2ई उपग्रह, जोकि इनसैट श्रृंखला में अब तक का सर्वोत्तम उपग्रह 
है; का परीक्षण पूरा होने वाला है और यह दो एक महीने में प्रक्षेपण के लिए तैयार 
हो जाएगा। इसके बाद का इनसैट-3बी उपग्रह भी बनाया जा रहा है और यह 
अगले वर्ष तक परीक्षण के लिए तैयार हो जाएगा। 


इन दोनों उपग्रहों से हमारी दूरसंचार और टेलीविजन प्रसारण क्षमताओं का 
विस्तार होगा। इसके अलावा, इनसैट-2ई में इससे पूर्व के उपग्रहों से अधिक उन्नत 
मौसम निगरानी यंत्र लगा होगा। 


भविष्य के दूरसंवेदी उपग्रहों के निर्माण की दिशा में प्रगति को देख कर भी 
मुझे खुशी है। हमारा पहला महासागर उपग्रह, आई.आर.एस.-पी4, भी तैयार हो 
जाएगा और इसे अगले वर्ष के शुरू में अपने ही पी.एस.एल.वी. राकेट से प्रक्षेपित 
किया जाएगा | 


इन शानदार कामयाबियों के लिए मैं अंतरिक्ष विभाग के लोगों को बधाई देता 
हूं। इसके साथ-साथ मैं उनसे यह आग्रह भी करता हूं कि वे अपने देश की अन्य 
वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं, अकादमी के लोगों और उद्योग क्षेत्र के साथ सहयोग कर 
और अधिक तेजी से प्रयास करें क्योंकि वे अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपने प्रयासों 
से सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। 


सूचना प्रौद्योगिकी, दूरस्थ शिक्षा तथा विकासमूलक और व्यावसायिक दूरसंचार 
सुविधाओं की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए अंतरिक्ष आधारित संचार प्रणालियों की 
आवश्यकता है। इन और इस प्रकार की अन्य सेवाओं के लिए एक विश्वस्तरीय उपग्रह 
संचार ढांचे की आवश्यकता है, जो आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के पहले से समय की 
बाधाओं से मुक्‍त हो। 


सरकार इस संबंध में ऐसी व्यवस्था बना रही है कि दूरसंचार सेवाएं. 
उपलब्ध कराने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियां इनसैट की सुविधाओं का उपयोग कर 
सकें। और भारत में पंजीकृत निजी क्षेत्र के स्वामित्व वाले उपग्रहों का संचालन 
भी किया जा सके। 


मेरी सरकार वर्तमान पंचवर्षीय योजना में अंतरिक्ष कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्ये 

की प्राप्ति के लिए पूरी सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए इस वर्ष हमने अंतरिक्ष 

विभाग के लिए पर्याप्त बजट रखा है और यह पिछले वर्ष की तुलना में 60 प्रतिशत 
q4 

अधिक है जो एक रिकार्ड है। 8 
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हम विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति करना चाहते हैं। इसके लिए विकास 
में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना नितांत आवश्यक है । अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग 
को देश के दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाया जाना चाहिए। इस दिशा में एक पहल 
के रूप में अंतरिक्ष विभाग और पूर्वोत्तर परिषद के सहयोग से देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र 
में एक अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया जाएगा । इससे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस 
क्षेत्र में मानव संसाधन विकास और विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य क्षेत्रो में 
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग में मदद मिलेगी | 


हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिल रहा है। 
निरंतर अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने 
के बारे में यू.एन,एस्कैप देशों के मंत्रियों का एक बड़ा सम्मेलन अगले वर्ष भारत 
में आयोजित किया जाएगा। 


इसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र से 
संबद्ध एक क्षेत्रीय केंद्र भी हाल ही में स्थापित किया गया है। यह केंद्र एशिया 
प्रशांत क्षेत्र के अनेक देशों को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्ण चीजें उपलब्ध करा 
रहा है। 


प्रिय वैज्ञानिको! अंतरिक्ष बड़ा विलक्षण है। प्राचीनकाल से ग्रह और नक्षत्र तथा 
इनको अपने अनंत आकाश में स्थान देने वाला अंतरिक्ष मनुष्य को प्रेरणा देता रहा 
है और ऊपर उठने तथा अपने से भी आगे निकलने तथा और ऊंचे लक्ष्यों की 
प्राप्ति के लिए शक्ति प्रदान करता रहा है, फिर चाहे लक्ष्य राजनीति के क्षेत्र का 
हो, व्यवसाय का हो, वैज्ञानिक अनुसंधान का हो, कविता और साहित्य के क्षेत्र में 
हो या फिर रोमांस में ही क्यों न हो। हमारे राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की कल्पना 
व्यापक होनी चाहिए और इसका सपना एक शक्ति की भांति हमारे इस कार्यक्रम 
को आणे खींचे। इसमें कभी-कभी विफलताएं भी मिल सकती हैं और झटके लग 
सकते हैं। आखिरकार ऐसा कौन-सा देश है जिसको आज अंतरिक्ष कार्यक्रम में झटके 
नहीं खाने पड़े हैं? हमें ऐसे झटकों से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। 


अंतरिक्ष अनुसंधान मनुष्य के साहस और गवेषणा की भावना का प्रतीक है। 
मनुष्य के सभी प्रयासों में यह अद्वितीय है। अंतरिक्ष में ऐसी कोई विशेषता जरूर 
है जो हमारी कल्पना का उद्दीपन करती है। अभी तीन दिन पहले, 77 वर्ष के 
बूढ़े जॉन ग्लेन एक बार फिर अंतरिक्ष की यात्रा पर गए। मैं ऐसे साहस का सम्मान 


करता हूं। मैं कल्पना करता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब भारत भी एक भारतीय 
को अपने यान से अंतरिक्ष में पहुंचाएगा | 
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मेरे मन में भी अंतरिक्ष के प्रति विशेष आकर्षण है। मुझे याद है कि जब 
नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा तो मैं कैसे उसकी कमेंद्री रेडियो 
पर सुन रहा था। आर्यभट और उसके बाद के भारतीय उपग्रहों तथा राकेटों के 
परीक्षण की याद कर मेरा मन गर्व से भर जाता है। यह सब विक्रम साराभाई, एम. 
जी.के. मेनन, सतीश धवन, यू.आर.राव और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के अन्य 
पुरोधाओं के परिश्रम का ही फल है। प्रधानमंत्री के रूप में इसरो की अपनी इस 
पहली यात्रा में मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता हूं। 


मैं इस उद्देश्य में अंतरिक्ष विभाग और इसरो के सभी कर्मियों की सफलता 
की कामना करता हूं। 


सूचना प्रौद्योगिकी भारत का 
भविष्य है 


केल मैं जब विमान से बंगलौर पहुंचा तो यहां चारों ओर उत्सव का वातावरण 
देख कर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। मुझे यह पता है कि पहली नवंबर को कर्नाटक 
का राज्योत्सव दिवस पड़ता है और उस सिलसिले में समारोहों का आयोजन होता 
रहता है। पर देखने से लगा कि बंगलौर एक और उत्सव की तैयारी में है, जो 
इस सुंदर शहर को सूचना प्रौद्योगिकी, आई.टी., के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान 
मिलने की गौरवपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। 


'बंगलौर आई.टी. डॉट काम” नाम के इस अनूठे उत्सव का उद्घाटन करते 
हुए मुझे खुशी हो रही है। इस अवसर पर मैं बंगलौर और कर्नाटक के लोगों को 
राज्योत्सव की हार्दिक बधाई देता हूं। मैं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस शहर 
की उपलब्धियों की मन की गहराइयों से प्रशंसा करता हूं। 


बंगलौर की इस सफलता को देखकर भारत के अन्य शहरों ने भी सूचना 
प्रौद्योगिकी यात्रा शुरू कर दी है। वे शहर जो इस. दिशा में पहले से सक्रिय थे, 
उनके कदम और तेज हो गए हैं। इस प्रकार शहरों और राज्यों के बीच एक स्वस्थ 
अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में दिया गया भाषण, बंगलौर, 
1 नवंबर 1998 
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प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है, जिससे और अच्छी आधारभूत सुविधाओं का सृजन हो रहा 
है और पूंजीनिवेश के अधिक आकर्षक विकल्प सामने आए हैं। ये बातें देश के हित 
में हैं। “हम चाहते हैं, हमारे यहां सौ बंगलौर उभरें।” 


लेकिन मैं यहां इस बात पर बल देना चाहूंगा कि किसी क्षेत्र में लीक बनाने 
वाला या पुरोगामी होना कोई आसान काम नहीं है। बंगलौर ने जब सॉफ्टवेयर 
बनाने और उसका निर्यात करने का काम शुरू किया तो उस समय इसके पास 
केवल एक सपना और आत्मविश्वास था। वित्तीय संसाधनों की कमी को यहां के 
तीव्र बुद्धि और युवा मानव संसाधन ने पूरा किया। 


भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग की आज की अनेक हस्तियां कुछ समय पहले तक 
मध्यवर्गीय पेशेवर थे। उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई में से जो थोड़ा बहुत बचा रखा 
था उसी से अपनी छोटी-छोटी कंपनियां शुरू कीं, हां इसमें कभी-कभी उनकी 
उदार-मन पत्नियों ने भी मदद की। पहली पीढ़ी के इन सॉफ्टवेयर उद्यमियों ने, 
दुनिया के अन्य हिस्सों में अपने जैसे सफल व्यक्तियों की ही तरह न केवल अपनी 
बड़ी सोच के कारण बड़ी कामयाबी हासिल की बल्कि इसमें स्वयं सूचना प्रौद्योगिकी 
का भी बड़ा हाथ रहा, जो कि सबको समान धरातल पर लाने वाला माध्यम है। 
आधुनिक इतिहास में पहली बार ऐसी प्रौद्योगिकी आई है, जिससे एक छोटे कस्बे 
का स्कूली बच्चा भी ऊंचा और दुनिया के शिखर पर पहुंचने की कल्पना कर सकता 
है और वहां पहुंच भी सकता है। 


यह देखकर कितना अच्छा लगता है कि पिछले कुछ एक वर्षो के अंदर पूरे 
देश में कंप्यूटर शिक्षा केंद्रों का एक विशाल नेटवर्क फैल गया है। यह नेटवर्क बहुत 
से राज्यों में छोटे-छोटे कस्बों और बड़े गांवों तक पहुंच गया है। एक बड़ी महत्वपूर्ण 
बात यह है कि यह सब बिना सरकारी मदद के संभव हुआ है। 


जब मैं भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों के वार्षिक परिणाम, भारतीय सॉफ्टवेयर 
विशेषज्ञों की उपलब्धियों और विदेशों में भारतीय उद्यमियों की कामयाबी को देखता 
हूं तथा कंप्यूटर शिक्षा के प्रति अपने छात्रों की रुचि पर गौर करता हूं, तो मेरा 


यह विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि भारत निश्‍चित ही निकट भविष्य में सूचना 
प्रौद्योगिकी में एक महाशक्ति बन कर उभरेगा। 


मित्रो! मैंने अपने जीवन में कभी कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया। फिर 
भी मुझे सामान्य रूप से पता है कि कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी हमारे आस-पास 


के जीवन को किस प्रकार बदल रही है। इनकी वजह से हमारे राष्ट्रीय ही नहीं - 
पूरी दुनिया के जीवन के हर पहलू में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 217 

यह हमारे काम, हमारे व्यवसाय, हमारे सीखने, पढ़ाने, यात्रा करने, बातचीत 
करने और हमारे मनोरंजन - यहां तक कि हमारी सरकार और लोकतंत्र के संचालन 
के तरीकों में बदलाव ला रहा है। हम इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक परिवर्तन देख चुके 
हैं लेकिन ये परिवर्तन आने वाले वर्षो और दशकों में होने वाले परिवर्तनों की तुलना 
में कुछ नहीं रह जाएंगे। 

उदाहरण के लिए इंटरनेट को ही ले लीजिए, यह केवल कंप्यूटरों को ही 
नहीं जोड़ता बल्कि यह राष्ट्रों, अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों, समुदायों और अपनी 
विशिष्ट पहचान रखने वाले लाखों अलग-अलग व्यक्तियों को आपस में जोड़ता 
है। निश्चित रूप से इससे मानव सभ्यता के विकास के एक नए दौर का 
आधार तैयार हो रहा है। 


क्या भारत को, जो कि सभ्यता का पालना रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी की 
इस यात्रा में पीछे रहना चाहिए? नहीं। हमारे लिए भारत में सूचना प्रौद्योगिकी 
न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बल्कि सभ्यता की दृष्टि से आवश्यक है क्योंकि 
इसके माध्यम से भारत आनेवाली शताब्दियों में स्वयं को एक बार फिर भौतिक रूप 
से संपन्न और सांस्कृतिक रूप से उभरते राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकेगा। 
इसीलिए मैं अपने सभी देशवासियों को समझाना चाहता हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी 
में ही भारत का भविष्य है। इसी विचार से मेरी सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं 
में सूचना प्रौद्योगिकी को ऊंचा स्थान दे रखा है। 


सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास के बारे में राष्ट्रीय कार्यबल की 
रिपोर्ट को यहां उपस्थित सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। भारत में पहली बार 
सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों में सुझाव देने के लिए एक उच्चस्तरीय 
अंतर-मंत्रालयी और अंतर-विभागीय व्यवस्था की गई है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी 
उद्योग की सक्रिय भागीदारी है। 


कार्यबल की पहली रिपोर्ट सॉफ्टवेयर विकास पर केंद्रित है। इसे लागू किया 
जा रहा है। यदि इसके अनुपालन की गति और इसकी प्रकृति के बारे में कोई शिकायत 
हे तो आप हमें बताएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम उसे दुरुस्त करेंगे। 

दूसरी रिपोर्ट, जिसका लक्ष्य भारत को सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर निर्माण 
का प्रमुख केंद्र बनाना है, तैयार है। सरकार इसका अध्ययन कर इसे स्वीकार करने 
के मामले में पहली रिपोर्ट जैसी ही तत्परता दिखाएगी। 


सरकार यह समझती है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हम जो हासिल करना 
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चाहते हैं उसके लिए उच्च-बैंड क्षमता वाला राष्ट्रव्यापी दूरसंचार ढांचा बहुत जरूरी 
2) जैसे कि मैंने पिछले सप्ताह ही घोषणा की, हम इस दिशा में कई साहसिक और 
समयबद्ध उपाय शुरु कर चुके हैं। एक ऐसी नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति तैयार 
करने का काम शुरू हो गया है। दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया और उपभोक्ता 
इलेक्ट्रानिक्स के सम्मिलन से उत्पन्न चुनौतियों और संभावनाओं को समझ सके। 
मुझे विश्वास है कि इस उच्च- स्तरीय सम्मेलन में विशेषज्ञों की बातचीत से नीति 
निर्माण के लिए उपयोगी बातें सामने आएंगी। 


पिछले सप्ताह फिक्की (भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ) के वार्षिक अधिवेशन 
में अपने भाषण में मैंने कहा था कि नई इंटरनेट नीति घोषित की जाएगी और 
15 दिन में इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को लाइसेंस 
दे दिए जाएंगे। मुझे आज यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि निजी क्षेत्र 
की इंटरनेट सेवा फर्मो (आई.एस.वी.) के लिए सात नवंबर से पहले लाइसेंस दे 
दिए जाएंगे। 


नई आई.एस.वी. नीति का उद्देश्य है पूरे भारत में यथासंभव तेजी से सस्ती 
और अच्छी इंटरनेट सेवा सुविधाओं का प्रसार हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर 
हमने लाइसेंस समझौते का एक मसौदा तैयार किया है। यह उपभोक्ताओं और 
निवेशकर्ताओं दोनों के लिए बड़ा उपयोगी है। इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली 
फर्मो को पहले पांच साल तक कोई लाइसेंस शुल्क नहीं देना होगा। उसके बाद उन्हें 


एक रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। ऐसी फर्मे 49 प्रतिशत तक विदेशी शेयर पूंजी आमंत्रित 
कर सकती हैं। 


आधुनिक दूरसंचार ढांचे के अलावा भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार 
के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर विकास के लिए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 
प्रशिक्षित मानव शक्ति में भी भारी बढ़ोत्तरी की आवश्यकता है। हमें शिक्षा के हर 


स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना 
होगा। 


सूचना प्रौद्योगिकी कार्यबल ने नेटवर्क आधारित शिक्षा की सुविधाएं खड़ी करने 
का प्रस्ताव किया है। इसमें देश के सभी विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक 
शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान तथा विकास केंद्रों को एक नेटवर्क में जोड़ने का 
प्रावधान है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिए एक ठोस कदम के रूप में सरकार विद्यावाहिनी नेटवर्क या संक्षेप 
में वीवीनेट स्थापित करेगी। यह नेटवर्क यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर., मानव 
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संसाधन विकास मंत्रालय जैसी विभिन्न एजेंसियों और राज्यस्तरीय नेटवर्को को आपस 
में जोड़ेगा। वीवीनेट का पहला चरण 15 अगस्त 1999 तक कार्य करने लगेगा। 


वीवीनेट उपग्रह और जमीनी संचार सुविधाओं पर आधारित एक अनूठा संयोग 
होगा और इससे भारत नेटवर्ककृत शिक्षा में दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों में होगा। यह 
नेटवर्क अत्याधुनिक इंटर-यूनिवर्सिटी नेटवर्क (आई.यूनेट) से जलधारा की भांति 
जुड़ा होगा। आई.यू.नेट 2.5 गीगाबिट बैंडविड्थ का एक आधारभूत नेटवर्क 
उपलब्ध कराएगा। इसमें देश के सभी इंजीनियरिंग संस्थान (आई.आई.टी.), भारतीय 
विज्ञान संस्थान बंगलौर, आई.आई.टी, हैदराबाद और पुणे विश्वविद्यालय आपस में 
जुड़े होंगे। 


यह परियोजना भारत-अमरीका सहयोग से चलेगी। इसके लिए हाल में ही 
दूरसंचार विभाग और कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी के आई.यूनेट (अमरीका) के बीच 
सहमति के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुझे यह जान कर खुशी हुई है कि 
अमरीका में भारत के अनेक प्रसिद्ध सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और वैज्ञानिक, जो 
कि महत्वाकांक्षी इंटरनेट-2 परियोजना के लिए कार्य कर रहे हैं, इस आई.यू. नेट 
परियोजना से भी जुड़े हैं। 


इसके साथ ही साथ सरकार खास कर ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े वर्गों के बच्चों 
के लिए स्कूलों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। 
हमारा उद्देश्य निरक्षरता को दूर करने के सतत प्रयास के साथ-साथ समाज के 
हर स्तर पर कंप्यूटर ज्ञान तेजी से बढ़ाना है। इसी संदर्भ में मैं दक्षिण कन्नड और 
उडुपी जिलों में सूचना प्रौद्योगिकी कार्यबल की एक पायलट परियोजना पूरे उत्साह 
से चलाने के लिए कर्नाटक सरकार को बधाई देता हूं। ये दोनों जिले पूरी तरह 
साक्षर हो चुके हैं। पायलट परियोजना का लक्ष्य सातवीं कक्षा से ऊपर की पढ़ाई 
में पूर्ण कंप्यूटर साक्षरता प्राप्त करना है। 


अपनी बात समाप्त करने से पहले मुझे यहां उपस्थित सभी भारतीय कंप्यूटर 
विशेषज्ञों और उद्यमियों को केवल एक ही संदेश देना है - बड़ी सोच रखो, पूरी 
दुनिया की सोचो और ऐसी चीजें तैयार करो जो पूरी दुनिया के बाजार में छा जाएं 
और आपको तथा देश को उसका ऊंचा मूल्य मिले। भविष्य की अर्थव्यवस्था ज्ञान 
से चलने वाली होगी। इसको चलाने के लिए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों 
वैज्ञानिकों और उद्यमियों को आगे आना चाहिए। l 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


विज्ञान और अध्यात्म में संगति 


Als यहां आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता..... वास्तव में सम्मान का बोध हो रहा है 
क्योंकि मुझे यहां एक ऐसे संस्थान की आधारशिला रखने का सुअवसर प्राप्त हुआ 
है जिसकी एक दैवीय योजना है। पूर्णप्ज्ञा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान जैसा कि इसका 
नाम है - इस नाम से ही इस अद्वितीय केंद्र के पीछे की ईश्वरीय प्रेरणा स्पष्ट 
दिखती है। 


बंगलौर में आज यह मेरा तीसरा सरकारी कार्यक्रम है और मैं यह कहना 
चाहूंगा कि व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए यह सबसे सम्मानजनक है। 


मैं सुबह इसरो के वैज्ञानिकों से मिला और अंतरिक्ष अनुसंधान तथा उसके 
व्यावहारिक प्रयोग में उनकी उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त कर मुझे बड़ी प्रसन्नता 
Sel बाद में मैंने सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में एक बड़े सम्मेलन का उद्घाटन किया। 
और हम सभी जानते हैं कि आज सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर कितनी उत्सुकता है। 


ये दोनों कार्यक्रम विज्ञान से जुड़े थे, दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण और 
रोचक थे। लेकिन आज इस तीसरे कार्यक्रम में आकर मुझे एक प्रकार के विशिष्ट 
संतोष की अनुभूति हो रही है क्योंकि आप का यह प्रस्तावित संस्थान विज्ञान और 
अध्यात्म को एकसाथ लाना चाहता है। अदमार (Admar) मठ के स्वामी विभुदेश 
तीर्थजी जैसे आदरणीय आध्यात्मिक गुरु को एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना 
की अगुवाई करते हुए देखने से बढ़कर सुखद और क्या हो सकता है? 


आपकी यह योजना महत्वाकांक्षी है लेकिन इसका श्रेय मिलना भी सुनिश्चित 
है। विशेषकर पाश्चात्य जगत में यह भ्रम गहरे बैठा है कि अध्यात्म और विज्ञान 
दो पृथक क्षेत्र हैं और इनका मिलन हो ही नहीं सकता। इससे भी गई बीती बात 
यह है कि बुद्धिजीवियों का एक वर्ग, जो स्वयं को 'आधुनिक' बताता है, अध्यात्मिक 
लोगों को तिरस्कार से देखता है। ऐसे बुद्धिजीवियों की धारणा है कि अध्यात्म और 
कुछ नहीं बल्कि रहस्यवादी, रूढ अंधविश्वास मात्र है। 


मैं न तो विज्ञान और न ही अध्यात्म क्षेत्र का हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि 
भारतीय दर्शन विज्ञान और अध्यात्म के बीच पूर्णत: संगति बिठाता है। मैंने 


पूर्णप्रज्ञा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के शिलान्यास के अवसर पर दिया गया भाषण, बंगलौर, 
1 नवंबर 1998 
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विज्ञान खं प्रौद्योगिकी 
अपनी एक कविता में भी इस विश्वास को व्यक्त किया है। भारतीय दर्शन में पूर्ण” 
शब्द का अर्थ बड़ा वैज्ञानिक है। वेदों में कहा गया है - 


ऊं पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते | 
पूर्णत्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते | | 


(यह पूर्ण है। वह पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण मिलकर पूर्ण की उत्पत्ति करता है। 
पूर्ण से पूर्ण निकाल देने पर भी पूर्ण ही बचता है।) 


पूर्णप्रज्ञा का अर्थ है उसी संपूर्ण का ज्ञान और समझ। यह ज्ञान होने पर 
ही कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक और अखंड है, हम इसके किसी एक अंश का सम्यक 
ज्ञान रखने की आशा कर सकते हैं। 


हमारे प्राचीन गुरुओं ने विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही क्षेत्रों में इसी बात 
पर बल दिया और बड़ी सफलता के साथ इसका अनुप्रयोग किया। जैसा कि डॉ. 
पाल ब्रंटन ने, जिन्होंने रमण महर्षि जैसे भारतीय योगियों की उपलब्धियों के बारे 
में गहरी समझ के साथ लिखा है, लिखते हैं कि विज्ञान ने जिन तथ्यों की खोज 
विशिष्ट उपकरणों की सहायता से की उन्हें प्राचीन ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले 
केवल सतत चिंतन से जान लिया था।' 


मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक उपकरणों 
और आधुनिक अवस्थापना की आवश्यकता नहीं है, आधुनिक विज्ञान की सभी 
उपलब्धियों की हमें आवश्यकता है, लेकिन उससे भी बढ़कर हमें समग्र विश्व दृष्टि 
की आवश्यकता है, जिसमें विज्ञान, नैतिकशास्त्र और आध्यात्म दर्शन समाहित हों। 
आज अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के रास्ते बंद हो चुके हैं। अब ऐसे 
लब्धप्रतिष्ठ वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिनकी राय में बहुत से अनसुलझे 
प्रश्‍नों के समाधान के लिए उन्हें परंपरागत विज्ञान से आगे जाकर सोचने की 
आवश्यकता है। 


इसका समाधान संभवत: आध्यात्म में मिल सकता है। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन 
ने एक बार कहा था - अगर ईश्वर का अस्तित्व नहीं हैं तो हमें उसका आविष्कार 
करना होगा।” इसलिए आने वाली शताब्दी और सहस्त्राब्दी में विज्ञान और 
अध्यात्म में नई संगति उत्पन्न करने के लिए भारत आदर्श स्थिति में है। इसलिए 
पूर्णप्रज्ञा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना जैसे प्रयास अति सराहनीय हैं और 
इन्हें हमारा पूरा सहयोग मिलना चाहिए। 


ूर्णप्रज्ञा संस्थान को देश-विदेश के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों और विज्ञान तथा दर्शन 
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के विशिष्ट विषयों पर चिंतन-मनन करने वाले हमारे प्रमुख आध्यात्मिक चिंतकों 
के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस संस्थान को प्रोफेसर सी.एन.आर. 
राव, प्रोफेसर यू.आर. राव, डॉ. राजा रमन्ना और डा. पी. रामाराव जैसी भारतीय 
विज्ञान जगत की महान हस्तियों की सलाह, स्वामी विभुदेश तीर्थजी का मार्गदर्शन 
और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है। 


इस संस्थान की आधारशिला रखते हुए मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता 
हूं कि हम सब जिस बड़े उद्देश्य से यहां एकत्रित हुए हैं उसकी प्राप्ति के लिए यहां 
शीघ्र ही एक विशाल और सुंदर संस्थान भवन खड़ा हो और उसमें प्रतिभावान लोग 
काम कर रहे हों। 


भविष्य की कल्पना 


Sl इटेक सिटी के उद्घाटन के लिए यहां आप लोगों के बीच आकर मुझे बड़ी 
खुशी हो रही है। हैदराबाद पुराने जमाने के आकर्षक आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। 
लेकिन अब इसे हाइटेक सिटी के रूप में एक नया आभूषण मिल गया है। यह आभूषण 
21वीं सदी का है और यह पुराने किसी भी मूल्यवान से मूल्यवान आभूषण जैसा 
ही है। 

यहां आप के समक्ष खड़े होकर मुझे लग रहा है कि हम केवल एक भव्य 
भवन और एक विशाल सूचना प्रौद्योगिकी परिसर का उद्घाटन ही नहीं कर रहे 
हैं बल्कि हैदराबाद शहर और आंध्र प्रदेश को प्रगति, समृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा 
के एक नए युग की यात्रा शुरू करने का संकेत दे रहे हैं। 


यह आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (ए.पी.आई.डी.सी.) और लार्सेन एण्ड 
cal की एक यादगार भी है। केवल अट्ठारह महीनों में ही इस भागीदारी ने एक 
ऐसा विशाल भवन तैयार कर दिया है जो शीघ्र ही भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग 
के सबसे चर्चित स्थानों में शामिल हो जाएगा। यह देश के विभिन्न भागों में बनाए 
जाने वाले विश्वस्तरीय अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी परिसरों में पहला परिसर È | 
हाइटेक सिटी के उद्घाटन के अवसर पर दिया गया भाषण, हैदराबाद, 22 नवंबर 1998 
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मुझे प्रसन्नता है कि एक भारतीय कंपनी ने इस सुंदर परिसर का निर्माण 
किया है। सचमुच, लार्सेन एण्ड दूब्रो ने यह एक और ऐसी चीज बनायी है जिस 
पर भारत को गर्व होता है। मैं इस हाइटेक सिटी के निर्माण और संचालन तथा 
संयुक्त उपक्रम बनाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं। भारत में 
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच, विशेष कर आधारभूत क्षेत्र Ñ 
ऐसे और साझा उपक्रमों की आवश्यकता है, क्योंकि इस क्षेत्र की परियोजनाओं को और 
तेजी से लागू करने की आवश्यकता है। 


मित्रो! आप सब जानते ही हैं कि हमारी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी को 
कितनी ऊंची प्राथमिकता दे रखी है। भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जितनी 
शीघ्रता और निश्चितता के साथ विश्वव्यापी वर्चस्व स्थापित कर सकता है उतना 
अर्थव्यवस्था के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं कर सकता। आर्थिक वृद्धि की गति तेज 
करने तथा शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एक क्रांतिकारी 
हथियार है। यह भारत को एक सशक्त, आत्मविश्वास से भरपूर समृद्ध राष्ट्र के 
रूप में दुनिया से जुड़ने और सम्पर्क करने में मदद करेगी। 


सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में राष्ट्रीय कार्यबल की स्थापना करके हमने पहली 
बार एक ऐसी उच्चस्तरीय एजेंसी का गठन किया है जो न केवल इस प्रौद्योगिकी 
से जुड़े सभी क्षेत्रों के विकास के बारे में व्यापक सुझाव देगी बल्कि उन सुझावों 
के तीव्र अनुपालन को भी सुनिश्चित करेगी | 


कार्यबल की पहली रिपोर्ट को, जो मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर विकास और निर्यात 
पर केंद्रित है, सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इस पर अमल भी शुरू हो 
चुका है। इस रिपोर्ट में सन्‌ 2008 तक सॉफ्टवेयर निर्यात 50 अरब डालर तक 
पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कुछ लोग इसे बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य मानते हैं। 
पर मेरा मानना है कि अगले दस वर्षो में भारत का गतिशील सॉफ्टवेयर उद्योग 
इस लक्ष्य को बहुत पीछे छोड़ देगा। 


सूचना प्रौद्योगिकी कार्यबल की दूसरी रिपोर्ट में भारत को हार्डवेयर उत्पादन 
और निर्यात का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाने की बात है। इस रिपोर्ट को मंत्रिमंडल 
की एक समिति देख रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विगत में भारतीय 
हार्डवेयर के साथ हुए लंबी उपेक्षा के बर्ताव और नीतिगत भ्रम को खत्म किया जाएगा | 


_ सूचना प्रौद्योगिकी का तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है दूरसंचार। यह अन्य क्षेत्रों 
म॑ प्रगति के लिए सबसे जरूरी है। भारत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तब तक विशव 
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शक्ति नहीं बन सकता जब तक कि हम अपने दूरसंचार ढांचे का तेजी से विस्तार 
और आधुनिकीकरण कर उसे संसार में सबसे अच्छी सुविधाओं की बराबरी पर 
न ला दें। मैं यहां कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में विरासत में बड़ी समस्याएं मिली 
हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने गलत नीतियां अपनाई और उनका अनुपालन भी 
उतना ही गलत तरीके से हुआ। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा के इस 
क्षेत्र में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने तथा घरेलू और विदेशी दूरसंचार कंपनियों 
के निवेश के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए मेरी सरकार के अंदर आवश्यक 
राजनीतिक इच्छा शक्ति है। इसके लिए मैंने जसवंत सिंह की अध्यक्षता में एक 
उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित कर दी है। यह समिति दूरसंचार क्षेत्र के मसलों 
पर विचार कर इस क्षेत्र में बुनियादी सुधार के सुझाव देगी। इन मसलों में लाइसेंस 
शुल्क और अंतरसंयोजन (इंटरकनेविटिविटी) के बाधाकारी नियमों के मुद्दे शामिल 
हैं, जिनके कारण देश में दूरसंचार सेवाओं और इंटरनेट का प्रसार प्रभावित हो 
रहा है। यह समिति एक नई दूरसंचार नीति भी तैयार करेगी और इस नीति को 
किसी एक विभाग या क्षेत्र विशेष के हित के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित को 
ध्यान में रखकर बनाया जाएगा | 


नई नीति के दो उद्देश्य होंगे। इसमें दूरसंचार सेवाओं का खासकर ग्रामीण 
क्षेत्रों में तेजी से प्रसार करने पर बल दिया जाएगा। यह नीति ऐसा प्रतिस्पर्धापूर्ण 
और सुविनियमित वातावरण भी तैयार करेगी जिसमें दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी तथा 
उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी के अभिसरण का पूरा लाभ उठाया जा सके। 


पर्सनल कप्यूटरों के प्रयोग को दूर-दूर तक बढ़ाना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर 
उद्योग की बढ़ती आवश्यकताओं के लिए प्रशिक्षित मानव शक्ति का विकास और 
कंप्यूटर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना, ये सभी भारत को सूचना प्रौद्योगिकी में 
बड़ी शक्ति बनाने की हमारी रणनीति का महत्वपूर्ण अंग हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए सरकार जल्दी ही कुछ बड़े कदम उठाएगी। इन कदमों में विद्यार्थी कंप्यूटर 
योजना, शिक्षक कंप्यूटर योजना और स्कूल कंप्यूटर योजना के अंतर्गत कम लागत 
के मल्टी मीडिया शिक्षा पी.सी. लाखों की संख्या में उपलब्ध कराने की योजना है। 

मानव शक्ति विकास के मामले में आंध्र प्रदेश ने आई.आई.आई.टी. (इंडियन 
RSE ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी) की जो अवधारणा शुरू की उसे अनेक 
राज्यों ने अपना लिया है। मैं आपके राज्य को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि 
इसने पहली बार सरकार और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की शक्तियों को मिलाकर 
हैदराबाद में इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की है। 
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आपके मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया है कि इस संस्थान को एक मान्य विश्वविद्यालय 
का दर्जा दिया जाए। भारत सरकार इस प्रस्ताव पद सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। 


मित्रो! इन दिनों देश में सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर बड़ा उत्साह है। आपकी 
ही तरह मैं भी इसका हामी हूं। पर मैं यहां एक बात के लिए सावधान करना 
चाहता हूं कि देश में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के मामले में फिलहाल बड़े गंभीर 
किस्म का असंतुलन है । सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों को केवल शहरी क्षेत्र के धनवान 
और अंग्रेजी पढ़े लोगों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। मैं सूचना प्रौद्योगिकी 
उद्योग के मामले में अपनी सरकार की प्रतिबद्धताओं को तभी सफल मानूंगा जब 
यह गरीबों और शक्तिहीन लोगों के जीवन में सुधार लाने में सहायक बनेंगी । 


इसी संदर्भ में मैं, सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय के प्रोफेशनल लोगों, सरकारी 
अधिकारियों और अकादमीय लोगों से तीन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यों पर ध्यान लगाने 
का आग्रह करना चाहूंगा। पहले तो भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर के इस्तेमाल को 
बढ़ाने की सबसे अधिक आवश्यकता है। इंटरनेट पर भी अंग्रेजी और भारतीय 
भाषाओं दोनों में ही अधिकाधिक भारतीय सूचनाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता 
है। 
दूसरे हमें ग्रामीण विकास और कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को व्यापक 
रूप से बढ़ाना होगा। सही तथा उपयोगी सूचना और इसका जरूरतमंदों तक तेजी 
से प्रवाह कृषि उत्पादन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा लाभकारी होगा। 
उदाहरण के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की वर्तमान स्थिति के लिए सबसे 
बड़ा कारण यह है कि मौसम और फसल के बारे में समय से पर्याप्त सूचना नहीं 
मिली। सरकार इसीलिए एक राष्ट्रीय फसल अनुमान केंद्र स्थापित करने का विचार 
कर रही है। इसके लिए हमें एक भरोसेमंद और व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क 
वा कंप्यूटरों और अपनी लाई सूचनाओं 
gi प्रयोग कर सके | सरकार महाराष्ट्‌ में वरननगर में aad विलेजेज” नाम से 
x a मी a ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी संस्कृति 
च्चाई तो यह है कि जिस प्रकार का परिणाम 


हम चाहते हैं उसके लिए देश के विभिन्न भागों में ऐसी सैकड़ों वायर्ड 
TA डों 'वायर्ड विलेजेज? 
परियोजनाएं चलाने की आवश्यकता है | Š 


तीसरी सबसे जरूरी बात है कि सरकार और जनता के बीच संपर्क की कडी 
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में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग किया जाए। हमारा दीर्घकालिक 
उद्देश्य यह होना चाहिए कि सरकार का हर विभाग एक नेटवर्क के परिवेश में 
काम करे। फाइलें तेजी से आगे बढ़ें तथा उनमें पारदर्शिता हो ताक़ि नागरिक अपनी 
आवश्यकताओं के बारे में समय से और उपयोगी जवाब पा सकें और उन्हें आम 
तौर पर नौकरशाही के कारण होने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। 


ऐसे बहुत से उपयोग हैं जो दिखा सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी आम आदमी 
के लिए उपयोगी है। इनमें लगान और कर विभाग, सिंचाई विभाग, मंडी, पुलिस 
थाने, न्यायपालिका, नगरपालिकाएं और जिला परिषद के कार्यालय, शिक्षा विभाग जैसे 
कई नाम जुड़ सकते हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि आंध्र प्रदेश में जमीन 
के बैनामों को कंप्यूटरीकृत करने की परियोजना हाल में पूरी हो चुकी है और 
इससे बैनामों की नकल मिलने में जहां सात दिन का समय लगता था अब उसमें 
एक घंटा लगता है। मैं चाहता हूं कि अन्य राज्य भी आपके अनुभव से सीखें। 


मित्रो! मैं कह चुका हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी में ही भारत का भविष्य है। 
वह भविष्य सही मायने में आंध्र प्रदेश में घटित होने लगा है। मुख्यमंत्री ने हैदराबाद 
शहर को साइबराबाद यानी ज्ञान का शहर बनाने की जो कल्पना की है वह पूरी 
दुनिया के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मुझे पूरा 
विश्वास है कि जल्दी ही पूरा आंध्र प्रदेश साइबर प्रदेश बन जाएगा। इन शब्दों के 
साथ मैं गर्वपूर्वक इस 'हाइटेक सिटी” का उद्घाटन करता हूं। 


भारतीय विज्ञान : शांति, समृद्धि और 
खुशहाली के लिए 


भारतीय विज्ञान क्रांग्रेस के 86वें वार्षिक समारोह के अवसर पर अपने को विशिष्ट 
श्रोताओं के बीच देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। बाहर से आए वैज्ञानिकों और नोबेल 
पुरस्कार से सम्मानित विभूतियों का मैं विशेष रूप से अभिवादन करता हूं। 

मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि विज्ञान कांग्रेस का यह सत्र चेन्नई में 


अन्ना विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 86वें वार्षिक सत्र 


[ में दिए गए भाषण का हिंदी 
रूपांतर, चेन्नई, 3 जनवरी 1999 
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और अन्ना विश्वविद्यालय में हो रहा है, जो तमिलनाडु का गौरव है। यह भारत 
का वह हिस्सा है जहां कई शताब्दियों से साहित्य, कलाएं, वास्तुकला, अध्यात्म और 


विज्ञान का विकास सम्मिलित और शानदार ढंग से हुआ है। 


इस भूमि ने संत कवि तिरुवल्लुवर और राष्ट्रकवि सुब्रह्मण्यम्‌ भारती जैसी 
महान साहित्यिक विभूतियां हमें प्रदान की हैं। इस शताब्दी के तीन महानतम भारतीय 
वैज्ञानिक ~ सर सी.वी. रमन, जिन्होंने भौतिक शास्त्र में रमन इफेक्ट्स की खोज 
के लिए नोबेल पुरस्कार जीता; प्रोफेसर एस. चंद्रशेखर, जिन्हें खगोल भौतिकी के लिए 
नोबेल पुरस्कार मिला था; और गणित की प्रतिभा, श्रीनिवास रामानुजम्‌ - इसी 
धरती की देन हैं। 


समाज में बदलाव लाने में विज्ञान बड़ी प्रेरक शक्ति है। आधुनिक जीवन 
का कोई भी पहलू विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभावों और उत्पादों से अछूता नहीं 
है। मानव इतिहास की पिछली सभी ज्ञात शताब्दियों की तुलना में इस शताब्दी में 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सर्वाधिक विकास हुआ है। अगली शताब्दी में मानव जीवन, 
वास्तव में धरती पर जीवन, पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अधिक गंभीर प्रभाव 
पड़ेगा। 


कुल मिलाकर देखें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव सकारात्मक और 
नकारात्मक दोनों ही तरह का रहा है - हालांकि मेरी राय में यह सकारात्मक ही 
अधिक रहा है। हम सभी को, वैज्ञानिकों और सामान्य लोगों को, विचार करना होगा 
कि उनके नकारात्मक प्रभाव को किस तरह कम से कम किया जाए और बहुजन 
हिताय” उनके लाभों को बढ़ाया जाए। किंतु, यह स्वाभाविक है कि विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी के लाभ खुद-ब-खुद लोगों तक नहीं पहुंचेंगे। यह काम विशेष सामाजिक, 
आर्थिक और राजनीतिक संदर्भो में, सही नीतियां अपनाकर तथा वितरण-प्रणाली को 
मजबूत बनाकर ही पूरा किया जा सकता है। यही कारण है कि प्रगतिशील राजनीति, 
जनोन्मुखी अर्थव्यवस्था और बेहतरीन शासन में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। 
दूसरी ओर प्रगतिशील राजनीति, अर्थव्यवस्था और शासन का विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि शासन खुशहाली और समृद्धि के 
प्रमुख गारंटरों में से एक है। 

इस बारे में, मैं आपको सर सी.वी. रमन के शब्द याद दिलाना चाहूंगा जो 


उन्होंने 1948 में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की वार्षिक बैठक को संबोधित करते 
हुए व्यक्त किए थे : “भारत की आर्थिक समस्याओं का एकमात्र समाधान विज्ञान 


अधिक ह अले |” 
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अगली शताब्दी और अगली सहत्त्राब्दी की चुनौतियों को देखते हुए भारत 
में विज्ञान का आधार अधिक ठोस, व्यापक और समृद्ध बनाने की आवश्यकता है। 
दुनिया भर में यह स्वीकार किया गया है कि इन चुनौतियों के सामने वही समाज 
टिक सकेंगे जो ज्ञानवान समाज (नॉलेज सोसायटीज) होंगे। अर्थव्यवस्था, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा और यहां तक कि संस्कृति के 
क्षेत्र में भी राष्ट्रों की प्रगति में ज्ञान और प्रतिस्पर्धात्मक अंतर्राष्ट्रीय माहौल में उसका 
इस्तेमाल निर्णायक साबित होगा। हमें आबादी के सभी वर्गो के ज्ञान के स्तर को 
बढ़ाने की आवश्यकता है। 


मानव सभ्यता के इतिहास में भारत ज्ञान का मूल स्रोत” रहा है। यही वह 
भूमि है जहां प्राचीन काल में ज्ञान और विज्ञान का एक साथ विकास हुआ। ऐतिहासिक 
कारणों से हमारी वैज्ञानिक परंपरा कमजोर पड़ गई। अब हमारे सामने प्रश्‍न यह 
है कि स्वतंत्र विकास के पांच दशकों के अनुभव के साथ हम अगली शताब्दी के 
प्रारंभ में किस प्रकार एक बार फिर विश्व में एक वैज्ञानिक शक्ति के रूप में उभर 
कर सामने आएं? 


मैं आपके सामने कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत कर रहा हूं जो वैज्ञानिक 
समुदाय, सरकार, शैक्षिक संस्थाओं, उद्योग और वृहत्‌ समाज को मिलकर पूरे करने 
होंगे। पहला, यह कि वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों को न केवल मात्रा पर बल्कि गुणवत्ता 
पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा - खासकर गुणवत्ता के उन मापदंडों पर ध्यान 
देना होगा जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परख की जाती है। हमें इस बात पर गर्व 
है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी जन-शक्ति के मामले में भारत का विश्व में 
तीसरा स्थान है। किंतु, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विस्तृत मूलभूत ढांचे को देखते 
हुए कया हमें पिछले 50 वर्षो में हासिल की गई उपलब्धियों से कहीं अधिक कुछ 
प्राप्त नहीं कर लेना चाहिए था? अवश्य करना चाहिए था। 


हमें बाहर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जानकारी मिलने की उम्मीद नहीं 
करते रहना चाहिए, बल्कि इस क्षेत्र में दाता, प्रमुख योगदान करने वाला देश होना 
चाहिए। विशुद्ध रूप से नकल करके अथवा अन्य देशों की वैज्ञानिक जानकारी का 
अनुसरण करने मात्र से हमारा काम नहीं चल सकता। हमें जितने क्षेत्रों में संभव 
हो सके उतने क्षेत्रों में वैज्ञानिक विचारधारा के प्रवर्तक देश के रूप में सामने आना 
चाहिए । 


मानव संसाधनों का विकास करते समय यह बहुत जरूरी है कि महिला वैज्ञानिकों 
और प्रौद्योगिकीविदों को उत्साहित करने, उन्हें प्रोत्साहन और समर्थन देने के विशेष 
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उपाय किए जाएं ताकि वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा ae | मैं मानव संसाधन 
विकास मंत्रालय को निर्देश दूंगा कि वह कायदे-कानूनों को आसान बनाने के काम 
को उच्च प्राथमिकता दे, जिससे अधिक से अधिक व्यवसायी महिलाएं वैज्ञानिक कार्यक्रमों 
में शामिल हो सकें | 

आज परस्पर-निर्भरता के युग को देखते हुए, और ऐसे समय में जबकि 
अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर लागत बढ़ती जा रही है, निश्चय ही, हमारे 
वैज्ञानिकों को विशव के सर्वोत्कृष्ट संस्थानों के साथ यथासंभव घनिष्ठ संबंध कायम 
करने चाहिए। किंतु अगर कोई देश हमारे हाथ बांधने की कोशिश करे और उचित 
वैज्ञानिक सहयोग के अवसर देने से इंकार करे, तो ऐसी स्थिति में हमारे वैज्ञानिकों 
को अपेक्षित ज्ञान का संधान करने के लिए अपने आपको तैयार करना होगा। 


पिछले तीन दशकों से भी अधिक समय से भारत, विकसित देशों के प्रौद्योगिकी 
नियंत्रण राडार के परदे पर है। खुशी की बात है कि भारत को प्रौद्योगिकी देने 
से मना करने के प्रयासों से भी हमें लाभ पहुंचा, क्योंकि उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों 
को हमारी राष्ट्रीय क्षमता और बढ़ाने के लिए प्रेरित किया । इससे हमारा विशवास 
इस सिद्धांत में और भी दृढ़ हुआ है कि एक शक्तिसंपन्न दूसरे शक्तिसंपन्न का ही 
सम्मान करता है। इस संदर्भ में, मैं अपने परमाणु वैज्ञानिकों को अवश्य बधाई देना 
चाहूंगा। पोखरण में उनकी उपलब्धियों से समूचे भारतीय वैज्ञानिक समुदाय का 
आत्म-विशवास बढ़ा È | 


हमारे वैज्ञानिक समुदाय के समक्ष दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि उन्हें 
समस्या-समाधान पर फिर से ध्यान केंद्रित करना चाहिए, विशेषकर उद्योग, कृषि और 
सेवाओं के क्षेत्रों की जरूरतें पूरी होनी चाहिए! उदाहरण के लिए हमारा कृषि उत्पादन 
कम से कम पांच प्रतिशत हर साल बढ़ना याडिए। यह जरूरी है क्योंकि अगले 10 
वर्षो में समाज से भुखमरी दूर करने के 


[द-उत्पादन दुगुना करना होगा। 
हमारे कृषि-वैज्ञानिकों ने अनेक सराहनीय उ sat हासिल की हैं । किंतु उन्हें अभी 
कृषि-विज्ञान में ज्ञान का सर्जन करने, संप्रेषण करने और उपयोग में 


में किसानों को भागीदार बनाकर अपने प्रयासों को दुगुना करता होया | 


लाने के क्षेत्र 


A 


इसी प्रकार हमारे खाद्य-वैज्ञानिकों को कम लागत वाली ऐसी प्रौद्योगिकी ! 
करनी होगी जिससे भारी मात्रा में फलों, सब्जियों और अनाज की बरबादी की समस्या 
से निबटा जा सके । राष्ट्रीय विकास के लिए खाद्य सुरक्षा, जल-प्रबंध, कज! एवे 
पदार्थ संरक्षण, कम-लागत वाले मकान, पर्यावरण संरक्षण और लागत एवं गुणवत्ता 
का ध्यान रखते हुए अधिकतम निर्यात और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने 
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में सहायक उच्चस्तरीय तकनीकी शिक्षा का विशेष महत्व है। इन सभी क्षेत्रों में 
हमारे वैज्ञानिक संस्थानों को उद्योग, कृषि और सेवाओं के साथ घनिष्ठ सहयोग करना 
चाहिए । 


तीसरा मुद्दा यह है कि विश्वस्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान कराने के लिए यह 
स्वाभाविक है कि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उच्चस्तरीय 
अध्ययन केंद्रों को नौकरशाही से मुक्त किया जाए । विद्यार्थियों, शिक्षकों और वैज्ञानिकों 
को अनुत्पादक और अनावश्यक लालफीताशाही की बजाय अधिक समय रचनात्मक 
अनुसंधान में लगाना चाहिए। मैं विज्ञान कांग्रेस और सभी संबद्ध संस्थानों से उम्मीद 
करता हूं कि वे इस मुद्दे पर एक कार्ययोजना तैयार करेंगे और उसे लागू करके 
दिखाएंगे | 


हमारे समक्ष चौथा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि हम बच्चों और युवा पीढ़ी को 
वैज्ञानिक जांच-पड़ताल का प्रशिक्षण दें। स्कूल-कॉलिजों में विज्ञान के अध्ययन, वास्तव 
में अधिकतर विषयों के अध्ययन में रटने की परिपाटी से बहुत क्षति पहुंची है। 
विद्यार्थियों को मुक्त और रचनात्मक ढंग से सोचने और समस्या-समाधान के जरिए 
सीखने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता। इनके बिना वैज्ञानिक मानसिकता का विकास 


संभव नहीं है। और कोई भी देश वैज्ञानिक मानसिकता के मजबूत आधार के बिना 
वैज्ञानिक शक्ति नहीं बन सकता। 


भविष्य में भारत को ज्ञान पर आधारित दो विज्ञानों और उनके व्यापक संभव 
प्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इनमें से एक है सूचना प्रौद्योगिकी । मेरी सरकार 
ने भारत को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया की बड़ी शक्ति बनाने के लिए 
अनेक उपाय किए हैं, ताकि सन्‌ 2008 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य के 
सॉफ्टवेयर निर्यात का लक्ष्य हासिल किया जा सके। 


ज्ञान पर आधारित दूसरा क्षेत्र जहां और भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता 
है वह है जैव विज्ञान और जैव-प्रौद्योगिकी। मुझे खुशी है कि यह विषय इस वर्ष 
की विज्ञान कांग्रेस का केंद्र है। मेरी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी पर जो बल दिया 
है उसके पीछे मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि भारत इस क्षेत्र में सर्वोच्च बौद्धिक कौशल 
हासिल कर लेगा। किंतु, अगर हम सूचना प्रौद्योगिकी के साथ अपनी समृद्ध जैव 


उत्पादों 
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होने का अनुमान है, और हमारे समृद्ध जैव- संसाधनों को देखते हुए इसमें भारत 
का भारी योगदान होना चाहिए | 


मैं समझता हूं कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और जैव प्रौद्योगिकी 
विभाग ने एक संकेंद्रित कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके तहत सी.एस.आई.आर. की 
20 प्रयोगशालाएं और परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के जाने माने प्रैक्टिशनर (व्यवसायी) 
तथा अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसंधान कार्यकर्ता एक छत के नीचे काम करेंगे। 
मैं इसके लिए सी.एस.आई.आर. और जैव प्रौद्योगिकी विभाग दोनों को बधाई देना 
चाहूंगा क्योंकि वास्तव में यही 'टीम इंडिया” भावना है, जिस पर मैंने शांति स्वरूप 
भटनागर पुरस्कार समारोह में जोर दिया था। 


इस तरह के कार्यक्रम सिर्फ उष्णकटिबंधी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल मुदूदों तक 
ही सीमित नहीं रहने चाहिए बल्कि अन्य बीमारियों जैसे एड्स, अल्जीमर रोग, गठिया, 
मस्तिष्क रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर आदि के उपचार में मददगार होने चाहिए। 
मेरा सुझाव है कि सी.एस.आई.आर. ने जो शुरूआत की है, उसका अनुसरण करते 
हुए ऐसे अनेक कार्यक्रम भारतीय ज्ञान के विस्तृत नेटवर्क के साथ चलाए जाने चाहिए। 


विज्ञान कांग्रेस का यह इस शताब्दी का अंतिम सत्र है। अगले वर्ष जब आप 
आज के ही दिन फिर एकत्र होंगे तो वह 21वीं सदी में विज्ञान कांग्रेस की पहली 
बैठक होगी। अत: यह उचित होगा कि हम आगामी एक वर्ष का इस्तेमाल भारतीय 
वैज्ञानिक अनुसंघान एवं शिक्षा के क्षेत्र में नई गतिशीलता लाने के लिए करें। 


इस प्रयास में हमारे वैज्ञानिकों को आगामी शताब्दी एवं सहत्त्राब्दी में अंतर्राष्ट्रीय 
विज्ञान के समक्ष जटिल चुनौती को समझना होगा। यह चुनौती है मनुष्य के बाहरी 
जगत, यानी विज्ञान का उसके आंतरिक ज्ञान यानी अध्यात्म के साथ एकीकरण। 
ये दोनों अधिकतर अलग और असंबद्ध रहे हैं। 20वीं शताब्दी और उससे पहले की 
शताब्दियों में अधिकतर वैज्ञानिक खोजें इस धारणा पर की गईं कि विज्ञान का 
आध्यात्मिक जगत से कुछ लेना-देना नहीं है। 


किंतु, इस धारणा की हाल में निरंतर जांच-पड़ताल की गई है। क्वांटम भौतिक 
विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से चेतना (कॉनशॅसनेस) का परीक्षण करने की कोशिश 
की जा रही है। कंप्यूटर के ज्ञान से मानव-बुद्धि की पड़ताल हो रही है। स्नायु-विज्ञान 
की जानकारी से मानव मस्तिष्क की कार्य-प्रणाली का अध्ययन किया जा रहा है। 
चिकित्सा के क्षेत्र में हृदय एवं अन्य रोगों की जानकारी के आधार पर योग के 
सकारात्मक प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है। 
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बडी दिलचस्प बात है कि इस अवधारणा को, कि विज्ञान और अध्यात्म के 
बीच कोई संबंध नहीं है, स्वयं कई प्रमुख वैज्ञानिकों ने चुनौती दी है। उदाहरण 
के लिए डेविड बोम, जो इस शताब्दी के महानतम भौतिकविदों में से एक हैं, ने 
कहा है, “प्रकृति को समझने के लिए हमें पहले अस्तित्व की प्रकृति समझनी होगी ।” 


यह विचार उपनिषदों में वर्णित समग्र अस्तित्व की एकता” की अंतर्दष्टि को 
जोरदार ढंग से उजागर करता है : इशावास्यं इदं सर्व यत्‌ किंच जगत्यां जगत्‌’ - 
यानी जो भी विद्यमान है वह दिव्य की व्याप्ति है। 


इस प्रकार यह स्वाभाविक है कि आने वाले समय में विज्ञान को ज्ञान की 
प्रणालियों के नए एकीकरण के लिए प्रयास करने होंगे, जिसके अंतर्गत तार्किकता, 
नीतिशास्त्र, व्यक्तिगत व्यवहार, सामाजिक संबंध और पर्यावरण का संयुक्त अध्ययन 
करना होगा। संक्षेप में, कह सकते हैं कि विश्व को सबके लिए शांति, समृद्धि और 
खुशहाली प्राप्त करने के लिए विज्ञान और अध्यात्म के बीच सामंजस्य स्थापित करना 
होगा। मेरा यह विश्वास है कि भारतीय वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी इस अंतर्राष्ट्रीय 
प्रयास में बड़ा योगदान कर सकते हैं। 


मैं भारतीय विज्ञान कांग्रेस और अन्ना विश्वविद्यालय का आभारी हूं कि उन्होंने 
मुझे आपके समक्ष कुछ विचार रखने का अवसर प्रदान किया। 


चीनी उद्योग को आधुनिक 
बनाने की आवश्यकता 


गन्ना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय समिति के 23वें अधिवेशन के उद्घाटन 
के लिए यहां आज सुबह आप सबके बीच आकर मुझे प्रसन्नता हुई। मुझे यह जानकर 
खुशी है कि यह सम्मेलन 23 वर्ष के बाद फिर भारत में हो रहा है। सम्मेलन में 
आए विदेशी प्रतिनिधियों का मैं स्वागत करता हूं और कामना करता हूं कि यहां उनका 
प्रवास सुखद और फलदायक हो। 


माना जाता है कि गन्ना मूलत: भारत की फसल है। इसका सबसे पुराना 


इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ शुगरकेन टेक्नोलॉजिस्ट्स की 23वीं कांग्रेस के अवसर पर दिया गया 
उद्घाटन भाषण, नई दिल्ली, 22 फरवरी 1999 
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उल्लेख भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक अथर्व वेद में आया है । बौद्ध ग्रंथों 
में भी ऐसा उल्लेख है कि बुद्ध 'गन्ने के राजा” के रूप में जाने जाते थे। कहा 
जाता है कि सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व के आसपास गन्ने को भारत से पश्चिम देशों 
की ओर ले गया। भारत में गन्ने की खेती की पुरानी और समृद्ध परंपरा के कारण 
ही औपनिवेशिक शासन के दौरान हजारों की संख्या में भारतीयों को ठेके के मजदूर 
के रूप में मारीशस, ट्रिनीडाड और टोबैगो तथा गुयाना जैसे सुदूर देशों तक ले 
जाया गया। स्वाधीनता के बाद भारत अपने परिश्रमी किसानों, तकनीशियनों और 
उद्यमियों के बल से दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। 


भारत के कृषि और उद्योग क्षेत्र में चीनी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। 
यद्यपि देश के कुल कृषि क्षेत्र के तीन प्रतिशत हिस्से में ही गन्ने की खेती होती 
है लेकिन इसकी खेती और चीनी उद्योग पर चार करोड़ लोग निर्भर हैं। भारत 
के चीनी उद्योग की एक अनूठी विशेषता यह है कि यहां 58 प्रतिशत उत्पादन सहकारी 
मिलों में होता है। ये मिलें ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी सामाजिक-आर्थिक विकास 
की धुरी हैं। 


भारत सरकार ने हाल में ऐसे अनेक कदम उठाए हैं ताकि चीनी उद्योग फिर 
से मजबूत बने और उदारीकरण के लाभ उठाने में समर्थ बन सके। मेरा मानना 
है कि यह उद्योग सबसे अच्छी तरह तभी बढ़ सकता है जब इसे नौकरशाही के 
नियंत्रणों से मुक्त कर दिया जाए। इसीलिए गत वर्ष पहली सितंबर से चीनी उद्योग 
को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। इससे नई और पुरानी मिलों के माध्यम से तेजी 
से अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का सृजन होगा। बड़ी और अच्छी मशीनों से सुसज्जित 
मिलों से अच्छी क्वालिटी की चीनी पैदा होगी। 


भारत में चीनी उद्योग और इसके व्यापार में सुधार का एक पहलू है निर्णय 
की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण। हमने राज्य सरकारों को चीनी के डीलरों की संख्या 
तय करने की छूट दे दी है और स्टॉक की सीमा भी खत्म कर दी गई है। 


मुझे यह देखकर खुशी है कि इन और अन्य उपायों के परिणामस्वरूप पिछले 
एक साल से चीनी का बाजार अन्य बहुत सी वस्तुओं के बाजार की तुलना में 
स्थिर है। 

ग्रामीण भारत में उत्पादकता और समृद्धि बढ़ाने के लिए गन्ने की खेती और 
गन्ना उद्योग में तकनीकी सुधार जरूरी है। इसके लिए सरकार चीनी प्रौद्योगिकी 
मिशन चला रही है, जिसने पांच नई प्रौद्योगिकियों का विकास किया है। इनका अनेक 
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चीनी कारखानों में इस्तेमाल होने लगा है। इनमें से कम दबाव की एक्सद्रैक्शन 
प्रणाली, गन्ना अलग करने की प्रणाली तथा सल्फर बर्नर की तकनीकें ऐसी हैं जिनका 
दुनिया में पहली बार व्यावसायिक प्रयोग हो रहा है। 


गन्ने की खेती में पानी की आवश्यकता कम करने, मिलों की पूरी क्षमता 
का इस्तेमाल, गन्ने से चीनी की अधिकतम निकासी, ऊर्जा की बचत और पर्यावरण 
प्रदूषण को कम से कम सीमित रखना, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें और आगे अनुसंधान 
तथा विकास की आवश्यकता है। इस काम में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से बड़ी 
सफलता मिलने की संभावना है। 


गन्ने की नई प्रजातियों के विकास में हमारे सतत प्रयासों से हमारी गन्ने 
की उपज विश्व स्तर की हो गई है। पर अब भी इसमें और सुधार की संभावना 
तथा आवश्यकता है। भारत में विविध कृषि-जलवायु अंचल हैं। ऊष्णकटिबंधीय क्षेत्रों 
में गन्ने की उपज काफी अच्छी है लेकिन उप-ऊष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पैदावार कम 
है। छोटे आकार की जोतों में गन्ने की उपज बढ़ाने की चुनौती भी उतनी ही 
महत्वपूर्ण है। फिलहाल अधिकतर देशों में छोटे गन्ना किसानों को प्रौद्योगिकी का 
फायदा कम ही मिला है। अनुभव कहता है कि शिक्षा और किसानों की सक्रिय भागीदारी 
से ही प्रौद्योगिकी प्रसार कार्यक्रमों को सफल बनाया जा सकता है। 


चीनी के सह-उत्पादों का विकास इस उद्योग की वित्तीय लाभदायकता के लिए 
बहुत जरूरी है। भारत ने मूल्य संवर्धन की इन प्रक्रियाओं के व्यावसायिक उपयोग 
के बारे में उपयोगी अनुभव हासिल किए हैं। भारत में खोई का उपयोग अखबारी 
कागज और अन्य प्रकार के कागज बनाने में किया जा रहा है। इसी प्रकार महिया 
को आसवनियों के कचरे के साथ संवर्धित करके उससे कंपोस्ट खाद बनाने की तकनीक 
का भी हाल में सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। अन्य 
का भी इसी प्रकार लाभदायक इस्तेमाल किया जा सकता है। 


में चाहता हूं कि इस सम्मेलन में चीनी मिलों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के 
लिए वित्तीय आवश्यकताओं पर भी चर्चा हो। भारत सरकार एक गन्ना विकास कोष 
स्थापित किए हुए है जिससे गन्ना विकास कार्यक्रमों तथा वर्तमान मिलों के 
आधुनिकीकरण और पुनर्वास के लिए सस्ती दर पर ऋण सहायता दी जाती है। 
मैं गन्ना मिलों के प्रबंधकों से आग्रह करना चाहूंगा कि वे इसके लिए अपने आंतरिक 
स्रोतों की बचत करके साधन जुटाएं। उद्योग की कार्यकुशलता, लागत में कमी और 
गुणवत्ता में सुधार के लिए अच्छी तकनीक का होना जरूरी है। इसके साथ 
प्रबंध कौशल जैसे गैर तकनीकी कारक भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। मुझे विश्वास 
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है कि यहां आए प्रतिनिधिगण इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक दूसरे के अनुभवों का लाभ 
उठाएंगे | 

चीनी मिलों द्वारा चीनी के साथ-साथ बिजली का उत्पादन सस्ती ऊर्जा का 
एक वैकल्पिक स्रोत बन सकता है। यह पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल है। गन्ने 
में नमी की मात्रा कम करने की नई तकनीकें आ गई हैं। इससे चीनी के साथ-साथ 
बिजली का उत्पादन करने वाली परियोजनाओं की लाभदायकता में सुधार हुआ है। 
ऐसी और इसी प्रकार की अन्य संबंधित तकनीकों का विकास और प्रसार जरूरी 
है ताकि चीनी उद्योग ऊर्जा के मामले में और दक्षता प्राप्त कर सके तथा अपनी 
बाकी बिजली बेच कर और अधिक आय का अर्जन कर सके। 


सम्मानित अतिथियो! विकास और अनुसंधान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 
अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि के द्वार की कुंजी है। यह बात चीनी प्रौद्योगिकी के बारे में भी 
लागू होती है। 

इन शब्दों के साथ मुझे इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रसन्नता हो 
रही है। मैं आप सबकी सफलता की कामना करता हूं। 
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साक्षरता ज्ञान के दीपक 
की ज्योति है 


आज हम यहां पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए E | 
यह ऐसा अवसर है जब हम प्रत्येक भारतवासी को साक्षर बनाने की अपनी वचनबद्धता 
दोहराते हैं। ऐसा करते समय आज हम विश्व भर की सरकारों और नागरिकों के 
साथ मिलकर सहयोगात्मक साझेदारी की भावना के साथ सार्वभौमिक साक्षरता और 
जीवनपर्यत ज्ञानार्जन के संकल्प के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। 


8 सितंबर का दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर प्रतिज्ञान और 
कर्म के संकल्प का दिन है कि हम 21वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में धरती की 
संपूर्ण जनसंख्या को साक्षर बना सकें। 


साक्षरता प्रत्येक नागरिक का मौलिक मानवाधिकार है। यही वह ज्योति है जो 
किसी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और प्रगति का मार्ग प्रकाशमान करती है। साक्षरता 
प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र और मानव जाति के उत्थान में अपना पूरा योगदान करने 
के लिए भी सक्षम बनाती है। 


भारत में हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस में और अधिक तात्कालिक 
संदेश अंतर्निहित हैं। दुनिया-भर में सबसे अधिक निरक्षर लोग भारत में हैं जोकि 
विश्व की लगभग 90 करोड़ निरक्षर जनसंख्या का एक तिहाई भाग है। 


निरक्षरता की यह स्थिति किसी भी संवेदनशील और देशभक्त भारतीय को 
स्वीकार्य नहीं हो सकती। यह इस तथ्य की गरिमा के भी विरुद्ध है कि भारत विश्व 
की प्राचीनतम जीवंत सभ्यता की भूमि है जहां हमेशा से ज्ञान और प्रज्ञा की उपासना 
होती रही है। 


यह स्थिति हमारे इस संकल्प के लिए भी अनुकूल नहीं है कि हमें भारत को 
एक मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है जो विश्व समुदाय में अपना 
उचित स्थान लेने की दावेदारी कर सके। 


हम मानते हैं कि करोड़ों निरक्षर नागरिकों के बोझ तले हम आज की चोर 
प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में अवसरों का लाभ उठाने और चुनौतियों का मुकाबला करने 


अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर भाषण, नई दिल्ली, 8 सितंबर 1998 
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में समुचित रूप से सक्षम नहीं हो सकते । ज्ञान से संचालित आज के युग में जीने 
और आगे बढ़ने के लिए हमें संपूर्ण साक्षर नागरिकों वाले राष्ट्र का निर्माण करना 
होगा। साथ ही भारत में निरक्षरता की समस्या के बारे में कुछ लोगों में जो गलत 
धारणाएं हैं, उन्हें भी मैं दूर करना चाहूंगा। हमारे कई भाई-बहन हो सकता है 
कि अनपढ़ हों लेकिन इसका मतलब कतई तौर पर शिक्षाविहीन होना नहीं है। 


आदिवासी, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के हमारे भाई-बहनों के पास परंपरागत 
और व्यवसाय आधारित स्वाध्याय से प्राप्त ज्ञान और व्यावहारिक निपुणताओं का 
अदभुत भंडार मौजूद है। 


यही बात देश की अनपढ़ महिलाओं के बारे में भी सच है, जिनके पास अपार 
उपयोगी ज्ञान है और जो अनमोल सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
हस्तांतरित करती आ रही हैं। 


यह बात कहते हुए मैं साक्षरता के महत्व और निरक्षरता उन्मूलन की जरूरत 
को कम कर के नहीं आंक रहा हूं। इस तथ्य को रेखांकित करने का उद्देश्य नीति 
निर्माताओं और साक्षरता कार्यकर्ताओं से यह अनुरोध करना है कि हमारे अनपढ़ 
भाई-बहनों के पास मौजूद ज्ञान के संसाधनों को यथोचित सम्मान दिया जाना चाहिए। 
हमारे साक्षरता कार्यक्रमों की सफलता की सर्वाधिक संभावना उसी स्थिति में होगी 


जब उन्हें आम जनता के अनुभवों और आकांक्षाओं से जोड़ कर संयोजित किया 
जाएगा | 


हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि आर्थिक विकास से स्वत: ही साक्षरता और 
शिक्षा सुनिश्चित नहीं किए जा सकते। इस तथ्य का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि 
अमरीका जैसे संपन्न राष्ट्र में भी 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लिखना-पढ़ना नहीं 
जानते। यह आश्चर्यजनक तथ्य इस बात का संकेत है कि भारत जैसे विकासशील 


देशों को साक्षरता और शिक्षा के ऐसे कार्यक्रम तैयार करने होंगे जो हमारी अपनी 
जरूरतों, संसाधनों और परंपराओं के अनुरूप हों। 


मेरी सरकार निरक्षरता के उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए 
वचनबद्ध है। सरकार के राष्ट्रीय एजेंडा में हमने वादा किया है कि हम सबको 
शिक्षा देने के लिए हर संभव कार्य करेंगे। 


इसके साथ ही मैं इस सत्य को फिर व्यक्त करना चाहूंगा, जो आम तौर 
पर सही ढंग से नहीं समझा गया है। वह सत्य है कि निरक्षरता केवल केद्र या 
राज्य सरकारों के प्रयासों से ही दूर नहीं की जा सकती, नई दिल्ली या राज्यों की 
राजधानी के किसी एक मंत्रालय या विभाग की तो बात ही JRT | 
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इसके लिए समाज के सभी वर्गों - सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, 
धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं, छात्रों और युवा संगठनों, व्यापारिक समुदाय तथा 
मीडिया की सामूहिक और संयोजित भागीदारी की जरूरत है। 


संक्षेप में निरंतरता वाला कोई जन अभियान ही हमें कम से कम समय में 
पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। 


इस संदर्भ में मुझे यह जानकर खुशी हुई कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने 1988 
में अपनी स्थापना के समय से इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है। 90 के दशक 
में शुरू किए गए पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम से देश ने बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया। 


स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार केंद्र और राज्य सरकारों, जिला परिषदों, 
पंचायतों, स्वैच्छिक संगठनों और शिक्षा संस्थाओं की भागीदारी से जिला स्तर पर 
एक नियोजित, संयोजित और व्यापक अभियान आरंभ किया गया। जनता की सहभागिता 
से पूर्ण साक्षरता के व्यापक अभियानों के माध्यम से हम 6 करोड़ से अधिक लोगों 
को साक्षर बनाने में सफल हुए हैं, जिनमें 60 प्रतिशत महिलाएं हैं। 234 जिलों में 
15 से 35 वर्ष की आयु के लोगों को प्राथमिक साक्षरता प्रदान करने का पहले चरण 
का काम पूरा हो चुका है और वहां पर अब सतत शिक्षा और साक्षरता के बाद 
के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। केरल के एर्नाकुलम से आरंभ हुए इस कार्यक्रम के 
अंतर्गत अनेक जिलों ने अपने आप को पूर्ण साक्षरता वाला जिला घोषित कर दिया 
है। 


पूर्ण साक्षरता अभियानों की सफलता के सकारात्मक परिणाम विकास के रूप 
में देश के अनेक क्षेत्रों में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। लोगों में और विशेष रूप से लड़कियों 
में प्राथमिक शिक्षा की मांग बढ़ती जा रही है। 


परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और टीकाकरण के प्रति लोगों के रुझान 
में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके फलस्वरूप शिशुओं और माताओं की 
मृत्यु दर में कमी आई है और पर्यावरण तथा बेहतर कृषि पद्धतियों के बारे 
में जागरूकता बढ़ी है। 


सफल साक्षरता अभियानों के परिणामस्वरूप स्थानीय स्तर पर उल्लेखनीय 
रूप से सामाजिक समरसता में वृद्धि हुई है और प्रशासन जनता के प्रति अधिक 
क्रियाशील तथा जवाबदेह हुआ है। इन अभियानों से हुए सामाजिक परिवर्तन का 
सबसे अधिक असर शायद महिलाओं के सशवितकरण में देखा जा सकता है। पंचायतों 
और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीट आरक्षित हो जाने से 
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अब उनके लिए साक्षर होने की आवश्यकता और बढ़ गई है। 


राजनीतिक अधिकारिता और निरक्षरता एक साथ नहीं चल सकते | यह बिल्कुल 
सही कहा गया है कि दुनिया का वृहद्‌ ज्ञान पाने के लिए शब्द का ज्ञान होना 
आवश्यक È | 


लेकिन मैं मानता हूं कि पूर्ण साक्षरता अभियानों का शुरुआती उत्साह हाल 
के वर्षों में कुछ कम हो गया है। मैं इस अभियान से जुड़े सभी लोगों से अनुरोध 
करूँगा कि अपनी सफलताओं और विफलताओं तथा उनके कारणों का समालोचनात्मक 
विश्लेषण करें। 


समुचित सोच-विचार के बाद इस अभियान को सभी स्तरों पर दुबारा आरंभ 
करने की आवश्यकता है। आज मैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से कहूंगा कि अपने अब 
तक के अनुभवों की समीक्षा करें और अगले तीन महीनों के भीतर एक पुनर्गठित 
कार्यक्रम की रूप-रेखा तैयार करें ताकि 1999 के अंत तक 10 करोड़ लोगों को 
साक्षर बनाने का लक्ष्य पूरा किया जा सके। 


इस संदर्भ में, साक्षरता कार्यक्रमों के नियोजकों और कार्यकर्ताओं से अनुरोध 
करूंगा कि वे नव-साक्षरों, स्कूल छोड़ चुके बच्चों, स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों 
और अन्य इच्छुक लोगों को सतत शिक्षा प्रदान करने के लिए और अधिक अनौपचारिक 
तथा सहभागिता वाले तरीकों को अपनाने के बारे में विशेष ध्यान दें। 


हमारे पास ऐसी योजनाएं भी होनी चाहिए कि हम साक्षरता के क्षेत्र में 
असाधारण समर्पण के साथ काम करने वाले लोगों को समुचित रूप से सम्मानित 
करें और ऐसे लोगों की संख्या देश भर में अधिक से अधिक होनी चाहिए। 


अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर मैं आप सबको और उन सबको 
भी जो यहां नहीं आ सके, बधाई देता हूं कि आपने साक्षरता की ज्योति को दीप्तिमान 


रखा हुआ है और इस ज्योति को देश के दूर-दराज के गांवों और गरीबों की बस्तियों 
में ले जा रहे हैं। 


आइए, आज हम सब शपथ लें कि महान विद्वानों, ऋषियों, वैज्ञानिकों और 
सांस्कृतिक मनीषियों की इस धरती से निरक्षरता को मिटाएंगे। आइए, भारत को 


ऐसा पूर्ण साक्षर और बौद्धिक रूप से प्रखर देश बनाएं जो दुनिया भर को वही 


आध्यात्मिक नेतृत्व दे सके जो अतीत में देता रहा है और भविष्य में भी देने की 
जिम्मेदारी है। 
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भारतीय विद्या भवन : भारत का 
सांस्कृतिक राजदूत 


Ul रतीय विद्या भवन के न्यूयार्क केंद्र में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे 
अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। 1971 में इंग्लैंड में अपने पहले विदेश स्थित 
केंद्र की स्थापना के बाद से भारतीय विद्या भवन दुनिया भर में भारत के ज्ञान 
के प्रचार-प्रसार में लगा है। भारत से बाहर इसके सात केंद्र सात सप्तर्षि तारों की 
भांति वैदिक विचार 'वसुधैव कुटुंबकम' का प्रकाश फैला रहे हैं। अर्थात समूचा विश्व 
एक परिवार है। 


न्यूयाकं केंद्र के लिए यह भी बहुत अच्छी बात है कि प्रोफेसर रॉबर्ट गोहीन 
इसके अध्यक्ष हैं। जैसा कि आप को मालूम है वे भारत में अमरीका के राजदूत रह 
चुके हैं। वे आज भी राजदूत का पात्र अदा कर रहे हैं - हालांकि उनकी भूमिका 
में दिलचस्प परिवर्तन हो गया है। अब वे भारतीय विद्या भवन के न्यूर्याक केंद्र के 
प्रमुख के रूप में अमरीका में भारत के सांस्कृतिक राजदूत हैं। 


भारतीय विद्या भवन के साथ मेरी लंबी और गहरी मित्रता रही है। लेकिन, 
मित्रो, पिछले सप्ताह यह और अधिक घनिष्ठ हुई। मेरे स्वर्गीय पिता की स्मृति में 
बनाए गए कृष्ण बिहारी वाजपेयी ट्रस्ट ने 21 सितंबर को ग्वालियर में मेरे पैतृक 
निवास पर एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोला | यह केंद्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों 
के छात्रों के लिए खोला गया है। केंद्र की स्थापना भारतीय विद्या भवन के 
गांधी इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटर एजूकेशन एंड इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (गांधी कंप्यूटर 
शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) के सहयोग से हुई है। 


कुछ लोगों को आश्चर्य होगा कि भारतीय विद्या भवन या महात्मा गांधी के 
नाम का सूचना प्रौद्योगिकी से क्या लेना देना है। मैं कहूंगा कि भवन की कल्पना 
के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को सूचना प्रौद्योगिकी ही साकार करने जा रही है। और 
भवन के अध्यक्ष भारतरत्न श्री सी. सुब्रह्मण्यम ने ग्वालियर के समारोह में इसी 
बिंदु के महत्व पर अपना दृष्टिकोण रखा था। श्री सुब्रह्मण्यम ने बताया था कि 
गांधीजी आर्थिक गतिविधि, शासन और सामाजिक जीवन के विकेंद्रीकरण के 
पक्षधर थे। औद्योगिक युग में यह संभव नहीं था क्योंकि औद्योगिक सभ्यता अनिवार्य 


भारतीय विद्या भवन द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भाषण, न्यूयाक॑, 26 सितंबर 1998 
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रूप से संसाधनों और शक्तियों के केंद्रीकरण और एकाग्रता की ओर ले जाती थी । 
सूचना क्रांति के भावी युग में, प्रौद्योगिकी स्वयं ही विकेंद्रीकरण और लोकतंत्रीकरण 
को संभव बना देगी। 


मित्रो! लेकिन हमें यह विश्वास करने की गलती नहीं करनी चाहिए कि केवल 
प्रौद्योगिकी ही मानवजाति की मुक्तिदाता होगी । प्रौद्योगिकी, और सूचना प्रौद्योगिकी 
भी, प्रगतिशील परिवर्तन की सहायक उपकरण हो सकती है। यह उपकरण बुद्धिमान 
मस्तिष्कों से निर्देशित जिम्मेदार हाथों में रहना चाहिए ताकि इसका सही उपयोग 
हो सके। यहीं पर भारतीय विद्या भवन का केंद्रीय मिशन अपनी प्रासंगिकता व्यक्त 
करता है। 


भवन के मिशन का मूल मंत्र है 'विद्या'। विद्या सूचना से कहीं कुछ 
अधिक है। यहां तक कि यह ज्ञान से भी बहुत ऊंची है। हमारे प्राचीन ऋषियों 
ने इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की है। उन्होंने कहा था - केवल शिक्षा ही है, जो 
मनुष्य को मुक्त करती है। 


21वीं सदी की दहलीज पर खड़ी दुनिया को जो चाहिए वह है मुक्तिदायिनी 
शिक्षा । भारतीय विद्या भवन के संस्थापक डा. के.एम. मुंशी के शब्दों में इसकी सर्वोत्तम 
व्याख्या की गई है। भारतीय विद्या से कया अभिप्राय है? उन्होंने पूछा और स्वयं 
ही इसका उत्तर दिया : 


“भारतीय शिक्षा को सूचनात्मक से अधिक रचनात्मक होना चाहिए और वह 
मात्र ज्ञानार्जन से ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकती। इसका असली 
कार्यक्षेत्र न केवल प्राकृतिक प्रतिभाओं को विकसित करना है अपितु उन्हें आकार 
देना भी है ताकि वे भारतीय विद्या के शाश्‍वत मूल्यों को समाहित और 
अभिव्यक्त कर सकें। भारतीय शिक्षा को यह भी ध्यान में रखना होगा कि 
न केवल छात्र के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो बल्कि उसके संबंधों को संपूर्णता 


भी प्राप्त हो, जिससे कि वह अपने लिए पूर्णता का वह शिखर पा सके जिसके 
वह योग्य है।” 


दूसरे शब्दों में, सच्ची शिक्षा स्वतंत्र मस्तिष्क को लगातार सीते रहने की 
प्रक्रिया से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। यही भारतीय विद्या भवन के 
आदर्श वाक्य में उद्घोषित किया गया है - सभी दिशाओं से सद्विचार हमारे पास 
आएं। यह किसी को भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शिक्षा की इतनी ऊंची समझ 
की हमारे समय में सार्वभौमिक प्रासंगिकता है। 


इसी प्रकार की शिक्षा से अंतत: मानव जाति को भौतिकवाद. उग्रजातीयता 


उग्रजातीयता, 
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कट्टरवाद और हिंसा की बेड़ियों से मुक्ति मिल सकेगी। अब जबकि विश्व एक भू-मंडलीय 
ग्राम बनता जा रहा है, हमें भारतीय विद्या भवन जैसे गैर-राजनीतिक और गैर-सरकारी 
संस्थानों की जरूरत है, जो भारतीय सभ्यता के अनिवार्य ज्ञान का प्रसार कर सकते 
हैं और यही ज्ञान कल की भूमंडलीय सभ्यता को आलंबन प्रदान करेगा | 


मैं एक बार फिर भारतीय विद्या भवन के न्यूयार्क केंद्र को उसके शानदार 
कार्यो के लिए बधाई देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं कि केंद्र को अपने भावी प्रयासों 
में पूरी सफलता प्राप्त हो। 


शिक्षा का सर्वागीण विकास में 
महत्वपूर्ण स्थान 


शि क्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों के इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुझे 
बड़ी प्रसन्नता हो रही है। शिक्षा से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहां बहस 
होगी और केंद्र तथा राज्य सरकारें सहयोग और लोकतांत्रिक संघवाद की भावना से 
इन पर विचार-विमर्श करेंगी। 


राष्ट्र निर्माण में मानव संसाधन विकास का सबसे अधिक महत्व होता है। 
देश के विकास का मतलब ही यही है कि नागरिक शिक्षित हों; ग्रामीण क्षेत्रों का 
विकास हो; महिलाएं अधिकार संपन्न बनें; श्रमिकों की उत्पादकता बढ़े; स्वास्थ्य और 
आहार में पौष्टिकता के स्तर में सुधार हो; सामाजिक न्याय हो और आर्थिक विकास 
की प्रक्रिया लगातार चलती रहे। राष्ट्रीय विकास के इन कार्यो की सूची में कई और 
बातों को भी जोड़ा जा सकता है मगर इन सब में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। 
इस शताब्दी के प्रारंभ में स्वामी विवेकानंद ने हमारे समाज में व्याप्त बुराइयों का 
पता लगाकर कहा था, “जिस अनुपात में किसी राष्ट्र के आम नागरिकों में शिक्षा 
और ज्ञान का प्रसार होता है, उसी अनुपात में वह प्रगति करता है। अगर हम फिर 
से उठ खड़े होना चाहते हैं तो हमें जन साधारण में शिक्षा का प्रसार करना होगा। 
जनता को शिक्षित करना होगा और ऊपर उठाना होगा तभी राष्ट्रीय पुनरुत्थान संभव 
हो पाएगा ।” 


राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों के सम्मेलन में दिए गए भाषण 
का हिंदी रूपांतर, नई दिल्ली, 22 अक्तूबर 1998 
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स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त 
की हैं। लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए जितनी आवश्यकता थी वैसे प्रयास नहीं हो 
पाए हैं। इस वर्ष के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन का 
कहना है : 'भारत सहित तमाम विकासशील देशों की सरकारों ने आर्थिक और 
व्यावसायिक क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत कुछ किया है। मगर स्वास्थ्य 
और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है।” यह 
आलोचना पूरी तरह उचित है। इस सामूहिक दायित्व को पूरा करने में जो कमियां 
रह गई है . उन्हें दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक क्षेत्र, 
खासतौर पर शिक्षा के प्रति अपनी वचनबद्धता की फिर से पुष्टि करनी होगी। 


आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि प्राथमिक शिक्षा की ओर सबसे अधिक 
ध्यान देने की जरूरत है। यह सभी चीजों का आधार है। हमारी समूची शिक्षा प्रणाली 
में प्राथमिक शिक्षा सबसे उपेक्षित क्षेत्र है। शैक्षिक नीति तथा नियोजन में प्राथमिक 
शिक्षा के सर्वोच्च महत्व को फिर से बहाल करना होगा। निस्संदेह, प्राथमिक शिक्षा 
के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। स्कूलों के लिए उपयुक्त इमारतों के 
निर्माण और रख-रखाव, विद्यालयों में किताबों, ब्लैक बोर्ड तथा इसी तरह की शिक्षण 
सामग्री उपलब्ध कराने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है। सिर्फ एक शिक्षक 
वाले स्कूलों में अधिक शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए भी और पैसे की जरूरत 
है। मगर पैसे की हमेशा तंगी रहती है। शिक्षा के लिए आबंटित बजट का बहुत 
बड़ा हिस्सा अध्यापकों की तनख्वाह में निकल जाता है। हाल में उनके वेतन में 


जो बढ़ोत्तरी की गई है, उससे कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यो के लिए पैसे की और भी कमी 
हो गई है। 


इसलिए हमें पैसे के और स्रोत खोजने की आवश्यकता है। व्यावसायिक शिक्षा 
के क्षेत्र में अब निजी उद्यमिता का प्रवेश हो रहा है। कया हम ऐसे नए तरीके 
पता नहीं लगा सकते जिनसे स्थानीय समुदाय और व्यवसाय प्राथमिक स्कूलों के 
रख-रखाव में अपना योगदान कर सके? क्या ऐसे उपाय नहीं किए जा सकते जिनसे 
उच्च शिक्षा अपना खर्च खुद उठा सके, ताकि प्राथमिक शिक्षा के लिए और अधिक 
धन उपलब्ध कराया जा सके? प्राथमिक शिक्षा के लिए पैसे से ज्यादा बेहतर प्रशासन 
और प्रबंधकीय कौशल की जरूरत है। इससे भी अधिक जरूरी है मजबूत राजनीतिक 
इच्छा-शक्ति। दुःख की बात है कि राष्ट्-निर्माण के इस सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के 
लिए सर्वश्रेष्ठ तथा उत्कृष्ट प्रशासक नहीं मिल पा रहे हैं। अन्य विभाग ज्यादा 
'आकर्षक' माने जाते हैं। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग जाते हैं उनकी भी 
यह पहली पसंद नहीं होती। इसमें बदलाव जरूरी है। प्राथमिक शिक्षा में सुधार के 
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लिए हम एक महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि 
हमारे सबसे उत्कृष्ट प्रशासक प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में सुधार पर विचार करें | 
इस विषय पर मैंने कुछ और बातें भी सोची हैं जिन्हें मैं आपको बताना चाहता 
हूं। सरकारों ने अध्यापकों के वेतन में सुधार के लिए बहुत कुछ किया है, मगर 
अध्यापकों ने अपनी कार्य प्रणाली तथा शैक्षिक वातावरण में सुधार के काम की उपेक्षा 
की है। 

अध्यापकों के दृष्टिकोण की अक्सर उपेक्षा कर दी जाती है या फिर जैक्षिक 
नियोजन के समय उनके विचार जानने की आवश्यकता तक महसूस नहीं की जाती। 
शिक्षा विभाग में नौकरशाहों की ज्यादा चलती है और वे अक्सर अध्यापकों तथा 
प्रधानाचार्यों पर अनुचित दबाव डालते हैं। यह गलत है। शिक्षा से जुड़े तमाम लोगों 
को यह बात जान लेनी चाहिए कि अच्छे अध्यापक केवल अच्छा वेतन ही नहीं 
चाहते, वे इससे ज्यादा महत्व काम के बेहतर माहौल को देते हैं। वे ऐसी जगह 
काम करना अधिक पसंद करते हैं जहां उन्हें लगता है कि उनको उचित महत्व मिलेगा 
और संस्था को चलाने में भी उनकी भूमिका होगी। नगरपालिकाओं द्वारा चलाए 
जाने वाले और अन्य सरकारी स्कूलों का स्तर प्राइवेट स्कूलों से कमतर है। निश्चय 
ही इसका एक कारण यह भी है कि पैसे वाले माता-पिता पैसा देने के साथ-साथ 
निजी स्कूलों से बेहतर सेवाओं की मांग भी करते हैं। सरकारी स्कूलों में अपने 
बच्चों को पढ़ाने वाले माता-पिता गरीब होने के साथ-साथ खुद अशिक्षित भी होते 
हैं और बेहतर सेवाओं की मांग नहीं कर पाते। माता-पिता की ओर से कोई मांग 
न किए जाने की वजह से इन स्कूलों को बेहतर तरीके से चलाने की हमारी जिम्मेदारी 
बढ़ जाती है। क्या हम यह जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं? 


माता-पिता और समाज को स्कूलों के बारे में अधिक जवाबदेह कैसे बनाया 
जाए? यह शिक्षा-क्षेत्र के समक्ष बड़ी चुनौती है। अगर हम चाहते हैं कि ग्रामीण लोग 
स्कूल को अपना? समझें, तो उनमें स्कूल के प्रति जिम्मेदारी तथा अपनत्व की भावना 
भी होनी चाहिए। इसी संबंध में मेरा एक सुझाव है। शिक्षा राज्यों का विषय है। 
73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया 
गया है, और पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। मेरा 
सुझाव है कि विकेंद्रीकरण की मूल भावना के अंतर्गत गांवों के स्कूलों का प्रशासनिक 
नियंत्रण पंचायतों, मंडल पंचायतों और जिला परिषदों को सौंप दिया जाए। अध्यापकों 
की तनख्वाह, योग्यता और प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्धारण की जिम्मेदारी 
राज्य सरकारें अपने पास रख सकती हैं, मगर प्राइमरी स्कूलों के प्रबंध का दायित्व 


पंचायती संस्थाओं को सौंपा जाना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकारें पंचायतों को 
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पैसा आबंटित कर सकती हैं। विकसित देश आज जो इतने आगे बढ़ गए हैं, उसका 
कारण उनके उत्कृष्ट विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थाएं हैं। भारत की उच्च 
शिक्षा प्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है तभी हमारे कालेज तथा विश्वविद्यालय 
विदेशों में इसी तरह की संस्थाओं की तरह कार्य कर सकेंगे । 


हमारे विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार लाने के लिए जोरदार कार्यक्रम चलाने 
की आवश्यकता है। कया हम इस बात की पक्की व्यवस्था नहीं कर सकते जिससे 
प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक विश्वविद्यालय उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र के रूप में उभर 
कर सामने आए और देश के कम-से-कम दर्जन भर विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति 
प्राप्त कर लें? हमें एक ऐसी योजना भी तैयार करनी चाहिए जिससे शिक्षा के क्षेत्र 
में विदेशों में काम कर रहे प्रतिभाशाली प्रवासी भारतीय स्वदेश लौटे और भारतीय 
विश्वविद्यालयों में अध्यापन करें। हमारे विश्वविद्यालयों और कालेजों के गिरते स्तर 
का एक कारण यह भी है कि सबसे उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली लोगों की अध्यापन 
में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। इसका कारण अध्यापकों को मिलने वाला कम 
वेतन हो सकता है। मगर हाल में सरकार ने प्राध्यापकों की तनख्वाहें बढ़ाकर इस 
ST का कुछ हद तक समाधान कर दिया है। यहां भी सबसे बड़ी चुनौती यही 
है कि विश्वविद्यालयों और कालेजों के कामकाज से राजनीति और अफसरशाही को 
कैसे दूर किया जाए ताकि उनमें काम करने वाले प्राध्यापकों को अपने कार्य से संतुष्टि 
और उपलब्धि की अनुभूति प्राप्त हो। हमारी नियामक संस्थाएं, जैसे विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारतीय चिकित्सा 
परिषद अच्छा कार्य कर रही हैं। उनके काम-काज, खासतौर पर राज्य सरकारों 
से उनके संबंधों में, सुधार की आवश्यकता है। 


हमारी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्ता और प्रबंध के क्षेत्र में निजी 
क्षेत्र की कंपनियों से सबक सीखना चाहिए। शिक्षा के व्यवसाय में, खासतौर पर 
कंप्यूटर शिक्षा के व्यवसाय में लगी भारतीय कंपनियां बहुत अच्छा कार्य कर रही 
हैं। वे करोड़ों रुपये के कारोबार कर रही हैं। यह अवश्य है कि उनमें जरूरत 
से ज्यादा व्यापारीकरण हो रहा है, जो उचित नहीं है और इस पर रोक भी लगनी 
चाहिए। फिर भी हमें इनके सकारात्मक पक्ष पर विचार करने की आवश्यकता है। 


इन कंपनियों ने उपयुक्त पाठ्यक्रम तैयार करने, विद्यार्थियों को आकर्षित करने, 
उनके प्रशिक्षण के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो सफलता प्राप्त की है, हमारे 
विश्वविद्यालयों को उसका अनुकरण करना चाहिए। उन्हें भी इन कंपनियों की तरह 
सक्रिय और उद्यमशील बनना चाहिए। शिक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र 
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के बीच तालमेल कायम करने की आवश्यकता है ताकि उनकी अलग-अलग क्षमताओं 
को एकजुट किया जा सके। 


लोगों को किस तरह सिखाया जाए इस पर विचार करने के साथ-साथ यह 
भी ध्यान देने योग्य है कि उन्हें क्या सिखाया जाए। हमें हर स्तर पर पाठ्यक्रम 
को अद्यतन बनाना चाहिए ताकि तेजी से बदल रही दुनिया की झलक उससे मिल 
सके | आधुनिक यंत्रों और उपकरणों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि इनसे 
हमारे बच्चों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास में मदद मिलेगी। 


हमारे स्कूलों को जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा भी देनी चाहिए। उन्हें 
ऐसा अवसर देना चाहिए जिससे हर विद्यार्थी में भारत के सभी धर्मो की समझ और 
उनके प्रति आदर का भाव उत्पन्न हो और वे अपनी राष्ट्रीय संस्कृति पर गौरव 
अनुभव करें । धर्माधता और असहिष्णुता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एकता 
को बढ़ावा देने के साथ-साथ हमें धार्मिक, भाषायी और जातीय विविधता का भी 
ध्यान रखना चाहिए। 


हमारी समूची शिक्षा प्रणाली की एक बड़ी समस्या है शिक्षा में महिलाओं की 
अपेक्षाकृत काफी कम भागीदारी। अध्ययनों से पता चला है कि महिलाओं को शिक्षित 
करना किसी देश द्वारा किया जा सकने वाला सबसे फायदेमंद निवेश है। इस निवेश 
से स्वास्थ्य और सफाई में सुधार, जनसंख्या वृद्धि में कमी, अधिकारिता, आर्थिक 
स्वावलंबन और इन सभी जीवन मूल्यों के अगली पीढ़ी की बालिकाओं में संचरण 
के रूप में जो फायदे मिलते हैं वे बिजलीघर, सड़क या इसी तरह के किसी कार्य 
पर किए गए सरकारी खर्च से होने वाले लाभ से अधिक हैं। मेरी सरकार ने अपने 
राष्ट्रीय एजेंडा में महिलाओं को स्नातक स्तर तक की शिक्षा नि:शुल्क देने का वादा 
किया है। अगर इस वादे को माता तथा बच्चे के स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और 
समन्वित बाल विकास सेवा जैसे कार्यक्रमों से जोड़ दिया जाए तो यह और भी प्रभावी 
हो जाएगा। जब हम अपने समाज के सबसे बड़े उपेक्षित वर्ग-महिलाओं की बात 
करते हैं तो हमें किसी तरह की बाड़ेबंदी नहीं करनी चाहिए। 


निरक्षरता एक और अभिशाप है, जिससे भारत पीड़ित है। राष्ट्रीय साक्षरता 

मिशन ने इसे दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मेरा विशवास है कि इसके 

प्रयासों में मदद के लिए औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मदद ली जानी चाहिए। 

अध्यापक, विद्यार्थी और शिक्षा प्रणाली से जुड़े अन्य लोग राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 

के कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। भारत में निरक्षरता के कलंक को जल्द-से-जल्द 

मिटाने के लिए उन्हें इसमें अवश्य भाग लेना चाहिए। भारत में शिक्षा की अनेक 
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समस्याएं हैं। इनका सही समाधान प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी यही है कि 
केंद्र और राज्य सरकारें साझा नीति और साझा लक्ष्यों के आधार पर पूरे तालमेल से 
काम करें। 


मुझे पूरा विशवास है कि आप सब मिलकर इन समस्याओं का कोई व्यावहारिक 
समाधान खोज निकालेंगे और अपने-अपने राज्य में जाकर जल्द से जल्द इन उपायों 
को लागू करेंगे। 


सूचना प्रोद्योगिकी : ज्ञानार्जन का 
शक्तिशाली उपकरण 


भा रतीय विद्या भवन के गांधी कंप्यूटर शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के 
आठवें केंद्र का उद्घाटन करते हुए मुझे खुशी हो रही है। सितंबर में भी संस्थान 
के सातवें केंद्र का उद्घाटन करने का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ था। यह केंद्र मेरे 
पिता की स्मृति में ग्वालियर में मेरे पैतृक मकान में खोला गया है। यहां पर समाज 
के गरीब वर्गो के छात्रों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है। 


कई लोग सोच रहे होंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण देने वाले इस संस्थान 
के नाम के साथ महात्मा गांधी का नाम क्यों जुड़ा है। एक गलत धारणा व्याप्त 
है कि गांधीजी प्रौद्योगिकी के विरुद्ध थे जबकि यहां पर हमारा वास्ता सूचना प्रौद्योगिकी 
से है जो उच्च प्रौद्योगिकी का नवीनतम स्वरूप है। इस गलत धारणा को दूर करना 
आवश्यक है। मैं सूचना प्रौद्योगिकी का विशेषज्ञ नहीं & मैंने अपने जीवन में कंप्यूटर 
तक का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन मैं जानता हूं सूचना प्रौद्योगिकी से ही 


विकास के बारे में गांधीजी और भारत की परिकल्पना के कुछ आवश्यक अंशों का 
संवर्धन होगा। 


पहली और खास बात यह है कि कंप्यूटर तथा इंटरनेट आदि के रूप में 
सूचना प्रौद्योगिकी में जो उन्नति हुई है वह ज्ञान प्राप्ति के लिए शक्तिशाली उपकरण 
हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी संस्कृति में ज्ञान का बहुत ऊंचा स्थान 
है। ज्ञान मार्ग ही निश्चित रूप से मुक्ति मार्ग है। 


भारतीय विद्या भवन के गांधी कंप्यूटर शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के उद्घाटन के अवसर 
पर, मुम्बई, 6 नवंबर 1998 
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दूसरा, सूचना प्रौद्योगिकी समाज में समता लाने का महत्वपूर्ण माध्यम है । 
यह कमजोर वर्गो के लोगों को भी जीवन में तेज गति से ऊपर उठने की ताकत 
प्रदान करती है । यह लोगों में विचारों और नवीन दृष्टिकोण का सुजन करती है । 
विदेशों में सूचना प्रौद्योगिकी के भारतीय विशेषज्ञों और उद्यमियों की सफलता की 
कहानियां इसका प्रमाण हैं। भारत में भी इस क्षेत्र में सफलता के अनेक दृष्टांत 
देखने-सुनने को मिलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप में 
रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और संपत्ति का सृजन होगा। श्री मुरली देवड़ा ने मुझे 
बताया कि गांधी संस्थान से कंप्यूटर प्रशिक्षण पूरा करने वाले सभी छात्रों को व्यापार 
और उद्योग में अच्छी आमदनी की नौकरियां मिली हुई हैं। 


तीसरा, सूचना प्रौद्योगिकी से उत्पादन का विकेंद्रीकरण होगा और हमारे शहरी 
केंद्रों में भीड़-भाड़ कम होगी। जब सारी दुनिया सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से 
संपर्क सूत्र में बंध जाएगी तो लोग कहीं से भी अपना कार्य कर सकते हैं। 21वीं 
शताब्दी की तेज रफ्तार दुनिया में, लोग नहीं बल्कि सूचना ही सचल होगी। 


संक्षेप में, हमारी अर्थव्यवस्था, शिक्षा, संचार और मनोरंजन के सभी पहलुओं 
में सूचना प्रौद्योगिकी का क्रांतिकारी प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए, बंगलौर 
में हाल ही में एक बैठक में मैंने लोगों से आग्रह किया था कि इस बात को समझ 
लें कि सूचना प्रौद्योगिकी ही हमारी कल की धुरी है। 


मेरे लिए यह बड़े संतोष की बात है कि सूचना प्रौद्योगिकी का देश में तेज 
गति से प्रसार हो रहा है। लेकिन हमें यह रफ्तार और तेज करनी होगी। इसी 
उद्देश्य से मेरी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास के बारे में 
राष्ट्रीय कार्यदल का गठन किया है। छह महीने के कम समय में ही सरकार ने 
देश में सूचना प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमने कार्यदल 
की पहली रिपोर्ट स्वीकार कर उस पर कार्यान्वयन भी आरंभ कर दिया है। रिपोर्ट 
की सिफारिशों के अनुरूप निर्यात के लिए सॉफ्टवेयर के विकास पर विशेष ध्यान 
दिया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि सन्‌ 2008 तक 50 अरब डालर मूल्य का 
सॉफ्टवेयर निर्यात किया जाएगा। दो दिन पहले ही कार्यदल ने अपनी दूसरी रिपोर्ट 
सौंपी है जिसमें भारत को हार्डवेयर उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाने के बारे में सुझाव 
दिए गए हैं। मंत्रियों की एक समिति इस रिपोर्ट पर विचार कर रही है। 


मैंने पिछले सप्ताह बंगलौर में नई इंटरनेट नीति की मुख्य विशेषताओं की 

घोषणा की थी। इसके तहत निजी क्षेत्र की कंपनियों को इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने 

को अनुमति दी गई है। जैसा हमने वादा किया है, इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने 
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वाली निजी कंपनियों को 7 नवंबर से पहले लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे। 


हमारा विश्वास है कि भारत को सूचना प्रौद्योगिकी की महाशक्ति बनाने के 
लिए दूरसंचार का आधुनिक और गतिशील आधारभूत ढांचा होना आवश्यक है। इसी 
को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के लंबित मामलों को सुलझाने 
के लिए महत्वपूर्ण उपाय शुरू किए हैं। 


सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार दो और बातों पर निर्भर करता है - वे हैं सस्ते 
कंप्यूटर और उन्हें प्रयोग करने वाले प्रशिक्षित लोग। इन मुद्दों का हल ढूंढने के 
लिए सरकार विद्यार्थी कंप्यूटर योजना, शिक्षक कंप्यूटर योजना और स्कूल कंप्यूटर 
योजना के नाम से जल्दी ही तीन योजनाओं की घोषणा करेगी। इनका उद्देश्य 
शिक्षा क्षेत्र में कप्यूटरों की संख्या बढ़ाना है। इन योजनाओं के तहत एक मल्टी 
मीडिया शिक्षा कंप्यूटर 25,000 रुपये से भी कम लागत पर उपलब्ध कराया जाएगा | 
योजनाओं में कुछ वित्तीय रियायतें भी शामिल हैं जिनसे साधारण परिवार भी कंप्यूटर 
खरीद सकेंगे | 


हाल के वर्षो में कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या में भी बहुत वृद्धि हुई 
है। प्रत्येक छोटे कस्बे में ऐसे संस्थान हैं जहां युवाओं और बच्चों को कंप्यूटर का 
प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 


इनमें से कई संस्थान करोड़ों रुपये मूल्य की बड़ी कंपनियां बन गई हैं। जिस 
कार्यकुशलता से ये कंपनियां अपना व्यापार चला रही हैं उसी का यह परिणाम है। 
हमारे विश्वविद्यालयों और कालेजों को इनसे कुछ सबक लेने चाहिए। 


जिस तेज गति से इन संस्थानों ने कंप्यूटर की जागरूकता फैलाने और लोगों 
को उनके इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित करने का काम किया है, उसके लिए मैं इन्हें 
बधाई देता हूं। लेकिन इन संस्थानों में एक कमी है। ऐसा माना जाता है कि जो 
छात्र इन संस्थानों की ऊंची फीस देने में सक्षम हैं उन्हें ही वहां दाखिला मिलता 
है। आज के समय में अनेक मध्यवर्गीय परिवार अपने बच्चों को इन प्रशिक्षण संस्थानों 
में भेजने के लिए अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर रहे हैं। 


यदि कंप्यूटर शिक्षा उन्हीं लोगों तक सीमित रही जो अंग्रेजी जानते हैं और 
जो ऊंची फीस देने में सक्षम हैं तो, भारत सूचना प्रौद्योगिकी की महाशक्ति नहीं 
बन सकता। उल्टा, इससे सूचना प्रौद्योगिकी के जानकारों और न जानने वालों के 
बीच खाई पैदा होने से समाज की मौजूदा विषमताएं और मजबूत होंगी। इसलिए 
सूचना प्रौद्योगिकी को भारतीय भाषाओं में विकसित करने और इसमें भारतीय 
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विषय-वस्तु की मात्रा बढाने की तात्कालिक आवश्यकता है। खासतौर से इंटरनेट 
पर शैक्षिक कार्यक्रमों में इसका ध्यान रखा जाना चाहिए | 


अपना भाषण समाप्त करने से पहले, मैं भारतीय विद्या भवन को साधुवाद 
देता हूं कि उन्होंने शिक्षित बेरोजगारों को निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण देने के लिए 
गांधी कंप्यूटर शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की। 


बिना फीस के कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान चलाना कठिन है। अपने संपन्न 
देशवासियों से मेरा अनुरोध है कि इस परोपकारी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए गरीबों 
को कंप्यूटर प्रशिक्षण देने वाले ऐसे संस्थानों को धन या स्थान के रूप में दान दें। 


मुझे आशा है कि गांधी संस्थान जल्दी ही देश के अन्य भागों में, विशेष रूप 
से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे और केंद्रों की स्थापना करेगा। यहां के तथा 
अन्य केंद्रों के छात्रों से मेरा अनुरोध है कि इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और 
स्वयं को तथा देश को धन-धान्य से संपन्न बनाएं। 


ज्ञान और आध्यात्मिक 
मूल्यों का समन्वय 


ज्ञान के इस अनुपम मंदिर में इस वर्ष के दीक्षांत भाषण के लिए आमंत्रित किए 
जाने पर मैं अपने आपको सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। 


भारतीय परंपरा में विश्वास किया जाता है कि सत्य ही ईश्वर है। शिक्षा का 
जो आदर्श स्वरूप साई ने निर्धारित किया है, उससे पुष्टि होती है कि यहां के छात्र, 
केवल छात्र ही नहीं हैं, सत्य खोजने के जिज्ञालु हैं। इस प्रकार भगवान सत्य साई 
बाबा के दैवीय पथ प्रदर्शन ने शिक्षा का दर्जा बढ़ाकर उसे ईश्वर की उपासना तक 
ला दिया है। 

संस्थान का नाम ही इसके उद्देश्य और मिशन की व्याख्या करता है - जैसा 
कि नाम से स्पष्ट है यह उच्च शिक्षा का केंद्र है। सामान्यत: “उच्च शिक्षा केंद्र” 
का अर्थ विश्वविद्यालय या अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर की शिक्षा देने वाले विशेषज्ञ संस्थान 


है श्री सत्य साईं उच्च शिक्षा संस्थान में दीक्षांत भाषण, प्रशांति निलयम, 22 नवंबर 1998 
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से लिया जाता है। Sea शब्द का अर्थ है किसी वस्तु की और अधिक मात्रा और 
अध्ययन के संदर्भ में भी इस शब्द का अलग प्रतिमान नहीं है । 


लेकिन, श्री सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान में वह शिक्षा दी जाती है, जिसका 
संबंध मानव जिज्ञासा की उच्चतर श्रेणी से है। यह शिक्षा का ऐसा संपूर्ण अनुभव 
है जो मनुष्य और उसके अस्तित्व के उद्देश्य की गहरी समझ पर आधारित है | 


हमारे शास्त्रों में शिक्षा को मुक्ति का ध्येय परिभाषित किया गया है । 'साविद्या 
या विमुक्तये' । मुक्ति, केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि इसी धरती पर और इसी 
जीवन में। सत्य साई विश्वविद्यालय में प्रदान की जाने वाली विद्या मुक्तिदायिनी 
विद्या है। यह मनुष्य और समाज के 'अपार' और OR’ दोनों पहलुओं का अध्ययन 
कराती है। 


यह भौतिक संसार तथा बाह्य वातावरण का ज्ञान प्रदान करती है। इतना 

ही महत्वपूर्ण यह है कि इस प्रकार की शिक्षा छात्रों को विशव की आध्यात्मिक 

धरोहर में प्रशिक्षित करती है और मनुष्य की अंतर्चेतना के बारे में उनके ज्ञान को 

परिष्कृत करती है। यहां पर छात्रों को जो उच्च शिक्षा दी जाती है, वह उनके समन्वित 
विकास को सुगम बनाती है। 


सांसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक मूल्यों का यह समन्वय छात्रों को उस व्यावसायिक 
दुनिया की जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए और सक्षम बनाता है, जिसमें 
अब उन्हें प्रवेश करना है। साथ ही, इससे छात्रों को परिष्कृत और सांस्कृतिक रूप 
से समृद्ध चरित्र वाला अच्छा मनुष्य बनाने में मदद मिलती है। 


इस प्रकार सत्य साई संस्थान उन उच्च आदर्शो का अनुसरण कर रहा है 


जो स्वामी विवेकानंद ने भारत में शिक्षा के लिए निर्धारित किए थे : अर्थात मनुष्य 
का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण। 


भारतीय दृष्टिकोण में शिक्षा का उद्देश्य कहीं और ऊंचे आदर्श को प्राप्त करना 
है। वह छात्रों को न केवल राष्टू-निर्माण के लिए बल्कि विश्‍व-निर्माण के कार्य के 
लिए भी तैयार करना चाहती है। यह आदर्श आज के भूमंडलीकरण के युग में पहले 
से कहीं अधिक प्रासंगिक है। 

शिक्षा का आदर्श 'विश्व-निर्माण” होना, शायद सुनने में आडंबरपूर्ण लगता 
हो, खास तौर से जब हमारे देश की अपनी शिक्षा प्रणाली कई समस्याओं से जूझ 
रही हो; लेकिन जो शिक्षा को सच्चे अर्थो में समझतें हैं वो जानते हैं कि आज की 
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शिक्षा को न केवल राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान दूंढना 'होगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय 
चुनौतियों के लिए तैयार भी रहना होगा। 


स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आज एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए 
हैं और यह बात केवल आर्थिक क्षेत्र की समस्याओं के बारे में ही सच नहीं है। 
संस्कृति, धर्म और सामाजिक परंपराओं से जुड़े मुद्दों में भी ऐसा समन्वय बहुत 
साफ देखा जा सकता है। 


इस नई वास्तविकता पर आधुनिक शिक्षा किस तरह से प्रतिक्रिया करेगी । आज 
की शिक्षा ने भौतिक क्षेत्र के यथार्थ पर तो ध्यान देना शुरू किया है लेकिन नैतिकता 
से जुड़े मुद्दों पर वह बहुत मुखर नहीं है । 


मैं यह मुद्दा इस प्रकार रखना चाहूंगा। भूमंडलीकरण के परिणामस्वरूप, 
अर्थव्यवस्था प्रबंधन, राष्ट्रीय मुद्राओं की स्थिरता, व्यापार और निवेश, पर्यावरण 
संरक्षण, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय अब केवल राष्ट्रीय मुद्दे नहीं 
रह गए हैं। इन सभी मुद्दों पर राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग होना आवश्यक 
है। जैसा कि हम जानते हैं, आधुनिक शिक्षा और विशेष रूप से भारत और विदेश 
के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में. दी जाने वाली. शिक्षा, इन मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य 
में समझने और इनका उचित हल ढूंढने के लिए अपने आप को निरंतर दक्ष बनाती 
जा रही है। 


लेकिन भूमंडलीकरण के आज के दौर में दुनिया के सामने कुछ और भी 
समस्याएं खड़ी हैं, जिनकी आधुनिक शिक्षा ने आम तौर पर अनदेखी की है। ये 
समस्याएं, लोगों की नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शिक्षा की उपेक्षा से पैदा 
हुई हैं। यदि हम मानव जाति के विकास पर ऐतिहासिक दृष्टि डालें तो हमें अपने 
आपसे कई ऐसे जटिल प्रश्न पूछने पड़ेंगे, जो आज न केवल भारत के लिए बल्कि 
सभी देशों के लिए प्रासंगिक हैं। 

20वीं सदी में प्रौद्योगिकी, संचार और वाणिज्य में प्रगति की सारी चकार्चौध के 
बीच मनुष्य कहां है? भौतिक आनंद के लिए आज की आपाधापी में संवेदना, सहयोग 
और सत्य पालन कहां खो गए में 


है? विलासिता के साधनों की खोज में, चरित्र और 
करुणा कहां चली गई है? सत्ता और प्रतिष्ठा की होड़ में निष्ठा और अंतःकरण 
की शुद्धता कहां रह गई है। आज की यांत्रिक जीवन शैली में ईश्वरीय चेतना कहां 
है? 

मानव विकास में असंतुलन के कारण भारत जैसे परंपरागत समाज वाले देशों 
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सहित, दुनिया के सभी राष्ट्रों में सामाजिक ताना-बाना कमजोर होता जा रहा है | 
यदि शिक्षा इस असंतुलन की अनदेखी करती रही तो भारत में हमारे लिए तथा 
संपूर्ण मानव जाति के लिए इसके विनाशकारी परिणाम होंगे । 


इस संदर्भ में भगवान सत्य साई बाबा के इन शब्दों में हमारे लिए चेतावनी 
दी गई है- “जैसे-जैसे विज्ञान विकास करता है और प्रौद्योगिकी आगे बढती है, उसकी 
गति से आपसी प्रेम और विनय भी बढ़ने चाहिए अन्यथा मनुष्य ही मनुष्य के लिए 
अभिशाप बन जाएगा। शिक्षा, तब तक शिक्षा नहीं हो सकती यदि वह मानवीय करुणा, 
बंधुत्व और भाई-चारे की भावना पैदा नहीं करती और इस भावना का सार्वभौमिक 
प्रसार नहीं कर पाती। साथ ही, शिक्षा के लिए यह भी आवश्यक है कि वह मनुष्य 
और मानव समाज के चरित्र का गहन और विस्तृत ज्ञान करवाए।” 


आपके संस्थान में जिस उच्च शिक्षा का अध्ययन हो रहा है और प्रदान की 
जा रही है वह इसीलिए 'उच्च” है क्योंकि वह भूमंडलीकरण के दौर में मानवता 
के मुद्दों का समन्वय करती है। शिक्षा में यह एक नवीन प्रयोग है, जिसकी जड़ें 
गहरे तक भारत की भूमि, संस्कृति और दर्शन में निहित हैं लेकिन सार्वभौमिक रूप 
से प्रासंगिक है। 


मित्रो! जब हम कहते हैं कि हमें वह शिक्षा चाहिए जिसकी जड़ें भारत की 
भूमि और संस्कृति में हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी धर्म-विशेष की परंपराओं 
को बढ़ावा देना है। भारतीय संस्कृति को परिभाषित करने वाला सिद्धांत है - 
सर्वधर्म समभाव' | हमारे देश में हमेशा से सभी धर्मों की आध्यात्मिक धरोहर का 
आदर किया जाता रहा है। शिक्षा या किसी अन्य क्षेत्र में भेदभाव के बारे में भारत 
में सोचा भी नहीं जा सकता।” 


यह आदर्श भगवान सत्य साई बाबा के प्रतिष्ठान के प्रतीक चिन्ह में बहुत 
ही सुंदर ढंग से प्रतिबिंबित होता है, जिसमें विश्व के सभी धर्मों के चिन्ह प्रदर्शित 
किए गए हैं। विश्व में ऐसा और कोई देश नहीं है जहां आप ऐसा दृश्य देख 
सकते हों। । 

हमारी शिक्षा प्रणाली को भारत की भूमि और संस्कृति पर आधारित करने 
का अर्थ यह भी नहीं है कि अतीत के किसी आदर्ण या पद्धति की ओर लौट जाएं 
या कि विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलावों से आंख मूंद लें। इस मामले 
पर महर्षि अरविंद ने राष्ट्रीय शिक्षा' पर अपने निबंधों में बहुत ही तार्किकता के 
साथ अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है। 

उन्होंने लिखा है “किसी समय भारत में प्रचलित अतीत के किसी सिद्धांत, पद्धति 
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या व्यवस्था, चाहे वह कितने ही महान और अतीत की सभ्यता और संस्कृति के 
अनुरूप ही क्यों न रहे हों, उसे पुनर्जीवित करने मात्र से ही हम संतुष्ट नहीं हो 
सकते । इस प्रकार से पीछे की ओर लौटना, निष्प्राण और असंभव प्रयास होगा 
जो वर्तमान की आवश्यकताओं तथा भविष्य की और भी बड़ी आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए निराशाजनक रूप से अपर्याप्त है।” 


साथ ही अरविंद ने हमें यह भी चेतावनी दी कि हम इंग्लैंड या अमरीका 
के किसी विश्वविद्यालय की शिक्षा की नकल करने या ऐसी विदेशी शिक्षा पर भारतीयता 
का रंग चढ़ाकर प्रस्तुत करने की भूल न करें। उनका कहना है कि हमारी शिक्षा 
पद्धति भारतीय ही होनी चाहिए चाहे उसे आकार देने में कितनी भी कठिनाइयां क्यों 
न हों। भारत की आत्मा के विकास, उसकी भविष्य की आवश्यकताओं, महानता के 
स्व-निर्माण के लिए और उसकी चिरंतन आत्मशक्ति के लिए भारतीय शिक्षा पद्धति 
ही उपयुक्त है। 


मुझे यहां पर यह स्वीकार करना होगा कि स्वतंत्रता के पांच दशकों के बाद 
भी भारत शिक्षा के इस आदर्श रूप से कोसों पीछे है। हमारी सबसे बड़ी विफलता 
रही कि औपचारिक शिक्षा प्रणाली छात्रों के चरित्र निर्माण और उनके नैतिक तथा 
सांस्कृतिक आधार को मजबूत करने में सक्षम नहीं है। भगवान सत्य साई बाबा 
के शब्दों में “चरित्र मनुष्य का प्रमाण-चिन्ह है। चरित्रहीन जीवन बिना दीपक के 
मंदिर की तरह, एक खोटे सिक्के की तरह और टूटी डोर वाली पतंग की तरह 
है।” 


चरित्र निर्माण के लिए जरूरी है मनोयोग और निरंतरता के साथ संस्कार” 
का परिष्कार। और संस्कार क्या है - सही विचार और आचरण। हमारे स्कूलों और 
कालेजों में आम तौर पर छात्रों में संस्कार के विकास की उपेक्षा होती रही है। वहां 
सूचना और दक्षता पर ध्यान केंद्रित रहता है। नैतिक शिक्षा पर बहुत कम ध्यान 


दिया जाता है जबकि यही हमारे छात्रों में सही और गलत के भेद का ज्ञान करा 
सकती है। 


_ अपने छात्रों के चरित्र और बुद्धि दोनों के निर्माण में शिक्षकों की बहुत बड़ी 
भूमिका है। दुर्भाग्य से, आंतरिक और बाहरी, दोनों कारणों से हमारा शिक्षक समुदाय 
यह भूमिका संतोषजनक रूप से नहीं निभा रहा है। हमारे स्कूलों और कालेजों को 
शिक्षा-कारखानों की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, जहां से यंत्रवत्‌ रूप से डिग्री- 
धारी निकलते जाएंगे। एक जीवंत और रचनात्मक मस्तिष्क को उपयोगी नागरिक 
जार अच्छा मनुष्य बनाने की जिम्मेदारी शिक्षक की ही है। 
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इस दायित्व को सही ढंग से निभाने के लिए शिक्षकों को स्वयं भी चरित्रवान 
और रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए। उन्हें अध्ययन और अनुसंधान में गहन रुचि 
विकसित करनी होगी, शिक्षण की अभिनव पद्धति अपनानी होगी, और सबसे पहले 
छात्रों के साथ अपने आचरण के मानदंड तय करने होंगे। 


क्या समाज को शिक्षकों से इसकी अपेक्षा करने का भी अधिकार नहीं है? 


यह ठीक है कि केवल औपचारिक शिक्षा प्रणाली से ही नैतिक शिक्षा प्रदान 
नहीं की जा सकती। युवाओं के चरित्र को ढालने में मजबूत पारिवारिक संबंधों और 
स्वस्थ सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण की और बड़ी भूमिका होती है। दूसरे शब्दों 
में, शिक्षा कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसे मनुष्य कक्षा की चारदीवारी में और स्कूल 
तथा कालेज में निर्धारित वर्ष गुजारने से प्राप्त करता है। यह आत्म-विकास का 
जीवनपर्यंत चलने वाला प्रयास È | 


हम शिक्षा का आदर्श कैसे प्राप्त करें? यह ऐसा प्रश्‍न है जिस पर हम सबको 
सोचना होगा। यह सत्य है कि इस दिशा में सरकार की मुख्य जिम्मेदारी है। मैं 
भगवान सत्य साई बाबा के इस उद्बोधन का समर्थन करता हूं कि “या तो सरकार 
के पास लोगों को शिक्षित और सुसंस्कृत करने की क्षमता हो, अन्यथा लोगों को 
इतना सक्षम होना चाहिए कि सरकार को शिक्षित बनाएं।” 


मैं जिस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि लोगों 
को शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए अपनी क्षमता और गतिविधि को बढ़ाना चाहिए। 
अनुभव बताता है कि सरकारी नौकरशाही के संचालन में चल रही शैक्षिक गति- 


विधियों की तुलना में गैर-सरकारी संगठनों की पहल पर चलाई गई गतिविधियों के 
बेहतर परिणाम सामने आए हैं। 


आदर्श स्थिति तो यह है कि शिक्षा में सरकार की भूमिका मोटे तौर पर 
नीति-निर्धारण, नियमन और जहां जरूरी हो, संसाधनों का प्रावधान करने तक 
सीमित होनी चाहिए। बाकी सभी कार्यो के लिए, समाज के विभिन्न वर्गो को शैक्षिक 
क्षेत्र में अपनी स्वायत्त गतिविधियां बढ़ानी चाहिए। 


शिक्षा में मूलभूत सुधार के लिए राष्ट्रीय बहस की तत्काल आवश्यकता है। 

इन सुधारों का उद्देश्य, शिक्षा में सरकार की कार्यकारी और हस्तक्षेपकारी भूमिका 

कम करना तथा समाज में उपलब्ध मानव और सामग्री के संसाधनों को पूर्ण उपयोग 

के योग्य बनाना होना चाहिए। मैं शैक्षिक संस्थानों, शैक्षिक axel और संस्थाओं, 

शिक्षक और छात्र संगठनों, व्यापार संगठनों, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं, और 
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हां, राजनीतिक पार्टियों का आहवान करता हूं कि हमारी शिक्षा प्रणाली की अनेक 
चुनौतियों का सामना करने के रचनात्मक समाधानों के साथ आगे आएं। 


मित्रो, मैं कोई शिक्षाविद्‌ नहीं हूं। लेकिन, मुझे हमारे समय के एक महान 
शिक्षाविद्‌ डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला है। डा. 
मुखर्जी एक अग्रणी राष्ट्रीय नेता भी थे। 


आज इस अवसर पर, मेरे इस भाषण का समापन करने का सबसे उचित तरीका 
यही होगा कि मैं 1936 में नागपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में डा. मुखर्जी के 
भाषण के कुछ विचारोत्तेजक अंशों को उद्धृत करू। डा. मुखर्जी उस समय मात्र 35 वर्ष 
के थे। दीक्षांत भाषण में उन्होंने कहा था : 


“एक भारतीय विश्वविद्यालय को अपने आपको राष्ट्रोय पुनर्गठन का जीवंत 
अंग मानना चाहिए। उसे जीवन के आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पहलुओं 
के सहयोजन की सर्वोत्तम विधियों का पता लगाना चाहिए। उसे जाति, वर्ण 
और लिंग का भेदभाव किए बगैर अपने छात्रों को ऐसी शिक्षा-दीक्षा देनी होगी 
कि वे न केवल अपने लिए, विभिन्‍न व्यवसायों और पेशों में स्थान बना सकें, 
बल्कि ये छात्र मातृभूमि की प्रगति और समृद्धि के लिए तथा मानव सभ्यता 
की उच्चतम परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय उद्देश्यों 
के साथ अपनी व्यक्तिगत प्रतिभाओं का सहयोजन कर सकें | यही विश्वविद्यालय 
का वह आदर्श है जिसकी जड़ें भारत की भूमि में हैं और यही आज के समय 
की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है।” 


मैंने अपने नेता और शिक्षक के भाषण का यह उद्धरण केवल इसलिए प्रस्तुत 
किया है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान बहुत 
हद तक भारतीय विश्वविद्यालय के इस आदर्श के करीब पहुंच गया है। 


मैं पूजनीय भगवान बाबा का आशीष मांगता हूं और इस वर्ष के स्नातकों 
को उनके व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। 
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को ल्लम में श्रीनारायण कालेज की स्वर्ण जयंती समापन समारोह में भाग लेते 
हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है । 


छात्रों और युंवाओं से मिलना हमेशा मेरे लिए आनंद का विषय रहा है। 
उनकी आंखों की चमक और उनका स्वप्निल मुख-मंडल देखकर मुझमें राष्ट्र के 
भविष्य को लेकर आशा और विश्वास का संचार होता है। 


भारत के भविष्य में यह आशा और विश्वास तब और बढ़ जाते हैं जब इस 
तरह के कालेज में आता हूं जिसकी स्थापना के पीछे एक. क्रांतिकारी स्वप्न रहा 
है - ऐसा स्वप्न जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की विपदाओं, संघर्षो ओर उथल-पुथल 
से उपजा था। श्री नारायण कालेज कोई साधारण कालेज नहीं है। यह आधुनिक 
भारत के महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की शिक्षा और उनके व्यक्तिगत 
मिशन से प्रेरित सामाजिक क्रांति से उपजा संस्थान है। 


इस कालेज ने हमारे समाज के उन वर्गों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले 
जिन्हें पुराणपंथी सामाजिक व्यवस्था में इस अवसर से वंचित रखा गया था। इस 
प्रकार कालेज ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि उच्च शिक्षा समेत सभी तरह की 
शिक्षा प्रत्येक मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है - चाहे वह निर्धन है या धनी, 
समाज के तथाकथित पिछड़े वर्गो से है या अगड़े वर्गो से। 


जून 1948 में, जब हमें आजाद हुए मात्र एक वर्ष हुआ था, एक छोटे और 
कोमल अंकुर के रूप में आरंभ किया गया शिक्षा का यह पौधा पांच दशकों के भीतर 
एक वृक्ष बन गया है और अब भी बढ़ रहा है। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि 
कोल्लम के इस कालेज ने जिस ऊर्जा का संचार किया उसके परिणामस्वरूप पूरे 
केरल में श्री नारायण कालेजों की श्रृंखला बनती गई। 


यह श्री नारायण धर्म परिपालन योगम के अथक प्रयासों का ही सुफल है क्रि 
उच्च शिक्षा शोषित वर्गो की पहुंच में आ सकी। केरल ने, उपेक्षा और निरक्षरता 
के अंधकार से निकल कर ज्ञान के प्रकाश में प्रवेश किया। मैं श्री नारायण गुरु 


श्रीनारायण कालेज की स्वर्ण जयंती के समापन समारोह पर भाषण, कोल्लम, केरल, 17 जनवरी 
1999 
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की स्मृति को शीश नमन करता हूं जिन्होंने केरल और भारत में सामाजिक परिवर्तन 
में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया | 


श्री नारायण गुरु के रूप में केरल ने एक ऐसे महानायक को जन्म दिया 
जिसने अद्भुत क्रांति का सूत्रपात किया - ऐसी शांतिपूर्ण क्रांति, जो मनुष्य के हृदय 
और आत्मा के परिवर्तन में विशवास के साथ शुरू की गई थी। उनकी शिक्षा का 
स्रोत था - भारत के सदियों पुराने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्य। 


यही एक कारण था जिससे सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध उनके संघर्ष और 
सभी मनुष्यों के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के सिद्धांत के उनके आहूवान 
का दीर्घकालीन असर हुआ और जिसने हमारे राष्ट्रीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण 
चरण में सामाजिक स्थिरता और समरसता की ऊर्जा का संचार किया। 


दुर्भाग्यवश, इन सभी आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों का उन्हीं लोगों ने 
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प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी श्रीनारायण कालेज की स्वर्ण जयंती 
समापन समारोह को संबोधित करते हुए, कोल्लम, 17 जनवरी 1999 
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परित्याग कर दिया, जिन पर इन मूल्यों के पोषण और प्रचार की जिम्मेदारी थी | 
दमनकारी धार्मिक रूढ़िवादिता ने हिंदू समाज को अनेक जातियों और उप-जातियों 
में बांट दिया। कुछ जातियों को, जिन्हें सामाजिक व्यवस्था के सबसे निचले तबके 
में धकेल दिया गया, न केवल अस्पृश्य बन गई बल्कि उन तक पहुंचने के रास्ते 
भी बंद कर दिए गए। स्वामी विवेकानंद ने 1892 में केरल की यात्रा के दौरान 
इस सामाजिक व्यवस्था पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया था। आज इतने वर्षा के बाद, 
समूचा संसार केरल को एक आदर्श के रूप में देखता है। आपके राज्य में शिक्षा, 
स्वास्थ्य सुविधाएं, महिलाओं की अधिकारिता जैसे सामाजिक क्षेत्रों में हुई सराहनीय 
प्रगति की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। 


इस सामाजिक परिवर्तन में अनेक महान पुरुषों और महिलाओं का योगदान 
रहा है। श्री नारायण गुरु का नाम ऐसे लोगों की सूची में ऊपर रहेगा। 


सह शायद मात्र एक संयोग नहीं है कि श्री नारायण गुरु ने शिवगिरी आश्रम 
में जो अंतिम मूर्ति प्रतिष्ठित की थी वह विद्या की देवी - सरस्वती की थी । श्री 


नारायण गुरु की शिक्षा की न केवल केरल के समाज के लिए बल्कि पूरे मानव 
समाज के लिए आज भी बहुत प्रासंगिकता है। 


जब सामाजिक समता और न्याय के लिए श्री नारायण गुरु संघर्ष कर रहे 
थे, उनके तब के जीवनकाल से लेकर अब तक भारतीय समाज ने एक लंबी यात्रा 
तय की है। अभी भी हमें बहुत लंबी यात्रा तय करना बाकी है। इसलिए जरूरी 
है कि नए भारत की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए हम श्री नारायण गुरु जैसे समाज 
सुधारकों को अपने पथ-प्रदर्शन का ज्योति पुंज मान कर चलें तभी हम ऐसे भारत 
का निर्माण कर सकने में सफल होंगे, जिसमें सभी के लिए करुणा और आत्मीयता 


होगी - ऐसा भारत जहां विभिन्न समुदायों के देशवासियों के बीच एकता और 
सद्भावना होगी। 


मित्रो, राष्ट्र के पुननिर्माण के लिए शिक्षा ही ऐसा कारगर हथियार है जिसके 
माध्यम से हम अपने सपनों का नया भारत बना सकते है । पूर्ण साक्षरता की दिशा 
में केरल सबसे आगे है। यहां पर शिक्षा संस्थानों की ऐसी श्रृंखला तैयार की गई 
है जहां से आपके राज्य के सभी समुदायों की शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी हो रही 
8 | 

अब भविष्य की ओर देखते हुए आपके राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में 
उपलब्धियों की नई मंजिलें तय करनी होंगी। मैं चाहता हूं कि केरल में उत्कृष्ट 
शिक्षा के और अधिक केंद्र खुलें। इन केंद्रों को न केवल भारत के अन्य भागों से 
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बल्कि दुनिया भर से भी छात्रों को आकर्षित करना चाहिए। अगली शताब्दी ज्ञान 
संचालित युग बनने जा रही है। इसलिए उच्च कोटि की शिक्षा की मांग का बड़े 
पैमाने पर बढ़ना निश्चित है। यदि भारत विज्ञान, तकनीक, प्रबंधन और मानविकी 
की शिक्षा के क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना कर सके तो ये केंद्र दुनिया भर 
के छात्रों के लिए सबसे पहली वरीयता वाले शिक्षा परिसर बन जाएंगे। ऐसे केंद्र 
देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी अर्जित करेंगे। 


इस नए और महत्वाकांक्षी कदम के लिए केरल अनेक प्रकार से आदर्श राज्य 
है। यहां का अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता 
है। आपके राज्य से बहुत बड़ी संख्या में लोग विदेशों में प्रवास कर रहे हैं जिन्होंने 
अनेक पेशों में मूल्यवान विशेषज्ञता विकसित की है। इन लोगों के पास इस प्रकार 
की परियोजना के लिए वित्तीय संसाधन भी हैं। इसलिए, मैं इस अवसर पर यह 
विचार आपके लिए छोड़ना चाहता हूं कि केरल के छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा संस्थानों 
के प्रबंधकों को शिक्षा के मानदंडों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए कठिन 
परिश्रम करना होगा। युवा छात्रों को मेरी यही विशेष सलाह है। 


आने वाले समय में उन लोगों के लिए असीमित अवसर होंगे, जिनके पास 
ज्ञान और अनुभव हैं। इसलिए अच्छी तरह से पढ़ाई करो, ज्ञान की जिज्ञासा के 
क्षितिज का विस्तार करो और जो भी कर रहे हो उसमें सर्वश्रेष्ठ बनो । ऐसा करके 
आप 50 वर्ष पहले पिछड़े वर्गों के लिए खोले गए इस कालेज को देश और दुनिया 
का अग्रणी शिक्षा संस्थान बना सकते हो। 
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राष्ट्रीय विकास के लिए ग्रामीण 
विकास जरूरी 


Sy सब यहां एक महत्वपूर्ण सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए हैं । सबसे पहली बात 
तो यह है कि इस सम्मेलन का महत्व इसलिए है कि मेरी सरकार द्वारा केन्द्र में 
कार्यभार सम्भालने के बाद राज्यों के ग्रामीण विकास, ग्रामीण आवास और पंचायती 
राज मंत्रियों की यह पहली बैठक है, अत: मैं आपका इस सम्मेलन में स्वागत करता 
हूं और राज्यों के महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों से मिलने का मुझे मौका देने के लिए मैं 
आपको धन्यवाद देता हूं। 


लेकिन इस सम्मेलन को जो महत्वपूर्ण बनाता है, वह सबसे बड़ा कारण इस 
सम्मेलन का विषय है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण आवास और पंचायती राज आपस 
में जुड़े ऐसे सरोकार हैं जो भारत के वर्तमान और भावी राष्ट्रीय विकास के मूल 
तत्व हैं। इसी कारण से प्रशासन के राष्ट्रीय एजेंडे में इनको अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान 
दिया गया है जो मेरी सरकार की नीतियां और प्राथमिकताओं का एक खाका है। 


एक नये भारत के निर्माण के हमारे साझे सपने के संदर्भ में ग्रामीण विकास 
के महत्व पर प्रकाश डालना, सूरज को दिया दिखाने जैसा है। भारत गांवों का देश 
है। हमारी साठ-सत्तर प्रतिशत जनता गांवों में बसती है और खेती तथा अन्य सम्बद्ध 
गतिविधियों में लगी हुई है। जब यह कहा जाता है कि भारत एक प्राचीन देश है- 
इस तथ्य से हम सबका मस्तक गर्वोन्नत हो उठता है - तो हम स्वीकार करते हैं 
कि ग्रामीण संस्कृति और कृषि ही हमारा समृद्ध अतीत है। 


इस प्राचीन संस्कृति की ठोस नींव पर भारत एक मजबूती की संभावनाओं 
वाले और आधुनिक राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। और फिर, हमांरी कृषि के मजबूत 
आधार पर ही भारत एक जर्बदस्त संभावना वाली मजबूत और आधुनिक अर्थ- 
व्यवस्था के रूप में उभर रहा है। 


मैंने जबर्दस्त संभावना वाली' शब्दों का प्रयोग जानबूझकर और जोर देने 
के लिए किया है। यह एक ऐसी ऐतिहासिक संभावना की ओर संकेत करता है जो 
हमारी पहुंच के भीतर है। यह बड़े जोरदार' ढंग से हमें यह भी याद दिलाता है 
aaa SSS rè if a 
राज्यों के ग्रामीण विकास, ग्रामीण आवास और पंचायती राज मंत्रियों के सम्मेलन में भाषण 
नई दिल्‍ली, 13 मई 1998 ij 
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कि भारत की एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था और शक्तिशाली राष्ट्र बनने की संभावना 
विशेष रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने गांवों और अपनी कृषि 
के चहुंमुखी विकास पर कितना ध्यान देते हैं । i 


साधियो, यहीं पर आज के सम्मेलन का विषय सर्वोच्च महत्व का विषय बन 
जाता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों ही दृष्टिकोणों 
से ग्रामीण विकास, ग्रामीण आवास और पंचायती राज हमारी केन्द्र और राज्य सरकारों 
के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। 


मैं अपने इस मूल विश्वास को रेखांकित करना चाहता हूं, क्योंकि यह परम्परागत 
बुद्धिमत्ता और अब तक अपनाये गये तरीकों के खिलाफ जाता है। ग्रामीण विकास, 
भारत के राष्ट्रीय विकास का प्रेरक है। लेकिन अब तक, राष्ट्रीय प्रगति के सिलसिले 
में जिसे सर्वोच्च प्राथमिकता वाले स्थान पर होना चाहिए था, उसे रेलगाड़ी की निचली 
श्रेणी की तरह से माना जाता रहा है। 


स्वतंत्रता के बाद के इतिहास के अधिकांश काल में ग्रामीण विकास को न तो 
वित्तीय निवेश की दृष्टि से और न ही प्रशासनिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय प्राथमिकता 
के रूप में देखा गया। और परिणाम हम सब के सामने है। हमारा खाद्य उत्पादन, 
जनसंख्या वृद्धि से पिछड़ गया है जिसके कारण खाद्य सुरक्षा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा 
एक नाजुक अंग बन गई है। कृषि और सिंचाई में सार्वजनिक निवेश लगभग जस 
का तस बना हुआ है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों में लगभग 25 करोड़ 
लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। 


अपने सभी गरीब ग्रामीणों को एक गरिमापूर्ण आवास उपलब्ध कराने के लिए 
हमें ग्रामीण इलाकों में कम से कम दो करोड़ मकानों का या तो निर्माण करना 
पड़ेगा या मौजूदा मकानों को उन्नत बनाना पड़ेगा। गांवों में रहने वाले अधिकांश 
बेघर और पर्याप्त आवास सुविधा वाले लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और 
पिछड़े वर्गों के हैं। अपने मूल गांवों में लाभप्रद और निरंतर रोजगार से वंचित ये 
लोग हर साल लाखों की संख्या में शहरों और कस्बों की ओर पलायन कर जाते 
हैं। और वहां पर भी ये लोग बदहाली में रहते हैं। 


आइये, समकालीन भारतीय वास्तविकता के दूसरे पहलू को देखें। हम विश्व 
के सबसे बड़े प्रजातंत्र होने पर गर्व का अनुभव करते हैं तथा जो सत्य है। परन्तु, 
आधारभूत स्तर पर - हमारी ग्राम पंचायतों में प्रजातंत्र की क्या स्थिति है? एक राष्ट्र 


के रूप में हमें यह स्वीकार करना है कि हम आधारभूत त स्तर पर असफल रहे हैं। 
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जब तक जड़ों का अच्छी तरह पोषण नहीं होगा कोई भी पेड़ अच्छी तरह नहीं 
पनप सकता। 


अत: हम यहां एक विरोधाभास देखते हैं। ग्रामीण भारत, जिसने हमारी संस्कृति 
और अर्थव्यवस्था को बनाए रखा है, पिछड़ेपन की गिरफ्त में है। मैं यहां पर किसी 
व्यक्ति या किसी दल या किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं। हमें यह 
स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में यह 
हम सभी की सामूहिक असफलता है। आइए, हम इस कड़वी सच्चाई को एक़ ऐसे 
मजबूत राष्ट्रीय आम सहमति के आधार के रूप में लें जिससे ग्रामीण विकास को 
उच्च प्राथमिकता दी जा सके। 


हमने राष्ट्रीय एजेंडा में यह जिक्र किया है कि हम गरीबी उन्मूलन को अंतिम 
लक्ष्य तथा बेरोजगारी समाप्त करने को इसका साधन मानते हुए राष्ट्रीय विकास के 
प्रयासों को मानवीय रूप देंगे। हमने अपने लिए “बेरोजगारी हटाओ” का लक्ष्य 
निर्धारित किया है तथा हम मानते हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें 
बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के अभियान को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप 
में उन्नत करना होगा। 


विशेषकर हम प्रत्येक गांव को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध 
हैं। हम अगले 10 वर्षों में अपने देश को भूख से मुक्‍त बनाने के लिए भी वचनबद्ध 
हैं। इस दिशा में कदम उठाते हुए हम योजना निधि की 60 प्रतिशत धनराशि कृषि, 
ग्रामीण विकास तथा सिंचाई हेतु आबंटित करेंगे। इसके अलावा हमने यह भी कहा 
है कि प्रत्येक वर्ष 20 लाख नई आवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए हम ग्रामीण 
निर्धनों को उच्च प्राथमिकता देंगे। 
प्रिय साथियो, इन महान लक्ष्यों को सिर्फ केन्द्र के गठबंधन सरकार में शामिल 
राजनीतिक दलों का ही नहीं बल्कि कुछ राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार का भी 
समर्थन प्राप्त है। हमारे चुनावी घोषणापत्रों या सार्वजनिक घोषणाओं को देखकर 
ही यह समझा जा सकता है कि ग्रामीण विकास के प्रति हम पहले से ही बहुत अधि 
एक वचनबद्ध हैं। 
केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों - हम सभी के सामने चुनौती यह है 
कि हम किस प्रकार इस सामूहिक वचनबद्धता को एक प्रत्यक्ष तथा वास्तविक परिणाम 
में परिवर्तित करें ॥ आज इस अवसर पर मैं आपके विचारार्थ कुछ विचारों को व्यक्त 
करना चाहूंगा। 
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सर्वप्रथम हमें ग्रामीण विकास का एक समेकित तथा समग्र परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन 
करना चाहिए। मुझे पूरी जानकारी है कि ग्रामीण विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र 
जैसे कृषि, सिंचाई तथा वित्त - आपके मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में नहीं आते | उदाहरण 
के लिए ऋण नीति वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी है। परन्तु, पर्याप्त, समयबद्ध तथा 
आसानी से उपलब्ध होने वाला ग्रामीण ऋण किसी ग्रामीण विकास योजना का एक 
महत्वपूर्ण घटक है। स्वरोजगार तथा गैर-निगमित क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति 
में ऋण महत्वपूर्ण कारक है। लघु उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लघु 
वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। 


इसी प्रकार सिंचाई तथा वाटरशेड प्रबंधन अन्य मंत्रालयों के कार्यक्षेत्र हो सकते 
ह। परन्तु हम सभी को यह भली-भांति जानकारी है कि जब तक हम सिंचाई योग्य 
उपजाऊ भूमि को अधिक से अधिक तथा शीघ्रतापूर्वक नहीं बढ़ाते हैं, हम न तो 
“भूख-मुक्त भारत” बनाने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और न ही सभी ग्रामीण 
घरों में समृद्धि ला सकते हैं। 


मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं कि केन्द्र और राज्य सरकारों के वे 
सभी विभाग जिन पर ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी है, इस बात को सुनिश्चित 
करें कि उनकी नीतियां और कार्यक्रम ग्रामीण विकास में तेजी लाने में एक-दूसरे 
के पूरक हों। हमारे निवेश और हमारे क्रियाकलापों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए 


यह अत्यंत जरूरी होगा। जब ऐसा होगा तब एक और एक मिलकर दो नहीं, 
बल्कि ग्यारह बनेगे। 


दूसरी बात, हमें केन्द्र और राज्य सरकारों के ग्रामीण विकास, ग्रामीण आवास 
और पंचायती राज संस्थाओं के अनुभवों से सीखना होगा और ठोस सुधार करने 
होंगे । उदाहरण के लिए हम सब जानते हैं कि केवल धन उपलब्ध करा देने 
से ही मनचाहे परिणाम नहीं मिल सकते । अभी ही नहीं, अब से पहले भी धन 
उपलब्ध होता रहा है, और वह भी पर्याप्त मात्रा में। इतना ही नहीं, हमारे पास 


केन्द्र और राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए कई कार्यक्रम 
भी रहे हैं। 


परन्तु इन आबंटनों और कार्यक्रमों का परिणाम क्या हुआ? क्या हमने इस 
पर ध्यान दिया है? कया हमने लक्षित लाभार्थियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन 
किया है? कया हमने बर्बादी को रोका है, कमियों को दूर किया है? कोई भी सरकार, 
चाहे कितनी ही अमीर क्यों न हो कभी भी यह नहीं कर सकती कि ग्रामीण विकास 
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पर दसियों हजार करोड़ रुपए लगाती रहे, लेकिन पता यह चले कि मात्र 15 प्रतिशत 
धन का ही सदुपयोग हुआ है। यह मेरा मत नहीं है, बल्कि मेरे एक पूर्ववर्ती भी 
ऐसा ही मानते थे। 


हमें इस वास्तविकता को बदलना ही होगा। हमें कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वन, 
कार्यक्रमों पर निगाह रखने और कार्यक्रमों की समीक्षा पर और ज्यादा ध्यान देना 
होगा। और, अपनी नीतियों और योजनाओं के निर्माण के दायरे में इस व्यवस्था को 
संस्थागत बनाना होगा तथा साथ ही इस बात को ध्यान में रखना होगा कि निगाह 
रखने वाले लोग वे न हों जिन्होंने धन खर्च किया है। 


कार्यक्रम की रूपरेखा की समीक्षा भी जरूरी लगती है। मुझे ऐसा लगता है 
कि ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिनका उद्देश्य समान है या उनमें दुहराव है | इसके कारण 
न केवल संगठन के स्तर पर बल्कि इसका लाभ उठाने वाले लोगों के बीच भी भ्रम 
की स्थिति पैदा होती है। हमें कार्यक्रमों की अवधारणा और विषयवस्तु की दृष्टि से 
पूरी तरह से स्पष्ट करना होगा। इस मामले पर एक विशेषज्ञ समिति ने कई महत्वपूर्ण 
सिफारिशें की हैं। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि आपके सामने जो एजेंडा है, उसमें 
स्व-रोजगार कार्यक्रम की पुनर्रचना जैसे कई परिवर्तन शामिल किए गए हैं । 


इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाना, पारदर्शिता और 
जिम्मेदारी बढ़ाना, जन-सहयोग बढ़ाना, ग्रामीण आवास के नए विकल्पों की खोज 
करना और समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रमों को लागू करने जैसे कुछ अन्य 
मुद्दे हैं जो आपके समक्ष हैं। आप इन मुद्दों पर विचार करें और सलाह दें । 


तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राज्यों को एक-दूसरे की सफलता 
और असफलता से शिक्षा लेना चाहिए। इसके लिए हमें संकीर्ण दलगत राजनीति से 
ऊपर उठना होगा। चौथे, अपनी हर योजनाओं और कार्यक्रमों में सहकारी, स्वयंसेवी 
क्षेत्र तथा स्थानीय स्तर के निजी उद्यमियों की भागीदारी को व्यापक और ठोस बनाने 
की जरूरत पर मैं बल देना चाहूंगा। 


यह एक हकीकत है कि कृषि उत्पादकता, कृषि प्रसंस्करण उद्योगों, ग्रामीण 
बुनियादी सुविधाओं के निर्माण, हस्तशिल्प और कारीगरी के विकास आदि के मामले 
में हुई अधिकांश प्रगति स्थानीय स्तर पर लोगों के प्रयासों की बदौलत हो पाई है। 
हां, कभी-कभी तो उन्हें सरकारी सहायता मिली है, लेकिन अक्सर इसके बिना ही 
इन लोगों ने काम चलाया है। अगर सरकार की ओर से थोड़ी और सहायता मिल 
जाए तो हमारी जनता अपने बूते पर ही कमाल दिखा सकती है। 
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अंत में, एक निरंतर विकास, ऊपर से थोपे गए कार्यक्रमों से नहीं हो सकता । 
सामुदायिक भागीदारी एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऐसी भागीदारी का दायरा और उसकी 
गुणवत्ता ही इन कार्यक्रमों की सफलता को सुनिश्चित करेगी। हमें 73वें और 74वें 
संविधान संशोधन में निहित क्षमताओं को पहचानना होगा और जरूरी कदम उठाने 
होंगे | 

लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ग्राम सभाओं को स्थानीय स्व-शासन 
का एक प्रभावी अध्याय बनाने की जरूरत है। इसके लिए अभियान चलाना होगा। 
अधिकतर राज्यों ने चुनावों और संसाधनों के हस्तांतरण के संदर्भ में विकेन्द्रीकरण 
की दिशा में कदम उठाए हैं। मैं बाकी राज्यों से अनुरोध करता हूं कि वे भी 
जल्द-से-जल्द इस प्रक्रिया को पूरा कर लें। 


हमें खुशी है कि हमारे यहां 33 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय 
तौर पर उपलब्ध हैं, इन प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास के एक प्रभावी अध्याय के 
रूप में काम करने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आइए, हम सब 
मिलकर इन संस्थाओं और इन व्यवस्थाओं को मजबूत बनाएं, ताकि पारदर्शिता को 
बढ़ावा मिले और हर स्तर पर जनता की एक सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके | 

पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार-सम्पन्न बनाने में जिस क्षेत्र में तत्काल 
ध्यान देना जरूरी है, वह उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत बनाने का है। जब तक 
हम इन्हें वित्तीय रूप से मजबूत तथा बुनियादी कामों के लिए स्वयं धन जुटाने के 


लायक नहीं बना पाते, तब तक निचले स्तर तक लोकतंत्र को मजबूत नहीं बना 
सकते | 


जैसा कि आप जानते है कि मेरी सरकार ने हाल ही में एक विशेष टास्क 
फोर्स का गठन किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत की 
अध्यक्षता में बनी इस टास्क फोर्स का काम वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों का 
केन्द्र से राज्यों को हस्तांतरण करने के मामले में हमें सलाह देना है। 


आज इस बात की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि टास्क फोर्स 

का दायरा बढ़ाया जाएगा। अब यह टास्क फोर्स इस बात की भी सिफारिश करेगा 

कि पंचायत राज संस्थाओं को किस तरह और अधिक वित्तीय और प्रशासनिक 
अधिकार दिए जाएं। 

निस्संदेह, समस्याएं जटिल हैं और चुनौतियां गंभीर है । वैसे मुझे विश्वास है 

कि राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार दोनों मिलकर दृढ़ निश्चय और मजबूत निष्ठा 

से ग्रामीण विकास को भारत के राष्ट्रीय विकास का कारगर हथियार बना सकेंगी। 


> 


मैं आपके सम्मेलन की पूर्ण सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 
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भावना जरूरी 


नई दिल्ली में मेरी सरकार द्वारा सत्ता सम्हालने के बाद आपके सुंदर राज्य की 
यह मेरी पहली यात्रा है । मुझे प्रसन्नता है कि मेरा पहला शासकीय कार्यक्रम ही पावन 
तथा मानवीय उद्देश्य लिए हुआ है। 


आज यहां कोच्चि में अमृता आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र का 
उद्घाटन करना मेरे लिए सम्मान का विषय है। सम्मनित होने की मेरी भावना 
इस बात से और भी बढ़ जाती है कि इस संस्थान का नाम माता अमृतानंदमयी 
देवी के साथ जुड़ा है। 


अमृत” का अर्थ है अमर जिसकी मृत्य न हो। यह विषय चिंतकों और 
चिकित्सकों दोनों ही के लिए सदा ही शोध का विषय रहा है। लेकिन भारत में 
हमारे ऋषि-मुनियों ने जीवन की एक सम्पूर्णतावादी अवधारणा को जन्म दिया, जो 
मृत्यु की सीमाओं से परे है। 

इस दर्शन को प्राप्त करने के पीछे स्वस्थ जीवन शैली थी, जिसमें स्वास्थ्य 
को उसके भौतिक, जैविक, मानसिक, भावात्मक और आध्यात्मिक आयामों में समझा 
गया था। हमारा आयुर्विज्ञान इसी बोध की नींव पर विकसित हुआ। 


आज, भारत में और विश्वभर में बढ़ती संख्या में चिंतनशील व्यक्ति जीवन 
और स्वास्थ्य की इसी अवधारणा को अपनाते जा रहे हैं। इसके लिए हम आधुनिक 
युग के माता अमृतानंदमयी देवी जैसे ऋषि-मुनियों के आभारी हैं, जिन्हें उनके लाखों 
अनुयायी प्रेमवश “अम्मा” कहते हैं। 

उनका संदेश एकदम स्पष्ट था। उन्होंने हमारे प्रौद्योगिक विश्व से अपील की 
कि वापिस 180 डिग्री का मोड़ लें और अगले कुछ वर्षो में मन की गहराइयों में 
जाकर आंतरिक विश्व को खोजें | यह तभी हो सकता है जब नई पीढ़ी आश्वस्त हो 
जाए कि व्यक्ति का हृदय परिवर्तन ही आज के विशव की सामाजिक समस्याओं का 
स्थायी समाधान है। 


अमृता आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र के उद्घाटन के अवसर पर दिया भाषण, कोच्चि, 
17 मई 1998 
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आज दुनिया को इस बात के ठोस प्रमाणों की जरूरत है कि हमारे मानवीय 
मूल्य उपयोगी हैं और करुणा, निस्वार्थ भाव, त्याग और विनम्रता जैसे गुणों में एक 
महान और समृद्ध समाज के निर्माण की शक्ति है। आध्यात्मिक और समाज सेवा 
के क्षेत्र में अम्मा के कार्यों में हम ये प्रमाण देख सकते हैं। 


इसीलिए, मैं इसे एक ऐतिहासिक क्षण कहता हूं। वह हमें आध्यात्मिक आदर्शों 
और व्यावहारिक बुद्धि के सही संतुलन के मूल्य के दर्शन करा रही हैं। 


वह हजारों युवक-युवतियों का हृदय-परिवर्तन कर चुकी हैं, जिससे उनके मन 
से उदासीनता रूपी अवरोध हटे हैं और प्रेम का मुक्त प्रवाह हुआ है। 


वह शिक्षित और पेशेवर युवक-युवतियों के एक समूह को समाज की बेहतरी 
के लिए निस्वार्थ भाव से और पूर्ण समर्पण से काम करने के लिए प्रेरित कर सकी 
हैं, क्योंकि यही वह रास्ता है जो उन्हें आत्मबोध की ओर ले जाएगा | 


इस शानदार परियोजना के लिए अम्मा आध्यात्मिक प्रेरणा और व्यावहारिक 
मार्गदर्शन की स्रोत हैं। सच में, केरल विविध विशेषज्ञताओं वाले इस अस्पताल पर 
गर्व कर सकता है। यह अम्मा के महान और नेक स्वप्न का परिणाम है। 


लेकिन यह विश्वभर के उन हजारों लोगों की समर्पित और निस्वार्थ सेवा 
का भी फल है, जो इस महान स्वप्न को यथार्थ में बदलने के लिए एकत्र हुए। 
मैं उन सबको हार्दिक बधाई देता हूं। 


कई सदियों से भारत भौतिक समृद्धि-वैज्ञानिक चिंतन और आध्यात्मिक मूल्यों 
की दृष्टि से विशव के लिए एक आदर्श रहा है। लेकिन आज प्रगति की प्रेरक शक्ति 


बदल गई है। आज तो लोगों के स्वास्थ्य और खुशियों की कीमत पर भी अधिकतम 
भौतिक सुख पाने पर जोर है। 


हालांकि भौतिक दृष्टि से कई देशों में समृद्धि बढ़ रही है, लेकिन जीवन का 
स्वरूप. आमतौर से बिगड़ गया है। ऐसा भारत में भी हुआ है। पिछले सौ सालों 
में हमारी भौतिक सुख सुविधाएं हजार गुना बढ़ी हैं। लेकिन इसके साथ ही मानसिक 
तनाव और चिंताओं में भी भारी वृद्धि हुई है। 


आज के भारत का स्वास्थ्य-स्वरूप भी अजब विरोधाभासी है। एक ओर तो 
अधिकांश लोगों की स्वास्थ्य रक्षा की बुनियादी जरूरतों की आमतौर से उपेक्षा हो 
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रही है। यहां तक कि अतिसार, अंधता आदि जैसे रोगों ने भी पुराने रोगों का 
रूप ले लिया है, जबकि इन रोगों की तो बड़ी आसानी से रोकथाम हो सकती है। 
शहरी मलिन बस्तियों और ग्रामीण, पर्वतीय तथा दूरदराज के इलाकों में विशेष रूप 
से ऐसी स्थिति है। दूसरी ओर भारत के धनाढ्य वर्ग में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती 
जा रही है जो विश्व के समृद्धे देशों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित 
हैं। आज हम विश्व की जिस उपभोक्तावादी संस्कृति में रह रहे हैं, एक इच्छा की 
पूर्ति के हरेक नए साधन से दस नई इच्छाओं को जन्म मिलता है। 


हमारे समाज को दोनों तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का राष्ट्रीय, स्थानीय 
और व्यक्तिगत स्तरों पर कारगर ढंग से समाधान करना होगा। जहां तक सरकार 
का प्रश्‍न है, हमने अपने राष्ट्रीय एजेंडे में कहा है कि सामाजिक बुनियादी ढांचे 
के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। चूंकि स्वास्थ्य रक्षा देश के सामाजिक 
बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए एक स्वस्थ समाज के निर्माण 
के प्रति अपनी चिंताओं को हम अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में पर्याप्त महत्व देंगे | 


आज मैं विस्तार से इस बारे में बात नहीं करना चाहता कि सरकार इस 
क्षेत्र में क्या करना चाहती है। लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि एक 
सफल स्वास्थ्य नीति और एक असफल नीति में अंतर वित्तीय संसाधनों के कारण 
नहीं हुआ करता। यह सच है कि सरकार को इस क्षेत्र के लिए विशेषकर प्राथमिक 
और निवारक स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिक संसाधन लगाने चाहिए। लेकिन स्पष्ट 
बात तो यह है कि समस्या पैसे की नहीं, बल्कि प्रबंध की है। 


क्या हम उपलब्ध संसाधनों का कुशल उपयोग कर रहे हैं। क्या परिणामों 
पर ढंग से निगाह रखी जाती है? क्या निर्धारित समय के भीतर राष्ट्रीय, राज्य 
तथा स्थानीय स्तर के लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही है? क्या जरूरी समझने पर समय-समय 
पर उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं । क्या हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली 
में रोगियों और जनसामान्य को ध्यान का केन्द्र बनाया गया है? ये ऐसे सवाल हैं, 
जिनको मैं चाहूंगा कि हमारे स्वास्थ्य प्रशासक लगातार अपने आपसे पूछें और उनके 
संतोषजनक उत्तर खोजें। लेकिन ये ऐसे सवाल भी हैं, जो मैं चाहूंगा कि स्वास्थ्य 
रक्षा में लगे निजी क्षेत्र के चिकित्सक भी अपने आपसे पूछें। हम सोच ही नहीं सकते 
कि सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली और निजी स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली के उद्देश्य 
भिन्न-भिन्न हों। दोनों को एक दूसरे का समर्थक व पूरक होना पड़ेगा। 


यहीं, श्रद्धेय अम्मा की प्रेरणा से बनी इस अस्पताल परियोजना में सार्वजनिक 
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और निजी स्वास्थ्य रक्षा प्रणालियों के लिए एक अप्रतिम आदर्श को देखता हूं। इसे 
अनुकरणीय बनाने के पीछे सेवा की भावना है जो अन्यत्र दिखाई नहीं पड़ती है। 


जब अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित हमारी सभी संस्थाएं सेवाभाव 
से काम करना शुरू कर देंगी, तो न केवल भारतीयों की बल्कि विशव की निगाहों 
में भी भारत का सम्मान काफी बढ़ जाएगा। इसलिए, सेवाभाव का प्रसार करने के 
लिए हम अम्मा के आभारी È । 


करुणामयी सेवा पर अम्मा का जोर एक दूसरी योजना में भी देखने को 
मिल रहा है, जिसका उद्घाटन करने का अवसर मुझे मिला है। आज बेघरों के 
लिए पहले 5000 मकानों की चाबियां उन लोगों को सौंपी जा रही हैं और मुझे 


विश्वास है कि अगले पांच वर्षा में ऐसे 25000 मकानों का अपना लक्ष्य अम्मा पूरा 
कर लेंगी। 


मुझे बताया गया है कि अम्मा के सभी आश्रम संवासी और पारिवारिक भक्त, 
गरीबों के लिए बनाए गए इन मकानों के निर्माण में सक्रिय रूप में शामिल थे। 
उनके शुद्ध प्रेम ने, जो किसी समुदाय या धर्म तक ही सीमित नहीं है इन मकानों 
को वास्तव में प्रेम का मंदिर बनाया है। इन परियोजनाओं ने जो सबसे कीमती लाभांश 


घोषित किया है, वह इनसे जुड़े सभी व्यक्तियों को महसूस होने वाली मन की खुशी 
और संतोष की भावना है। 


यहां भी सरकार में हम लोगों के लिए और निजी aa, दोनों ही के लिए 
एक सबक है। मेरी सरकार ने हर साल 20 लाख नए मकानों के निर्माण का लक्ष्य 
रखा है। लेकिन यह केवल सरकारी एजेंसियों की ही जिम्मेदारी नहीं है। अगर हम 
उसी समर्पण की भावना और दृढ निश्चय से काम करेंगे, जो स्वयंसेवकों ने अपनी 


आवास परियोजना में दिखाया है, तो मुझे विश्वास है कि अगले दस वर्षो में हम सबके 
लिए घर का लक्ष्य अंतत: प्राप्त कर AT 


केरल की अपनी पहली सरकारी यात्रा में आपके राज्य की विशेषकर स्वास्थ्य, 
शिक्षा, कला व संस्कृति के क्षेत्रों में कई उपलब्धियों पर मै प्रसन्नता व्यक्त करता 
हूं और उनकी सराहना करता हूं। 


निरक्षरता दूर कंरने, विशेषकर औरतों में व्याप्त निरक्षरता दूर करने, शिशु 
मृत्यु दर में काफी कमी लाने और मां-बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार लाने में केरल 
की असाधारण सफलता से पूरा देश सीख सकता है। यह सब कुछ प्रगतिशीलता और 
समाज सुधार की लम्बी परम्परा के बिना संभव नहीं हो सकता था। अतीत में आदि 
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शंकराचार्य, चट्टाम्बी स्वामी और नारायण गुरु जैसे महान दिग्गजों ने परशुराम 
के नाम पर जानी जानेवाली इस पावन भूमि में अध्यात्म के माध्यम से समाज 
सुधार के बीज बोए हैं। अम्मा में हम इन बीजों के अंकुर फूटते, बढ़ते और दूर-दूर 
तक अपनी शाखाएं फैलाते, सितारों को छूने की कोशिश करते देखते हैं। 


मैं समझता हूं कि आनेवाले वर्षों में केरल और शायद पूरे देश के सामाजिक-आर्थिक 
परिदृश्य में निश्चित ही अम्मा द्वारा लाया गया महान परिवर्तन देखने में आएगा। 
वह मेरे आज के इस समारोह में शामिल होने की इच्छापूर्ति होगी। 


इस मौके पर मैं कुछ अलग कहना चाहता हूं। मैं एक ऐसे मामले के बारे 
में कुछ कहना चाहता हूं जिस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गया है- यह 
कुछ हटकर है फिर भी राष्ट्र के स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा से नजदीक से जुड़ा 
है। 

11 और 13 मई को भारत ने पांच परमाणु परीक्षण किए और इसके साथ 
परमाणु हथियार सम्पन्न देश के रूप में अपने उभरने की घोषणा की। हमने ऐसा 
क्षेत्रीय और विश्व सुरक्षा परिदृश्य की अपनी उचित व सावधानीपूर्ण समीक्षा के 
आधार पर किया। 


जब भारत चारों तरफ से परमाणु हथियारों से घिरा हुआ था, तब हम देश 
को ऐसी स्थिति में नहीं डाल सकते थे कि वह हतप्रभ रह जाए। और फिर भारत 
ऐसी भेदभावपूर्ण संधियों पर हस्ताक्षर करने के दबावों के आगे नहीं झुक सकता 
था जो विश्व परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कोई प्रगति लाने में एकदम असफल 
रही थीं। 

मैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन परमाणु 
परीक्षणों से इस क्षेत्र में और विश्व में शांति की भारत की लम्बी और जोरदार 
तलाश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे हथियार कभी भी हमले के हथियार नहीं 
होंगे। 

हमारी साहसिक कार्रवाई को भारतीय समाज और राजनीति के सभी वर्गों 
का समर्थन मिला है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के इस महत्वपूर्ण मसले पर गहरी राष्ट्रीय 
आम सहमति दर्शाता है। इसने केरल से लेकर कश्मीर तक एकता और आत्मविश्वास 
का वातावरण बना दिया है। मैं अपने सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि एकता 
और आत्मविश्वास की इस भावना को संरक्षित करें तथा और इसे मजबूत बनाएं। 
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आइए, हम जीवन के अपने-अपने क्षेत्रों में दुगुने अनुशासन, समर्पण और 
देशभक्ति के साथ काम करें। शुरू-शुरू में हमें कुछ कष्टों के लिए तैयार रहना 
चाहिए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारत वर्तमान चुनौती को जीत पाएगा 
और एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभरेगा, जो मजबूत, अधिक समृद्ध और अधिक 
जीवंत होगा, जिसकी आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बाकायदा सुनी जाएगी। 


विकास के लिए महिलाओं का 
अधिकार-सम्पन्न होना जरूरी 


सहत्वाकांक्षी कुटुम्बश्री परियोजना के उद्‌घाटन के लिए आपके बीच उपस्थित होने 
पर मुझे प्रसन्नता हो रही है। गरीबी मिटाने और सामाजिक न्याय के लिए लोगों 
को एकजुट करने का यह एक साहसिक प्रयोग है। यह क्रांतिकारी, परंतु शांतिपूर्ण 


है, सुनियोजित परंतु मानवीय है, अवधारणा के रूप में सरल, परंतु क्षमता की दृष्टि 
से शक्तिशाली है। 


इतनी जबर्दस्त क्षमता वाले गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के 
लिए मैं केरल की सरकार और लोगों को बधाई देता हूं। 


इस नई पहल के साथ ही केरल ने अपनी प्रगतिशील परंपराओं को और समृद्ध 
किया है। आपके राज्य ने सदैव ही अपने अधिकांश लोगों के उच्च जीवनस्तर के 
लिए खुद पर गर्व किया है। मानव सम्पदा का निर्माण करने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य 
सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित करके केरल ने 
देश में मानव विकास के सर्वश्रेष्ठ प्रतिमान निर्मित किए हैं। 


कुटुम्बश्नी के साथ ही आपके राज्य ने सामाजिक विकास के लाभ समाज के 
उस वंचित वर्ग तक पहुंचाने का एक अभिनव प्रयास किया है जो अभी भी गरीब है। 
यह दृष्टिकोण चेतना जगाने, लोगों की मांग और सरकारी प्रतिक्रिया की प्रक्रिया के 
जरिए सामाजिक विकास में केरल की पारंपरिक सफलता के अनुरूप है। लेकिन पहले 
जो कुछ किया जा चुका है कुटुम्बश्री परियोजना उससे भी आगे जाती है, क्योंकि 
पहली बार यह परियोजना इस योजना के सदस्यों को इसका अभिन्न अंग बनाती है। 


कुटुम्बश्री परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर भाषण, मलप्पुरम, 17 मई 1998 
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सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने स्थानीय स्तर पर महिलाओं को इस 
योजना का नेता और क्रियान्वयनकर्ता बनाया है । सच पूछें तो मैं तो देश में किसी 
भी ऐसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की सोच नहीं सकता हूं, जिसमें महिलाओं को 
अधिकार सम्पन्न बनाने, पंचायती राज ढांचे में निचले स्तर की भागीदारी, पड़ोस 
की नेटवर्किंग, लोकतांत्रिक जवाबदेही और बचत बढ़ाने जैसे कई सामाजिक उद्देश्यों 
को एक जगह शामिल किया गया हो। 


कुटुम्बश्री परियोजना में मैं ढेरों संभावनाएं देख रहा हूं। गरीबी हटाने के 
हमारे कार्यक्रमों की कमी यह रही है कि ये अधिकतर आपूर्ति प्रेरित होते हैं जिनमें 
स्थानीय जरूरतों और संभावनाओं पर गौर किए बिना ऊपर से सब्सिडी लुटाई 
जाती है। कुटुम्बश्री में एक अभिनव अंतर है। इसमें अपनी सहायता खुद करने 
को ऊंचा स्थान दिया जाता है तथा सरकारी सब्सिडी की भूमिका गौण रहती है। 
किफायत को बढ़ावा देकर यह परियोजना गरीब परिवारों को विवेकशीलता की शिक्षा 
देने के साथ-साथ उनके लिए बैंकों से आकर्षक शर्तों पर ऋण लेने के अवसर प्रदान 
करती है। 


समूह बचत और समूह कार्रवाई से साहूकारों के चंगुल से बचा जा सकता 
है। चूंकि पूरी प्रणाली पारदर्शी रूप से संगठित है, इसलिए किफायत और बचत समूह 
गरीबों के लिए और गरीबों के अनौपचारिक बैंक बन सकते हैं। 


महिलाओं को प्रधानता देने की वजह से कुटुम्बश्री का एक बड़ा फायदा है। 
गरीब औरतें सबसे बड़ी बचतकर्ता और सबसे सावधान खर्चकर्ता होती हैं। वे 
अंधाधुंध उधार लेकर भारी कर्जदार नहीं बन जातीं। वे कर्जों को शीघ्र चुकाने, 
विशेषकर तब जब पूरा समूह कर्ज से जुड़ा हो, के लिए बहुत उत्सुक होती हैं । इससे 
ग्रामीण गरीबों को ऋण उपलब्ध कराने का एक नया स्वरूप उभरेगा। 


अब इसकी तुलना उन. बड़े-बड़े कर्जदाताओं से कीजिए जिनकी तरफ हमारे 
बैंकों का 45000 करोड़ रुपए का बकाया है। इन गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों की 
वजह से हमारी समूची बैंकिंग प्रणाली गहरे दबाव में है। मेरी सरकार इन दीवालिया 
कर्जों को वसूल करने के लिए कारगर कदम उठाने पर गंभीर रूप से विचार कर 
रही है। मैं कामना करता हूं कि ये बड़े-बड़े ऋणदाता हमारे गांव की गरीब औरतों 
से सबक लें, जिनके लिए कर्ज चुकाना एक धर्म होता है। 


महिलाओं द्वारा समूह के रूप में की जाने वाली कार्रवाई से निचले स्तर से 
योजना बनाने में सुविधा होगी। लोगों के ये समूह सार्वजनिक खर्च पर निगाह रखते 
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हैं। उनकी वृद्धि ऐसी नवीनताओं से ही अवरूद्ध हो सकती है, जिन्हें ये समूह ला 
सकते हैं। मैं इसे केवल एक सरकारी कार्यक्रम के उद्घाटन के रूप में नहीं देखता 
हूं। मैं इसे परिवर्तन के एक ऐसे सामाजिक आंदोलन के रूप में देखता हूं जिसमें 
मुक्ति व प्रगति की एक निरंतर और अदम्य शक्ति बनने की क्षमता है। 


मैं महिला समूहों से सक्रिय और चौकस होने, टकरावों से दूर रहने, ऋण 
लेने में विवेकशील और निवेश करने में बुद्धिमान बनने और हुनरमंद बनने तथा 
विश्वास से परिपूर्ण होने की अपील करता हूं। इन संगठनों को प्रगति के साथ-साथ 
पारंपरिक ग्रामीण सद्भाव फिर से बनाने और गांधीजी के स्वप्नों के स्वराज की 
प्राप्ति के लिए प्रयास करने चाहिए। अगर हमारी सरकारें ऐसी और योजनाएं बना 
सकें और उन्हें लागू कर सकें, तो लोगों की उदासीनता को दूर करने और हमारी 
संस्थाओं में उनकी आस्था बहाल करने में हम सफल हो सकेंगे। 


इस राज्यव्यापी कार्यक्रम का उद्घाटन मल्लपुरम जिले में होना सर्वथा उचित 
है क्योंकि यह केरल के पिछड़े जिलों में से एक है। मैं समझता हूं कि कुछ समय 
तक के लिए एक प्रायोगिक परियोजना चलाई गई है और उसके निष्कर्षों को इस 
राज्यव्यापी कुटुम्बश्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है। 


प्रिय मित्रो, गरीबी हटाने और ग्रामीण विकास करने के विभिन्‍न राज्यों में 
कई प्रभावशाली कार्यक्रम चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश के जन्मभूमि, राजस्थान के अंत्योदय, 
गुजरात के गोकूल ग्राम, महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना तथा अन्य कार्यक्रम 
हमारे सामने हैं। इनमें से हरेक का अपने-अपने इलाकों की विशिष्ट समस्याओं को 
हल करने का विशेष दृष्टिकोण है। विकास कार्यों का यह वास्तविक विकेन्द्रीकरण 
है। मेरी सरकार ऐसे सभी कार्यक्रमों को पूरा-पूरा समर्थन देगी। हम राज्यों को 


एक दूसरे से सीखने के लिए भी प्रेरित करेंगे, ताकि गरीबी को तेजी से दूर कर 
सकें | 


इस आदर्श योजना के लिए मैं केरल सरकार को हार्दिक बधाई देता हूं, लेकिन 


मैं देश में गरीबी दूर करने के सभी कार्यक्रमों के सामने आनेवाली कुछ समस्याओं 
की ओर इशारा करना चाहूंगा। 


औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में कम विकास और बढ़ती बेरोजगारी से निर्मित 
सामाजिक ढांचे को बनाए रखने के सरकार के प्रयासों पर दबाव पड़ा है। ग्रामीण 
बुनियादी ढांचे की खासतौर पर अनदेखी हुई है। बिना मजबूत बुनियादी ढांचे के 
आमदनी की प्राथमिक, मध्यवर्ती और अंतिम गतिविधियों को समर्थन देना और बनाए 
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रखना कठिन होता 21 लेकिन बुनियादी ढांचे के लिए संसाधनों की जरूरत होती 
है और इन संसाधनों को उत्पन्न करना आसान नहीं होता। यह एक चुनौती है 
जिसका भारत को केंद्रीय और राज्य दोनों ही स्तरों पर ईमानदारी से सामना करना 
है। सोचने और काम करने के पुराने ढंग ने उपलब्ध वित्तीय, प्रशासनिक और सामाजिक 
संसाधनों का भरपूर उपयोग करने की हमारे देश की क्षमता को पंगु बना दिया 
है। मैं जोरदार ढंग से आग्रह करता हूं कि अपने समाज को हम अधिकारों और 
मांगो की संस्कृति से हटा कर दायित्वों की नई संस्कृति की ओर ले जाएं। 


मैं, पहले उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रशासन का कामकाज जनकेंद्रित और 
सेवाप्रधान होगा, जिसमें अच्छे काम को पुरस्कृत किया जाए और खराब प्रदर्शन 
को नहीं सहा जाए। 


वित्त के बारे में, आइए बजाय यह सोचने के कि अतिरिक्‍त संसाधनों से ही 
बेहतर परिणाम निकल सकते हैं, हम जो हैं उसका कुशलतम उपयोग करना सीखें | 
इस संदर्भ में, मुझे खुशी है कि केरल ने इस गतिरोध को तोड़ने के लिए विकेंद्रीकरण 
का एक व्यापक अभियान चलाया है। कारगर विकेंद्रीकरण विकास की चुनौतियों का 
सामना करने में सफल होगा। मुझे विशवास है कि आपके राज्य में इस अनूठे जन 
नियोजन अभियान ने इस मसले को सुलझाया है। 


स्थानीय संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल स्थानीय स्तर पर कार्रवाई से पर्यावरण 
का क्षरण रोकने, स्थानीय नियंत्रण से सेवाएं उपलब्ध कराने की स्थिति में सुधार 
और स्थानीय संसाधनों के दुरुपयोग में कमी तथा संसाधनों को जुटाने से प्राथमिकता 
वाले क्षेत्रों में अधिक निवेश के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन और उत्पादकता में 
वृद्धि विकेंद्रीकरण के फल हैं। 


विकेंद्रीकरण से सत्ता लोगों के पास चली जाती है। इससे लोगों की भागीदारी 
बढ़ती है और लोकतंत्र फलता-फूलता है। पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों को 
जनसामान्य तक अधिकार पहुंचाने के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। इन्हें 
सत्ता के केंद्र के रूप में नहीं बल्कि लोगों की दृष्टि के रूप में, जनसेवा की संस्थाओं 
के रूप में और साक्षात्‌ लोकतंत्र के माध्यमों के रूप में देखा जाना चाहिए। विकेंद्रीकरण 
के कारगर होने के लिए जरूरी है कि यह भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और संरक्षणवाद 
से मुकत हो। इसका एक ही रास्ता है और वह यह है कि वास्तविक जन भागीदारी 
को बढ़ाया जाए। स्थानीय अधिकारियों द्वारा सत्ता के संभावित दुरुपयोग को रोकने 
का सबसे अच्छा तरीका निचले स्तर से नियंत्रण होता है। 
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भागीदारी शब्द का अक्सर काफी ढुलमुल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। 
इसके अर्थ के बारे में एकदम स्पष्ट होना जरूरी है। छदूम भागीदारी भी हो सकती 
है जहां सरकारी खानापूरी के लिए ही लोगों को एकत्र किया जाता है। जोड़-तोड़ 
की भागीदारी हो सकती है जहां गलत इरादों को पूरा करने के लिए लोगों को जमा 
किया जाता है। असली भागीदारी में केवल एक आवाज देना या विचारों, शिकायतों 
तथा मांगों को व्यक्त करने की अभिव्यक्ति ही नहीं होती। इसमें चयन की शक्ति 
भी शामिल होती है जिसका मतलब यह है कि लोगों को यह तय करने का 
अधिकार होता है कि वे क्या चाहते हैं और सरकार के कामकाज की निगरानी के 
उनके अधिकार क्या हैं । 


ग्रामसभा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है जहां सभी चयनकर्ता 
एकत्र होते हैं। लेकिन यह भी खतरा है कि कहीं ग्रामसभा मंजूरी देने वालों का 
या आवेदकों का एक भद्दा समूह बनकर न रह जाए। इस खतरे से बचने का सबसे 
अच्छा तरीका महिलाओं को संगठित करना है। इसलिए कुटुम्बश्री को मैं विकेंद्रीकरण 
प्रक्रिया का भविष्य और गरीबों को अधिकार संपन्न बनाने के एक साधन के रूप 
में देखता हूं। 


प्रिय मित्रो, पूरा देश इस कार्यक्रम को दिलचस्पी से देख रहा है। इस परियोजना 
की सफलता और दूसरी जगहों पर इसके अनुकरण को अपने व्यक्तिगत समर्थन और 
नई दिल्ली की सरकार के समर्थन का आश्वासन देता हूं। राष्ट्र के विकास और 
जनकल्याण से जुड़े मामलों में दलगत राजनीति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। 
मैं, समझता हूं कि आज जो दीप प्रज्वलित किया गया है वह निर्भरता के अंधकारपूर्ण 
विश्व से अधिकार संपन्नता और मुक्ति के ज्ञानोदित विश्व की ओर गरीबी के 
अंधेरे से मुकत होकर समृद्धि के प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। 


कुटुम्बश्री की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं ! मुझे आशा है कि इससे 
सामुदायिक भागीदारी के एक नए युग की शुरुआत होगी। 
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मानसिक चुनौतियों वाले व्यक्तियों के पुनर्वास 
के लिए सुविधाएं 


Sa महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित होने को मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। यह 
मैं औपचारिकतावश नहीं कह रहा हूं। देश का प्रधानमंत्री होने के नाते मुझे अनेक 
समारोहों में भाग लेने और उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इनमें 
से हरेक समारोह का अपना महत्व होता है, देश के सामाजिक और आर्थिक विकास 
पर उसका कुछ प्रभाव होता है। लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं, जो काफी हद 
तक भावनाओं से जुड़े होते हैं और उनसे व्यक्तिगत संतुष्टि की गहरी भावना प्राप्त 
होती है। ऐसा इसलिए होता है कि इन कार्यक्रमों की थोड़ी-सी भी सफलता एक 
बच्चे के चेहरे पर मुस्कराहट ले आती है, एक पीड़ित परिवार की खुशी का कारण 
बन जाती है और समाज को उपलब्धि बोध प्रदान करती है। 


आज का कार्यक्रम ऐसा ही एक कार्यक्रम है। आज जब मैं मानसिक रूप 
से चुनौती वाले” लोगों को परिवार और समुदाय से जोड़ने के लिए तैयार करने 
वाली राष्ट्रीय प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटना कर रहा हूं, जिसमें आरंभिक 
अवस्था में सहयोग करने पर जोर दिया गया है, तो मेरा हृदय आत्म-संतोष की 
भावना से भर उठा है। 


यहां यह विश्वास है कि एक अच्छा कार्य हो रहा है-एक सत्कर्म हो रहा है, 
जहां सरकार वास्तव में यह दिखा सकती है कि हमारे समाज के सबसे अधिक उपेक्षित 
और पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की सामर्थ्य उसमें है। 


विकास की प्रक्रिया में स्वतंत्र भारत ने बहुत तरह की विकृतियां देखी हैं, जिनके 
परिणामस्वरूप हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की असमानताएं उत्पन्न हुई हैं। इन 
असमानताओं ने देश के गरीबों और समाज के अन्य वर्गों को हमारे राष्ट्रीय जीवन 
के हाशिए पर धकेल दिया है। 

परन्तु जब हम अपने बीच मानसिक चुनौतियों वाले लोगों को देखते हैं, मैंने 
जान-बूझकर 'मानसिक चुनौतियों वाले” शब्द, का प्रयोग किया है क्योंकि मानसिक 
रूप से बाधितों के लिए अधिक उचित प्रयोग है, तो हम पाते हैं कि ऐसे लोग समाज 
मानसिक चुनौती वाले लोगों के लिए राष्ट्रीय प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन करते हुए दिया 
गया भाषण, नई दिल्ली, 29 जून 1998 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


284 अटल बिहारी वाजपेयी : चुने हुए भाषण 


के हर वर्ग के किनारे पर रहते हैं। इनमें वे लोग भी शामिल हैं, जो स्वयं हाशिए 
पर हैं। कुछ खुशगवार अपवादों को छोड़कर मानसिक चुनौती वाले लोग, अमीर और 
गरीब, दोनों ही वर्गों में बहिष्कृत जीवन ही जीते हैं। इस बहिष्कार के साथ इनके 
प्रति उदासीनता और उपेक्षा, और यहां तक कि निष्ठुरता भी दिखने में आती है। 


मानसिक चुनौती वाले लोगों के प्रति समाज में और परिवार में किए गए 
व्यवहार के बीच के महत्वपूर्ण अंतर की ओर मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। 
भारत में आज भी परिवार एक मजबूत संस्था है, हालांकि विशेष रूप से शहरों और 
कस्बों में परिवार पर विपरीत दबाव पड़ते दिखाई दे रहे हैं। प्रेम और सहानुभूति 
जैसे मूल्य अभी भी पारिवारिक ढांचे में जड़ें जमाए हुए हैं। अत: मानसिक चुनौतियों 
वाले व्यक्तियों को अच्छा प्यार और सद्भाव मिल रहा है। 


लेकिन समाज के बारे में यही बात ठीक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। 
हमारे समाज में सदभावना और भावनाओं का तेजी से होता हुआ लोप एक कडवी 
सच्चाई है। सद्भावना और संवेदनशीलता की यह कमी विकलांगों, और विशेष रूप 


से मानसिक चुनौती वाले लोगों के प्रति व्यवहार में अत्यधिक रूप से स्पष्ट होती 
है। 


इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय प्रायोगिक परियोजना का उद्देश्य मानसिक 
रूप से चुनौती वाले लोगों को न केवल परिवार में, बल्कि समाज में एकीकृत करने 
का है। यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि इस परियोजना में आरंभिक स्तर 
पर हस्तक्षेप करने की रणनीति पर बल दिया गया है। जैसा कि स्वास्थ्य सुविधाओं 
के अन्य क्षेत्रों में होता है, यहां भी, बाद वाली अवस्था पर इलाज और महंगे उपचार 
की तुलना में निवारक दृष्टिकोण अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। 


मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सभी लोगों को बधाई देता 
हूँ, जिन्होंने इस उपयोगी परियोजना को तैयार करने में अपना योगदान दिया है। 


उन सब लोगों को शुभकामनाएं देते हुए मैं यह कहना चाहूगा कि समूचा देश 
इस परियोजना के रचनात्मक परिणामों की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। 


मेरे पास यह मानने के कारण हैं कि प्रायोगिक परियोजना के परिणाम अच्छे 
होंगे। यह इसलिए कि मंत्रालय ने इस राष्ट्रीय प्रयास में स्वयंसेवी और अनुसंधान 
संगठनों को एक अभिन्न हिस्सा बनाया है। मंत्रालय ने इस क्षेत्र में केरल के सी. 
आई.एम.आर. द्वारा किए गए अग्रणी कार्य को परियोजना का आधार बनाया है। इस 
गैर-सरकारी संगठन ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और 
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केरल, छह राज्यों में निचले स्तर पर अपनी गतिविधियां चलाकर शानदार सफलता 
अर्जित की है । 


इसी प्रकार सिकन्दराबाद का राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान मानसिक 
चुनौतियों वाले लोगों के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाएं प्रदान करने 
के क्षेत्र में बड़ा ही शानदार कार्य कर रहा है। 


आइए, इन संगठनों के अनुसंधानकर्ताओं और स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन दें! 


सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 'मानसिक रूप से चुनौती वाले 
व्यक्तियों तथा मानसिक आघात और स्वलीनता वाले व्यक्तियों का राष्ट्रीय कल्याण 
टूस्ट' स्थापित करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। यह ट्रस्ट मानसिक 
चुनौती वाले व्यक्तियों के परिवारों द्वारा दान में दी गई संपत्तियों का प्रबंध भी करेगा। 
मैं मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि इस नेक इरादे को यथाशीघ्र कार्यरूप में बदलें । 


मित्रो, इस अवसर पर मैं इस प्रायोगिक परियोजना पर अमल करने और 
मानसिक स्वास्थ्य तथा विकास संबंधी अपंगताओं के मामले में व्यापक दृष्टिकोण 
अपनाने के लिए कुछ सुझाव और विचार रखना चाहता हूं। 


मैं विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन विभिन्न कोणों से जीवन को देखने वाले एक 
व्यक्ति के रूप में समझता हूँ कि मैं कुछ उपयोगी विचार दे सकता हूं। 


सबसे पहला, मानसिक और विकासीय विकलांगता एक ऐसा मसला है, जिसके 
प्रति सरकार नौकरशाही का रवैया तो अपना ही नहीं सकती। मानसिक चुनौती वाले 
व्यक्तियों के एकीकरण और पुनर्वास का काम मूल रूप से एक सामाजिक कार्य है। 
सरकार को करना यह है कि जो मूल रूप से एक सामुदायिक प्रयास है, उसके लिए 
सुविधा उत्पन्न करे। 

यह तब और भी जरूरी हो जाता है, जब हम देखते हैं कि अब तक सरकार 
द्वारा किए गए भरसक प्रयासों के बावजूद, सरकार हमारे देश में शारीरिक और 
मानसिक रूप से अपंग जनसंख्या के केवल थोड़े से ही प्रतिशत तक पहुंच पाई है | 
दूसरे शब्दों में, इस प्रयास में जुड़े सरकार के सभी लोगों को वैसी ही मनोवैज्ञानिक, 
भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक जुड़ाव-भावना प्रदर्शित करनी होगी, जैसी कि निचले 
स्तर पर काम करने वाले निष्ठावान स्वयंसेवक करते हैं। 


दूसरे, अपने संवेदनशीलता अभियान में आपने प्रारंभिक हस्तक्षेप विधियों को 
समझने और उन पर अमल करने में माता-पिता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पर 
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निश्चय रूप से जोर दिया होगा। अक्सर माता-पिता की अज्ञानता विकासीय समस्या 
को बिगाड़ने में एक बड़ी भूमिका निभाती है, जबकि ऐसी समस्या को कामचलाऊ 
स्तर पर रोका जा सकता है | 


तीसरे, विकासीय अपंगताओं से पीडित स्त्रियों तक पहुंचने पर हमें राष्ट्रीय 
प्रयासों में विशेष ध्यान देना होगा। ऐसी स्त्रियां सामुदायिक बहिष्कार की गंभीर रूप 
से शिकार होती है। विकलांग लड़कियों और स्त्रियों के मामले में, स्त्री होना ही अपने- 
आप में सामाजिक रूप से हानिप्रद अवस्था होती है। 


चौथे, परिवार में मानसिक रूप से चुनौती वाले व्यक्ति होने पर धार्मिक और 
सांस्कृतिक प्रेरणा से जितनी अधिक शक्ति मिलती है, उतनी और कहीं से नहीं मिलती। 
ऐसे लोगों को समाज की धारा में शामिल करने के लिए भी धर्म और संस्कृति एक 
महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए इस राष्ट्रीय अभियान में, मैं धार्मिक और 
सांस्कृतिक संस्थाओं को सक्रिय रूप से भागीदार बनाने के लिए आपसे. आग्रह करता 
हूं, ताकि मानसिक चुनौती वाले व्यक्ति समाज में सम्मान के साथ जी सकें । 


अंत में, हमें इस प्रयास में टेलीविजन, प्रेस, फिल्म, संगीत, खेल-कूद, साहित्य, 
कला और जन-कल्याण के क्षेत्रों में लगे संगठनों को इस प्रयास में शामिल करना 
होगा। सरकार और गैर-सरकारी संगठनों तथा इन संगठनों के सामूहिक प्रयास से 
ही विकासीय विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक रचनात्मक और संवेदनशील 
सामाजिक परिवेश तैयार किया जा सकता है। 


दरअसल, समाज की धारा में शामिल करना एक दृष्टिकोण का मामला है 


और इसलिए मानसिक चुनौती वाले लोगों के प्रति समाज में जो नजरिया है, उसको 
बदलना ही होगा। 


इस अवसर पर मेरी आपसे यही अपील है कि आइए, हम एक सच्चे राष्ट्रीय 
प्रयास में जुटे, ताकि हम अपने-आप को बता सकें कि मानसिक चुनौती वाले व्यक्ति 
हमारे परिवारों, हमारे समाजों और हमारे राष्ट्र के एक अभिन्न अंग हैं। 


SEG, हम यह सिद्ध करें कि हमें इन लोगों का भी ध्यान है और हम उनके 
पुनर्वास और कल्याण के लिए हर कोशिश करेंगे । 


इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस महान राष्ट्रीय प्रायोगिक योजना का औपचारिक 
रूप से उद्घाटन करता हूं और इसकी सफलता की कामना करता हूं। 
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पारंपरिक और आधुनिक स्वास्थ्य रक्षा 
पद्धतियों में समन्वय लाएं 


यहां आकर और आज स्नातक बनने वाले छात्रों की खुशी और उपलब्धि की 
भावना में भागीदार बनकर मुझे वास्तव में प्रसन्नता हो रही है। उपाधि, पुरस्कार 
और पदक पाने वाले सभी व्यक्तियों को मैं बधाई देता हूं और आप सबको सेवा 
के अत्यन्त संतोषप्रद कैरियर के लिए शुभकामनाएं देता हूं। 


मुझे विश्वास है कि भारत के इस प्रमुख चिकित्सीय संस्थान में आपने जो ज्ञान 
और विशेषज्ञता अर्जित की है, वह आपके कैरियर को सफल बनाने में बड़ा उपयोगी 
सिद्ध होगी। साथ ही, मुझे यह भी विश्वास है कि आप अपने साथ इस संस्थान द्वारा 
सिखाए गए समर्पण के आधारभूत मूल्यों, उत्कृष्टता की चाह और काम में आनंद 
प्राप्त करने की भावना को अपने साथ लेकर जाएंगे । 


जब मैं इस संस्थान से अपने जुड़ाव की याद करता हूं, तो यहां आने की 
प्रसन्नता दुगुनी हो जाती है। आपात-काल के दौरान यहीं रोगी और कैदी के रूप 
में मैंने लम्बे आठ महीने बिताए थे। मैं आभार सहित यहां कहना चाहूंगा कि संस्थान 
के डाक्टरों और नसो तथा विशेष रूप से चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों ने यहां पर 
मेरा बड़ा अच्छा ध्यान रखा था। 


हिरासत के जीवन की स्मृति के साथ सदैव ही उदासी और संघर्ष की भावनाएं 
जुड़ी होती हैं। लेकिन, अगर किसी को अपनी हिरासत की अवधि एक अस्पताल में 
बितानी पड़े तो इस संघर्ष में, अपने शरीर के साथ व्यक्ति के संघर्ष में एक नया 
ही आयाम जुड़ जाता है और इससे स्मृति और भी स्थाई बन जाती है। आपात-काल 
के साथ जुड़े होने की वजह से, जब भी मैं इस संस्थान की सोचता हूं, तो मुझे 
सहज ही पूरे देश की सेहत का ख्याल हो उठता है। 

मेरा हमेशा से ही यह विश्वास रहा है कि स्वास्थ्य एक संपूर्ण अवधारणा होती 
है। देश के स्वास्थ्य और इसके लोगों के स्वास्थ्य के बीच एक गहरा नाता होता 
है। यहां मैं स्वास्थ्य के केवल शारीरिक मापदंडों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि 
नागरिकों के मानसिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कल्याण की भी चर्चा कर 


अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के दीक्षांत समारोह में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 24 जुलाई 
1998 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


288 अटल बिहारी वाजपेयी : चुने हुए भाषण 


रहा हूं। यदि नागरिकों के स्वास्थ्य का सामान्य स्वरूप ठीक है, तो राष्ट्र स्वयंमेव 
ही जीवन्त और गतिशील हो उठता है। इसी प्रकार, यदि किसी देश के संस्थान 
मजबूत और स्वस्थ हैं तो लोगों के समग्र कल्याण में उनका योगदान रहता है। 


इसीलिए, अब समय आ गया है, जब हम स्वास्थ्य मुद्दों को एक समन्वित 
ढंग से देखें । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि राजनीतिज्ञों और डाक्टरों को अपनी-अपनी 
भूमिकाएं बदल लेनी चाहिए या वे बदल सकते हैं। राजनीति और चिकित्सा, दो 
अलग-अलग क्षेत्र हैं, और प्रत्येक के अपने ही सरोकार और कार्यात्मक संदर्भ हैं। 


फिर भी, जिस बात को नजरंदाज कर जाते हैं, वह है - इनका परस्पर 
संबंध । यह इस तथ्य के बावजूद है कि प्रत्येक स्नातकीय छात्र को उसकी निवारक 
तथा सामाजिक चिकित्सा की कक्षा में वह महान सूक्ति पढ़ाई जाती है, जो कहती 


है कि “चिकित्सा एक सामाजिक विज्ञान है तथा राजनीति एक बड़े पैमाने पर चिकित्सा 
है।” 


चिकित्सा शिक्षा से मिलने वाले सूक्ष्म ज्ञान के उपदेश का राजनीतिज्ञों के लिए 
अत्यंत ही महत्व है। लेकिन चिकित्सा क्षेत्र से एक और अवधारणा भी है, जो समाज 
और राजनीति के लिए उतनी ही खरी है। मानव के शरीर-मस्तिष्क-आत्मा के 
ढांचे की बनावट ऐसी है कि इसमें अपने-आप ठीक होने की जबर्दस्त ताकत होती 
है। वास्तव में, जैसा कि आपमें से कई सहमत होंगे कि सर्वश्रेष्ठ डाक्टर वह होता 


है, जो शरीर की ठीक होने की अपनी प्रक्रिया की मदद करता है और उसमें तेजी 
लाता है। 


इसी प्रकार राजनीति और शासन के क्षेत्र में, श्रेष्ठ नेतृत्व वह है, जो समाज 
को उसकी आत्म-सुधार और कायाकल्प की शक्ति से परिचित होने में मदद करता 
है। आज भारतीय समाज कई समस्याओं से घिरा हुआ है और उन सबकी चर्चा 
यहां करने से कोई फायदा नहीं है। असली सवाल यह है : इन समस्याओं का 
समाधान क्या है? 


सही समाधान ढूंढने की दिशा में सबसे पहला कदम तो यह समझ लेना है 
कि कोई फटाफट समाधान नहीं होते और विदेशी स्रोतों द्वारा सुझाए गए या उनसे 
किए गए समाधान तो सही समाधान नहीं हो सकते। भारत को अपनी समस्याओं 
के उत्तर स्वयं ही खोजने होंगे। हां, इसके लिए दूसरे देशों के अनुभवों का फायदा 
अवश्य उठाया जा सकता है। 


सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका तो इस प्रक्रिया में समाज के 
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संस्थानों को मजबूत करने की होती है, जो दरअसल राष्ट्र रूपी शरीर के अंग-प्रत्यंग 
होते हैं। संसद, प्रशासन, न्यायपालिका, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, मीडिया, शिक्षा और 
हां, स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में अपने संस्थानों और प्रणालियों को तत्काल मजबूत बनाने 
की जरूरत है। भारत विभिन्‍न मोर्चों पर अपने संकटों पर पार पाने में तब ही 
कामयाब हो सकता है, जब हम हर एक क्षेत्र में और हर एक स्तर पर अपने संस्थानों 
में नए प्राण फूंके और उन्हें समाज में स्वत: सुधार के कारगर लोकतांत्रिक 
माध्यम बनाएं। 


आयुर्विज्ञान संस्थान के दीक्षांत समारोह के अवसर पर मैं आप सबसे एक 
सवाल पर सोचने का आग्रह करूंगा : शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत अपने 
संस्थानों को कैसे मजबूत बना सकता है? आपका संस्थान केवल चिकित्सा के क्षेत्र 
में ही देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित संस्थान नहीं है, बल्कि इसका अस्पताल भी सर्वश्रेष्ठ 
माना जाता है। इसलिए इस आयुर्विज्ञान संस्थान के प्राध्यापकों, कर्मचारियों और 
छात्रों की चिकित्सा अध्ययन और सेवा के सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करने 
की एक विशेष जिम्मेदारी है। 


चिकित्सीय पेशे को सबसे महान और सर्वाधिक प्रतिष्ठित पेशा कहना शायद 
एक रिवाज हो । लेकिन मुझे किसी ऐसे व्यवसाय का ज्ञान नहीं है, जो मानव जीवन 
को चिकित्सीय पेशे की तरह समझता और सम्मान करता हो। दुर्भाग्य से भारत 
में जो स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली विकसित हुई है, वह आदमी के जीवन का पर्याप्त सम्मान 
नहीं करती। 


स्वास्थ्य सुविधाओं का हमारा रिकार्ड भी ऐसा नहीं है, जिसको आदर्श माना 
जा सके। पुरानी समस्याएं तो खतरा बनी ही हुई हैं, कई नई समस्याओं नेभी 
अपना सिर उठा लिया है। मलेरिया, तपेदिक, अतिसार रोगों और सांस की नली 
के संक्रमण से अभी भी दसियों-लाख लोग पीड़ित हैं। एच.आई.वी./एड्स जैसे नए 
संक्रमण महामारी का रूप धारण करने का खतरा बनने लगे हैं। 


भारत की जनसंख्या का एक काफी बड़ा हिस्सा अभी भी अपर्याप्त पोषण 
का शिकार है और अस्वच्छकर स्थितियों में रहने के लिए मजबूर है। गंभीर कुपोषण 
के मामलों में तो कमी जरूर आई है, लेकिन अवरुद्ध विकास और जन्म के समय 
कम भार अभी भी कठिन समस्याएं बनी हुई हैं, जिनसे निपटना जरूरी है। शिशु 
मृत्यु दर घटी है, लेकिन नवजात-मृत्यु दर अभी भी एक दुर्दमनीय चुनौती बनी 
हुई है। आपको मालूम ही है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1998 को सुरक्षित मातृत्व 
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दिवस घोषित किया है। लेकिन माताओं की मृत्यु के मामले में हमारे राष्ट्रीय रिकार्ड 
कई विकासशील देशों से भी गए-बीते हैं। 


भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से, इस वर्ष में चिकित्सा-जगत में कई 
विस्मयकारी उपलब्धियां हुई हैं और इनमें से कई उपलब्धियां हमारे अपने ही देश 
के अस्पतालों में सुस्थापित देखी जा सकती हैं। लेकिन आम लोगों को यह प्रगति 
कितनी उपलब्ध है और कहां तक यह उनकी पहुंच के भीतर है? सरकार और स्वास्थ्य 
से जुड़े पेशेवरों के सामने एक अधिक बुनियादी सवाल है : क्या भारतीय स्थितियों 
में अस्पताल-आधारित स्वास्थ्य सुविधा के महंगे दृष्टिकोण को सर्वसुलभ कराया जा 
सकता है, ताकि सभी लोग इन सुविधाओं के दायरे में आ सकें? और क्या ऐसी 
चिकित्सा शिक्षा प्रणाली भारत के लिए उचित है, जो पूरी तरह इसी अवधारणा पर 
आधारित हो? 


अपना पेशेवर कैरियर शुरू करने के लिए तैयार युवा चिकित्सीय स्नातकों 
से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस यथार्थता के बारे में गंभीरता से सोचें और अपने 
सीमित दायरे में रहकर इसके समाधान के लिए काम करें। आज भारत को स्वास्थ्य 
सुविधा और चिकित्सीय शिक्षा प्रणाली, दोनों ही क्षेत्रों में क्रांतिकारी सुधारों की ही 
जरूरत है। मैं मानता हूं कि यह बुनियादी तौर पर सरकार की और उन लोगों 
की जिम्मेदारी है, जो सरकारी और निजी क्षेत्रों में स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली और चिकित्सा 
शिक्षा का प्रबंध संभालते है । आवश्यक राजनीतिक इच्छा-शक्ति के साथ इन 
सुधारों का समर्थन करने में आप मेरी सरकार को पीछे नहीं पाएंगे | 


भारत में चिकित्सीय सुधारों को आगे बढ़ाने में, मैं अपने कुछ विचार आपके 
साथ बांटना चाहूंगा : 


पहला, पिछले पांच दशकों के दौरान भारत ने स्वास्थ्य रक्षा के लिए एक विशाल 
आधारभूत संरचना का निर्माण किया है, हालांकि इसे मजबूत बनाने के सरकारी प्रयास 
जारी रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य प्रशासकों और डाक्टरों के लिए असली चुनौती मौजूदा 
बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की कार्यकुशलता को अधिकतर करने की है। हमें अपनी 
स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर अंतिम अस्पताल तक और 
'आउट-रीच' गतिविधियों से लेकर आपरेशन-उपरांत देखभाल, सभी स्तरों पर हमें 
लोगों का विश्वास अर्जित करने की जरूरत है। बढ़िया स्वास्थ्य रक्षा आम आदमी 
की पहुंच के भीतर लाने के लिए सरकारी और निजी स्वास्थ्य रक्षा प्रणालियों के 
बीच तालमेल और परस्पर क्रियाशीलता उत्पन्न करने के गैर-परम्परागत तरीके 
अपनाने से परहेज नहीं करना चाहिए। 
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दूसरे, सस्ती कीमतों पर स्वास्थ्य रक्षा में उत्कृष्टता लाना हालांकि हमारी 
बुनियादी वचनबद्धता बनी हुई है, लेकिन इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुसंधान 
क्रियाकलापों का जारी रहना भी बहुत जरूरी है । भारत को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित 
चिकित्सकों के एक विशाल कार्यबल पर गर्व है और चिकित्सीय अनुसंधान का हमारा 
आधार भी ठोस है। जब भी देश ने भारतीय वैज्ञानिकों को कोई मिशन सौंपा है, 
उन्होंने हमेशा ही सफलतापूर्वक उसे सम्पन्न किया है। हमने कृषि विज्ञान, अंतरिक्ष 
विज्ञान और परमाणु विज्ञान में यह देखा है | इसलिए, देश की प्राथमिकता प्राप्त स्वास्थ्य 
समस्याओं को स्वास्थ्य अनुसंधानकर्ता क्यों नहीं मिशन भावना से हल करने का प्रयास 
करते? 


तीसरे, भारत की स्वास्थ्य रक्षा समस्याओं के समाधान ढूंढने में मेहरबानी करके 
आधुनिक चिकित्सा में अपने प्रशिक्षण और भारतीय चिकित्सा पद्धति की समृद्ध परम्पराओं 
के बीच परस्पर क्रिया स्थापित करने की कोशिश करें | सभ्यता की भोर से ही चिकित्सा 
में भारत की परम्परा ईष्या का विषय रही है। मैं इस बात को आयुर्वेद में आई 
जीवक की प्रसिद्ध कथा के जरिए आपको बताना चाहूंगा | 


जीवक से उसके गुरु ने कहा कि फावड़ा लो और तक्षशिला के चारों ओर 
घूम जाओ तथा जिस पौधे को तुम औषधि वाला पौधा न समझो, उसे लेकर मेरे 
पास आओ। पेड़-पौधों की काफी देर तक जांच-पड़ताल करने के पश्चात जीवक 
को एक भी ऐसा पौधा नहीं मिला, जिसमें औषधीय गुण नहीं थे। गुरु संतुष्ट हो 
गए और उन्होंने उसे वैद्य के रूप में काम करने के लिए प्रमाणित कर दिया। इन 
दिनों औषधीय गुणों वाले पौधों को पेटेंट करवाने की जो दुनिया-भर में होड़ चल 
रही है, उसे देखते हुए हजारों वर्ष पहले जीवक और उसके गुरु ने जो उपयोगी 
ज्ञान प्राप्त किया था, उसके लिए हम उन्हें प्रणाम करते हैं। 


जीवन के विज्ञान, आयुर्वेद की परिकल्पना महान भगवान धन्वंतरी ने की 
थी। चरक और सुश्रुत ने ईसा से भी एक हजार वर्ष पूर्व क्रमश: चिकित्सा और 
शल्य चिकित्सा पर संहिताओं की रचना की, जिनमें व्यापक ज्ञान समाहित था। बाद 
में यूनानी, एलोपैथिक और होम्योपैथी ने इस विरासत को और सम्पन्न किया | 
भारतीय चिकित्सा प्रणालियां आज भी कई प्रकार से प्रासंगिक हैं और वस्तुत: इनमें 
ऐसे कई समाधान मौजूद हैं, जो हमारी स्थितियों के लिए काफी उपयुक्त हैं । 


स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान का अग्रणी संस्थान होने के नाते, अखिल भारतीय 
आयुर्विज्ञान संस्थान को पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों के उपयोगी और व्यापक उपयोग 
के तत्वों का पता लगाने और उनका मूल्यांकन करने के लिए सहयोग के मजबूत 
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संबंधों की दिशा में शुरूआत करनी ही होगी। व्यापक स्तर पर हमें स्वास्थ्य रक्षा 
की आधुनिक और पारम्परिक पद्धतियों को अपनी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में उचित 
रूप से समन्वित करने का एक त्वरित कार्यक्रम चलाना चाहिए। 


चौथे, भारत के सामने विकास की सबसे बड़ी एकमात्र समस्या लगातार बढ़ती 
जनसंख्या की है। यह हमारे राष्ट्रीय जीवन के हर पहलू को, चाहे वह पर्यावरण 
हो या शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सामाजिक शांति या फिर कोई अंन्य 
पहलू क्यों न हो, प्रभावित कर रही है । जनसंख्या विस्फोट के कारण सामाजिक-आर्थिक 
विकास के लाभ एकदम फीके पड़ गए हैं। 


सरकार ने हाल ही में, जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रजनन स्वास्थ्य दृष्टिकोण 
पर अमल करना शुरू किया है। पिछले वर्ष शुरू किए गए प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य 
कार्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण गतिविधियों को मां-बच्चे के स्वास्थ्य के सम्पूर्ण दृष्टिकोण 
के साथ जोड़ा गया है । इसमें आपातकालीन प्रसूति देखभाल, अनिवार्य नवजात शिशु 
देखभाल और प्रजनन मार्ग के संक्रमणों के प्रबंध पर जोर दिया गया है। 


पांचवें, जन स्वास्थ्य की पुरानी तथा हृदय रोग, कैंसर, मानसिक बीमारी और 
एड्स जैसी कई नई चुनौतियों के कारण जीवन-शैली की बदलती हुई आदतों में देखे 
जा सकते हैं। शहरीकरण, औद्योगीकरण और विश्वव्यापीकरण की वजह से जीवन 
शैली में मजबूरन ये परिवर्तन हो रहे हैं और न व्यक्ति और न ही समाज इनके 
दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए तैयार हैं। इसलिए बचपन से ही स्वस्थ आदतों 
का विकास करना एक राष्ट्रीय अनिवार्यता बन गई है। 


हमारी पारम्परिक जीवन-शैली सदैव ही सादा और स्वस्थ आहार, पर्याप्त 
शारीरिक व्यायाम, ध्यान व योग से मानसिक शांति और साथ ही बुरी लतों से बचने 
की रही है। विकास के पथ पर आगे बढ़ने के साथ ही हमें अपनी परम्पराओं को 


भी जीवित रखना होगा, ताकि बिना भारी नुकसान सहे, विकास के इन फायदों 
का आनंद उठा सकें। 


छठे, मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि कई नर्सिंग छात्राएं भी 
यहां आज डिग्री ले रही हैं, श्रोताओं में बड़ी संख्या में नर्सिंग सहयोगियों को देखकर 
भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं नर्स के पेशे को अत्यंत आदर की दृष्टि से देखता 
हूं। एक अत्यधिक अपेक्षा रखने वाले एक ऐसे पेशे के प्रति समर्पण के लिए मैं उन्हें 


साधुवाद देता हूं, जिससे रोगियों को करुणा तथा अत्यंत उच्च कौशल की उम्मीदें 
होती हैं। 
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मैं समझता हूं कि देश में डाक्टरों की अपेक्षा नसा की संख्या काफी कम 
है, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए था। इस विसंगति को ठीक किया जाना चाहिए। 
नर्सा की संख्या बढ़ाने से न केवल स्वास्थ्य रक्षा दल में अत्यंत जरूरी भागीदार 
उपलब्ध हो सकेंगे, बल्कि इससे सरकारी और निजी, दोनों ही क्षेत्रों में महिलाओं 
को रोजगार भी मिलेगा। 


इससे पूर्व कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, एक बार फिर मैं आप सबको 
आपके उत्साह, समर्पण और परिश्रम के लिए बधाई देता हूं। विश्व स्तर के संस्थान 
के रूप में इस आयुर्विज्ञान संस्थान की छवि दशकों में बनी है। मैं आप सबसे, 
प्राध्यापकों, कर्मचारियों और छात्रों से इस छवि को बनाए रखने और सुरक्षित रखने 
का आग्रह करता हूं। इतना ही नहीं, मैं आपसे उत्कृष्टता की उच्चतम मंजिल की 
ओर बढ़ने का आग्रह करता हूं। 

आप सबके लिए, जिन्होंने आज अपनी डिग्रियां प्राप्त की हैं, चिकित्सा शिक्षा 
का यह अंत नहीं है, बल्कि यह तो एक नई शुरूआत है। देश के अच्छे नागरिक 
के रूप में आपने मानवता की सेवा करने, अपने साथी मनुष्यों का दुख-दर्द हरने 
का मार्ग चुना है। मैं आप सबको जीवन में सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। 


आधुनिक चिकित्सा तकनीक का 
लाभ गरीबों को मिले 


जी adi अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलोजी कांग्रेस में आपके बीच उपस्थित होकर मुझे 
बड़ी खुशी हो रही है। भारत को पहली बार इस कांग्रेस के आयोजन का सम्मान 
प्राप्त हुआ है। 

तृतीय सहस्त्राब्दी में इमेजिंग” को आपने इस सम्मेलन का विषय चुना है, 
जो अत्यंत महत्वाकांक्षी 21 हम जब अगली सहस्त्राब्दी में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें 
सोचना होगा कि चिकित्सा टेक्नोलोजी में ही नहीं, बल्कि रेडियोलॉजी में भी हमारी 
असंदिग्ध प्रगति से सबको स्वास्थ्य” का विश्वव्यापी लक्ष्य प्राप्त करने में हमें मदद 
कैसे मिलेगी । 
बीसवीं अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलोजी कांग्रेस में उद्घाटन भाषण, नई दिल्ली, 18 सितम्बर 1998 
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रेडियोलॉजी नए चिकित्सा विज्ञानों में से एक है। कोई सौ साल पहले ही 
एक्सरे की खोज की गई थी। तब से ऐसी मशीनों और तकनीकों में जबर्दस्त वृद्धि 
हुई है, जो डाक्टर को बताती हैं कि व्यक्ति रोगी है या नहीं, और यदि है, तो 
उसे क्‍या रोग ÈI 


इमेंजिंग अर्थात छायाकृति इस सदी के सबसे मोहक वैज्ञानिक आविष्कारों में 
से एक है। स्कैनिंग टेक्नोलोजी की बदौलत अब हम अपने शरीर की भीतरी प्रणालियों 
की आश्चर्यजनक ब्यौरों वाली तस्वीर देख सकते हैं | 


दूसरी ओर, उपग्रह प्रतिबिम्बन से हमारे लिए पृथ्वी की सतह और उसकी 
भीतरी परतों को भी देख पाना संभव हुआ है। संक्षेप में, विज्ञान ने वो सब-कुछ 
देखना शुरू कर दिया है, जो आंखें नहीं देख पाती हैं। 


लेकिन, विज्ञान मानव जाति की सामूहिक आंख ही तो है। अत: इसलिए मैं 
यह कहने का साहस कर रहा हूं कि तृतीय सहस्त्राब्दी में इमेजिंग' इतनी अधिक 
उन्नत हो जाएगी कि मानव जाति की यह सामूहिक आंख आदमी के भीतरी व बाहय 


अंतरिक्ष में वो सब देख पाएगी, जो कोई कवि या विज्ञान कथा लेखन आज कल्पना 
भी नहीं कर सकता है। 


मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि इमेंजिंग विज्ञान में भारत बड़ी तेजी 
से आगे कदम बढ़ा रहा है। कैट स्कैन, एम.आर.आई., गामा नाइफ तथा अन्य 
जटिल उपकरण आदि भारत में डिजाइन व तैयार किए जाते हैं और अस्पतालों 
में उनका इस्तेमाल किया जाता है। तंत्रिका-विकिरण विज्ञान जैसे नए विशेषज्ञता 
क्षेत्र, इमेजिंग में होने वाली उन्नति के कारण ही सामने आ रहे हैं। 


मुझे विश्वास है कि अगले कुछ वर्षों में, और भी नई तकनीकों, प्रौद्योगिकियों 
और उपकरणों की मदद से आप सबको रोगियों के बहेतर निदान में मदद मिलेगी । 
ऐसे निदान से डाक्टरों को रोगों की संभावनाओं के बारे में पहले ही से पता चल 
जाएगा, जिससे वे रोगियों का बेहतर इलाज कर सकेंगे | 


मुझे विशवास है कि इससे हमारे डाक्टरों की रोगों से लड़ने की क्षमता में 


वृद्धि होगी और उन सबको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी, जो समर्थ 
होंगे | 


अब मैं अपने भाषण के मुख्य बिंदु पर आता हूं। ये सभी उच्च प्रौद्योगिकी 
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यंत्र आदि जो हमारे पास हैं, काफी महंगे हैं। अमीर इनका फायदा उठा सकते हैं 
लेकिन गरीबों के ये बूते में नहीं हैं। यह समस्या केवल भारत की या दक्षिण एशिया 
की ही नहीं है, यह समस्या दुनिया-भर की है, जिनमें पश्चिम के समृद्ध देश भी 
शामिल हैं । हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि इमेंजिग के बढ़ते हुए फायदे जनसंख्या 
के सभी वर्गों तक और विश्व के सभी हिस्सों तक पहुंचे? 


यह कढिन सवाल है। कुछ भी हो, इन मशीनों को विकसित करना और 
बनाना बड़ा खर्चीला है। इस्तेमाल होने वाली चीजें भी महंगी हैं। इनकी रिपोर्टो 
को समझने वाले रेडियोलोजिस्ट भी विशेषज्ञ हैं और उनकी सेवाएं भी सस्ती नहीं 
मिलतीं | शुद्ध परिणाम यह है कि अधिकांश आधुनिक इमेजिंग कई लोगों के, विशेषकर 
भारत जैसे गरीब देशों के बूते में नहीं है। 

मैं चाहूंगा कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले न केवल नई तकनीकों और 
प्रौद्योगिकियों पर ही, बल्कि इनको सस्ता बनाने के सवाल पर भी चर्चा करें। 


इस संदर्भ में, मैं डाक्टरों, सरकारों, वित्तीय एजेंसियों और इन इमेजिंग मशीनों 
का निर्माण करने वाली कम्पनियों में बेहतर विश्वस्तरीय सहयोग का आग्रह करूंगा । 
इन मशीनों की स्थापना और चलाने का खर्चा कम करने के लिए सामूहिक प्रयास 
किए जाने चाहिए। 


हमें एक उचित प्रशिक्षण प्रणाली की भी जरूरत है, जिससे इमेजिंग की तेजी 
से बदलती तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के बारे में डाक्टरों या रेडियोलोजिस्ट और 
सामान्य चिकित्सकों, दोनों का ज्ञान अद्यतन हो सके। इसके लिए कार्यशालाएं और 
सम्मेलनों का आयोजन किया जा सकता है। अधिक कारगर होने के लिए ऐसे नेटवर्क 
को इंटरनेट और वीडियो सम्मेलन जैसे संचार के हाल के आविष्कारों का उपयोग 
करना चाहिए, ताकि तेजी से और कम खर्च से सूचना का प्रसार हो सके। 


टेली-रेडियोलोजी से देश के दूर-दराज के इलाकों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 
विशेषज्ञों के पास भेजे गए चित्रों का विश्लेषण संभव हो सकेगा। फिर वे अपनी 
सलाह दे सकते हैं, जिससे ऐसे इलाकों में रोगियों को भी रेडियोलोजी में नवीनतम 
विकास के लाभ मिल सकें और उचित इलाज प्राप्त हो सके। 


वैसे तो रेडियोलोजी के ढेरों फायदे हैं, फिर भी लम्बी अवधि तक विकिरण 
के प्रभाव में आने के कारण इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। मुझे विशवास है आप इस 
मुद्दे पर भी विचार करेंगे, ताकि न्यूनतम संभव खुराक से इष्टतम परिणाम प्राप्त 
हो सकें, जिससे संभावित नुकसानदेह प्रभावों से बचाव हो सके। 
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लेकिन स्वास्थ्य, केवल मशीनों का ही काम नहीं है । अगर स्वास्थ्य को इसके 
व्यापक अर्थ में देखा जाए, तो इसमें एक स्वस्थ पर्यावरण, एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था, 
स्वस्थ शासन संस्थान और एक स्वस्थ समाज आते हैं। तब ही हम सब शारीरिक 
और आत्मिक स्वास्थ्य का लाभ उठा पाएंगे। लेकिन इसके लिए केवल चिकित्सा 
व्यावसायिकों के प्रयासों की ही नहीं, बल्कि व्यापार समूहों, सरकारों और सामाजिक-सांस्कृतिक 
संगठनों तथा राजनीतिक दलों के सहयोग की भी जरूरत होगी। अब समय आ गया 
है, जब सम्पूर्ण स्वास्थ्य को विश्व एजेंडे में ऊंचे स्थान पर रखें। 

वैसे मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि स्वास्थ्य रक्षा एक ऐसा क्षेत्र 
है, जहां विश्व समस्याओं के समाधान के लिए विश्व सहयोग की जरूरत है। यह 
विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संस्थानों के जरिए और आज के विषय जैसे कई विषयों 
में लगातार सेमिनारों व सम्मेलनों, दोनों ही के जरिए हो सकेगा। आप लोग स्वास्थ्य 
विशेषज्ञ हैं, इसलिए वैज्ञानिक अनुसंधान, आर्थिक सहयोग, विश्व सुरक्षा तथा ऐसे ही 
कई सामूहिक मानवीय प्रयासों के लिए एक आदर्ण आप रखेंगे। 


इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे 20वीं अंतरराष्ट्रीय रेडियोलोजी कांग्रेस के उद्घाटन 
करते हुए अत्यंत प्रसन्‍नता हो रही है। 


गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा 
देने के प्रयास 


वर्ष 1997 के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार वितरण के लिए आप लोगों के बीच 
में आकर मुझे प्रसन्नता हुई है। इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों के सभी लब्धप्रतिष्ठ तथा 
सुपात्र विजेताओं को मैं आप सबके साथ मिलकर अपनी हार्दिक बधाई देता al 
भारतीय उद्यमशीलता के इतिहास में कई ऐसे घराने हुए हैं, जिन्होंने व्यापार 
में अपनी असाधारण सफलता के लिए नाम कमाया है। लेकिन ऐसे लोग अधिक नहीं 
हैं, जो सफल होने के साथ-साथ स्वतंत्रता संग्राम के काल से ही राष्ट्रीय उद्देश्य 
के साथ जुड़े होने का दावा भी कर सकते हैं। बजाज परिवार ऐसे लोगों में से एक है। 


जमनालाल बजाज पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर दिया गया भाषण, मुम्बई, 6 नवम्बर 
1998 
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जमनालाल बजाज, जिनके नाम पर ये पुरस्कार स्थापित हुए, बहुआयामी प्रतिभा 
के धनी व्यक्ति थे। वह अमीर थे लेकिन, उनके पास एक अलग प्रकार की सम्पत्ति 
भी थी। एक दयालु और देशभक्त व्यक्ति के मन की सम्पत्ति, जो अपनी मातृभूमि 
और अपने सभी देशवासियों की सेवा में अपना सब-कुछ समर्पित कर देता है। 


गांधीजी के सच्चे अनुयायी जमनालाल बजाज ने असहयोग आन्दोलन, नमक 
सत्याग्रह और स्वतंत्रता आन्दोलन की अन्य गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लिया। 
लेकिन रचनात्मक कार्यक्रम से उनका जुड़ाव सबसे अधिक गहरा था, जो महात्मा 
गांधी के सपनों के स्वराज का एक मोड़ भी था। 


कितने महान नेता थे, गांधीजी। एक कमजोर-सा बूढ़ा व्यक्ति था, जो उस 
जमाने के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ एक बड़े राष्ट्र के मुक्ति संघर्ष 
का नेतृत्व कर रहा था, और फिर भी उसके पास हजारों समर्पित कार्यकर्ताओं को 
ग्रामीण विकास के लिए मार्गदर्शन करने का साफ-सफाई, प्राकृतिक चिकित्सा, कुष्ठरोगियों 
की सेवा, नई तालीम, स्त्री शिक्षा, हरिजन कल्याण और दर्जनों ऐसे कई कामों के 
लिए भी समय था। 


उनका एक सरोकार था - व्यापार और उद्योग को द्रस्टीशिप के सिद्धान्त 
पर नया रूप देने का। उनका कहना था कि व्यापारियों को, और सामान्य तौर 
पर समृद्ध व्यक्तियों को अपनी सम्पत्ति को निजी सम्पत्ति के रूप में नहीं, बल्कि 
जनता के ट्स्टी के रूप में रखना चाहिए। 


स्वराज की गांधीजी की अवधारणा राजनीतिक स्वतंत्रता तक ही नहीं सीमित 
थी और यहां तक कि निर्वाचित लोकतंत्र के औपचारिक ढांचे तक भी सीमित नहीं 
थी। इसमें भारतीय परम्पराओं और मूल्यों पर आधारित राष्ट्रीय जीवन के हर 
पहलू के पुनर्निर्माण की परिकल्पना की गई थी। 


इस प्रयास में गांधीजी ने अलग-थलग रहने के सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं 
किया। उन्होंने सभी से मिलने वाले अच्छे विचारों का स्वागत किया। लेकिन उनका 
कहना था कि भारत को विकास का अपना स्वयं का एक माडल बनाना होगा, जो 
हमारी जरूरतों को पूरा करने योग्य हो और जिसमें हमारे भौतिक, सांस्कृतिक तथा 
मानव संसाधनों का पूरी तरह उपयोग किया जा सके। 


और फिर उन्होंने एक ऐसे विकासीय माडल की वकालत की, जिससे दूसरे 
देश यहां तक कि पश्चिमी देश भी लाभान्वित हो सकें। जैसा कि उन्होंने काफी पहले 
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जून, 1924 में 'यंग इंडिया” में लिखा : 


“मेरा स्वराज अपनी सभ्यता की आत्मा को सुरक्षित रखता है । मैं कई नई 
चीजें लिखना चाहता हूं, लेकिन ये सभी भारतीय स्लेट पर ही लिखी जानी चाहिए। 
मैं पश्चिमी जगत से सहर्ष उधार लूंगा, लेकिन पहले मुझमें इतनी क्षमता होनी चांहिए 
कि जो लिया है, उसे अच्छे ब्याज सहित लौटा wa” 


भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की स्लेट पर उन्होंने जो कई अभिनव 
चीजें लिखीं, उनमें से एक था रचनात्मक सामाजिक कार्यक्रम | उन्होंने काफी पहले 
ही समझ लिया था - कि सामाजिक विकास का पूरा बोझ उठाना सरकारी मशीन 
के लिए न तो संभव है, और न ही उससे अपेक्षा की जा सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य 
और सामुदायिक सेवाओं को सुधारने के लिए नागरिकों और नागरिक संगठनों को 
ही निचले स्तर पर सक्रिय होना पड़ेगा | 


दूसरे शब्दों में, नागरिकों को संविधान की गारंटी वाले अधिकार ही प्राप्त 
नहीं हैं, बल्कि संस्कृति और अंतरात्मा द्वारा निर्देशित उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। 


रचनात्मक सामाजिक कार्यक्रम को स्वतंत्रता आन्दोलन का अभिन्न अंग बनाने 
का एक और फायदा हुआ। इस आन्दोलन में भाग लेने वाले दसियों हजार कार्यकर्ताओं 
ने किसी-न-किसी प्रकार की रचनात्मक गतिविधि में भी हिस्सा लिया, चाहे वह खादी 
केन्द्र चलाने की थी या गांव का एक स्कूल चलाने की या फिर अस्पृश्यता के खिलाफ 
आन्दोलन करने की थी। 


स्वाभाविक था कि ये कार्यकर्ता उच्च आदर्शो, निष्ठा और समाज सेवा से 
प्रेरित स्त्री-पुरुष बनकर निकले। 


स्वतंत्रता के पांच दशकों बाद, आज हमें एहसास हो रहा है कि गांधीजी कितने 
दूरदर्शी थे। स्वतंत्र भारत की एक सबसे बड़ी विफलता यह रही है कि राजनीति 
और रचनात्मक सामाजिक कार्यक्रम के बीच की खाई बढ़ गई है। संघर्ष और संगठन 


पर तो हमारे राजनीतिक दल काफी ध्यान देते हैं, लेकिन संरचना की उन्होंने उपेक्षा 
की है] 


इसके लिए मैं किसी एक पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं, बल्कि यह 
तो सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणाली की सामूहिक विफलता है। 


आज जो लोग राजनीति में आ रहे हैं, कुल मिलाकर उनका समाज सेवा 
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का न तो कोई आधार रहा है, और अगर है भी तो मामूली-सा है और इसका 
महत्व उनके लिए नकली-सा है । यहां तक कि राजनीतिक कार्यकर्ता अगर कोई समाज 
सेवा का काम करते भी हैं तो उनकी निगाह चुनाव और सत्ता पर रहती है। हम 
सभी जानते हैं कि इनसे समाज में किस प्रकार के तनाव और विभाजन उत्पन्न 
होते हैं। 


इस सबके बावजूद, देश में अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो सही 
मायनों में समाज सेवा के प्रति समर्पित हैं। उनमें से अधिकतर गुमनाम (अपने-अपने 
छोटे दायरों को छोड़कर), अचर्चित और असम्मानित रहकर, बड़ी ही कढिन परिस्थितियों 
में चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के वे ही असली 
नायक हैं | 

यह सर्वथा उचित तथा अत्यंत आवश्यक है कि हमारा समाज ऐसे नायकों 
को पहचाने और उनको सम्मानित करे। इसके दो कारण हैं। 


पहला, इससे जन-चेतना में आने वाली एक गंभीर विकृति को दूर करने 
में मदद मिलती है। आज, राजनीतिज्ञों और व्यापारियों और मनोंरंजन जगत की 
हस्तियों को प्रचार माध्यमों पर इतना महत्व दिया जाने लगा है कि कभी-कभी तो 
यह समाज के कल्याण के प्रति उनके असली योगदान के बराबर नहीं होता। 


दूसरे, शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, उचित प्रौद्योगिकी और स्त्री-बच्चे के कल्याण के 
क्षेत्रों में असली काम करने वालों को अधिक-से-अधिक सम्मानित करके हम समाज 
में नए आदर्श स्थापित करने में मदद करते हैं, जो दूसरों को, विशेषकर युवा पीढ़ी 
को प्रेरणा दे सकते हैं। 


इसमें कोई संदेह नहीं कि आज भारत में स्वयंसेवी क्षेत्र कई उन्हीं समस्याओं 
से ग्रसित है, जो राष्ट्रीय जीवन के अन्य क्षेत्रों में देखने में आ रही हैं। विदेशी 
सहायता पर जरूरत से अधिक निर्भरता और पारदर्शी और नौकरशाही कार्यप्रणाली, 
गैर-सरकारी संगठनों की आपसी रस्साकशी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जो आज हम 
देख रहे हैं। 

इसलिए रचनात्मक समाज सेवा की भावना अपनाने की जितनी जरूरत 
राजनीतिक कार्यकर्ताओं की है, उतनी ही जरूरत स्वयंसेवी संस्थाओं को राजनीतिक 
क्षेत्र में व्याप्त बुराइयों से खुद को दूर रखने की है। मैं स्वयंसेवी संगठनों से आग्रह 
करता हूं कि वे इस विषय में सोचें तथा जरूरी सुधारात्मक कदम उठाएं। 
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इससे पूर्व कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं आज के हालातों में गांधीजी 
की सामाजिक विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के 
लिए जमनालाल बजाज फाउंडेशन की सराहना करता हूं। प्रसन्नता' की बात है कि 
यह फाउंडेशन रचनात्मक समाज सेवा, ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
के इस्तेमाल तथा स्त्रियों व बच्चों के कल्याण के क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने 
वाले व्यक्तियों को सम्मानित करता रहा है। 


मुझे इस बात से भी खुशी है कि इस फाउंडेशन ने एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 
भी स्थापित किया है, जो भारत से बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 
हर साल विदेशियों को दिए जाएंगे। 


मैं व्यापारिक घरानों से स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास तथा सामाजिक क्षेत्र 
के अन्य क्षेत्रों में स्वयंसेवी जन-प्रयासों को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल होने 
का आग्रह करता हूं। इसे करने का एक तरीका इस क्षेत्र में काम करने वालों को 
अधिक-से-अधिक सम्मान प्रदान करना और बढ़ावा देने का होगा। 


मैं 1997 के चार पुरस्कार विजेताओं -श्री आर.के. पाटिल, प्रोफेसर एस.एस. 
कटागि हल्लीमथ, विनोबा निकेतन और कोरिया से आए अपने मित्र डा. यंग सीक 


x 


चोउ को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं भावी प्रयासों में उनकी सफलता की कामना 
करता हूं। 


विकलांगों के लिए 
अवरोध-मुक्त माहौल 


अ तरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस के अवसर पर आप लोगों के बीच आकर मुझे अत्यंत 
प्रसन्नता हो रही है। यह अवसर मानवीय भावना की जीत का प्रतीक है और भारत 
सब देशों के साथ मिलकर इसका अभिनंदन करता है। मैं विकलांग व्यक्तियों के 
कल्याण के लिए इस वर्ष के राष्ट्रीय पुरस्कारों के विजेताओं को हार्दिक बधाई 
व शुभकामनाएं देता हूं। 


विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में दिया गया भाषण, 
नई दिल्ली, 3 दिसम्बर 1998 
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ये राष्ट्रीय पुरस्कार विभिन्न विकलांगताओं वाले व्यक्तियों की असाधारण 
उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हैं। ये इस बात का प्रतीक हैं कि उत्कृष्टता 
प्राप्त करने की राह में विकलांगता कोई बाधा नहीं है और विकलांग किसी भी काम 
में किसी से भी पीछे नहीं हैं। 


मैं सभी श्रेणी के, विशेषकर विकलांग व्यक्तियों को बधाई देना चाहूंगा, जिनकी 
अविचलित निष्ठा और साहस को इन पुरस्कारों के जरिए सम्मानित किया गया है। 
वे संस्थान और व्यक्ति भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने विकलांगता वाले व्यक्तियों 
को मुख्य धारा में लाने में मदद की है। 


इस सभा-कक्ष में इतने सारे विजेताओं तथा अन्य समर्पित व्यक्तियों को देखकर 
मुझे प्रसन्नता हो रही है, जो स्वयं विकलांग हैं या जो विकलांगों के कल्याण के 
लिए काम कर रहे हैं। इनमें से प्रत्येक ने अपने-अपने क्षेत्रों में अपना एक विशिष्ट 
स्थान बनाया है। 


भारत के इतिहास में कई हस्तियां हैं, जिन्होंने अपनी असाधारण विकलांगता 
के बावजूद अपनी शारीरिक सीमाओं से भी परे जाकर काम किया है। मुनि अष्टावक्र 
का चिंतन, राणा सांगा का शौर्य, सूरदास का काव्य हमारी विरासत की अप्रतिम 
धरोहर हैं । ऐसे लोग हमारे समाज के प्रकाश-स्तम्भ रहे हैं, जिन्होंने करोड़ों लोगों 
के जीवन को प्रकाश और आशा तथा साहस से भर दिया है। आज भी संगीत, 
नृत्य, चित्रकला, साहित्य में ऐसे कई प्रतिभा सम्पन्न लोग हैं, जिन्होंने अपने लक्ष्यों 
की प्राप्ति की राह में कभी भी अपनी विकलांगताओं को बाधा नहीं समझां है। उदाहरण 
के लिए, उन चित्रकारों को लें, जो अपने पांव व मुंह के इस्तेमाल से चित्र बनाते 
हैं और कितनी बढ़िया तस्वीरें बनाते हैं। हमारे एक अग्रणी लेखक वेद मेहता देख 
नहीं सकते हैं। 

राष्ट्रीय पुरस्कार दिवस आत्ममंथन और भविष्य की योजना बनाने का एक 
अच्छा अवसर होता है। हमारे सामने जो काम हैं, वे चुनौतीपूर्ण हैं। हमें विकलांगता 
की रोकथाम करनी होगी। हमें शिक्षा, प्रशिक्षण और उपयोगी रोजगार के जरिए 
विकलांगों को प्रशिक्षण देना होगा और उनका पुनर्वास करना होगा। 


विकलांगता की रोकथाम और शुरू में ही इसका पता लगाने के लिए अच्छी 
स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है। पोषाहार, परिवार नियोजन और पल्स पोलियो जैसे 
प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रमों को मजबूत बनाना होगा। इस संबंध में मुझे यह घोषणा 
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करते हुए खुशी हो रही है कि इस साल जून में मैंने परिवार और समुदाय के साथ 
मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को समन्वित करने के लिए तैयार करने की 
इस राष्ट्रीय आरंभिक हस्तक्षेप प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया था, उसका 
दायरा बढ़ाया जा रहा है और एक लाख बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। 


विकलांग व्यक्तियों के लिए हम प्रौद्योगिक प्रगति का सहारा ले सकते है । संचार 
और सचलता की सुविधा के लिए कई सहायक यंत्र व उपकरण उपलब्ध हैं। कृत्रिम 
अंगों का विकास और विनिर्माण एक और महत्वपूर्ण प्रगति है। 


मैं चाहूंगा कि ऐसे सभी सहायक यंत्रों, उपकरणों की कीमतें उचित सामाजिक 
व सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से घटाई जाएं, ताकि निर्धनतम व्यक्ति भी इनका 
इस्तेमाल कर सकें और अपना जीवन बेहतर बना सकें। 


जिस भौतिक वातावरण में विकलांग रहते और काम करते हैं, उसे भी 
सुधारना होगा। इमारतों और सार्वजनिक परिवहन में प्रवेश को सुविधाजनक बनाने 
से विकलांगों की कठिनाइयों को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। ढालू रास्ते 
बनाने, वाहनों में सुधार आदि से विकलांगों के लिए अवरोध-मुक्त परिवेश बनाने 
में मदद मिलेगी। ऐसे प्रयासों से विकलांगों को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। 


अपने विकलांग नागरिकों के प्रति समाज का इतना दायित्व तो है ही, क्योंकि 
सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के कारण ही विकलांगता पैदा हुई है। हमें सरकार और 
निजी क्षेत्र, दोनों ही तरह के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों का इस्तेमाल 


विकलांगों के लाभार्थ तकनीकों और उत्पादों के बारे में अनुसंधान और विकास कार्य 
करने के लिए करना होगा। 


अब तक सामाजिक क्षेत्र सरकार की जिम्मेदारी रही है, उदारीकरण से अब 
निजी क्षेत्र पर अधिक जिम्मेदारियां आ रही हैं। सरकार और गैर-सरकारी क्षेत्रों को 
विशेषकर सामाजिक क्षेत्र में मिलकर काम करना होगा | 


विकलांगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कानूनों में परिवर्तन करना होगा। 
समाज को भी अपना दया-भाव वाला दृष्टिकोण त्यागकर सक्रिय सहिष्णुता का भाव 
अपनाना होगा। तब ही विकलांगों को समाज द्वारा दिए जाने वाले सभी फायदों का 
अपना सही हिस्सा मिल पाएगा । स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा और रोजगार ऐसे नाजुक क्षेत्र 
हैं, जिनमें विकलांगों को सबसे अधिक सहायता की जरूरत है। 


उन्हें, उनके परिवारों और अपने आस-पड़ोस, दोनों में ही सामाजिक पुनर्वास 
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की जरूरत है। व्यवस्था में कुछ कठिनाइयां हैं, जिनकी वजह से विकलांग ऐसी 
सुविधाओं का भी उपयोग नहीं कर पाते हैं, जो कानून उन्हें प्रदान करता है। कुछ 
ऐसी सुविधाएं, जिनसे उन्हें वोट डालने में भी मदद मिल सकती है। इन कानूनी, 
प्रशासनिक और भौतिक अवरोधों को दूर करना ही पड़ेगा। 


सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और पेशेवरों को मिलकर बैठना होगा और 
यह तय करना होगा कि वे विकलांगों को ये महत्वपूर्ण सेवाएं, विशेषकर गांवों और 
दूर-दराज के इलाकों में रहने वाली औरतों को जो सबसे अधिक कष्ट भोगती हैं, 
कैसे पहुंचाई जाएं। हमें पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर की तरफ अलग से 
ध्यान देना होगा। 


एक बार पुन: मैं कठिनाइयों के बावजूद अपने-अपने क्षेत्रों में इतना अच्छा 
काम करने के लिए पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं। उनकी सफलता उनकी 
अदम्य भावना की वजह से ही नहीं है, बल्कि परिवार और समुदाय का निंरतर सहयोग 
भी इसके पीछे है, जिसे मानना होगा। भारत को एक ऐसे समाज के निर्माण 
के लिए अथक प्रयास करने होंगे, जिनसे दैनिक जीवन में, और सभी के मन-मस्तिष्क 
में विकलांग पूरी तरह रच-बस जाएं। वे भी हमारे अमूल्य मानव-संसाधनों का 
एक अंश हैं और राष्ट्-निर्माण में वे भी बराबर के भागीदार हो सकते हैं और 
होंगे भी। 


एच.आई.वी./एड्स : जन-स्वास्थ्य के लिए 
एक गंभीर चुनौती 


स्व तंत्रता प्राप्ति से संचारी और गैर-संचारी रोगों का निवारण और नियंत्रण करने 
में भारत का काफी लंबा अनुभव रहा है। हम यद्यपि अनेक घातक बीमारियों जैसे 
कि चेचक, गिनीकूमि का सफलतापूर्वक उन्मूलन कर सके हैं और कुष्ठ रोग को 
समाप्त करने ही वाले हैं तथापि, मलेरिया और क्षयरोग जैसे गंभीर किस्म के संचारी 
रोगों के पुन: उभरने की समस्या अब हमारे सामने खड़ी है। 


एच.आई.वी./एडूस के निवारण और नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के संबंध में आयोजित बैठक 
में भाषण, नई दिल्ली, 12 दिसम्बर 1998 
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हमने सोचा था कि हमने देश से मलेरिया का उन्मूलन कर दिया है, लेकिन 
अब यह रोग मलेरिया फाल्सीपेरम अत्यधिक भयानक रूप में सामने आया है जो 
अत्यंत घातक है । जहां तक क्षयरोग का संबंध है, मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 
1.5 करोड़ भारतीय इस रोग से संक्रमित हैं और इस संख्या में हर वर्ष 12 लाख 
से अधिक की वृद्धि हो रही है। लाखों लोग प्रतिवर्ष क्षयरोग से मर जाते हैं। 


लेकिन जन स्वास्थ्य संबंधी अत्यधिक गंभीर चुनौती जो आज देश के सामने 
है, वह एच.आई.वी./एड्स है, जो कि इस देश में मात्र एक दशक पुरानी है। यह 
एक विश्वव्यापी समस्या है - दु:ख की बात है कि यह बीमारी भारत में तेजी से 
फैल रही है। 


अफ्रीका में 100 वयस्कों में से 20 से अधिक लोगों की अगले 10 वर्षों में 
मृत्यु की आशंका है। एक अफ्रीकी देश की जनसंख्या वृद्धि अगले 4 वर्षों में रूक 
जाएगी। एक अन्य अफ्रीकी देश में लोगों की संभावित उम्र जो वर्ष 1990 में 61 
वर्ष थी, घटकर अगले वर्ष तक केवल 41 वर्ष रह जाएगी। यह सब जो हो रहा 
है, इसकी तुलना संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ जन स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा ब्युबॉनिक 


प्लेग से की जा रही है जिसने 14वीं शताब्दी में यूरोप की एक-तिहाई जनसंख्या 
का सफाया कर दिया था। 


दक्षिण अफ्रीका की सरकार के अनुसार, उनकी 32 मिलियन जनसंख्या में 
से 14 प्रतिशत लोग एच.आई.वी. से संक्रमित हैं जिसकी वजह से एड्स और मृत्यु 
होती है तथा रोजाना 1500 लोगों का इस जीवाणु से संक्रमित होने का पता चलता 
है। राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने इस महीने के शुरू में कहा था, “हालांकि एड्स 
15 अथवा उससे अधिक वर्षों से हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, किंतु 
हमने अपने बीच इसकी मौजूदगी के प्रति मौन धारण किया हुआ है”, उन्होंने आगे 


यह भी कहा कि “हमने प्राय: इसके बारे में ऐसे बात की है कि जैसे यह समस्या 
किसी और की हो।” 


यह दक्षिण अफ्रीका की स्थिति है और यह राष्ट्रपति मंडेला का हाल ही का 
बयान है। मैंने अफ्रीका तथा राष्ट्रपति मंडेला के वक्तव्य का उल्लेख इसलिए किया 
है क्योंकि हमारी स्थिति भी चिंताजनक है और यह काफी भयावह हो सकती है तथा 
हम भी एड्स के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे यह किसी और की समस्या हो। 


एड्स के बारे में हम अपनी स्थिति देखें। 


स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में आज एच.आई.वी. से प्रभावित लोगों की 
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संख्या 30 से 40 लाख है । कुछ राज्यों में, संक्रमण दर कुल जनसंख्या की 1 प्रतिशत 
है। वर्ष 1986 में मात्र थोड़े से संक्रमित लोगों के आधार पर आज हमारे देश में 
30 से 40 लाख लोग इस रोग से प्रभावित हैं। जरा कल्पना कीजिए कि इन 30 
से 40 लाख संक्रमित लोगों के आधार पर अगले 12 वर्षों में क्या स्थिति होगी? मेरी 
तो इसकी कल्पना मात्र से ही कंपकपी छूट जाती है। और इस बात को याद रखें 
कि फिलहाल एच.आई.वी./एड्स लाइलाज है। 


चूंकि एक स्वस्थ व्यक्ति के एच.आई.वी. से प्रभावित होने और इसके एड्स 
में परिवर्तित होने में 10 वर्ष लग जाते हैं और एड्स के मरीज 2 वर्ष और जी 
लेते हैं, इसलिए लोग इस वायरस को गंभीरता से नहीं लेते हैं। किन्तु व्यक्ति के 
अस्वस्थ होने की स्थिति में यह बीमारी उसे बहुत जल्दी प्रभावित कर लेती है। 


एक अन्य कारण से भी लोग एड्स को गंभीरता से नहीं लेते हैं क्योंकि इसके 
घातक होने का पता नहीं चल पाता। किसी व्यक्ति को एच.आई.वी. और एलिसा 
टेस्ट कराने पर ही एच.आई.वी. से प्रभावित होने का पता चलता है। एलिसा टेस्ट 
के अभाव में कोई भी व्यक्ति इस वायरस से 6-7 वर्ष तक अनजाने में ग्रसित हो 
सकता है और अपनी पत्नी को इससे प्रभावित कर सकता है। उसकी पत्नी स्तन-पान 
के जरिए अपने नवजात शिशु को प्रभावित कर सकती है और इसका किसी को 
भी पता नहीं चल पाता। यही समस्या की जड़ है। 


हालांकि ये मात्र आंकड़े हैं और इन आंकड़ों से आज देश के कई भागों में 
इस बीमारी से हो रही लोगों की मृत्यु और त्रासदी का अनुमान नहीं लगाया जा 
सकता। 


किसी पुरुष अथवा महिला को अतिसार, बुखार, कमजोरी हो जाती है जो 
दवाइयों से ठीक नहीं हो पाती है। वह डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे 
खून की जांच कराने का सुझाव देता है। जांच में वह व्यक्ति एच.आई.वी. से प्रभावित 
पाया जाता है। फिर से जांच की जाती है। एच.आई.वी. के संक्रमण की पुष्टि हो जाती 
है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। उस व्यक्ति का जीवन साथी भी 
इस रोग से संक्रमित हो चुका होता है और दम्पत्ति का बच्चा भी स्तन-पान के 
जरिए प्रभावित हो चुका होता है। पहला संक्रमण लगभग 5-6 वर्ष पुराना होता है। 
यह लाइलाज होता है। निश्चय ही तीनों मर जाएंगे। और मैं जानता हूं वे मर 
जाएंगे। आज हमारे देश में ऐसे कितने ही एकल परिवार इस असाध्य रोग के कारण 
मृत्यु के शिकार हो चुके हैं? कितने लोग अगले दशक में इस रोग से मर जाएंगे? 
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जब 1986 में एच.आई.वी. भारत में प्रकट हुआ तो हर किसी ने यही सोचा 
कि यह एक पश्चिमी देशों का रोग है जो रेड लाइट क्षेत्रों में देह व्यापार करने 
वाले व्यक्तियों, विलासी व्यक्तियों और इंजेक्शन द्वारा नशीली दवाइयों का उपयोग 
करने वाले व्यक्तियों को ही लगेगा। आज हम उसी अल्प-दृष्टि का परिणाम भुगत 
रहे हैं। 


भारत में, यौन संबंधों द्वारा संचारित बीमारियां पहले ही एक गंभीर समस्या 
है और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ऐसी 40 प्रतिशत बीमारियां हमारे मध्यम 
वर्गीय परिवारों में ही होती हैं। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यौन संबंधों द्वारा 
संचारित बीमारियों से पहले से प्रभावित लोग एच.आई.वी. संक्रमण से जल्दी ग्रसित 
होते हैं। वर्ष 2005 तक इस महामारी का व्यवसाय और उद्योग में क्या प्रभाव पड़ेगा? 


चूंकि एच.आई.वी./एड्स का प्रभाव मुख्यत: 18 से 40 वर्ष की आयु में होता 
हे अतः इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। भारत में इस बीमारी 
से नए प्रभावित लोगों में से आधे इस आयु वर्ग के हैं। व्यवसाय और उद्योग जगत 
को इस वास्तविकता पर गंभीरतापूर्वक और तत्काल विचार करना होगा तथा एड्स 
के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसका निवारण संबंधी संदेश जन-सामान्य तक 
पहुंचाना होगा। 


हालांकि एड्स से बचा जा सकता है। आप सामान्य सर्दी या बुखार से नहीं 
बच सकते, पर हां, एहतियाती उपायों का पालन करके एड्स की रोकथाम आप जरूर 
कर सकते हैं। एच.आई.वी., संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से, 
संक्रमित रक्‍त तथा रक्‍त उत्पादों के आधान से, दूषित इंजेक्शन, सूईयों तथा सिरिजों 
के इस्तेमाल से फैलता है। इसके साथ ही, यह प्रभावित मां से उसके बच्चे में तब 
फैलता है जब वह जन्म लेता है तथा स्तन-पान करता है। जागरूकता और सतर्कता 


से एड्स की रोकथाम की जा सकती है। जागरूकता के द्वारा ही इससे बचाव हे 
सकता है। 


तथापि, जब तक हम स्वैच्छिक रक्‍तदान को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास 
नहीं करते तथा रक्‍त की कमी को पूरा नहीं कर लेते, तब तक हम देश में पूर्ण 
सुरक्षित रक्‍त का संग्रह नहीं कर सकेंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप 
अपने-अपने क्षेत्रों अथवा निर्वाचन क्षेत्रों में स्वैच्छिक रक्‍तदान अभियानों को बढ़ावा 
देने के लिए आगे आयें और समाज के युवा वर्ग को स्वैच्छिक रक्‍तदान करने हेतु 
इस प्रकार से प्रेरित करें कि यह उनकी एक आदत बन जाए। रक्तदान करना एक 
अच्छी आदत है। यह रक्त पुनःभरण की एक सहज प्रक्रिया भी बन सकती है। 
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एच.आई.वी. से प्रभावित तथा एड्स से पीड़ित लाखों लोग बातचीत करने अथवा 
चिकित्सा सहायता लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे पाप और कलंक के साये में 
जी रहे होते हैं। लाखों भारतीय, लाखों चिंतित परिवारः एच.आई.वी./एड्स के बारे 
में काफी कुछ जानना चाहते हैं, किन्तु ऐसा कहने का वे साहस नहीं जुटा पाते। 
इसके लिए वे पूर्ण गोपनीयता तथा गुमनामी चाहते हैं। एच.आई.वी./एडूस पीड़ित 
व्यक्ति गुप्त रूप से जानकारी लेते रहते हैं। एच,आई.वी./एडूस के बारे में गुप्त 
रूप से जानकारी लेने की उत्सुकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता 
है कि नई दिल्ली में एड्स के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित हटलाइन (संख्या 
1097 - दो लाइनें) पर अक्तूबर 1997 में इसकी स्थापना के पहले 50 दिनों में 
ही 21,500 टेलीफोन PA प्राप्त हुई। सरकार ने हॉटलाइन संख्या 1097 को भारत 
के सभी शहरों तथा बड़े नगरों में निशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। 


जागरूकता ही एड्स की एकमात्र औषधि है। जागरूकता पैदा करने के लिए 
कोई एक ही कार्य-नीति नहीं है बल्कि इसका संदेश पहुंचाने के लिए हमें प्रत्येक 
उपलब्ध संचार माध्यम का उपयोग करना होगा, चाहे वह इलैक्ट्रॉनिक मीडिया हो, 
प्रिंट मीडिया हो या लोक प्रचार के माध्यम ही क्यों न हो। 


सिनेमा आज जन-संचार तथा शिक्षा का एक सशक्त माध्यम है। इस बैठक 
के बाद, एक नई हिन्दी फिल्म निदान दिखाई जा रही है। मैंने इस फिल्म को देखा 
है। एच.आई.वी./एड्स के बारे में यदि सूक्ष्म जागरूकता का संदेश न भी दिया जाता 
तो भी यह एक अच्छी फिल्म है। जागरूकता के पहलू के कारण ही यह एक सशक्त 
फिल्म है। 

जागरूकता से संबंधित कोई भी अभियान मात्र सरकारी एजेंसियों की ही 
जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। हमें इस कार्यक्रम में समुदायों के नेताओं, गैर-सरकारी 
संगठनों तथा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को विभिन्न स्तरों पर शामिल करना 
होगा । 


आज यहां एकत्र हुए सभी माननीय संसद सदस्यों से मेरी अपील है कि आप 
अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर एड्स संबंधी जागरूकता का संदेश फैलाने का 
कार्य हाथ में लें। मेरा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह है कि वे विधान सभा 
के सदस्यों, जिला परिषदों के अध्यक्षों, जिला कलेक्टरों, नगर निगम के अध्यक्षों, 
गैर-सरकारी संगठनों और सामुदायिक संगठनों से मिलकर व्यक्तिगत रूप से जन-जागरण 
अभियानों का संचालन He | 
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जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, एच.आई.वी./एड्स से जनसंख्या का 
सर्वाधिक पीड़ित वर्ग युवा लोग हैं । वे अत्यंत संवेदनशील हैं और उन्हें सुरक्षित यौन 
व्यवहार सहित प्रजनन संबंधी विषयों के बारे में उपयुक्‍त शिक्षा देने और जागरूक 
बनाने की जरूरत है। 


यह बहस चल रही है कि कया इस आयु वर्ग के बच्चों को प्रजनक स्वास्थ्य 
के बारे में शिक्षा दी जाये। यौन और प्रजनक स्वास्थ्य तथा सही यौन व्यवहार 
के बारे में सूचना से बच्चों में अनिवार्य मूल्यों का विकास करने में सहायता मिल 
सकती है और वे किसी भी संभाव्य घटना का सामना साहस और समझदारी 
से कर सकते है। 


मैं नहीं समझता कि हमें बड़ा होने और इससे जुड़े परिणामों के बारे में बच्चों 
को बताने में हिचकना चाहिए। देश में एच.आई.वी./एड्स के बढ़ते खतरे को देखते 
हुए इस कार्य को जल्द से जल्द करने की आवश्यकता È | 


चूँकि यह रोग पिछले पांच वर्षो में देश के सभी हिस्सों में फैल चुका है, इसीलिए 
अब हमारे बीच लगभग 30-40 लाख एच.आई.वी. से संक्रमित लोग हैं। इनमें से 
अनेक लोगों में अभी भी रोग के लक्षण प्रगट नहीं हुए हैं परन्तु जल्दी ही ये एडूस 
के पूरी तरह से विकसित रोगी बन जाएंगे। मैं एड्स रोगियों की दर्दनाक बातें सुनता 
रहता हूं कि उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, उनका अपना परिवार और समाज 
उनका बहिष्कार कर देता है तथा यहां तक कि अस्पतालों में उन्हें भर्ती करने और 
चिकित्सा परिचर्या देने से इंकार कर दिया जाता है। 


ऐसे कार्य न केवल अनजान लोगों द्वारा किए जाते हैं बल्कि उन लोगों द्वारा 
भी किए जाते हैं जो जानकार हैं और यह जानते हैं कि एड्स कैसे फैलता है और 
कैसे नहीं। इस क्षेत्र में चिकित्सा व्यवसाय की विशेष जिम्मेदारी है। 


जो लोग एच.आईवी./एड्स रोग के बारे में जागरूक हैं तथा जो जानकारी 
रखते हैं, उनका यह दायित्व है कि वे समाज में एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित लोगों 
के प्रति भेदभाव के विरूद्ध लड़ें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें स्कूलों 
और कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करने, संगठनों में रोजगार प्राप्त करने तथा समाज 
में समुचित स्थान पाने के समांन अधिकार हों। हमें सहानुभूति और समझदारी से 
उनकी गोपनीयता (प्राइवेसी) का आदर करना चाहिए। 


समाज के कुछ वर्गों में एच.आई.वी./एड्स रोग का पता लगाने के लिए जांच 
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अनिवार्य करने पर दबाव डाला जा रहा है। इससे अधिक अदूरदर्शिता और कुछ 
नहीं हो सकती है। 


जिस क्षण भी हम यह अनिवार्य जांच करना आरंभ करेंगे तो संक्रमित व्यक्ति 
परिचर्या और सहायता की इन न्यूनतम सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भी आगे 
नहीं आएंगे जो देश में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली में प्रदान की जाती है। 
इससे देश में एच.आई.वी./एड्स की समस्या हल होने की बजाए और गंभीर हो 
जाएगी । 


अब जब कि सरकार ने 30-40 लाख लोगों के इस रोग से प्रभावित होने 
के आंकड़े स्वीकार कर लिए हैं, इन आंकड़ों की प्रामाणिकता को जानने के लिए 
देश के अंदर बहस छेड़ने की जरूरत नहीं है। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना 
ही होगा कि काफी बड़ी संख्या में हमारे लोग इस रोग से संक्रमित हैं और इसका 
फिलहाल कोई इलाज नहीं है। इससे बचाव ही एकमात्र दीर्घकालिक उपचार है। केवल 
जागरूकता से ही इसकी रोकथाम में मदद मिल सकती है। 


मुझे विशवास है कि भारत इस समस्या का सामना कर पाएगा, aad कि हम 
अभी से इस समस्या को गंभीरता से लें। हमने समाज से संबंधित अनेक कार्यक्रमों 
के संचालन में अपनी अंदरूनी बुनियादी ढांचागत क्षमता प्रदर्शित की है जिनमें पोलियो 
प्रतिरक्षण अभियान नवीनतम है जिसमें एक ही दिन में 12-13 मिलियन बच्चों को 
पोलियों की खुराक दी गई। 


अत: ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम भारत में एच.आई.वी./एड्स पर नियंत्रण 
न पा ad इसके लिए सरकार एवं समाज द्वारा सभी संभव प्रयास करने की 
आवश्यकता है। आइए, इसकी शुरूआत हम आज से ही करें। 


हमें अपने देश में ही विशेष प्रकार का एच.आई.वी. निरोधक टीका (वैक्सीन) 
तैयार करना है। एच.आई.वी. वाइरस के विभिन्न प्रकारों का पता लगाने और कारगर 
निवारण के लिए एक वैक्सीन तैयार करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े प्रयास 
किए जा रहे हैं । हमें विश्व-व्यापी प्रयास में सक्रिय रूप से अपना योगदान देना चाहिए। 
हमें इस टीके की खोज करने के लिए विश्व की अन्य एजेंसियों के साथ प्रामाणिक 
अनुसंधान में सहयोग देना चाहिए। 


हमने हेपेटाइटिस-बी के लिए एक वैक्सीन सफलतापूर्वक विकसित की है। 
हेपेटाइटिस-सी के लिए भी एक वैक्सीन तैयार करने हेतु प्रयास जारी हैं । ऐसा 
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कोई कारण नहीं है कि हम भारत के एच.आई.वी. वैक्सीन तैयार करने में सफल 
नहीं हो सकें। हमारे पास भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, जैव-प्रौद्योगिकी 
विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌ तथा अन्य संस्थान हैं जो वैक्सीन 
तैयार करने के विभिन्न पहलुओं पर उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। हमें इन प्रयासों 
का संयुक्त प्रभाव प्राप्त करने हेतु इन सभी समूहों को एक 'मिशन मोड” में इकट्ठा 
करना होगा। - 


मैं स्वास्थ्य मंत्री, जो यहां आज मौजूद हैं, से अनुरोध PEN कि वे इस कार्य 
की अगुआई करें और एक अत्यंत कम लागत वाले तरीके से देशी वैक्सीन तैयार 
करने की संभावना का पता लगाने के लिए शीघ्र ही एक दल गठित करें। 


इन सभी बातों को देखते हुए, हम इस घातक वायरस के बारे में जानते हैं 
- और सच्चाई यह है कि फिलहाल इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है - भारत को 
प्रभावशाली ढंग से जन-जागरूकता पैदा करने के लिए पुरजोर कोशिश करनी चाहिए | 
भारत को एक उच्च प्राथमिकता तथा तात्कालिकता के रूप में एड्स की रोकथाम 
हेतु वैक्सीन की खोज करने की जरूरत है। 


इस दौरान, हम सभी को संक्रमित तथा पहले से प्रभावित लोगों के प्रति अपने 


अंदर सहानुभूति, समझदारी तथा प्यार की भावना पैदा करनी होगी। भारत यह काम 
बखूबी ढंग से कर सकता है। 


भारत की माताओं का कल्याण ही भारत 
माता का सम्मान है 


आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं संसार में महिलाओं की भलाई और उन्नति 
के लिए भारत और विश्व के सभी लोगों के साथ मिलकर अपनी शुभकामनाएं 
देता हूं। मैं गैर-सरकारी क्षेत्र के उन सभी महिला संगठनों को विशेष रूप से 


बधाई देता हूं, जो महिलाओं को न्याय दिलाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 
उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। 


अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 8 मार्च 1999 
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यह दिन हम विश्व में मानव जीवन के सृजन और पुनर्सुजन में महिलाओं 
की अद्वितीय भूमिका का आदर करने के लिए मनाते हैं। इस दिन हम महिलाओं 
द्वारा समाज के प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र, चाहे वह संस्कृति या कृषि का हो, शिक्षा या 
उद्योग का हो, परिवार-निर्माण या राष्ट्र-निर्माण का हो, में दिए गए तथा दिए जा 
रहे अतुलनीय योगदान का सम्मान करते हैं। 


भारतीय महिलाओं ने राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी 
है। उन्होंने चिकित्सा और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अपनी कुशलता दिखाई 
है। वे गृहस्थी चलाने की विशेष कला में भी काफी प्रवीण होती हैं, जिससे गरीब 
औरतें भी अपने परिवार की थोड़ी-सी आमदनी में अपने घर को अच्छी तरह चला 
लेती हैं और स्नेहपूर्वक तथा अच्छी देखभाल करके अपने घर को स्वर्ग बना देती हैं। 


हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हर वर्ग और समुदाय की महिलाओं के साथ 
हो रहे अनेक अन्यायों और उनकी समस्याओं को भी याद करते हैं, ताकि उनकी 
कठिनाइयों को शीघ्रता से दूर करने के लिए राष्ट्रों और संस्थाओं के स्तर पर और 
व्यक्तिगत रूप से एकजुट होकर कार्य किया जा सके। 


महिलाओं के विकास के बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है और जब हमारे 
देश की महिलाएं प्रगति करेंगी तो ऐसी कोई ताकत नहीं जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय 
समुदाय की अग्रिम पंक्ति में पहुंचने से रोक सके। 


मैं यह इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि महिलाएं शक्ति का प्रतीक हैं। भारत में 
लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा-ये सभी देवियां धन, ज्ञान और शक्ति की प्रतीक मानी 
जाती हैं। दुर्गा सम्पूर्ण विशव में नारी-शक्ति के रूप में व्याप्त है। यह वही शक्ति 
है, जो धरती माता, भारत माता और उन सभी माताओं, जो हमारे परिवारों का 
भरण-पोषण करती हैं, के रूप को अभिव्यक्त करती है। 


यह नारी-शक्ति ममता, सहिष्णुता, सेवा और सहकार जैसे अनेक जीवन 
उपयोगी मूल्यों के भावों को अभिव्यक्त करती है। 


दुर्भाग्यवश, भारत में नारी-शकिति की उपेक्षा हुई है। इससे भारत माता कमजोर 
हुई है। भारत कैसे मजबूत हो सकता है, जब करोड़ों माताएं अशिक्षित हैं। जब 
उन्हें भरपेट खाना न मिले और रहने के लिए कोई ढंग का घर न हो। जब उनके 
और उनके बच्चों के स्वास्थ्य की सही देखभाल की पर्याप्त व्यवस्था न हो। जब 
उनमें से अधिकांश महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को रोजाना पीने का पानी 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


312 अटल बिहारी वाजपेयी : चुने हुए भाषण 
लाने और खाना पकाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने में घंटों बिताने पडते हों। 


और, इससे भी खराब स्थिति क्या होगी और हम कैसे अपनी संस्कृति पर 
गर्व कर सकते हैं, जब स्वतंत्र भारत में बहुत-सी महिलाएं सड़कों, कार्य-स्थलों और 
सार्वजनिक स्थलों पर पूरी तरह आजाद और सुरक्षित महसूस न कर सकें। और, 
जब उनके साथ भेदभाव होता रहे और वे बुरे रीति-रिवाजों की बेड़ियों से जकड़ी 
रहें। और, जब महिलाओं की जन्म दर में निरंतर गिरावट आ रही हो और हमारे 
समाज में लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा ज्यादा तरजीह दी जाती रहे। 


जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं तो हमें इन मुद्दों पर व्यापक 
तौर पर और गंभीरता से चर्चा करनी होगी। ये मुद्दे अकेले सरकार द्वारा ही नहीं 
सुलझाए जा सकते। हालांकि, सरकार में रहते हुए हमारे ऊपर यह बड़ी जिम्मेदारी 
है। समाज के सभी स्तरों पर जन-जागृति पैदा करके ही हम महिलाओं की समस्याओं 
पर काबू पा सकते हैं। 


इसलिए, आज मैं अपने देशवासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि महिलाओं 
को उनके अधिकार दिये जाएं, ताकि राष्ट्र मजबूत बन सके। भारत की माताओं 
का कल्याण ही, भारत माता का सम्मान है। 


मैं मानता हूं कि बिना संघर्ष के महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिल 
सकेंगे। हालांकि, महिलाओं को शक्तियां दिलाने के लिए यह संघर्ष औरतों और पुरुषों, 
दोनों को मिलकर करना होगा। हमारे संस्कारों में स्त्री और पुरुष दोनों में सहयोग 
की भावना निहित है, न कि संघर्ष की। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां भारत के महिला 
संगठन विशव-भर में महिलाओं के कल्याण के लिए चलाए जा रहे आंदोलनों में 
महत्वपूर्ण योगदान दे सकते F | 


मैंने कहा है कि सभी समुदायों की महिलाएं भेदभाव और असमानता की 
समस्याओं का सामना कर रही हैं। हालांकि, इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें 
ऐसे हल नहीं ढूंढने चाहिए, जो अलग-अलग समुदायों के धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों 
से पूर्णतया भिन्न हों। 

हर धर्म के मुख्य सिद्धांतों में पुरुषों और महिलाओं की समानता पर बल दिया 


गया है। अनुभव यह बताता है कि इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों के आधार पर ही महिलाओं 
के अधिकारों के लिए बेहतर ढंग से संघर्ष किया जा सकता है। 


लेकिन, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम भारत में और भारत के बाहर 
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अलग-अलग सम्प्रदायों के अनुभवों से न सीखें। फिर भी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह 
है कि हर समुदाय में स्त्री-पुरुष के बराबर के दर्जे के बारे में गहन और व्यापक 
सामाजिक जन-जागृति पैदा करके ही समाज सुधार की दिशा में बढ़ा जा सकता है। 


महिलाओं की आर्थिक और राजनीतिक उन्नति के जरिए ही उन्हें अधिकार 
दिलाए जा सकते हैं। यहां पर भी आरक्षण की जरूरत है। हमारे संविधान के 73वें 
और 74वें संशोधनों के जरिए महिलाओं को अधिकार और शक्तियां दिलाने में सकारात्मक 
रुख अपनाया गया है, जिनमें ग्राम पंचायतों और शहरी स्वशासन निकायों में महिलाओं 
के लिए एक-तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब हमें योग्य महिला सरपंच, 
महापौर और नगरपालिकाओं के अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। 


अब समय आ गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं में भी महिलाओं के 
लिए आरक्षण की ऐतिहासिक व्यवस्था की जाए। इसीलिए, मेरी सरकार महिलाओं के 
लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिए संसद में शीघ्र ही एक कानून पारित 
कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 


मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर अपील करता हूं कि वे इस क्रांतिकारी कदम 
का समर्थन करें। विधेयक को हतोत्साहित करने के लिए इस स्तर पर सब-कोटा 
बनाने जैसी असंगत बातों को नहीं उठाया जाना चाहिए। 

इसी प्रकार, महिलाओं के आर्थिक अवसरों में बढ़ोतरी करने के लिए हमें 
नौकरी, बैंक-ऋण, आवास आवंटन और ऐसी ही सरकारी योजनाओं में आरक्षण देने 
पर विचार करना चाहिए। 

मैं इस मुद्दे पर एक राष्ट्रीय बहस कराने का आह्वान करता हूं कि कानूनों 
में किस तरह का बदलाव लाया जाना चाहिए, जिससे कि महिलाओं को विशेष समर्थन 
मिल सके, ताकि आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए असमानता के स्थान पर समानता 
लाई जा सके। 

मैंने स्वयं देखा है कि महिलाओं के लिए विशेष तौर पर लक्षित योजनाएं और 
अधिकतर उनके द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के बहुत अच्छे पारिणाम मिले हैं। मैं 
केरल में कटम्बश्री योजना का उदाहरण देना चाहता हूं, जहां पर निचले स्तर पर 
छोटी ऋण संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक लाभ मिले हैं। 


केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महिला कोष की सफलता से इस बात 
की काफी गुंजाइश दिखाई दी है कि गरीब कामकाजी महिलाओं को आर्थिक तौर पर 
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समर्थ बनाया जा सकता है। 


मेरी बहनों और माताओं, मैं आज आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं 
कि मेरी सरकार आपकी भलाई और बेहतरी के लिए हर मोर्चे पर अथक प्रयास 
करती रहेगी। हम सभी स्तरों पर महिलाओं की शिक्षा, विशेषकर लड़कियों की प्राथमिक 
शिक्षा के लिए अवसर बढ़ाएंगे। हम एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आई.सी. 
डी.एस.) को और आर्थिक उत्साह के साथ कार्यान्वित करेंगे | हम बलात्कार के कानूनों 
को सख्ती से लागू करेंगे और गैर-संगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा 
के लिए पर्याप्त उपयोग करेंगे। हम महिलाओं के सम्मान और समानता में विश्वास 
रखते हैं और आज मैं इस विश्वास में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। 


आइए, हम साथ मिलकर महिलाओं के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण 
करें। इससे ही भारत और विश्व के सुनहरे भविष्य का निर्माण हो सकेगा। 


ग्रामीण महिलाओं की 
सहायता 


ग्या रह दिन पहले अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमने अपनी माताओं 
और बहनों की आर्थिक स्थिति सुधारने की प्रतिज्ञा दुहराई थी। आज मुझे यह घोषणा 
करते हुए प्रसन्नता है कि सबसे अधिक गरीब स्त्रियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने 
की दिशा में काफी प्रगति हो रही है। कोई भी देश अपनी बालिकाओं को शिक्षित 
कर अपना भविष्य सुधार सकता है। मुझे यह जानकर भी प्रसन्‍नता है कि उस बीमा 


योजना पर भी भलीभांति अमल किया जाने लगा है जिसका उद्देश्य शिक्षा के लिए 
धन की सुनिश्चित व्यवस्था करना है। 


पिछले वर्ष 15 अगस्त के दिन मैंने देशवासियों से कहा था कि भारत सरकार 
भाग्यश्री बाल-कल्याण पॉलिसी और राजराजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना शुरू 
करेगी। पहली योजना के अनुसार उन बालिकाओं को अपनी पढ़ाई पूरी करने के 
लिए रुपया दिया जाएगा जिनके माता-पिता में से किसी एक का देहान्त हो गया हो। 


भाग्यश्री और राजराजेश्वरी बीमा योजनाएं प्रारंभ होने के अवसर पर दिया गया भाषण, दिल्ली, 
मार्च 
19 मार्च 1999 
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दूसरी बीमा योजना के अधीन उन स्त्रियों को रुपया दिया जाएगा जिनके 
पति का देहान्त हो गया हो या जिनके पति अपंग हो गए हों। 


मैंने कहा था कि इन योजनाओं पर दीवाली से अमल किया जाने लगेगा। 
साधारण बीमा निगम और इस निगम की चार सहायक कंपनियों के कर्मचारियों 
के परिश्रम के परिणामस्वरूप ये योजनाएं दीवाली से शुरू कर दी गई हैं। आज 
एक लाख से अधिक पॉलिसी ली जा चुकी हैं। 


मित्रो! भारतरत्न डा. अमर्त्य सेन को पिछले वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल 
पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्होंने कई वर्ष पहले कहा था कि सरकार को 
सामाजिक क्षेत्र में कहीं अधिक धन लगाना चाहिए और प्रत्येक विकासशील देश को 
शिक्षा पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। मैं उनके इन विचारों से पूरी तरह सहमत 
हूं। 

यद्यपि शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। यह उद्देश्य 
पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार को हर संभव सहायता अवश्य करनी चाहिए और 
वह यह काम कर सकती है। केन्द्र सरकार के योगदान की दिशा में भाग्यश्री योजना 
एक कदम है। 


यह योजना ग्रामीण भारत का अस्तित्व स्वीकार करती है। भारत के गांवों 
में माता-पिता बच्चों की शिक्षा पर और खासकर लड़कियों की शिक्षा पर सदा बहुत 
ध्यान नहीं देते हैं। यदि किसी परिवार के पालन-पोषण करने वाले का देहान्त हो 
जाता है और उस परिवार को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है तो ऐसे परिवार 
के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में लड़कियों को सबसे पहले 
स्कूल से निकाल लिया जाता है और उन्हें किसी काम पर लगा दिया जाता है। आशा 
है कि भाग्यश्री योजना से यह स्थिति बदल जाएगी और लड़कियां अपनी पढ़ाई जारी 
रख सकेंगी। 


इस प्रकार राज्यों को शिक्षा की और अधिक व्यवस्था करनी होगी क्योंकि 
इस योजना से छात्रों की संख्या बढ़ेगी। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकारें अपनी शिक्षा 
सुविधाएं बढ़ाकर पढ़ना चाहने वालों की आवश्यकताएं पूरी करें | 


हमारे समाज में अनेक विधवाओं के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता। 
आर्थिक सुरक्षा नष्ट हो जाने के कारण विधवाओं को दूसरे लोगों पर निर्भर रहना 
पड़ता है और ये लोग इन विधवाओं का हर तरह से शोषण करने का प्रयत्न कर 
सकते हैं । यही हाल कोई काम-धन्धा करने वाली स्त्रियों का है। यदि ये स्त्रियां अपंग 
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हो जाती हैं तो कमा नहीं सकतीं और उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। 
राजराजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना से उन्हें कुछ आर्थिक सहायता मिलेगी 
और देश की स्त्रियां स्वाधीन रह सकेंगी। 


इन दोनों योजनाओं से देश की माताओं, बहिनों और बेटियों को सुरक्षा प्रदान 
करने का महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य पूरा होगा। इन योजनाओं की सबसे अच्छी 
बात यह है कि महिलाएं स्वयं यह व्यवस्था करेंगी और सरकार को कोई खर्च नहीं 
करना पड़ेगा। यह काम सामूहिक बीमे से होगा। इस योजना में शामिल प्रत्येक महिला 
को थोड़ा-सा रुपया देना होगा और इस जमा राशि का थोड़ा-सा भाग जरूरतमंद 
महिला को दिया जाएगा। 


मित्रो बीमा क्षेत्र में सुधार करने के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। मुझे 
आशा है कि नई भारतीय बीमा कंपनियां जल्दी ही काम करने लगेंगी और वर्तमान 
बीमा कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में आएंगी। इस चर्चा के दौरान वर्तमान बीमा 
कम्पनियों के योगदान को भुला दिया जाता है। इन बीमा कम्पनियों ने बीमे का 


` OS 
न्न गोत शा ग्वत al 


i 
प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक बालिका को भाग्यश्री बीमा पालिसी 
प्रदान करते हुए, नई दिल्‍ली, 19 मार्च 1999 
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काम बढ़ाया है और सब तरह के व्यापार-वाणिज्य तथा हर क्षेत्र के लोगों को बीमे 
की सुरक्षा प्रदान की है। 


महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान बीमा कम्पनियां इन योजनाओं से तथा 
अन्य बीमा योजनाओं के द्वारा सबसे अधिक गरीब और बेसहारा लोगों को बीमे 
की सुरक्षा दे रही हैं। इस काम के लिए मैं इन सभी बीमा कम्पनियों की सराहना 
करता हूं। किन्तु इन बीमा कम्पनियों की मालिक भारत सरकार ने ये बीमा योजनाएं 
इन कम्पनियों के ऊपर अनिच्छापूर्वक थोपी नहीं हैं अपितु ये योजनाएं आर्थिक दृष्टि 
से स्वयं समर्थ हैं। 

मेरी इच्छा है कि भविष्य में खुलने वाली सभी बीमा कम्पनियां भी समाज 
के प्रत्येक वर्ग की भलाई के लिए काम करें। इन कम्पनियों को वर्तमान बीमा कम्पनियों 
से प्रतिस्पर्धा कर समृद्ध लोगों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए साथ 
ही इन्हें सबसे गरीब लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करने में प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। 


भाग्यश्री और राजराजेश्वरी योजनाओं को सफल बनाने के लिए राज्य सरकारों 
को बड़े पैमाने पर इन बीमा योजनाओं में भाग लेना होगा। राज्य सरकारों को 
अपने निवासियों को बीमे की और अधिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और वे यह 
काम कर सकती हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने इलाके की सभी 
लड़कियों और महिलाओं का बीमा कर सकती हैं। नगरपालिकाएं भी यह काम कर 
सकती हैं। बीमा करने से उन्हें कमीशन की आमदनी होगी। एक करोड़ लड़कियों 
का बीमा करने पर साल भर में केवल आठ से चौदह करोड़ तक रुपये खर्च होंगे। 
प्रत्येक राज्य सरकार इतनी राशि खर्च कर सकती है। इसी प्रकार एक करोड़ स्त्रियों 
के बीमे पर केवल पांच से छह करोड़ रुपये तक खर्च होंगे। यह रकम भी प्रत्येक 
राज्य सरकार दे सकती है। 


राज्य सरकारों को साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों के 
साथ अवश्य सहयोग करना चाहिए ताकि इन बीमा योजनाओं का अधिकतम लाभ 
मिल सके । किसी भी विधवा, अपंग महिला या अनाथ कन्या को बहुत दूर बने बीमा 
कार्यालय में जाने की और वहां बैठे उदासीन अफसरों को तरह-तरह के कागजात 
दिखाकर यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि उसे इन योजनाओं के 
अधीन एक बार या समय-समय पर आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। किसी भी 
महिला को अपना उचित भाग पाने के लिए किसी को रिश्वत देने की भी जरूरत 


नहीं पड़नी चाहिए। 
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मुझे आशा है कि समय बीतने के साथ-साथ इन योजनाओं का काम बढ़ेगा 
और इनके द्वारा देश की और अधिक माताओं, बहनों तथा बेटियों को सहायता मिलेगी । 
पिछले एक वर्ष में मेरी सरकार ने देश के नागरिकों का जीवन सुधारने के लिए 
अनेक काम किए हैं। भाग्यश्री और राजराजेश्वरी बीमा योजनाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण 
कामों में से हैं। 


इन योजनाओं की सफलता के लिए साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक 
कम्पनियों के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 


राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं 
की भागीदारी 


इस समारोह में शामिल होकर और आम तौर पर लोकतंत्र तथा विशेष रूप से 
महिलाओं की अधिकारिता के बारे में आपके समक्ष अपने कुछ विचार प्रकट करने 
में मुझे बहुत प्रसन्‍नता हो रही है। 


मुझे मालूम है कि बीना नैयर और वीमेंस पोलिटिकल वाच की अन्य सदस्यों 
का आज के विचारार्थ विषय पर देश का ध्यान आकर्षित करने का खास कारण है। 
यह कारण संगठन के मिशन वक्तव्य से ही स्पष्ट है - सार्वजनिक नीति और 


राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए गैर-दलीय कार्यक्रम 
आयोजित करना |’ 


आपके मिशन के प्रति न केवल मेरी सहानुभूति, बल्कि पूरी एकात्मता भी है। 


महिलाएं आधी दुनिया पर काबिज हैं, इसलिए उन्हें राजनीतिक आधार का 
कम से कम एक-तिहाई हिस्सा क्यों नहीं अपने पास रखना चाहिए? संसद और राज्यों 
के विधानमंडलों में महिलाओं की मामूली संख्या से इन महत्वपूर्ण सदनों में उनका 
प्रतिनिधिक स्वरूप बिल्कुल खत्म हो गया है। 


दुर्भाग्यवश, महिलाओं को राजनीतिक रूप से अधिकार सम्पन्न बनाने को कार्यो 


“आंतरिक पार्टी ढांचे में लोकतंत्र' विषय पर आयोजित विचार-गोष्ठी में दिया गया भाषण, नई 
दिल्ली, 26 मार्च 1999 
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की बजाए शाब्दिक समर्थन ही अधिक मिला है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों 
को कम या ज्यादा दोषी ठहराना होगा । मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी 
भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ गठबंधन में हमारे सहयोगियों को इस संबंध 
में कम दोणी ठहराया जा सकता है। 


आपको मालूम है कि हमारे दो सहयोगी दलों-आल इंडिया अन्ना डी.एम.के. 
और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षता महिला नेता ही कर रही हैं। डा. जयललिता और 
सुश्री ममता बनर्जी, दोनों अत्यधिक लोकप्रिय नेता हैं। आज वे राष्ट्रीय राजनीति 
में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। 


भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी थी, जिसने संसद और राज्य विधानमंडलों 
में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव, 1987 में वडोदरा में राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी की अपनी बैठक में औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। उसके बाद 
से, हम दिल्ली और राज्यों की राजधानियों में निर्वाचित सदनों के भीतर और बाहर 
लगातार इस मुद्दे का समर्थन करते रहे हैं। जहां तक आंतरिक लोकतंत्र की बात 
है. हमारी पार्टी के संविधान का आदेश है कि पांच महासचिवों में से कम-से-कम 
एक महिला होनी चाहिए। अनुपात के हिसाब से भी, लोकसभा में हमारी पार्टी की 
महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक है। लेकिन, मैं यह स्वीकार करूंगा कि निर्णय 
लेने और विभिन्न स्तरों पर पार्टी की गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी अब 
भी मेरी संतुष्ट से काफी कम है। अन्य सभी दलों की तरह, भारतीय जनता पार्टी 
में भी महिला मोर्चा बाह्य संगठनों में से एक है और वह पार्टी की नीतियों एवं 
कार्यक्रमों को आकार देने से नहीं जुड़ा हुआ है। सभी राजनीतिक दल इस विफलता 
में हिस्सा बंटाते हैं, हालांकि इनमें से कुछ ने हाल ही में निर्णय लेने वाली संस्थाओं 
में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए स्वागत-योग्य कदम उठाए हैं। मैं चाहूँगा 
कि इन दलों का नेतृत्व संसद में महिला आरक्षण विधेयक को जल्दी पारित कराने 
को भी उतना ही महत्व दे। 


शासनादेश संबंधी राष्टीय एजेंडा में, जो हमारे गठबंधन की नीति की रूपरेखा 
है, महिलाओं की अधिकारिता” शीर्षक के तहत स्पष्ट रूप से कहा गया है : “हम 
संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण 
के लिए कानून बनाएंगे और लड़कियों को ज्यादा अधिकार दिलाने के लिए. उन्हें 
प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों सहित कालिज स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 
योजनाएं शुरू करेंगे ।” 
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जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सरकार ने समय गंवाए बगैर संसद और 
राज्य विधानमंडलों में एक-तिहाई सीटों के आरक्षण के बारे में संविधान में 
संशोधन लाने के अपने वादे पर कार्रवाई शुरू की। इस आशय का एक विधेयक 
संसद में पेश भी किया जा चुका है। दुर्भाग्यवश, कुछ राजनीतिक दल इसे पारित 
होने से रोक रहे हैं। इसके लिए जो कारण बताए जा रहे हैं, उनका उस उद्देश्य 
से कुछ भी लेना-देना नहीं है, जिसके लिए सकारात्मक कार्रवाई का यह कानून 
बनाया जाना है। इससे भी बुरा यह है कि इस विषय पर लोकसभा में बहस को 
जिस तरीके से रोका गया, वह भारत के संसदीय लोकतंत्र में सबसे गिरी हुई बात 
रही है। सभी जाति और वर्ग की महिलाएं भेदभाव और वंचित होने की शिकार 
हैं। इसलिए, प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक का उद्देश्य सभी महिलाओं को 
अधिकार सम्पन्न बनाना है। इस समय, उप-कोटा का मुद्दा उठाने से महिलाओं 
को न्याय दिलाने पर जोर कम हो जाता है। यह उस फूट को भी गहरा करता 
है, जो पहले से ही हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में परेशानी पैदा कर 
रहा है। 


मैं इस ऐतिहासिक कानून को जल्दी-से-जल्दी पारित कराने में सभी दलों के 
अपने मित्रों से सहयोग देने की अपील करता हूं। भारतीय महिलाओं की नजर में 
समूची राजनीतिक व्यवस्था की विश्वसनीयता ही दाव पर है। अगर हम महिलाओं 
के लिए राजनीतिक आरक्षण की बार-बार दुहराई जाने वाली वचनबद्धता पर 
तत्काल अमल नहीं करते है तो वे सोच सकती हैं कि पुरुषों को आम तौर पर 
इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि महिलाएं भी राजनीति में समान अवसरों का 
लाभ उठाएं। 


आरक्षण विधेयक पास कराने में हमारी विफलता को वे किस रूप में लेंगी, 
यह शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना कि भारतीय लोकतंत्र पर पड़ने वाले 
इसके नुकसानदेह असर का है। जैसा कि एक कटु टिप्पणीकार ने कहा है, लोकतंत्र 
वह नाम नहीं है, जिसे हम जरूरत के समय लोगों को दे दिया करते हैं। केवल 
चुनाव के समय ही महिला मतदाताओं की सुध लेने, लेकिन उनकी आर्थिक, सामाजिक 
और राजनीतिक अधिकारिता के लिए जोरदार और लगातार कदम न उठाने से 
लोकतंत्र मजाक बनकर रह जाता है। 


इस संदर्भ में डा. बाबासाहेब आम्बेडकर को याद करना शिक्षाप्रद होगा। 
संविधान के मुख्य निर्माता ने संविधान सभा में 25 नवम्बर 1949 को मसौदे के 
अंतिम वाचन के समय कहा था : 
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“हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी अवश्य 
बनाना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आधार के बगैर राजनीतिक 
लोकतंत्र टिक नहीं सकता।” 


मेरे विचार में, यह सामाजिक न्याय की अवधारणा का सार-तत्व है। दुर्भाग्यवश, 
हाल के वर्षों में सामाजिक न्याय पर सीमित रूप से ब्यान दिया गया है। इसमें केवल 
जाति के मुद्दे पर जोर दिया गया है, न कि स्त्री और पुरुषों को बराबर अधिकार दिलाने 
के मुदूदे पर। राजनीति सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को जिस भेदभाव का 
सामना करना पड़ता है, वह भारत में सामाजिक अन्याय की मुख्य विशेषता है। 

जब तक स्त्री-पुरुषों के बीच भेदभाव को स्पष्ट उद्देश्य और साहस के साथ 
कार्रवाई से सुलझाते हुए दूर नहीं किया जाता, हमारा लोकतंत्र अपंग बना रहेगा। 

इसके विपरीत, राजनीति और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की अधिक-से- 
अधिक भागीदारी से निश्चय ही हमारा लोकतंत्र और स्वस्थ बनेगा। इससे हमारी 
लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज में सहिष्णुता, संगम और सहयोग के मूल्य शामिल 
हो सकेंगे। अगर हमारे एक-तिहाई सांसद महिलाएं हों तो मुझे विश्वास है कि हमें 
संसद में उस तरह के अशोभनीय दृश्य नहीं दिखाई देंगे, जैसा कि हम अक्सर देखा 
करते हैं | 


मुझे विश्वास है कि आगे चलकर महिलाओं की अधिकारिता विश्व-भर में 
सामाजिक और राजनीतिक एजेंडा में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य लाएगी। अगर 
महिलाएं अपने परिवार की देखभाल इतनी सावधानी और दूरदृष्टि से कर सकती 
हैं तो समाज और राष्ट्र को संभालने का अवसर मिलने पर भी वे ऐसा अवश्य 
ही कर सकती हैं। 

इसलिए, राजनीति, प्रशासन और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं में महिलाओं की 
ज्यादा भागीदारी होनी ही पर्याप्त नहीं है। जरूरी यह है कि प्रमुख पदों पर ज्यादा-से- 
ज्यादा महिलाओं का प्रभावशाली प्रतिनिधित्व हो। 

निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी न होने से नीतियों, कार्यक्रमों और 
कल्याण योजनाओं के, विशेष रूप से जब इनका उद्देश्य महिलाओं को लाभ पहुंचाना 
हो, परिणामों पर अक्सर सीधा असर पड़ता है। पुरुषों के लिए अपने दृष्टिकोण 
को बदलना बहुत जरूरी है। अगर राजनीति और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं 
की ज्यादा भागीदारी महिलाओं की अधिकारिता के द्वार का पहला स्तंभ है तो स्त्री-पुरुषों 
को न्याय की समानता दिलाने पर पुरुषों द्वारा अधिक ध्यान दिया जाना उस द्वार 
का दूसरा स्तंभ है। 
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इसका मतलब यह है कि पार्टी की आंतरिक समितियों और पंचायतों तथा अन्य 
निर्वाचित उच्च निकायों में महिलाओं के अधिकाधिक प्रतिनिधित्व को महज प्रतीक 
के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हमने देखा है कि पंचायतों और स्थानीय स्वशासन 
के अन्य निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण शुरू करने से उनके कामकाज में 
किस प्रकार प्रत्यक्ष सुधार आया है। अगर यह हमारी पंचायतों में अच्छी तरह चल 
सकता है तो हमारी संसद में क्यों नहीं चल सकता? 


अवश्य ही, वास्तविक अधिकारिता दिए जाते समय ऐसे उदाहरण सामने आएंगे, 
जब ऐसे निकायों में महिला सदस्य पुरुषों के लिए मुख्तारी का काम करें। मैंने सुना 
है कि कुछ पंचायतों में, जहां ग्राम प्रधान का पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, 
गांव वाले महिला के पति को 'प्रधान पति' कहकर बुलाया करते हैं। 


यह खुशी की बात है कि ऐसे उदाहरण कम-से-कम होते जा रहे हैं, क्योंकि 
महिला नेताओं ने अपने कामों में अपनी योग्यता और सफलता की छाप छोड़नी शुरू 
कर दी है। जरूरत इस बात की है कि हमारी बहनों और माताओं को पार्टी की 
आंतरिक समितियों सहित राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में ज्यादा सक्रिय होने 
का अवसर मिले। हमें उन्हें इन अवसरों से वंचित रखने का कोई अधिकार नहीं 
है। बल्कि, उनके लिए ऐसे अवसरों को बढ़ाना हमारा नैतिक, संवैधानिक और 
सामाजिक कर्तव्य है। 


इन शब्दों के साथ, मैं इस समारोह का समापन करता हूं और इसे आयोजित 
करने के लिए 'वीमेंस पोलिटिकल वाच' को बधाई देता al 
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भविष्य के प्रति सामूहिक 
दृष्टिकोण 


हा दिक स्वागत और शानदार आतिथ्य के लिए मैं अपने कृपालु मेजबानों, विशेषकर 
अपनी मित्र श्रीलंका की राष्ट्रपति का आभारी हूं। वास्तव में, मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता 
की बात है कि दसवीं सार्क' शिखर वार्ता में भाग लेने के लिए मैं कोलम्बो आया 
हूं। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद यह मेरी पहली विदेश यात्रा है और सबसे 
बढ़िया बात तो यह है कि यह यात्रा मैं पहली बार ‘a’ शिखर वार्ता में भाग 
लेने और एक ऐसे देश श्रीलंका आने के लिए कर रहा हूं, जिसके साथ प्राचीन 
काल से हमारे घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे समान 
संघर्ष और स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद एक लोकतांत्रिक ढांचे में विकास करने के इच्छुक 
देशों के अपने साझे अनुभव से हाल के इस दौर में हमारे पारम्परिक ऐतिहासिक 
संबंध और भी सुदृढ़ हुए हैं। 

हम श्रीलंका की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष में मिल रहे हैं। इससे हमारी 
इस बैठक का महत्व और भी बढ़ जाता है। श्रीलंका ने स्वतंत्रता के बाद से उल्लेखनीय 
प्रगति की है और गर्व की सच्ची भावना के साथ यहां के निवासी अपनी स्वतंत्रता 
की 50वीं वर्षगांठ उमंग और उल्लास से मना रहे हैं। मैं आपको तथा श्रीलंका की 
सरकार और यहां के देशवासियों को इस आनंददायक अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं 
देता हूं। 


आज यहां हमारी उपस्थिति आपके प्रति हमारे स्नेह और सम्मान .का परिचायक 
है। अपने इस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के हमारे प्रयासों को आपकी व्यक्तिगत 
रुचि और आपके द्वारा सुझाई गई पहलों से काफी बल मिला है। वास्तव में श्रीलंका 
ने हमारे इस क्षेत्र में व्यापार और आर्थिक सहयोग के महत्वपूर्ण मसलों पर आम 
सहमति बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। मुझे विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व 
में यह शिखर सम्मेलन भविष्य के लिए एक ठोस व दूरदृष्टिपूर्ण कार्यसूची तैयार 
कर सकेगा। मैं, महामहिम राष्ट्रपति गयूम के प्रति भी पिछले वर्ष हमारी इस संस्था 
को उनके बुद्धिमत्तापूर्ण परामर्श और कुशल नेतृत्व के लिए अपना हार्दिक आभार 
व्यक्त करना चाहूंगा। 


दसवीं “सार्क शिखर वार्ता” के अवसर पर दिए गए भाषण का हिन्दी रूपांतर, कोलम्बो, 29 जुलाई 
1998 
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सन्‌ 1985 में सार्क' की स्थापना के बाद से, इस संगठन ने क्षेत्रीय सहयोग 
बढ़ाने में योगदान दिया है । पहले कदम सदैव ही कठिन होते हैं । इन वर्षों में सार्क? 
अनुभवी हो गया है । क्षेत्र के निवासी चाहने लगे हैं कि क्षेत्रीय सहयोग के लाभ उनके 
जीवन तक भी पहुंचें। यही एक वचन है और एक चुनौती है, जिसका हमें सामूहिक 
रूप से सामना करना होगा। 

आज, जब हम नई शताब्दी की दहलीज पर खड़े हैं, तो हमें अपने क्षेत्र के 
भविष्य की एक साझी रूपरेखा बनानी होगी और ऐसी रूपरेखा का हमारे साझे मूल्यों 
की गहराई तक जमा रहना जरूरी है और यह हमारी निजी और सामूहिक शक्ति 


पर आधारित होनी चाहिए, ताकि दक्षिण एशिया आगामी शताब्दी में अपनी पूरी 
क्षमताओं को पहचान सके। 


हमारे आस-पास दुनिया में बड़े-बड़े आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं, जिनका हमारे 


प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी सार्क शिखर वार्ता के उद्घाटन 
सत्र को संबोधित करते हुए. कोलम्बो, 29 जुलाई 1998 
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क्षेत्र पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है। विश्वव्यापीकरण और उदारीकरण की दुहरी 
प्रवृत्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिवेश की गति को ही नाटकीय ढंग से बदल दिया 
है। आर्थिक प्रक्रियाओं के बढ़ते विश्वव्यापीकरण के साथ-साथ नए आर्थिक समूह उभरे 
हैं और मजबूत हुए हैं। पूर्वी एशिया समेत कई देशों में वित्तीय संकट ने अपेक्षाकृत 
गतिशील विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की भी कमजोरियों को तो उजागर किया ही है, 
साथ-ही-साथ विश्वव्यापी वित्तीय उदारीकरण के तनावों और, दबावों से निपटने में 
अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों को भी प्रकट कर दिया है। 
जरूरी है कि सार्क देश इन चुनौतियों को पहचानें, समझें और उनका सामना करें। 
अब तक, दक्षिण एशिया में हमें इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना 
पड़ा है। हमें अपने ढांचों और नीतियों की मजबूती और कमजोरियों को पहचानना 
होगा, ताकि सुनिश्चित कर सकें कि विश्वव्यापीकरण और उदारीकरण का पूरा-पूरा 
लाभ उठाने के साथ-साथ हम कठिनाइयों को दूर करें | विश्वव्यापीकरण और उदारीकरण 
का मार्ग तो हमें अपनाना ही है। मेरा प्रस्ताव है कि हमारे रिजर्व बैंकों के गवर्नर 
और वित्त सचिव हर वर्ष मिलें और वृहद आर्थिक नीतियों पर चर्चा करें तथा अपने 
अनुभवों व विचारों का आदान-प्रदान करें । 


अपने आर्थिक सहयोग के ढांचे को मजबूत करना सार्क कार्यसूची का केंद्र 
बिन्दु रहना चाहिए। सभी सरकारों को सुनिश्चित करना होगा कि सार्क” की प्रक्रियाओं 
में कोई विलम्ब न हो और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सहमत समय-सारणियों का 
पालन किया जाए। विशेष रूप से, हमें व्यापारिक उदारीकरण के लाभों से स्वयं को 
वंचित नहीं रखना है। ऐसे उपायों से न केवल प्रगति होगी, बल्कि हमारे क्षेत्र में 
विदेशी पूंजी और संसाधन भी आएंगे और शांति एवं विकास के अनुकूल वातावरण 
भी बनेगा। 


व्यापारिक उदारीकरण के दो दौर सम्पन्न हो चुके हैं। इन दो दौरों में, भारत 
ने अधिकेतम रियायतों की पेशकश की है, जिनमें 1,000 से अधिक टैरिफ लाइनें 
शामिल थीं। हमने न्यूनतम विकसित देशों के लिए टैरिफ में सर्वाधिक कटौती की 
विशेष रूप से छूट दे दी है। इन प्रयासों के परिणामों को सामने आने में कुछ 
समय लगेगा, क्योंकि पिछले साल मार्च और दिसम्बर के बीच ही ये लागू हुई 
शीं । 

grey बातचीत के तीसरे दौर की पिछले साल जुलाई में बड़ी संभावनापूर्ण 
शुरूआत हुई। सभी शिष्टमंडलों ने उत्पाद-दर-उत्पाद दृष्टिकोण से आगे जाने पर 
सहमति व्यक्त की और क्षेत्रवार या चैप्टर-वार रियायतों के लिए बातचीत की। दुर्भाग्य 
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से इन वार्ताओं को सम्पन्न करने में विलम्ब हुआ है। हमें मिलकर सुनिश्चित करना 
पड़ेगा कि इस गति को बनाए रखा जाए और वार्ता तेजी से सम्पन्न हो। 


अपनी ओर से, भारत व्यापार को उदार बनाने की प्रक्रिया को तेज करने 
के लिए, ठोस कदम उठाने को तैयार है। इस अवसर पर विशेष सद्भावना स्वरूप, 
मै प्रस्ताव करता हूं कि भारत पहली अगस्त 1998 से “सार्क! देशों के लिए प्राथमिकता 
के आधार पर भुगतान संतुलन के कारणों से लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लेगा। 
इससे 2,000 से अधिक उत्पादों पर प्रतिबंध उठ जाएगा और सार्क के हमारे साझेदार 
देशों के लिए हमारे बाजारों में पैठ के अवसर बढ़ेंगे और वे अपने निर्यात बढ़ा सकेंगे | 
हमारे वार्ताकारों को 'साप्टा' विचार-विमर्श के दौरान टैरिफ में काफी रियायतें देने 
के भी आदेश होंगे। 


हमने पिछले वर्ष माले में निर्णय लिया था कि मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना 
निर्धारित समय से पहले हो जाए, हमारे इस निर्णय से व्यापारी समुदाय प्रेरित हुआ 
है। हमें वर्ष 2001 तक 'साप्टा” के लक्ष्य के प्रति अपनी वचनबद्धता दुहरानी होगी 
और इस लक्ष्य को मूर्तरूप देने की दिशा में कदम उठाने होंगे। मेरा प्रस्ताव है, 
हम फौरन एक पृथक 'साप्टा' संधि पर बातचीत करें, जिसमें व्यापार को मुक्त 
बनाने के लिए समय-सीमाओं का ब्यौरेवार वर्णन हो तथा भेदभावपूर्ण व्यापार 
पद्धतियों को समाप्त करना, गैर-शुल्क अवरोधों को हटाना तथा शुल्क में कमी 
भी इसमें शामिल हो। इस प्रक्रिया में न्यूनतम विकसित देशों की विशेष जरूरतों 
को भी अवश्य ध्यान में रखना चाहिए | इससे 'साप्टा' के लक्ष्यों की प्राप्ति के 
लिए एक स्पष्ट व पारदर्शी मार्ग सामने आएगा और हमारी संस्था की विश्वसनीयता 


और महत्व बढ़ेगा। हमें इस संधि को करने और 2001 तक इसे लागू करने का 
लक्ष्य रखना होगा। 


भारत, तेजी से आगे बढ़ने के इच्छक देशों के साथ परस्पर मुक्त व्यापार 


समझौतों पर भी विचार करने के लिए तैयार रहेगा। 

व्यापार और निवेश का चोली-दामन का साध है। संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा 
देने से व्यापार की पूरकताएं विकसित होंगी और सार्क' देशों में परस्पर व्यापार 
बढ़ेगा, जो आज चिंताजनक रूप से बहुत ही कम है। निवेशकों में आवश्यक विश्वास 
जगाने के लिए निवेश dads और संरक्षण के परस्पर या क्षेत्रीय समझौतों के जरिए 
एक संस्थागत ढांचा अत्यावश्यक है। पिछले वर्ष सितम्बर में निवेश dada और 
संरक्षण पर प्रथम सार्क' बैठक में एक क्षेत्रीय निवेश समझौता प्रचारित किया गया 
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था, जिस पर आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। इसी प्रकार दुहरे कराधान को रोकने 
और वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए क्षेत्रीय व्यवस्थाएं करनी होंगी। इस 
संबंध में दुहरे कराधान को रोकने के बारे में अगले महीने पाकिस्तान के बैठक 
बुलाने का हम स्वागत करते हैं। 


संस्थागत स्तर पर उठाए जाने वाले कदमों के साथ-साथ यह भी जरूरी है 
कि निजी क्षेत्र वास्तविक विशिष्ट परियोजनाओं की पहचान करे और उन्हें लागू करे | 
'साक' चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा वार्षिक ‘am’ निवेश मंच की बैठक 
बुलाने का निर्णय स्वागत योग्य है। भारत में इसने सार्क' देशों में भारतीय उद्यमियों 
द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। इस वर्ष जनवरी में 
हमने फास्ट oH’ के तहत सार्क देशों में भारतीय विदेशी निवेश की सीमा को दुगुना 
कर दिया है। अब मैं और अधिक वृद्धि की घोषणा कर रहा हूं, ताकि 1.5 करोड़ 
अमरीकी डालर मूल्य के निवेश को फास्ट ty’ के तहत मंजूरी मिलेगी जिससे 'साक' 
देशों में अधिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। 


दुनिया-भर में सामूहिक स्वार्थ, क्षेत्रीय सहयोग को प्रेरित करते रहे हैं, जो क्षेत्रीय 
समूह सफल हुए हैं, उनके पीछे एक साझा क्षेत्रीय आर्थिक दायरा बनाना रहा है- 
एक ऐसा दायरा, जिसमें वस्तुओं, पूंजी और सेवाओं का मुक्‍त प्रवाह हो। हमें चाहिए 
कि हम साप्टा” से परे देखें और अगली शताब्दी की शुरूआत में सार्क” आर्थिक 
समुदाय बनाने की कोशिश करें। 


हालांकि हमारे क्षेत्र के कुछेक देशों में ऊर्जा के अछूते भंडार मौजूद हैं, फिर 
भी हमारे इस क्षेत्र में ऊर्जा की कमी है। हम इस दिशा में क्षेत्रीय सहयोग के लिए 
तत्काल कदम उठा सकते हैं, जिनसे उत्पादनकर्ताओं और उपयोगकर्ताओं के आर्थिक 
कल्याण में मदद मिलेगी। इसे आधारभूत सुविधाओं, विशेषकर माल के आवागमन 
संबंधी बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से परिवहन के क्षेत्र में सहयोग पर भी 
विचार करना चाहिए। ऐसे प्रयासों से हमारे बीच घनिष्ठ सम्पर्क कायम होंगे और 
हम आर्थिक समुदाय की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। 


यदि हमारे अधिकांश लोग भुखमरी और अस्वस्थता की स्थितियों में रहें और 
उन्हें सिर छपाने को जगह, पीने के लिए साफ पानी तथा जीवन की अन्य बुनियादी 
सुविधाएं न मिले, तो आर्थिक प्रगति का अपने-आप में कोई अर्थ नहीं रह जाता है। 
इसलिए गरीबी हटाना हमारी विकास नीति का केंद्र-बिन्दु रहना चाहिए। इसी को 
ध्यान में रखकर सार्क? ने एकजुट कार्यसूची के जरिए इस क्षेत्र में गरीबी हटाने 
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के लक्ष्य के प्रति अपनी वचनबद्धता प्रकट की है । हमें एक-दूसरे के अनुभवों, सूचनाओं 
और आंकड़ों के आदान-प्रदान से गरीबी हटाने के सार्क' के त्रिस्तरीय ढांचे का 
प्रभावशाली उपयोग करना होगा और एक-दूसरे की सफलताओं और विफलताओं से 
सबक लेना होगा। इन वर्षो में हम सबको नियोजन का अच्छा खासा अनुभव हुआ 
है। शायद, हमारे नियोजक संगठनों के बीच अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए कोई 
व्यवस्था बनाई जा सकती है। 


सार्क' के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ऐसी विशिष्ट प्रौद्योगिकी पहलों की पहचान 
करें और उन्हें लागू करें, जिनका सीधा असर हमारे गांवों की रहन-सहन की स्थितियों 
को सुधारने पर पड़े, जहां हमारी अधिकांश जनसंख्या रहती है। इस संबंध में ग्रामीण 
दूरसंचार, पेयजल और स्वच्छता, पौधों की उन्नत प्रजातियों से संबंधित प्रौद्योगिकियों 
को बात दिमाग में आती है, भारत को ऐसी ‘ara? प्रौद्योगिकी पहल पर विचार 
करने के लिए “सार्क देशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों का विशेष सम्मेलन 
आयोजित करने में प्रसन्नता होगी। हम अपने स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का भी 
प्रस्ताव करते हैं, जिसमें पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों के क्षेत्र में सहयोग पर 
विचार किया जा सके, क्योंकि हमारे सभी देशों में ऐसी पद्धतियों की एक समृद्ध 
परम्परा है। 


कहीं-कहीं संदेह व्यक्त किया गया है कि दक्षिण एशिया के हाल के घटनाक्रम 
से सार्क' प्रक्रिया को धक्का लग सकता है। मैं कहना चाहूंगा कि ये आशंकाएं निर्मूल 
हैं। सार्क' सहयोग तो सभी दक्षिण एशियाई देशों के सामाजिक-आर्थिक विकास को 
गति देने, गरीबी कम करने व समाप्त करने और अपने निवासियों के जीवन-स्तर 
को उन्नत बनाने से प्रेरित है। इसी बात को ध्यान में रखकर 'सार्क के संस्थापकों 
ने समझ-बूझकर निर्णय लिया कि इस पर आपसी विवादों का बोझ न लाया जाए, 
जिनमें से कई अभी भी कायम हैं और aR? को विवादास्पद मुद्दों से बाहर रखा 
जाए। भारत ने ईमानदारी से सार्क के चार्टर के प्रावधानों का पालन किया है। 
दरअसल, 'साक' हमें याद दिलाता है कि हमें उन मुद्दों को तलाशना चाहिए, जो 
हमें एकजुट करें और अपने विवादों को अलग रखना चाहिए। साथ ही, हम यदि 
यह उम्मीद करते हैं कि अपने इस क्षेत्र में एक रचनात्मक ढांचे के निर्माण से हमारे 
द्विपक्षीय संबंधों पर भी लाभकारी प्रभाव पड़ेगा, तो हम कुछ गलत नहीं करते | “सार्क” 
सदस्य देशों के नेताओं और अधिकारियों के बीच द्विपक्षीय मुदूदों पर अलग से अनौपचारिक 


वार्ता के अवसर भी प्रदान करता है। ऐसे विचार-विनिमय से आपसी विशवास व 
सद्भाव निश्चित ही बढ़ता है। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


अंतर्राष्ट्रीय मामले 331 


मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे 
संबंध बनाए रखने का इच्छुक है और अपनी समानताओं तथा विकास की सारी आकांक्षाओं 
के आधार पर उनके साथ मिलकर काम करना चाहता है। मतभेदों को युक्तिसंगत ढंग 
से शांतिपूर्ण तथा आपसी बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। हम इन्हीं 
अवधारणाओं के आधार पर गंभीर तथा निरंतर बातचीत के हमेशा पक्षधर रहे हैं। 


हमारी नीति का मुख्य तत्व यह रहा है कि हम विश्व परमाणु निरस्त्रीकरण 
के प्रति समर्पित हैं तथा हमारा यह विशवास है कि हमारी तथा शेष विशव की सुरक्षा, 
परमाणु हथियार विहीन विशव में ही सुनिश्चित हो सकती है। हम इस उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिए प्रभावशाली कार्यक्रमों और पहलों पर अमल करते रहेंगे। विशेष रूप 
से, हम एक परमाणु हथियार संधि की दिशा में सक्रिय रूप से काम करते रहेंगे, 
जिसमें समयबद्ध तरीके से दुनिया-भर में परमाणु हथियारों को नष्ट करने की व्यवस्था 
हो। यह कोई सपना नहीं है। रासायनिक और जैविक हथियारों की संधि-वार्ताओं 
के अनुभवों से पता चलता है, सफलता का एकमात्र रास्ता ऐसी संधियां करना है, 
जिनका दायरा व्यापक हो, जो सब पर लागू होती हों और भेदभावपूर्ण न हों। हमें 
विश्वास है कि परमाणु हथियारों से निपटने के लिए यह दृष्टिकोण आवश्यक है। 
हमें विशवास है कि सब सदस्य देश भी इस उद्देश्य से सहमत होंगे । 


मैं समझता हूं कि अगले दो दिनों तक चलने वाला हमारा “विचार-विमर्श 
महत्वूपर्ण होगा। हमें आर्थिक और सामाजिक कार्यसूची पर ध्यान केन्द्रित करना होगा 
और उसी गति से आगे बढ़ना होगा कि जिससे हमारे इस क्षेत्र के एक अरब से 
अधिक लोगों को सुनिश्चित और ठोस परिणाम तथा लाभ मिलें, सार्क” में उनकी 
आस्था मजबूत हो और समान लक्ष्य की पूर्ति में हम सब लोगों के एकजुट होकर 
काम करने की क्षमता के प्रति विश्वास बढ़े। 


मिल-जुलकर साथ रहने के पांच हजार वर्ष पूरे होने जा रहे हैं तथा छठी 
सहस्त्राब्दी शुरू होने को है। हमने मिलकर एक लम्बा रास्ता पार कर लिया है 
और हमें तय करना है कि कैसे और कहां हम जाना चाहते हैं। हम प्राचीन परन्तु 
जीवंत तथा जीवित सभ्यताओं से जुड़े हैं तथा हमारे लोग प्रतिभाशाली हैं, हमारी 
भूमि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। फिर भी, हम दुनिया के सबसे गरीब देश 
हैं। 


हमने, सबने मिलकर स्वतंत्रता की एक लम्बी और सफल लड़ाई लड़ी और 
विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य को हरा दिया। स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद, 
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अब समय आ गया है कि हम अपने अतीत से निकलें और अपनी राष्ट्रीय 
विविधताओं के बावजूद अपनी परस्पर निर्भरता और अनिवार्य एकजुटता की घोषणा 
करें। मैं आपके विचारार्थ कुछ मुद्दे रखता हूं : 


¬= बहुत हो चुका निष्फल चिंतन 

- बहुत हो चुका वैरपूर्ण राष्ट्रवाद 

- बहुत हो चुका धर्म और नस्ल पर आधारित टकराव 
- बहुत हो चुकी निर्धनता और पिछड़ापन 


आइए, हम मिलकर समृद्धि की दिशा में बढ़ें। 


यही लोगों की मर्जी है, समय की मांग है और नेताओं का कर्तव्य है। हमसे 
चूक न हो। 


युगों पुराने सांस्कृतिक संबंध 


आज मुझे यहां आकर श्रीलंका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन करने 
का अवसर प्राप्त कर प्रसन्नता हो रही है। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि 
श्रीलंका के सम्माननीय मंत्रीगण यहां उपस्थित हैं। 


पंद्रह अगस्त 1997 को कोलम्बो में भारत की स्वाधीनता के स्वर्ण जयन्ती 
समारोह आरम्भ होने के अवसर पर श्रीलंका की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती चन्द्रिका 
कुमारतुंगे ने कहा था, “भारत का स्वर्णिम इतिहास है। दक्षिण एशिया के सभी देश 
इस इतिहास से किसी-न-किसी रूप से संबद्ध होने के कारण गौरव और प्रसन्नता 
अनुभव करते हैं। मैं कह सकती हूं कि यह ऐसा इतिहास है, जिसकी सराहना सारा 
संसार करता है और इसका अध्ययन करता है तथा इसे जानकर प्रसन्नता प्रकट 
करता है। वास्तव में, भारत केवल एक देश या राज्य नहीं है, अपितु ऐसी सभ्यता 
है, जिसकी गणना मानव उत्तराधिकार की विशिष्ट उपलब्धियों में की जाती है।” 


सम्मिलित उत्तराधिकार के संबंध में प्रकट की गई इन भावनाओं का मैं आदर 
करता El श्रीलंका और भारत के सांस्कृतिक संबंध युगों पुराने हैं। हमारे महाकाव्यों 
में वर्णित लंका की भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति के बारे में विद्वान बहस करते 


भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन अवसर पर दिया गया भाषण, कोलम्बो, 30 जुलाई 1998 
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रहें, किन्तु जनता के मन में यह बात जमी हुई है कि सदियों पहले दोनों देशों के 
बीच संबंध थे। निस्संदेह गौतम बुद्ध दोनों देशों की महानतम विरासत और संबंधों 
के आधार हैं। इतिहास साक्षी है कि सम्राट अशोक के सन्देशवाहक के रूप में राजकुमार 
महेन्द्र और राजकुमारी संघमित्रा श्रीलंका में बौद्ध धर्म का सन्देश लेकर आए थे। 
हमारे दोनों देशों की पुराण कथाएं, महाकाव्य, लिखित इतिहास और प्राचीन भवन 
युगों पुराने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों के साक्षी हैं। 


आधुनिक काल में भी भारत और श्रीलंका के बीच घनिष्ठ और उपयोगी 
सांस्कृतिक संबंध रहे हैं तथा दोनों देश लाभान्वित हुए हैं। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
ने तीन बार श्रीलंका की यात्रा की थी। श्रीलंका के बौद्धिक और कलात्मक क्षेत्र 
पर इन यात्राओं का चिरस्थाई प्रभाव पड़ा। कवीन्द्र रवीन्द्र श्रीलंका की शस्यश्यामला 
धरती पर मुग्ध थे। 1934 में अपनी अन्तिम यात्रा के दौरान कोलम्बों के पास होराना 
में एक संस्था का उद्घाटन करते हुए रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था, “आपकी यह 
संस्था देखकर मुझे बंगाल में अपनी काम की स्मृति हो आती है।” उन्होंने इस संस्था 
को 'श्रीपाली' अर्थात 'सौन्दर्यश्री' नाम दिया था। 


कविवर रवीन्द्र ने श्रीलंका के एक नवयुवक के हृदय पर भी अपनी गहरी 
छाप लगाई थी । कोलम्बों में रवीन्द्रनाथ के नाटक शापमोचन के प्रस्तुतीकरण के 
अवसर पर इस नवयुवक ने इस नाटक की समीक्षा प्रस्तुत की थी। इस नवयुवक 
का नाम था - एस.डब्ल्यू आर.डी. भंडारनायके जो बाद में श्रीलंका के प्रधानमंत्री 
बने । श्रीलंका के संगीत के सुरीले स्वरों में आज भी कवीन्द्र रवीन्द्र का प्रभाव 
दृष्टिगोचर होता है। भारत से श्रीलंका आने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानन्द 
भी थे। पिछले वर्ष भारत और श्रीलंका में उनके जन्मशती समारोह आयोजित किए 
गए थे। पंडित नेहरू अनुराधापुर में समाधिस्थ बुद्ध की प्रतिमा देख मन्त्रमुग्ध हो 
गए थे। आनन्द कुमार स्वामी और अनागरिक धर्मपाल सदृश श्रीलंका के विद्वानों 
ने दोनों देशों के समान उत्तराधिकार का अध्ययन कर मौलिक योगदान किया। 


समसामयिक काल में भी दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध और पारस्परिक 
समानताएं बढ़ती ही जा रही हैं। भारत के शास्त्रीय संगीत - हिन्दुस्तानी और 
कर्नाटक, इन दोनों ही पद्धतियों के प्रशंसक और अनुरागी श्रीलंका में हैं। यहां 
भरतनाट्यम्‌ के अनेक नर्तक और कलाकार हैं और दोनों ही देशों के स्थापत्य विशेषज्ञ 
आपस में विचार-विमर्श कर लाभान्वित होते रहते हैं । मुझे यह जानकर प्रसन्नता 
है कि यहां हिन्दी का अध्ययन लोकप्रिय है। श्रीलंका के निवासी हिन्दी फिल्मों के 
कलाकारों का जैसा हार्दिक स्वागत करते हैं, वैसा ही स्वागत भारत में श्रीलंका के 
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क्रिकेट खिलाड़ियों का किया जाता है । 


दोनों ही देशों के बीच वस्तुतः अनेक समानताएं हैं। दोनों के बीच 
विविध क्षेत्रों में आदान-प्रदान हो रहा है। संसार के देशों के बीच संबंध मजबूत 
बनाने में संस्कृति का महत्व अगली शती और सहस्त्रान्दि में अत्यधिक बढ़ने वाला 
है। मानव इतिहास के इस नए अध्याय में दक्षिण एशिया के देशों को अपनी जनसंख्या, 
आकार और अपने सांस्कृतिक उत्तराधिकार के अनुरूप योगदान अवश्य करना चाहिए। 
दक्षिण एशिया के देशों के पश्चिम एशिया के देशों के साथ निकट संबंध हैं और 
दूसरी ओर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ भी घनिष्ठ संबंध हैं। इससे पता 
चलता है कि सार्क संगठन के सदस्य देश सम्पूर्ण एशिया महाद्वीप के सांस्कृतिक 
पुनर्जागरण में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। 


सार्क और एशिया के बीच सांस्कृतिक सहयोग के व्यापक परिप्रेक्ष्य में कोलम्बो 
में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना को छोटा, किन्तु महत्वपूर्ण कदम मानता 
हूं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने दक्षिण एशिया में यह पहला सांस्कृतिक केंद्र 
स्थापित किया है। यह केंद्र उस वर्ष स्थापित किया जा रहा है, जब भारत और श्रीलंका, 
दोनों ही अपनी स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि हम 


उभरते हुए एशिया की परिकल्पना में भारत और श्रीलंका के संबंधों को महत्वपूर्ण 
मानते हैं। 


मुझे विश्वास है कि दोनों देशों के बीच और अधिक घनिष्ठ संबंध स्थापित 
करने में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं इस केंद्र की सफलता 
के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करता Rl 


सार्क के विकास के लिए 
भारत वचनबद्ध 


पिछले कुछ सप्ताहों में सरकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और देश की विदेश नीति के 
क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के बारे में सदन को नियमित रूप से जानकारी देती 
रही है। मैं आज सम्माननीय सदस्यों को हाल की घटनाओं के बारे में. सूचित करना 
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चाहता हूं। ये घटनाएं विशेष रूप से सार्क, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों और 
हाल ही में हुए आसियान प्रादेशिक फोरम तथा आसियान के सदस्य देशों के विचार-विमर्श 
से सम्बद्ध हैं। 


मैं सार्क देशों के 10वें शासनाध्यक्ष सम्मेलन में भाग लेने के लिए 28 से 31 
जुलाई 1998 तक कोलम्बो में रहा। मेरे साथ वाणिज्य मंत्री, योजना आयोग के 
उपाध्यक्ष तथा विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री भी कोलम्बो गए थे। सार्क शासनाध्यक्ष सम्मेलन 
में मंत्री स्तर की बैठक में विदेश राज्य मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व 
किया। 


शासनाध्यक्ष सम्मेलन में सार्क के सदस्य देशों ने इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने 
की इच्छा फिर व्यक्त की। हमारे इस विचार से सदस्य देश आम तौर पर सहमत 
थे कि चुनौतियों का सामना करने के लिए तथा आधारभूत रूप से बदली हुई भूमंडलीय 
आर्थिक स्थिति से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने के लिए द्विपक्षीय तथा सार्क के 
क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाना अनिवार्य है। 
शासनाध्यक्ष सम्मेलन की कार्यसूची में और विचार-विनिमय में इन्हीं बातों की मुख्य 
रूप से चर्चा भी की गई। 


यह निश्चय किया गया कि उन्मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के लिए सार्क 
को उद्देश्यपूर्ण कदम अवश्य उठाने चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 
विशेषज्ञ दल बनाया जाएगा जो इस संबंध में व्यापक कानूनी ढांचा तैयार करेगा। 
ऐसा करते समय सबसे कम विकसित देशों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 
व्यापार के उदारीकरण और सुविधाएं देने के बारे में समय सूचियां बनाई जाएंगी । 
दक्षिण एशियाई रियायती व्यापार प्रबन्ध के अधीन व्यापार वार्ता का तीसरा दौर 
पूरा करने के लिए और अगला दौर शुरू करने के लिए समानान्तर कदम भी उठाए 
जाएंगे | 

हमने अपना यह वायदा दुहराया है कि हम व्यापार का उदारीकरण जल्दी 
से जल्दी करने के लिए तैयार हैं और इस दिशा में साहसपूर्ण कदम भी सबसे पहले 
उठाने को तैयार हैं। मैंने अपनी सरकार के इस निश्चय की भी घोषणा की कि 
भारत एक अगस्त 1998 से सार्क देशों से आयात किए जाने वाले माल पर यात्रा 
संबंधी सभी प्रतिबंध रियायत के तौर पर हटा देगा। 

सार्क के क्षेत्र में विकास और आर्थिक दृष्टि से इस निर्णय के दूरगामी और 
लाभप्रद परिणाम होंगे। हमारे इस निर्णय का स्वागत किया गया है। हमने यह भी 
कहा कि भारत सार्क के सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय उन्मुक्त व्यापार समझौते करने 
के लिए तैयार है। श्रीलंका ने हमारा यह प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया है। 
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विचार-विमर्श में स्वीकार किया गया कि व्यापार से सम्बद्ध संयुक्त उद्यमों 
को बढ़ावा देने से पूंजी निवेश तथा पर्यटन जैसी व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन 
देने से व्यापारिक उदारीकरण के लाभ कहीं अधिक तथा संतुलित होंगे। भारत के 
इस निर्णय का भी स्वागत किया गया कि सार्क देशों में भारत के उद्यमियों के लिए 
पूंजी निवेश की अधिकतम राशि अस्सी लाख अमरीकी डालर से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ 
अमरीकी डालर कर दी गई है और इस बारे में सरकार की ओर से आवश्यक अनुमति 
जल्दी-से-जल्दी दी जाएगी। इस निर्णय से और अधिक भारतीय पूंजी लगाई जाने 
लगेगी तथा व्यापार में वृद्धि होगी। 


सामाजिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाने के निर्णय किए गए हैं। उदाहरणार्थ, 
साक के लिए सामाजिक घोषणापत्र, स्त्रियों और बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने 
के लिए समझौते को अन्तिम रूप देने पर सहमति। अगले सार्क शासनाध्यक्ष सम्मेलन 


में इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे । बाल-कल्याण के लिए प्रादेशिक समझौता 
भी किया जाएगा। 


सदस्य देशों के बीच ऊर्जा का आदान-प्रदान कर इस क्षेत्र में सहयोग के महत्व 
पर भी हमने बल दिया। भारत ने यह भी कहा कि वह सार्क देशों के विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी मंत्रियों की विशेष बैठक भारत में करने को तैयार है। इस बैठक में ग्रामीण 
क्षेत्रों की ऐसी प्रादेशिक परियोजनाओं के लिए सार्क की ओर से विज्ञान प्रौद्योगिकी 
के क्षेत्र में सहयोग करने पर विचार करने के लिए भारत में स्वास्थ्य मंत्रियों की 


बैठक करने का निमंत्रण दिया। भारत ने व्यापक पर्यावरण से सम्बद्ध प्रस्तावों का 
समर्थन करने की भी बात दुहराई। 


शासनाध्यक्ष सम्मेलन के अवसर पर मैंने समय निकाल कर मालदीव और 
श्रीलंका के राष्ट्पतियों, बंगलादेश और नेपाल के प्रधानमंत्रियों, और भूटान की 
मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष से भी बातचीत की। इन विचार-विनिमयों में हमने अपने 
मैत्री संबंध मजबूत किए, द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के दौरान उपयोगी विचार-विमर्श 


किया, सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों में हुई प्रगति की आलोचना की और अपनी 
विचारधारा से परिचित कराया। 


इस अवसर पर मैंने अन्य देशों के नेताओं को बताया कि भारत, शान्ति और 
स्थिरता के प्रति वचनबद्ध है। पिछले दिनों भारत के परमाणु विस्फोटों के बारे में 
जो भ्रम फैल गया था, उसे भी मैंने दूर किया। राष्ट्रों के बीच विशवास का वातावरण 
बनाने और निरस्त्रीकरण के बारे में भारत के प्रयत्नो की सराहना की गई। इस 
बारे में सहमति थी कि परमाणु अस्त्ररहित संसार के लिए और व्यापक तथा भेदभाव-शून्य 
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अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निरस्त्रीकरण सन्धि के लिए सार्थक बातचीत शुरू की जानी 
चाहिए | 


शासनाध्यक्ष सम्मेलन के लिए श्रीलंका सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की 
थी। श्रीलंका की प्रेसीडेंट श्रीमती चन्द्रिका कुमारतुंगे ने अत्यधिक योग्यता और 
दूरदर्शिता से शासनाध्यक्ष सम्मेलन का संचालन किया। इसके लिए हमने श्रीलंका 
सरकार की, और विशेषकर श्रीमती कुमारतुंग की सराहना की। हमारी कामना 
है कि साक की अध्यक्षा के नाते अपने नए उत्तरदायित्व पूरे करने में श्रीमती कुमारतुंगे 
सफल हों। हम श्रीलंका को पूरा सहयोग देते रहेंगे। 


पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री मुहम्मद नवाज शरीफ के साथ भी मैंने बात 
की। 29 जुलाई को भी उनके साथ काफी देर तक बात हुई। इस अवसर पर मैंने 
उनसे कहा कि हम पाकिस्तान के साथ शान्ति और मित्रता के आधार पर 
संबंध बनाने को उत्सुक हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सुरक्षित, स्थिर तथा 
समृद्ध रहे। मैंने उनसे अनुरोध किया कि हमें आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए प्रयत्न 
करने चाहिए तथा आर्थिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में परस्पर लाभदायक सहयोग 
के अनेक अवसरों का फायदा उठाना चाहिए, ताकि हम दोनों देशों की जनता का 
जीवन-स्तर सुधार सकें। मैंने इस पर भी जोर दिया कि हमें अपने मतभेद विवेकपूर्ण 
ढंग से और वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए | 
हमारी बातचीत सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक वातावरण में हुई। मुझे आशा है कि 
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ सार्थक विचार-विनिमय जारी रहेगा। 


श्री नवाज शरीफ के साथ अपनी बातचीत के दौरान हमने दोनों देशों की 
अधिकारी-स्तर की बातचीत पर भी ध्यान दिया। माननीय सदस्यों को याद होगा कि 
पिछले वर्ष दोनों देशों के अधिकारियों की बातचीत फिर शुरू हुई थी। जून 1997 
में बातचीत के विषय संयुक्‍त रूप से निश्चित कर लिए गए थे। इस बारे में प्रक्रियाओं 
को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। हमने अपने-अपने विदेश सचिवों को 
आदेश दिए हैं कि वह बातचीत कर यह काम पूरा करें। 


भारत ने सदा कहा है कि वह पाकिस्तान के साथ सभी विषयों पर सीधे 
बातचीत करना चाहता है। ऐसी व्यापक और निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया से 
दोनों देशों के बीच विशवास बढ़ेगा, पारस्परिक लाभप्रद सहयोग बढ़ेगा और द्विपक्षीय 
मामले सुलझाने में सहायता मिलेगी। बातचीत दोनों देशों के समग्र संबंधों को ध्यान 
में रखकर की जानी चाहिए। हमें संकीर्ण और आंशिक दृष्टि से बातचीत नहीं करनी 
चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से विचार-विमर्श का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। हमारा 
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उद्देश्य व्यापक और स्थाई संबंध स्थापित करना है। दोनों देशों के बीच विश्वास 
उत्पन्न करने और क्रियात्मक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से प्रारम्भ की गई 
आपसी बातचीत से दोनों देशों की जनता के बीच सम्पर्क बढ़ेगा, 'ऐसा निश्चयात्मक 
वातावरण बनाने में सहायता मिलेगी, जिसमें जटिल समस्याओं पर उद्देश्यपूर्ण ढंग 
से विचार-विमर्श किया जा सकेगा। संसार के सभी देश स्वीकार करते हैं कि भारत 
और पाकिस्तान के बीच सभी विवादग्रस्त मामले, जिनमें जम्मू-कश्मीर की समस्या 
भी शामिल है, दोनों देशों को आपस में बात करके शान्तिपूर्वक सुलझाने चाहिए। 
हमने जो उपाय सुझाए हैं, उनसे इस समन्वित प्रक्रिया को व्यापक आधार पर रचनात्मक 
रूप में जारी रखा जा सकेगा। साथ ही विश्वास उत्पन्न करने के उपायों, सहयोग 
और विवादास्पद मामलों पर विचार करने के लिए उपयोगी अवसर मिल सकेगा। 


कोलम्बो में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने इस बारे में बातचीत की। हम 
यह प्रक्रिया जारी रखेंगे और राजनयिक स्तर पर सम्पर्क बनाए रखेंगे, ताकि दोनों 
देशों की बातचीत जारी रखने के बारे में समझौता किया जा सके। 


प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बातचीत के दौरान मैंने इस बात पर जोर दिया 
कि आतंकवाद को बढ़ावा देना और इसका समर्थन करना दोनों देशों के बीच शान्ति 
और भित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने की हमारी समान इच्छा के विपरीत है। अत: 
ऐसी कार्यवाहियां तत्काल बन्द की जानी चाहिए | 


माननीय सदस्य जानते हैं कि हमने इस वर्ष के आसियान मंत्री सम्मेलन के 
बाद की बैठक में भी भाग लिया। यह सम्मेलन आसियान के विचार-विमर्श करने 
वाले सहयोगियों के साथ बातचीत का महत्वपूर्ण अंग है। हमने 24 से 29 जुलाई 
तक आयोजित आसियान के प्रादेशिक फोरम की बैठकों में भी भाग लिया। भारत 
के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने किया। भारत सरकार 
ने अपनी यह नीति दुहराई कि वह आसियान क्षेत्र के देशों और सम्पूर्ण एशिया-प्रशान्त 
महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग बढ़ाना चाहता È | 


द्विपक्षीय सम्पर्को के अतिरिक्त, हमने आसियान प्रादेशिक फोरम और विचार-विमर्श 
के लिए साझेदारी के ढांचे के अधीन इन देशों के साथ सक्रिय सम्पर्क भी स्थापित 
किया। इस वर्ष इन बैठकों में हमारी उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही, क्योंकि 
इनके कारण हमें एक बार फिर यह अवसर मिला कि हम हाल ही के परीक्षणों 
के सन्दर्भ में परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में अपनी नीति स्पष्ट कर सके । साथ 
ही हमने यह भी बता दिया कि इस क्षेत्र की आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता में 
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हमारी सदा रुचि रहेगी । हमने प्रादेशिक और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में भी 
विचार-विनिमय किया। आसियान प्रादेशिक फोरम के अध्यक्ष के वक्‍तव्य? में एक 
पैराग्राफ में दक्षिण एशिया में हाल के परीक्षणों का समर्थन नहीं किया गया, हमने 
इस अंश से असहमति प्रकट की। हमने पाया कि आसियान क्षेत्र के देश हमारी नीति 
के तर्कसम्मत आधार को अधिक अच्छी तरह समझने लगे हैं। इन देशों को भेदभाव 
से रहित व्यापक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में सार्थक कदम उठाने 
चाहिए। हम आसियान क्षेत्र के देशों को भरोसा दिलाते हैं कि भारत, दक्षिण पूर्व 
एशिया को परमाणु अस्त्र-रहित क्षेत्र बनाए रखने का पूरी तरह समर्थन करता है। 


आसियान संगठन से हमारे विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप पता चला कि भारत 
के साथ बातचीत और सहयोग की दिशा में अच्छी प्रगति हुई है और हमें इस प्रगति 
को संयुक्त रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता है । इसलिए व्यापार और पूंजी निवेश, 
आधारभूत संरचनाओं और मानव संसाधन विकास, पर्यटन, संस्कृति तथा देशों की 
जनता के बीच व्यक्तिगत सम्पर्क बढ़ाने के बारे में बातचीत द्वारा सहमति प्राप्त उपायों 
पर तथा परियोजनाओं पर अमल किया जाना चाहिए। 


भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के नेता ने आसियान देशों के तथा रूस, चीन, आस्ट्रेलिया 
और न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रियों, अमरीकी विदेश मंत्री तथा जापान और ब्रिटेन के 
विदेश मंत्रियों के साथ सार्थक और आशाजनक विचार-विमर्श किया। आसियान की 
और ए.आर.एफ. की बैठकों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विचार-विनिमय के कारण 
पोखरण में दूसरा परीक्षण करने के बाद शुरू किए गए हमारे राजनयिक प्रयत्नों 
को बल मिला। अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने जो 
कदम उठाए हैं, उनके महत्व और दृष्टिकोण को अब भली-भांति समझा जाने लगा 
है | यह बात भी स्वीकार की जाने लगी है कि भारत, इस क्षेत्र में शान्ति और स्थिरता 
बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण घटक है। 
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मैत्री की परम्परा 


आर्य प्रतिनिधि सभा के इस समारोह में उपस्थित होने पर मुझे प्रसन्नता है। डा. 
रामविलास ने मेरे बारे में जो उद्‌गार प्रकट किए हैं, उनके प्रति मैं उन्हें धन्यवाद 
देता हूं। 


यह मेरा सम्मान नहीं है, अपितु लगभग एक अरब भारतवासियों का सम्मान 
है, जिनका मैं यहां प्रतिनिधि हूं। वस्तुत: दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय, भारत 
माता का सम्मान कर रहे हैं। 


संसार के विभिन्‍न भागों में लगभग दो करोड़ भारतीय रह रहे हैं। ये लोग 
विभिन्न परिस्थितियों और कारणों से विदेश गए थे। 


इनमें से अनेक भारतीय अनेक पीढ़ियों से विदेश में रह रहे हैं और उन देशों 
के वफादार तथा उपयोगी नागरिक बन गए हैं। इन्हें उन देशों के समान अधिकार 
और उत्तरदायित्व प्राप्त हैं। फिर भी, विदेशों में बसे भारतीयों के हृदय भारत के 
साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बंधनों से बंधे हुए हैं। 


मैं विदेशों में बसे भारतीयों से जब भी मिला हूं, मैंने उनके gaat में भारत 
भूमि के प्रति रहस्य और चमत्कारपूर्ण आकर्षण देखा है। इसे देख, भारत के प्रति 
मेरी निष्ठा और गौरव की भावना सदैव सुदृढ़ हुई है । 


किन्तु भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ संबंधों में तथा दक्षिण अफ्रीका में 
बसे भारतीयों और भारतवासियों के बीच संबंधों में कुछ विशिष्टता है। हमारे दोनों 
देशों के बीच जो अनेक गौरवपूर्ण संबंध हैं उनमें से एक आर्यसमाज की प्रेरणा से 
किया जा रहा काम भी है। 

विद्याथी जीवन में आर्यसमाज के आदर्शों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। 
आर्यसमाज की राष्ट्रीयता की उत्कृष्ट भावना ने और भारत की सांस्कृतिक तथा 
आध्यात्मिक परंपराओं का पालन करते हुए क्रांतिकारी समाज सुधार की विचारधारा 
ने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया है। 

मैंने अभी स्वामी श्रद्धानंद के चरण चिन्हों पर भारतीय और दक्षिण अफ्रीका 
डरबन में आर्य प्रतिनिधि सभा में दिया गया भाषण, 1 सितम्बर 1998 
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अनुभव पुस्तक का लोकार्पण किया है। इस पुस्तक में पहली बार उस संघर्ष का 
इतिहास बताया गया है, जो दक्षिण अफ्रीका में आर्यसमाज की स्थापना के लिए करना 
पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका में स्थापित आर्यसमाज ने भारत के आर्यसमाज की विचारधारा 
का परित्याग नहीं किया। 


बहुत कम लोग जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से गांधीजी के भारत लौटने 
से बहुत वर्ष पहले ही स्वामी श्रद्धानंद महात्मा के नाम से विख्यात थे। गांधीजी 
सदैव स्वामी श्रद्धानंद को अपना बड़ा भाई कहते थे। स्वामी श्रद्धानंद आर्यसमाज 
की विभूति थे । उन्होंने औपनिवेशिक दासता के विरुद्ध संघर्ष को धर्मयुद्ध माना और 
इसके लिए लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने देशवासियों को निर्भीक बनने का 
पाठ पढ़ाया। इस भावना की आज भी उपादेयता है। 


दक्षिण अफ्रीका की पीड़ित जनता का इतिहास अब तक के गोरे शासकों ने 
अपने दृष्टिकोण से लिखा था। यह पुस्तक नई दृष्टि से लिखी गई है और विद्वत 
समाज के लिए अच्छी देन है। मैं इस पुस्तक के संपादकों डा. विश्राम रामविलास 
और डा. आश्‍विन देसाई को हार्दिक बधाई देता हूं। डरबन विश्वविद्यालय, वैस्टविले 
के इन दोनों विद्वानों ने परिश्रमपूर्वक सारगर्भित अनुसंधान किया है। 


मित्रो! भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच न केवल गुलामी के कड़वे इतिहास 
के बंधन हैं, अपितु दोनों देशों ने स्वाधीनता और पुननिर्माण के लिए भी साहसपूर्ण 
संघर्ष किया है। सारा संसार इस संघर्ष से लाभदायक सबक सीख सकता है। 


आज आपके इस मनोहारी देश में मेरे आने का एक कारण यह है कि मैं 
यहां उन देशों के शासनाध्यक्ष सम्मेलन में भाग लेने के लिए आया हूं, जिनका इतिहास 
अत्याचारों से भरा है। आज ये देश अन्याय और संघर्षो से मुक्त संसार बनाने के 
लिए प्रयत्नशील हैं। इस स्तुत्य प्रयत्न में भारत और दक्षिण अफ्रीका निःस्वार्थ भाव 
से घनिष्ठ सहयोगी हैं। 


यह बात स्मरण कर हार्दिक प्रसन्नता होती है कि भारत के स्वाधीनता संघर्ष 
के कुछ महत्वपूर्ण बीज दक्षिण अफ्रीका की धरती पर बोए गए थे। इसी भूमि पर 
महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के बल को पहचाना था। यह जानकर भी 
प्रेरणा मिलती है कि जो बदनसीब भारतीय इकरारनामे के अधीन मजदूर बनाकर 
यहां लाए गए थे, उनके बेटे-बेटियों ने दक्षिण अफ्रीका की जातिभेद की भयावह 
पद्धति की कमर तोड़ने में अपना योग दिया। 


इतिहास का ताना-बाना उन साधारण लोगों के धागों से बना है, जिन्होंने 
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असाधारण काम किए हें । किन्तु इतिहास में महान परिवर्तन तभी हुए हैं, जब 
स्वाधीनता और न्याय पाने के लिए प्रयत्नशील समाज के कुछ निष्ठावान पुरुष उच्च 
नैतिक आदर्शो का पालन करने लगते हैं और इन आदर्शो के लिए संघर्ष। ऐसे संघर्ष 
सदैव विपरीत परिस्थितियों में शुरू होते हैं और इनमें मानव की आत्मिक शक्ति, 


की भरपूर परीक्षा ली जाती है, कभी-कभी तो आत्म-बलिदान भी करना पड़ता 
है। 


भारत के स्वाधीनता संघर्ष ने ऐसे ही अनेक महापुरुषों को जन्म दिया। इनमें 
से अधिकांश ने राजनीतिक स्वाधीनता से बहुत आगे दृष्टिपात किया। ये महापुरुष 
भारत की अपनी प्रकृति और आदर्शों पर आधारित भारत का सर्वतोमुखी. पुनर्जागरण 
चाहते थे। 


स्वामी दयानंद और उनके द्वारा स्थापित आर्यसमाज आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के 
प्रथम पद-प्रदर्शकों में से थे। 


सौभाग्यवश, आर्यसमाज का प्रकाश जल्दी ही अफ्रीका पहुँच गया। 


भारत से जबर्दस्ती दक्षिण अफ्रीका लाए गए मजदूरों को एक समय पेट भरने 
के बाद अगली बार का भोजन जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। आर्यसमाज 
ने इन लोगों में आत्म-गौरव जगाया और औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने 
की दृढ़ इच्छा-शक्ति उत्पन्न की। 


आर्यसमाज द्वारा फूंकी गई इस चेतना ने ही आगामी वर्षों में दक्षिण अफ्रीका 
में जातिभेद के विरुद्ध व्यापक संघर्ष करने के लिए भारतीयों को प्रेरित किया। 


मुझे यह देखकर प्रसन्नता है कि आर्यसमाज द्वारा विकसित आर्य प्रतिनिधि सभा 
जैसी संस्थाएं दक्षिण अफ्रीका में समाज सुधार के अनेक काम कर रही हैं। 


मैं इस सभा के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि वे जाति और लिंग 
पर आधारित भेदभाव मिटाने के लिए उत्साहपूर्वक प्रयत्न कर रहे हैं। समाज में 
स्त्री पुरोहितों को प्रोत्साहन देने का काम वस्तुत: सराहनीय है। 


हिन्दी ऐसी भाषा है, जो भारत के विभिन्न प्रदेशों की जनता को आपस में 
जोड़ती है। साथ ही, विदेशों में बसे भारतीयों को भी हिन्दी आपस में मिलाती है। 


भारत में और विदेश में बसे हुए भारतीय नवयुवकों में भारतीय संस्कृति और 
आध्यात्मिक भावना बनाए रखने के लिए हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को 
लोकप्रिय बनाना जरूरी है। मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता है कि हिन्दी शिक्षा 
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संघर्ष के कार्यकर्ता दक्षिण अफ्रीका में हिन्दी प्रचार कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका और 
अन्य देशों में इस दिशा में किए जा रहे प्रयत्नों में मेरी सरकार भरपूर सहायता 
देगी। 


मैं आर्यद बेनेवोलेंट होम के लोकहितकारी कार्यो की भी सराहना करता हूं। 
सत्तर वर्ष पूर्व स्थापित यह संस्था सारे दक्षिण अफ्रीका में वृद्धों और अनाथ बच्चों 
की देखभाल करने वाला सबसे बड़ा गैर-सरकारी संगठन है। 


मित्रो! बीसवीं शताब्दी की समाप्ति पर आज विश्व चौराहे पर खड़ा है। प्रश्‍न 
यही है कि अगली शती में मानव; शांति, सहयोग और सामूहिक प्रगति के मार्ग पर 
अग्रसर होगा अथवा इस शताब्दी को दुखदायी बनाने वाले संघर्षों और सामाजिक 
फूट को ही बढ़ाता रहेगा। 


हम संघर्ष का मार्ग कैसे छोड़ें और सद्भाव तथा सहयोग का मार्ग कैसे अपनाएं? 
सारे संसार की जनता इन प्रश्नों का उत्तर खोज रही है। डरबन में गुटनिरपेक्ष “ 
राष्ट्रों के शासनाध्यक्ष सम्मेलन में भी इन प्रश्नों पर विचार किया जाएगा। 


आज संसार सही मार्ग ढूंढने के लिए भटक रहा है। इस अवसर पर मैं अपना 
यह विशवास प्रकट करना चाहूँगा कि मानव की इस भटकन में भारत की प्राचीन 
आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर अपनी उपयोगी अंतर्दृष्टि और विचारों के भंडार 
का योगदान कर सकती है। 


भारत की आध्यात्मिक विरासत का सर्वाधिक आधारभूत तथ्य यही है कि राष्ट्र _ 
और समाज, एक-दूसरे की विभिन्नताओं का आदर करें और मिलकर रहें । 


भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे अनेक धर्मावलम्बी और अनेक जातियों वाले 
समाजों में 'अनेकता में एकता” और (एकता में अनेकता” की भावना पूरी तरह 
अपनाने की जरूरत है। 


अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उपरोक्त भावना अपनाने की आवश्यकता अनुभव 
की जाने लगी है, क्योंकि तेजी से बढ़ते हुए भूमंडलीकरण से विभिन्न देशों, उनकी 
संस्कतियों और उनके निवासियों के बीच पहले की अपेक्षा कहीं अधिक परस्पर सम्पर्क 
होने लगा है और पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जा रही है। 


इस प्रसंग में मुझे आपके विश्वबंधु राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की यह बात याद 
आ रही है, जो उन्होंने 9 जुलाई 1995 को अंतर्राष्ट्रीय हिन्दू सम्मेलन के अवसर 
पर कही थी, कि “हिन्दुत्व ऐसा दर्शन है, जो सहिष्णुता, एकता और संसाधनों के 
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न्यायोचित वितरण पर आधारित है। हिन्दुत्व हमारे इस दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र में 
और संसार के देशों के बीच शांति और मैत्री पर आधारित है।” 


यह ऐसी अन्तर्दृष्टि है, जो महात्मा गांधी के उन आदर्शो में दृष्टिगोचर होती 
है, जिनकी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों में घोषणा की थी। स्वामी विवेकानंद 
ने भी शिकागो सम्मेलन के अपने प्रसिद्ध प्रवचन में इन्हीं आदर्शों का उल्लेख किया 
था। मेरी अपनी विचारधारा और भारत का स्वाधीनता आंदोलन भी इन्हीं आदर्शो 
से अनुवाचित हुआ। 


राष्ट्रपति मंडेला के ये विचार न केवल हिन्दुत्व के आधारभूत तथ्य को प्रकट 
करते है, अपितु समग्र भारतीय परंपरा का भी दिग्दर्शन कराते हैं। आर्यसमाज इसी 
परंपरा का महत्वपूर्ण अंग है। 


इस श्रेष्ठ कार्य में संलग्न कार्यकर्ताओं को मैं एक बार फिर बधाई देता Bl 
मेरी हार्दिक कामना है कि भविष्य में आपका पथ प्रशस्त हो। 


समान लक्ष्य के लिए 
सामूहिक प्रयास 


गु टनिरपेक्ष देशों के इस शिखर सम्मेलन में आकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव 
हो रहा है, जिसकी ज्योति को पिछले तीन वर्षा से कोलम्बिया के राष्ट्रपति श्री सैम्पर 


पिजानो ने बड़ी सावधानीपूर्वक जलाए रखा है और जो अब आपके हाथों में आ 
जाएगी। 


यह सर्वथा उपयुक्त तथा गर्व की बात है कि जिस व्यक्ति ने 20वीं शताब्दी 
में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, वही व्यक्ति श्री नेल्सन मंडेला अब इस आंदोलन 
की बागडोर संभालेंगे। हम अपने दक्षिण अफ्रीकी मित्रों के लिए इस आंदोलन के 
नेतृत्व में उनकी पूर्ण सफलता की कामना करते हैं और उनके इस प्रयास में अपना 
हर सम्भव सहयोग देने का प्रस्ताव करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए यह हमारी 
श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि यहीं मोहनदास करमचन्द गांधी गुमनामी के अंधेरे से निकलकर 


गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में दिए गए भाषण का हिन्दी रूपांतर, डरबन, 3 सितम्बर 
1998 
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महात्मा बनकर निकले, जो आज मानवता के लिए आशा की एक किरण है। इस 
शताब्दी का हमारा यह अंतिम शिखर सम्मेलन भी है-एक ऐसी शताब्दी का जो 
काफी खून-खराबे और पीड़ा-वेदनाओं की साक्षी रही है। अब यह हमारे, इस विश्व 
की बहुसंख्यक जनसंख्या के प्रतिनिधियों के हाथों में है कि हम सुनिश्चित करें कि 
अगली शताब्दी शांति और समृद्धि वाली हो। 


इस शताब्दी के अधिकांश भाग में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कार्यसूची में दक्षिण 
अफ्रीका छाया रहा है, क्योंकि यह राजनीतिक और सामाजिक दमन का शिकार रहा 
है। ठीक ही है कि इतिहास का चक्र पूरा धूम चुका है और अब एक बहु-नस्लीय 
लोकतंत्र के रूप में दक्षिण अफ्रीका अगली शताब्दी में इस आंदोलन का नेतृत्व करेगा | 
गुट-निरपेक्ष आंदोलन की कार्यसूची को मूर्तरूप देने के लिए भारत, दक्षिण अफ्रीका 
के साथ पूरा-पूरा सहयोग करेगा। इस शिखर सम्मेलन में और दक्षिण अफ्रीका की 
अध्यक्षता वाले आगामी वर्षो में, इस आंदोलन को 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का 
सामना करने में विकासशील देशों की समस्याओं को मुखरित करने की रणनीति पर 
ध्यान केन्द्रित करना होगा। दक्षिण अफ्रीका के लिए और गुट-निरपेक्ष आंदोलन की 
यह सर्वोच्च उपलब्धि होगी । 


सन्‌ 1947 में जब से भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा है, निरस्त्रीकरण 
हमारी विदेश नीति का आधार-स्तम्भ रहा है। हमारे नेताओं ने इसे ऐसे देश के 
लिए एक स्वाभाविक मार्ग के रूप में चुना, जहां अहिंसा” और सत्याग्रह” के 
आधार पर ही हमने अपने अनूठे स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया था। उनका 
कहना था कि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व से सभी देशों की सुरक्षा मजबूत होगी | 
आज भी यह अवधारणा उतनी ही मजबूत है, जितनी 1954 में थी, जब भारत ने 
'परमाणु हथियारों के निषेध और समाप्ति के लिए बातचीत तथा तब तक के लिए 
परमाणु हथियारों के परीक्षणों पर रोक लगाने के समझौते” का आह्वान किया था। 
लक्ष्य एक ऐसा प्रतिबंध लगाने का था, जिससे परमाणु हथियारों के लिए अनुसंधान 
और विकास पर रोक लग जाती। यह लक्ष्य अभी भी हमारी पहुंच से बाहर लगता 
दिखाई देता है। 1963 की आंशिक परमाणु हथियार परीक्षण संधि का परिणाम यह 
हुआ कि भूमिगत परीक्षण शुरू होने लगे। 1996 की कथित व्यापक परमाणु अस्त्र 
परीक्षण निषेध संधि, सी.टी.बी.टी. भी एक अन्य आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि है, 
जो परमाणु हथियार सम्पन्न देशों को अपने शस्त्र-भंडार को परिष्कृत करने और 
उन्नत बनाने की छूट देती है। 


परमाणु अप्रसार संधि के बारे में हमारा दृष्टिकोण सर्वविदित है और पहली 
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बार जब यह संधि प्रस्तावित की गई थी, तब से हमारे इस दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन 
नहीं आया है । यह एक भेदभावपूर्ण संधि है और इससे परमाणु अप्रसार का उद्देश्य 
तो पूरा हुआ नहीं है, बल्कि इसने पांच देशों को परमाणु हथियारों की मोजूदगी 
के खिलाफ सार्वभौमिक राय की अवहेलना करते हुए प्रसार का अधिकार दे दिया। 
परमाणु हथियार सम्पन्न देशों द्वारा सामान्य व सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण की दिशा में 
प्रयास करने की अपनी वचनबद्धता की पूरी तरह अवहेलना की गई है। यहां तक 


कि परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को रोकने के वचन का भी पालन 
नहीं किया गया है। 


निरस्त्रीकरण के बारे में 1978 में संयुक्‍त राष्ट्र महासभा के पहले विशेष 
अधिवेशन में, भारत ने कई गुट-निरपेक्ष देशों के साथ मिलकर एक प्रस्ताव रखा 
था कि परमाणु हथियारों के प्रयोग को मानवता के खिलाफ एक अपराध घोषित किया 
जाए। 1982 में महासभा के दूसरे विशेष अधिवेशन में परमाणु हथियारों का प्रयोग 
न करने के बारे में एक संधि के मसौदे से इस अवधारणा को और मजबूत किया 
गया। आज भी, पांच परमाणु हथियार सम्पन्न देशों और उनके मित्र देश संयुक्त 
राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव का विरोध जारी रखे हुए हैं। उन्होंने हाल ही में 


प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी गुटनिपेक्ष शिखर सम्मेलन 
को संबोधित करते हुए, डरबन, 3 सितंबर 1998 
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इस भारतीय प्रस्ताव का भी विरोध किया कि परमाणु हथियारों के प्रयोग को प्रस्तावित 
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार के दायरे में आने वाले अपराधों 
की सूची में शामिल किया जाए। 


सन्‌ 1980 के दशक के दौरान, जब परमाणु हथियारों की दौड़ के फिर से 
सिर उठाने के बारे में काफी चिंता व्यक्त की जा रही थी, तब स्वीडन, यूनान, 
मैक्सिको, अर्जेटीना और तनजानिया के साथ मिलकर भारत ने छह देशों की पांच 
महाद्वीप पहल की शुरूआत की थी, जिससे एक बार फिर सभी परमाणु परीक्षणों पर 
प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया गया था, एक ऐसे प्रतिबंध की बात की गई थी, जो 
निरस्त्रीकरण की दिशा में एक सार्थक कदम होगा। दो प्रमुख परमाणु शक्तियां इस 
अपील का विरोध करती रहीं। 


निरस्त्रीकरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 1988 के तीसरे विशेष 
अधिवेशन में भारत ने एक परमाणु हथियार-मुक्त और गैर-हिंसापूर्ण विश्व व्यवस्था 
की स्थापना के लिए एक कार्ययोजना प्रस्तुत की थी। यह एक चरणबद्ध योजना 
थी, जिसमें परमाणु अस्त्रों के सभी जखीरों को प्रमाणनीय तरीके से समाप्त करने 
की दिशा में क्रमबद्ध दृष्टिकोण का प्रस्ताव किया गया था | लेकिन दुर्भाग्य से परमाणु 
हथियार सम्पन्न देशों ने इसे अव्यावहारिक कहकर रदूद कर दिया । 


हममें से कई ने मैक्सिको द्वारा आंशिक परमाणु हथियार परीक्षण प्रतिबंध संधि 
को एक व्यापक परीक्षण निषेध संधि (सी.टी.बी.टी.) में बदलने के लिए संशोधन 
की उठाई गई मांग का समर्थन किया था। भारत उन देशों में से एक था, जिन्होंने 
1995 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष बयान देने की पहल की थी, जिसके फलस्वरूप 
एक वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने परमाणु हथियारों के खतरे या प्रयोग की 
अवैधता के बारे में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था। हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 
के इस कथन का स्वागत किया है कि कड़े और कारगर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में 
परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में ईमानदारी से समझोता करने की जिम्मेदारी है। 


सन्‌ 1961 के पहले शिखर सम्मेलन से अब तक हमारे इस आंदोलन को 
कई उल्लेखनीय सफलताओं का श्रेय जाता 21 लेकिन विश्वव्यापी परमाणु निरस्त्रीकरण 
के मसले पर, जिसे हमारे नेताओं ने 1961 में एक प्राथमिकता के रूप में स्वीकार 
किया था, हमें अभी भी निर्णायक प्रगति करनी है। शीत युद्ध की समाप्ति के साथ 
ही हमें विश्वास हो चला है कि अवसरों की एक किरण मौजूद है, जिसका इस्तेमाल 
किया ही जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई वर्ग अब अपने पूर्ववर्ती दृष्टिकोणों 
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पर फिर से विचार कर रहे हैं तथा परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए एक ऐसी चरणबद्ध 
प्रक्रिया के फायदों के बारे में संतुष्ट होते जा रहे हैं, जिसे वे 1988 में बहुत 
अधिक आदर्शवादी मानते थे। परमाणु हथियारों की समाप्ति के बारे में कैनबरा आयोग 
ने घोषणा की थी कि “आज ऐसे अवसर मौजूद हैं, जो शायद पहले नहीं थे और 
आगे भी न हों, जिनसे हम एक नया व स्पष्ट विकल्प ढूंढ सकते हैं, जिससे विश्व 
परमाणु हथियारों के बिना ही अपना काम चला सके।” 


कई अन्य देश महसूस कर रहे हैं कि परमाणु अप्रसार संधि, प्रसार की समस्या 
का स्थाई व वास्तविक हल नहीं प्रदान कर सकती है। इस मोड़ पर, हमारे आंदोलन 
के लिए जरूरी है कि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व के लक्ष्य के प्रति हम अपनी 
प्रतिबद्धता को दोहराएं और इस माहौल का फायदा उठाएं। काटजिना शिखर सम्मेलन 
द्वारा पारित दस्तावेज के आधार पर हममें से कई देशों ने बहुपक्षीय समझौतों की 
जरूरत पर बल दिया है, जिनसे शीघ्र ही एक परमाणु हथियार संधि की जा सके, 
जिसके फलस्वरूप परमाणु हथियारों के विकास, निर्माण, परीक्षण, तैनाती, भंडारण, 
हस्तांतरण, धमकी या इस्तेमाल पर रोक लग सके और जिसमें इन हथियारों की 
समाप्ति का प्रावधान हो। 


भारत के हाल के परमाणु परीक्षण एक ऐसे भौगोलिक राजनीतिक परिवेश 
में किए गए, जहां हमारी सुरक्षा को खतरा था और यह खतरा हमारे आस-पास 
के ढके-छिपे या खुलेआम परमाणुकरण से और भी गंभीर हो गया था। वैसे हम 
पहले की तरह अभी भी इस बात पर विशवास नहीं करते कि परमाणु हथियार हमेशा 
बने ही रहेंगे। इसके विपरीत, यदि स्थापित परमाणु हथियार सम्पन्न देश परमाणु 
हथियारों को समाप्त करने के लिए राजी हो जाएं तो हम इसमें शामिल होने वालों 
में सर्वप्रथम होंगे। आज, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जैसा कि भारत उनसे कई 
बार पहले भी अनुरोध कर चुका है कि आइए, हमारे साथ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन 
से मिलकर एक परमाणु हथियार संधि करें, जिसके जरिए व्यापक जनसंहार के हथियारों 
की इस अंतिम श्रेणी को हम समाप्त कर दें। आज यह आंदोलन अपनी चिरकालिक 
प्रतिबद्धता के अनुरूप अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक आह्वान कर 
रहा है। आइए, हम वचन लें कि 2001 में हम जब अगले शिखर सम्मेलन के लिए 
एकत्र हों, तो हम ऐसे सामूहिक निर्णय का स्वागत कर सकें कि नई सहत्त्राब्दी में 
परमाणु इथियार का खतरा मौजूद नहीं होगा। 


कुछ क्षेत्रों में आशंका व्यक्त की गई है कि दक्षिण एशिया में हाल के घटनाक्रम 
से हथियारों की दौड़ की काली छाया उठ खड़ी हुई है और क्षेत्र में तनाव बढ़ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


अंतर्राष्ट्रीय मामले 349 


गया है। ये आशंकाएं निर्मूल हैं । भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे 
संबंधों का इच्छुक है और उनके साथ मिलकर अपनी समानताओं और समान आकांक्षाओं 
के आधार पर काम करना चाहता है। मतभेदों को बुद्धिसंगत, शांतिपूर्वक और आपसी 
बातचीत से हल किया जाना चाहिए। मेरी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ कोलम्बो 
में सद्भावनापूर्ण माहौल में बातचीत हुई और हमारा प्रतिनिधि-मंडल यहां भी बातचीत 
जारी रखे हुए है। अपने दुष्टिकोणों के बारे में मतभेद व्यक्त करने की यह जगह 
नहीं है। शिमला समझौता, जिसकी भारत और पाकिस्तान, दोनों ने पुष्टि की है, इन 
मतभेदों को आपस में शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की एक सहमत व्यवस्था प्रदान करता 
है। मैं बड़े जोरदार ढंग से स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया में किसी भी तीसरे 
पक्ष के शामिल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, चाहे उनका इरादा कितना भी नेक 
क्यों न हो। जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। वहां की 
वास्तविक समस्या सीमापार के आतंकवाद की है। 


अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, जिसमें इस आंदोलन को काम करना पड़ रहा है, असमानताओं 
और अनिश्चितताओं से भरी है। यूरोप तथा विशव के अन्य भागों में जातीय झगड़े 
चालू हैं । मध्य-पूर्व शांति प्रक्रिया में रुकावट बनी हुई है। दुनिया के कई हिस्सों 
में धार्मिक कट्टरवाद और आतंकवाद से प्रतिदिन निर्दोष व्यक्तियों की जानें जा रही 
हैं। संरक्षणवाद, मुद्रा की सट्टेबाजी और पूंजी के बाहर जाने से कई विकासशील 
देशों की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ाने लगी हैं। व्यापार, निवेश, विकास, सहयोग, पर्यावरण 
और मानवाधिकारों के बारे में बहुराष्ट्रीय व्यवस्था के नए ढांचे से विकासशील देशों 
को उपलब्ध राजनीतिक दायरा सिकुड़ता जा रहा है, परिणामस्वरूप उन पर दबाव 
बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इसके वित्तीय 
संसाधनों का आधार लड़खड़ा रहा है। सुरक्षा परिषद के विस्तार और सुधारों के 
लिए विश्वव्यापी और गैर-भेदभावपूर्ण मापदंड अपनाए जाने चाहिए। गुट-निरपेक्ष 
और विकासशील देशों को अक्सर परिषद की कार्रवाइयों का निशाना बनना पड़ता 
है। परिषद में निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका समानता के आधार पर 
होनी चाहिए। अपने सदस्यों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गुट-निरपेक्ष 
आंदोलन को ऐसी ताकत विकसित करनी होगी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इसकी 
संख्यां एक प्रभावी आवाज बन पाए, इसे बदले हुए अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में फिर से 
अपना स्थान बनाना है। 


एक और प्राथमिकता वाला aa अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए 
एक कार्यसूची तय करने का है। विकसित देशों के बाजारों में संरक्षणवाद फिर से 
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लौट आया है, व्यापार और निवेश का प्रयोग श्रम मानकों, बौद्धिक सम्पदा 
अधिकारों, मानवाधिकारों और पर्यावरण के मामलों में राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए किया जा रहा है। कुछ विकासशील देशों की हाल की सफलताओं के खिलाफ 
ये. रोडे अटकाए जा रहे हैं। हमारे आंदोलन के ये सदस्य अंतर्राष्ट्रीय प्रगति के 
अग्रजों के रूप में उभरे हैं, लेकिन दूसरे देशों को विश्वव्यापीकरण ने न केवल हाशिए 
पर ला पटका है, अपितु उनके समाजों की स्थिरता को ही खतरा उत्पन्न हो उठा 
है। स्थिति कोई भी हो, हमारी आवाज अवश्य ही सुनी जानी चाहिए। इसके विपरीत, 
हमें सुनने को मिलता है कि हमें बाजार के जादू पर विश्वास करना चाहिए। हमने 
अनुभव से पाया है कि जादू जल्दी ही छूमंतर हो जाता है। और फिर, प्रत्येक देश 
में बाजार का नियमानुसार होना भी तो जरूरी है, और इस संबंध में वही देश 
निर्णय करे क्योंकि वही अपने नागरिकों के कल्याण का एकमात्र संरक्षक है। 


लेकिन हमें बताया जाता है कि विश्व बाजार एक अराजकतापूर्ण जगह होगी, 
जिस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, वह एक रहस्यमय स्थान होगा, जिसमें निवेश 
धन के प्रबंधक जब चाहें, अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर सकते हैं। हमें दक्षिण पूर्व एशियाई 
अनुभव से सबक सीखने को कहा जाता है, जिसके अनुसार विकासशील देशों में 
वित्तीय संस्थानों पर कड़े घरेलू नियंत्रणों का होना अनिवार्य है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय 
नियंत्रणों या अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रति जवाबदेही लाने या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व 
मौद्रिक प्रणाली के ढांचे की कमियों को जांचने या अर्थव्यवस्था के सभी नाजुक क्षेत्रों 
पर इसके पड़ने वाले विनाशक प्रभावों के लिए कोई कार्यसूची तय नहीं है। 


आंदोलन को अब तक की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होना पड़ेगा। पिछले वर्ष 
हमने अर्थशास्त्रियों की जिस तदर्थ समिति का गठन किया था, उसने अपनी रिपोर्ट 
दे दी है। हाल के महीनों में इस संकट के परिणामों पर विचार करने के लिए 
संयुक्त राष्ट्र की कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं। जैसा हाल के घटनाक्रम ने दर्शाया 
है कि आर्थिक संकटों से राजनीतिक तनाव उत्पन्न होते हैं, ये हमारे देशों के सामाजिक 
ताने-बाने को तार-तार कर देते हैं। पूर्वी एशिया में जो संकट शुरू हुआ था, वह 
वहीं समाप्त नहीं हो जाएगा, हम सब इसकी लपेट में आएंगे। इसलिए हमें अपने 
स्तर पर फैसले करने होंगे कि इस अनिश्‍चित विश्व में हमारे कदम क्या हों। हमें 
एक ऐसी प्रणाली बनानी ही होगी, जिसके जरिए गुटनिरपेक्ष देश आज के नाजुक 
आर्थिक मुद्दों पर लगातार काम कर सकें। यदि निरंतर ध्यान देकर गुटनिरपेक्ष 
आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को नहीं संवारता है, तो इस उदासीनता 
के परिणाम हमको ही सबसे अधिक भुगतने पड़ेंगे। हमें राजनीतिक इच्छा-शक्ति 
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का परिचय देना पड़ेगा कि चाहे कितनी गंभीरता से हमें विचार-विमर्श करना पड़े, 
हम इससे उबरेंगे और हमें इस शिखर सम्मेलन में निर्णय लेने पड़ेंगे, जिनसे हमारे 
विश्लेषणात्मक संसाधनों, समझौते की क्षमता और परस्पर समर्थक कार्रवाइयों के 
विभिन्न तरीकों से मजबूती आए, जिसके लिए हमने आपस में जो प्रभावपूर्ण क्षमताएं 
विकसित की हैं, उनका लाभ उठाना होगा। 


वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पर्यावरण में सरकारी विकास सहायता, विशेषकर 
बहु-राष्ट्रीय संगठनों के जरिए मिलने वाली सहायता में कमी आती जा रही है, जो 
चिंता का गंभीर विषय है । विकास के लिए अंतराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की 
इन संगठनों, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका को मजबूत करना होगा | 
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापार संस्थानों में निर्णय-प्रक्रिया को अधिक समानता- 
आधारित बनाने और अपनी जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के तौर-तरीके 
ढूंढने होंगे। विकास पर उनके जोर देने की प्रवृत्ति को बहाल करना होगा। विकास 
के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त सम्मेलन इस आंदोलन की एक लम्बी चली आ रही मांग 
है, जो इन उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा । आरंभिक 
प्रक्रिया में इस आंदोलन के सदस्यों की कारगर भागीदारी इसकी सफलता के लिए 
अनिवार्य है। 


अपने अथक प्रयासों के जरिए हमारे देशों की क्षमताओं में जो शानदार वृद्धि 
हुई है, उससे न केवल हमारे लोगों की जीवन-स्थितियों में सुधार हुआ है, बल्कि 
विकासशील देशों में सहयोग की संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। हमें मौजूदा परस्पर 
पूरकताओं को आगे ही नहीं बढ़ाना होगा, बल्कि परस्पर निर्भरताओं की दिशा में 
नए प्रयास भी करने होंगे। अंतिम निष्कर्ष तो यही है कि आत्मनिर्भरता का कोई 
विकल्प नहीं है। 

एक और क्षेत्र जिस पर अधिक ध्यान देना होगा, वह है - अफ्रीका। इस 
महाद्वीप को जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली है। संयुक्‍त राष्ट्र 
महासचिव ने कछ महीने पहले एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिस पर सुरक्षा परिषद 
ने गौर किया था, लेकिन संकट के कारणों पर तो अन्य मंचों तथा अन्य साधनों 
से ही विचार किया जा सकता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद शीघ्र ही 1999 
में अफ्रीका पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेगी। हमारे मेजबानों के कुछ अपने 
विचार हैं तथा इसी प्रकार अन्य अफ्रीकी देशों के भी हैं। आंदोलन, यदि यह सोचता 
है कि अफ्रीकियों द्वारा की गई पहलों को वह कुछ समर्थन दे सकता है तो उनके 
साथ मिलकर काम करना चाहिए। अफ्रीका की विशेष जरूरतों के बारे में ध्यान 
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केंद्रित करने के लिए वे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या संयुक्‍त राष्ट्र महासभा के विशेष 
अधिवेशन की उपादेयता पर विचार कर सकते हैं। 


हमारे लिए विकास का सम्पूर्ण उद्देश्य अपने नागरिकों को फिर से वे 
मानवाधिकार दिलाना है, जिन्हें उपनिवेशवाद ने रौंद डाला था। गरीबी, सामाजिक 
पिछड़ेपन और जातीय व अन्य प्रकार के भेदभावों से इन अधिकारों को अभी भी 
खतरा बना हुआ है। विडम्बना यह है कि कभी-कभी गुटनिरपेक्ष देश भी मानवाधिकारों 
के मामले में रक्षात्मक मुद्रा में दिखते हैं। शायद ऐसा इसलिए है कि हम ऐसे आंशिक 
तथा स्वार्थी दृष्टिकोणों को स्वीकार नहीं करते हैं, जो इन अधिकारों की, विशेषकर 
आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के पूर्णरूपेण प्राप्ति के लिए जरूरी 
अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और कर्तव्यों की अनदेखी करते हों। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक 
घोषणा के इस 50वें वर्ष में यह जरूरी है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन सहयोग के परस्पर 
संबंधों को गहराई से समझने की दिशा में कार्य करे। 


आतंकवाद का विषधर अपने पंजे फैला रहा है और इसे सीमाओं की कोई 
परवाह नहीं है। एक महीने पहले नैरोबी और दार-ए-सलाम में अत्यंत घृणित हिंसक 
घटनाओं में कई निर्दोष जानें गई। आतंकवाद की ये घटनाएं सुर्खियां बनीं, लेकिन 
हममें से कई देशों के लिए आतंकवादी हिंसा में लोगों के मारे जाने की रोज की 
घटनाएं कोई नई बात नहीं है, जिन पर शेष विशव या तो मौन रहता है या फिर 
उदासीन और राजनीतिक सुविधा या अन्य निकृष्ट कारणों से ईमानदारी से की 
गई आतंकवाद की परिभाषा को मानने से इंकार कर देता है। कुछ अपनी नाक 
के नीचे न देखने के अक्खड़पन में लोकतंत्र को उन आतंकवादियों के बराबर रखकर 
देखने को ही तैयार हैं, जो खुले समाजों में अपने आतंक से लोगों का जीना मुहाल 
करते रहते हैं। आतंकवाद मानवता पर और सभ्य समाजों के जीवन-मूल्यों पर 
सीधा-सादा खुल्लम-सुल्ला आक्रमण है। यदि हम गांधी की विरासत का और मादिबा 
के उदाहरण का सम्मान करते हैं, तो गुटनिरपेक्ष देशों को नैतिक समकक्षता के 
खोखले दावे को नकार देना चाहिए। बुराई को अच्छाई के बराबर का दर्जा नहीं 
दिया जा सकता। अधर्म के खिलाफ, बुराई के खिलाफ न्याय-संगत लड़ाई है, जो 
लड़ी ही जानी चाहिए। यह एकतरफा या चयनात्मक कार्रवाई से नहीं हो सकता 
है । इसके लिए एकजुट अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जरूरी है। इस खतरे तथा सामूहिक कार्रवाई 
से इसके विरुद्ध लड़ने और इस पर काबू पाने के उपायों पर विचार करने और 
फैसला करने के लिए अंतराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का समय आ गया है। 


हमें अंतिम दस्तावेज की बारीकियों पर बहस करने में ही समय बर्बाद नहीं 
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करना है। निर्धनता एक सच्चाई है, भेदभाव वास्तविकता है, हिंसा सत्य है; ये ऐसी 
वास्तविकताएं हैं, जो हमारे नागरिकों की जानें ले रही हैं। आंदोलन को इन वास्तविकताओं 
से जूझना होगा और परिभाषाओं पर अनुपयोगी बहस में उलझ कर नहीं रह जाना 
होगा। सबके भले के लिए सामूहिक कार्रवाई के लिए ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 
जन्म हुआ था। आपकी अध्यक्षता में हमें यही करना है। हम यह आशा करते हैं 
कि डरबन शिखर सम्मेलन अफ्रीकी पुनर्जागरण की एक शुरूआत होगी, जिसमें 
गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अपना योगदान होगा और जो आंदोलन को मजबूत बनाएगा। 


विश्व परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए 
भारत की वचनबद्धता 


सं युक्त राष्ट्र संघ की इस 53वीं महासभा का अध्यक्ष चुने जाने पर मैं आपको 
बधाई देता हूं। हम संयुक्त रूप से कामना करते हैं कि आप संयुक्‍त राष्ट्र संघ में 
अपने दायित्वों का भली-भांति निर्वाह करें तथा इसमें हम आपको पूरा सहयोग देंगे। 
हम पूर्व अध्यक्ष को भी उनकी प्रतिबद्धता और योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं 
तथा पिछले वर्ष किए गए उनके कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। 


मुझे सबसे पहली बार संयुक्‍त राष्ट्र संघ की इस महासभा को सम्बोधित करने 
का अवसर 1977 में मिला था जब मैं विदेश मंत्री था। तब से .मुझे कई वर्षों तक 
महासभा के अधिवेशनों में आने का मौका मिला परन्तु उस समय मैं किसी मंत्री 
के पद पर आसीन नहीं था। मैं उन प्रधानमंत्रियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं 
जिन्होंने मुझमें विश्वास जताया | मेरे लिए इसका महत्व इसलिए भी है कि इससे 
राष्टीय हितों और भारत की विदेश नीति के विषय. में आम सहमति का पता चलता 
है। जब मैंने 1977 में महासभा को सम्बोधित किया तब वह कई अर्थों में भारत 
के इतिहास में एक युगान्तकारी मोड़ था। जनता सरकार कई दलों का एंक मिला-जुला 
रूप था जो लोकतंत्र में जनता के विशवास को बहाल करने के लिए एकत्र हुए थे। 
तब से लेकर अब तक हमारे यहां कई सरकारें आई और गई परन्तु लोगों की 
राजनीतिक जागरूकता और हमारी संवैधानिक प्रणाली को कायम रखने वाली संस्थाओं 


——— मैं 
संयुक्त राष्ट्र: की 53वीं महासभा में भाषण, न्यूयाक, 24 सितम्बर 1998 
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में उनका विश्वास हमेशा अडिग रहा है। आज, जब मैं प्रधानमंत्री की हैसियत से 
यहां आया हूं तब भी मैं एक मिली-जुली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। भारत 
ने यह दिखा दिया है कि विकासशील देश में भी लोकतंत्र अपनी जड़ें जमा सकता 
है। मुझे विश्वास है कि भारत के अनुभवों से यह साबित हो जाएगा कि लोकतंत्र 
विकासशील देशों में स्थायी और दीर्घकालिक आर्थिक विकास का आधार ही बन सकता 
है। इसी मार्ग को भारत के लोगों ने चुना है और आज मैं आपके सामने इसी नए 
उभरते भारत के प्रतीक के रूप में खड़ा हूं। 


अध्यक्ष महोदय, 1970 के दशक की बातें अब इतिहास बन चुकी हैं। शीत 
युद्ध की बाधाएं समाप्त हो गई हैं। पिछले दो दशकों की विशिष्ट बात यह रही 
है कि सारी दुनिया में लोकतंत्र का प्रसार हुआ है। उदाहरण के लिए, हम उन देशों 
में से एक हैं जिन्होंने लोकतंत्र को कायम रखा है। इसी आधार पर हम संयुक्त 


प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्‍त राष्ट्र महासभा 
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राष्ट्र संघ का भी लोकतंत्रीकरण देखना चाहते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो बदलती 
हुई अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकताओं को न तो प्रतिबिम्बित करती है और न ही उनके 
अनुरूप बदलती है, निश्चित रूप से विश्वास खो देगी। इसलिए हम एक पुनर्गठित 
और प्रभावी संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करते हैं, जो अपने अधिकांश सदस्य देशों 
की चिन्ताओं के प्रति पहले से अधिक जिम्मेदार हो और 21वीं शताब्दी में हमारे 
समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। 


सुरक्षा परिषद्‌ समसामयिक वास्तविकता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, यह अंतर्राष्ट्रीय 
संबंधों में प्रजातंत्र का भी प्रतिनिधित्व नहीं करती। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, 
इसे कार्रवाई करने की स्वतंत्रता तो मिल गई है किन्तु अनुभवों से पता चलता है 
कि परिषद्‌ ने तभी कार्रवाई की है जब ऐसा करना इसके स्थायी सदस्यों के लिए 
सुविधाजनक रहा। सोमालिया में जो कुछ हुआ, वह सुरक्षा परिषद्‌ की गरिमा के 
अनुकूल नहीं था। इसके अलावा, और भी उदाहरण गिनाए जा सकते हैं | शांति कायम 
रखने हेतु किए जाने वाले कार्यो को स्थायी सदस्यों के भौगोलिक एवं राजनैतिक 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। शांति बहाली के कार्यक्रमों 
को बाह्य राजनैतिक प्राथमिकताओं तथा धारणाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए | 


इसका एक ही समाधान है - सुरक्षा परिषद्‌ में नए सदस्यों को शामिल करना। 
सुरक्षा परिषद्‌ को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रतिनिधि बनाया जाना चाहिए | 
विकासशील देशों को इसका स्थाई सदस्य बनाया जाना चाहिए। यह वह अधिकार 
है जिसके विकासशील देश हकदार हैं। यदि सुरक्षा परिषद्‌ को सुचारू रूप से अपनी 
जिम्मेदारी को निभाना है तो कुछ विकासशील देशों को सुरक्षा परिषद्‌ की स्थायी 
सदस्यता से वंचित नहीं किया जा सकता। विशेषकर तब, जब हम यह देखते हैं कि 
सुरक्षा परिषद्‌ केवल विकासशील देशों में ही कार्रवाई करती है। यह स्वाभाविक ही 
है कि विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर ये देश समान आधार 
पर अपना पक्ष प्रस्तुत करें | अन्य उपायों के साथ-साथ, सुरक्षा परिषद्‌. का भी पुनर्गठन 
कर इसकी अस्थायी सदस्यता का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि और विकासशील 
देश भी इसे अपना सहयोग दे सकें। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। क्योंकि जब 
तक सुरक्षा परिषद्‌ के अधिकार स्थायी सदस्यों के हाथ में रहेंगे तब तक विकासशील 
देशों के हितों की न तो सुरक्षा हो सकती है और न ही उनको बढ़ावा मिल सकता 
है। ऐसा तभी होगा जब उन्हें भी वर्तमान स्थाई सदस्यों की भांति सदस्यता मिलेगी | 
ऐसा होने पर ही सुरक्षा परिषद्‌ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की वर्तमान एवं भावी चुनौतियों 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


356 अटल बिहारी वाजपेयी : चुने हुए भाषण 
का सामना करने योग्य एक प्रभावी संगठन बन पाएगी। हां, यह जरूरी है कि नए 
स्थाई सदस्यों में इस उत्तरदायित्व को निभाने की क्षमता भी होनी चाहिए। हममें 
यह क्षमता है और हम मानते हैं कि जैसाकि हमने इस मंच से पहलें भी कहा है, 
भारत स्थाई सदस्य के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए तैयार है और हम इसके 
लिए सक्षम हैं। 


वह दिन महत्वपूर्ण होगा जब लोकतंत्र सार्वभौमिक मानदंड बन जाएगा और 
जब संयुक्‍त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को अपनी संस्थाओं और कार्यकलापों में शामिल कर 
लेगा। तथापि, लोकतांत्रिक देशों में आतंकवाद से जूझना काफी कठिन कार्य है। मेरे 
देश और अन्य लोकतांत्रिक देशों के समक्ष अपना लोकतंत्र बनाए रखना, नागरिकों 
के अधिकारों की रक्षा करना और आतंकवादियों पर नियंत्रण पाना एक चुनौतीपूर्ण 
कार्य है । मुझसे पहले अनेक वक्‍ताओं ने जिक्र किया है कि आतंकवादियों ने लोकतांत्रिक 
देशों की विशेषताओं का लाभ उठाते हुए विश्वभर में भयंकर तबाही मचाई है। 
मुझे याद है कि लगभग दो दशक पूर्व भी 7 देशों के शिखर सम्मेलन ने आतंकवाद 
को सभ्य देशों के लिए सर्वाधिक गंभीर खतरे के रूप में स्वीकार किया था। उसके 
बाद से एअर इंडिया के कनिष्क विमान, लोकेरबी में पेन-एम एअर लाइंस में हुए 
विस्फोट से लेकर नैरोबी और दार-ए-सलाम में हाल में हुए विस्फोट की घटनाओं 
ने इस बात की पुष्टि की है। 


अध्यक्ष महोदय, आतंकवाद एक ऐसा खतरा है जो हम सभी की समान रूप 
से चुनौती दे रहा है। आतंकवाद के कारण विश्वभर में रोजाना मौतें होती हैं। 
यह अंतराष्ट्रीय अपराधों में से सर्वाधिक दुर्दम्य, व्यापक और जघन्य अपराध है और 
इससे समाज में पुरुषों और महिलाओं के जीवन तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा 
के लिए भारी खतरा है। भारत में, हमें लगभग दो दशकों से आतंकवाद से जूझना 
पड़ रहा है जिसे हमारे एक पड़ौसी देश द्वारा मदद देकर भड़काया जा रहा है। 
हमने इसका काफी सहनशीलता से सामना किया है लेकिन इस चुनौती का मुंह तोड़ 
जवाब देने के लिए किसी को भी हमारी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए | इसकी 
जडे विश्वभर में फैल चुकी हैं। आज, नशीली दवाओं, हथियारों तथा धन के 
अवैध व्यापार से इसके संबंध है । संक्षेप में, आतंकवाद आज विश्व स्तर पर खतरा 
बन चुका है जिसका मुकाबला एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई से ही किया जा 
सकता है। 

हम सबको अपने मन-मस्तिष्क में यह बात हमेशा के लिए बैठा लेनी चाहिए 
कि आतंकवाद मानवता के प्रति एक अपराध है। एक खुले समाज में एकतरफा उपायों 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


अंतर्राष्ट्रीय मामले 357 


को शायद ही मान्यता मिल सकती है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्वीकृति पाना तो और 
भी कठिन है। अतः विश्व के सभी खुले और सर्वसंग्राहक समुदायों का यह प्रमुख 
कार्य होना चाहिए कि वे इस खतरे से निपटने के लिए सामूहिक उपाय करें। डर्बन 
में हुई शिखर बैठक में गुट निरपेक्ष आंदोलन में ऐसे सामूहिक उपाय विकसित करने 
के लिए 1999 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का आहूवान किया है। हमारा 
आग्रह है कि 1999 में सम्मेलन में, एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के लिए बातचीत करने 
की प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि उन देशों और संगठनों के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई 
की जा सके जो आतंकवाद की पहल करते हैं, उसमें मदद देते हैं तथा उसे बढ़ावा 
देते हैं । 

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की इस 50वीं वर्षगांठ पर इस बात 
की बढ़ती हुई आवश्यकता महसूस की जा रही है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, 
नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार एक ही ताने-बाने में जुड़े हों। शरणार्थियों के 
लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा हाल के वर्षों में किए गए विश्लेषणों से उस दुश्चक्र 
का पता चलता है कि किस प्रकार आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के 
उल्लंघन से नागरिक और राजनैतिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। मानव विकास 
की रिपोर्ट में अपनी विषय-वस्तु निर्धारित करने में विकासशील देशों के लिए आर्थिक 
मानदण्डों को अधिक महत्व दिया जाता है; जबकि विकसित देशों के लिए इस मानदण्ड | 
को कम महत्व दिया जाता है और विकासशील देशों के लिए विकास के अधिकार 
के महत्व का प्रमुख रूप से उल्लेख किया जाता है। अतः यह चिंता का विषय है 
कि मानव अधिकारों: के संवर्द्धन में एक पक्ष की वकालत अक्सर विकास के 
अधिकार की कीमत पर होती है। 


भारत ने आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के अनुबंध, तथा नागरिक 
और राजनैतिक अधिकारों के अनुबंध दोनों को ही अपना समर्थन दिया है। हमारे 
देश में अन्य संस्थाएं जैसे - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र मीडिया, एक 
स्वतंत्र न्यायपालिका - सभी इस आश्वासन के साथ अपना-अपना कार्य करती है 
कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों से संबंधित कानूनों से सभी नागरिक लाभ उठाएं। 
हमें इस बात का यकीन रहा है कि जब तक विकास के अधिकार सहित आर्थिक, 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की दिशा में प्रगति नहीं कर ली जाती, विश्व 
को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष से निजात नहीं मिल पाएगी और फलस्वरूप प्रवासन, लोगों 
के विस्थापन तथा मानवाधिकारों के हनन जैसी बुराइयां उठ खड़ी होंगी। 


20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षो में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने दूसरी प्राथमिकता 
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परमाणु निरस्त्रीकरण की चुनौती है । हमने हाल के दशकों में रासायनिक और जैविक 
हथियारों पर सफलतापूर्वक प्रतिबंध लगाया है। वर्तमान शताब्दी में परमाणु अस्त्रो 
का विकास और उनका विध्वसंकारी प्रयोग हुआ है। हमें यह सुनिश्चित करना है 
कि महा विनाश के इस अस्त्र के इस्तेमाल की परम्परा अगली शताब्दी में न रहे। 


पिछले 50 वर्षा से भारत विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति 
और सभी के लिए समान और न्यायोचित सुरक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने की 
दिशा में सतत्‌ रूप से लगा हुआ है। ये अवधारणाएं हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के बुनियादी 
सिद्धांतों में निहित हैं। भारत ने पिछले कुछ वर्षा में इस उद्देश्य के साथ विश्व-व्यापी 
परमाणु निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहन देकर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने . 
की कोशिश की है कि परमाणु seal से मुक्त विश्व में न केवल भू-मंडलीय सुरक्षा 
बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में भी मजबूती आएगी। 


व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सी.टी.बी.टी.) पर बातचीत आखिरकार 
1993 में इस जनादेश से शुरू हुई कि ऐसी संधि “परमाणु अस्त्रों के अप्रसार, परमाणु 
निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया तथा इस प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की इस 
दिशा में सभी पहलुओं पर प्रभावी ढंग से अपना योगदान देगी।” भारत ने इन 
चर्चाओं में सक्रिय और रचनात्मक ढंग से हिस्सा लिया और दुनिया से समस्त परमाणु 
हथियारों की समाप्ति के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम का प्रस्ताव करके इस संधि 
को निरस्त्रीकरण के ढांचे में ढालने की मांग जाहिर की। 


यह पुरानी बात है कि भारत के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गए। जिस रूप 
में यह संधि सामने आई उसे भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर स्वीकार 
नहीं किया। हमने अपनी आपत्ति जता दी और अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर देने 


के बावजूद संधि के कार्यान्वयन के लिए भारत के हस्ताक्षर और स्वीकृति को पूर्व 
शर्त बना दिया गया । 


सुरक्षा वातावरण में आए बिगाड़ को ध्यान में रखते हुए हमें 1996 में सी. 
टी.बी.टी. से दूर रहने पर मजबूर होना पड़ा और फिर भारत ने 1] और 13 
मई, 1998 को पांच सीमित भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। ये परीक्षण निकट भविष्य 


में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक सुनिश्चित 
करने के लिए आवश्यक थे। 


इन परीक्षणों का यह अर्थ नहीं है कि विश्वव्यापी परमाणु निरस्त्रीकरण की 
दिशा में भारत की प्रतिबद्धता में कोई ढील आई है। तदनुसार, इस सीमित परीक्षण 
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कार्यक्रम को पूरा करने के बाद भारत ने भविष्य में और भूमिगत परमाणु परीक्षण 
विस्फोटों पर एक स्वैच्छिक रोक लगाने की घोषणा की। हमने इस वचनबद्धता 
को कानूनी जामा पहनाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। परमाणु परीक्षणों पर 
स्वैच्छिक रोक लगाकर भारत ने पहले ही सी.टी.बी.टी. की बुनियादी जिम्मेदारी 
स्वीकार कर ली है। 1996 में भारत इस जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं कर सका 
होगा क्योंकि इससे हमारी क्षमता कुंठित रहती तथा हमें राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता 
करना पड़ता। 


अध्यक्ष महोदय, भारत अपनी राष्ट्रीय अनिवार्यताओं और सुरक्षा संबंधी अपनी 
जिम्मेदारियों को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ निरंतर सहयोग करने का 
इच्छुक है तथा सी.टी.बी.टी. सहित विभिन्न मुद्दों पर मुख्य देशों के साथ बातचीत 
कर रहा है। हम इन चर्चाओं को एक सफल निष्कर्ष तक ले जाना चाहते हैं ताकि 
सी.टी.बी.टी. में शामिल होने में सितम्बर, 1999 के बाद विलम्ब न हो। हमें उम्मीद 
है कि जैसा कि सी.टी.बी.टी. के अनुच्छेद-14 में दर्शाया गया है, अन्य देश इस संधि 
1 को बिना शर्त मंजूर करेंगे । 


लम्बी चर्चाओं के बाद जेनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन अब अप्रसार संधि पर 
बातचीत प्रारंभ करने की स्थिति में है जो परमाणु हथियारों अथवा अन्य परमाणु 
विस्फोटक उपकरणों के लिए विखण्डन सामग्री के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएगा। 
हमें पुनः इस बात की जानकारी है कि यह एक आंशिक कदम है। ऐसी संधि जब 
कभी पूर्ण एवम्‌ प्रदत्त होगी, उससे वर्तमान परमाणु हथियार समाप्त नहीं होंगे। फिर 
भी, हम ऐसी संधि जो भेदभावपूर्ण न हो और भारत की सुरक्षा की जरूरतों को 
पूरा करती हो, को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अच्छी भावना के साथ इस 
विचार-विमर्श में भाग लेंगे। भारत निरस्त्रीकरण सम्मेलन में बातचीत के दौरान इस 
क्षेत्र में अन्य किसी भी बहुपक्षीय पहल पर गंभीरता से ध्यान देगा। 


परमाणु अप्रसार के प्रति वचनबद्ध एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में भारत ने 
यह निर्णय लिया है कि वह इन हथियारों अथवा इससे संबंधित जानकारी को अन्य 
देशों को हस्तांतरित नहीं करेगा। परमाणु शक्ति सम्पन्न भारत के संदर्भ में हमारे 
पास निर्यात नियंत्रण की एक कारगर प्रणाली है और जहां-कहीं आवश्यक होगा इसे 
और अधिक कड़ा बनाया जाएगा। इसमें उपकरणों और प्रौद्योगिकी की नियंत्रण सूची 
का विस्तार शामिल है ताकि इनको समकालिक और प्रभावी बनाया जा सके | इसके 
साथ-साथ एक विकासशील देश होने के नाते हम इस बात के प्रति भी जागरूक 
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हैं कि परमाणु प्रौद्योगिकी के अनेक शांतिपूर्ण प्रयोग हैं और हम अपने अंतर्राष्ट्रीय 
उत्तरदायित्वो को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में अन्य देशों के साथ सक्रिय रूप 
में सहयोग जारी रखेंगे। 


कुछ सप्ताह पहले डरबन में हुए निर्गुट शिखर सम्मेलन में भारत ने प्रस्ताव 
रखा था और निर्गुट आंदोलन इस पर सहमत भी हुआ था कि सभी परमाणु अस्त्रो 
को चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक समझौता 
करने के उद्देश्य से इस शताब्दी के समाप्त होने से पहले बल्कि 1999 में ही एक 
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाना चाहिए। मैं विश्व समुदाय के सभी 
सदस्यों, विशेष-रूप से परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों का आह्वान करता हूं कि वे 
इस अभियान में साथ दें। आइए, हम प्रतिज्ञा करें कि जब हम नई शताब्दी में एकत्र 
हों तो हम इस वचनबद्धता का स्वागत करने के लिए हों कि मानव जाति फिर 


कभी भी परमाणु अस्त्रों के प्रयोग की धमकी अथवा इसके प्रयोग से आशंकित नहीं 
होगी। 


अध्यक्ष महोदय, 1990 का दशक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा; और यह 
बात कहीं भी उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्य में । विजय 
की उस भावना जिसने विश्वव्यापी पूंजीवाद को जन्म दिया, की जगह आज सावधानी 
और यथार्थवाद का आविर्भाव हो रहा है। आरंभ में जिसे एशियाई फ्लू कहा गया 
अब यह अन्य महाद्वीपों में भी फैलता दिखाई दे रहा है। 


सह अनुमान कि मुक्त पूंजी के प्रभाव से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा 
तथा विश्वव्यापी वित्तीय बाजार विनिमय दरों को समायोजित कर सकेंगे, गलत साबित 
हुआ है। केवल बड़ी मात्रा में अप्रत्यक्ष धनराशि” की वृद्धि हुई है जो उत्पादक आर्थिक 
गतिविधियों के कारण सृजित नहीं हुई है। परन्तु अप्रत्यक्ष धनराशि’ की शक्ति ही 
वास्तविक हो गई है जो इस बात से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय विनियामक प्रणाली मुद्राओं 
के diz आंतरिक और बाह्य लेन-देन के प्रभाव का सामना करने में अक्षम है। 
अल्पावधि में इसकी अस्थिरता आर्थिक नियमों का अनुपालन नहीं करती बल्कि 
अफवाहों और भावनाओं पर आधारित होती है जिसके परिणाम और गंभीर हो जाएंगे | 
विकासशील देशों में और पश्चिमी वित्तीय पूंजी बाजारों में अब इस बात को व्यापक 


तौर पर स्वीकार किया जा रहा है कि पूँजी बाजारों का समय-पूर्व उदारीकरण वर्तमान 
संकट का मुख्य कारण रहा है। 


कया इसका अर्थ यह है कि विश्व को भू-मंडलीकरण से मुंह मोड़ लेना चाहिए? 
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हमारा स्पष्ट उत्तर है - 'नहीं'। एक दूसरे पर बढ़ती हुई निर्भरता प्रौद्योगिकी की 
अनिवार्यता द्वारा जनित एक घटना है। लेकिन हमें परिवर्तन के अनुरूप व्यवस्था 
करना सीखना होगा। भारत उतना अधिक प्रभावित नहीं हुआ है जितना अन्य देश 
प्रभावित हुए हैं क्योंकि हमने मुख्य तौर पर उन नीतियों को ही अपनाया जो 
अधिक विवेकपूर्ण थीं। लेकिन एक वर्ष में वस्तुओं के मूल्य में 30 प्रतिशत की गिरावट 
और नए उभरते बाजारों में निवल पूंजी के प्रवाह के 50 प्रतिशत की कमी का विकसित 
देशों सहित किसी भी राष्ट्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 


मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि भारत जैसे खुले विकासशील देशों में 
लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेतृत्व को अन्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता 
है। हम अनियंत्रित मुक्त बाजार प्रणाली के वर्तमान आर्थिक और सामाजिक असमानताओं 
को बढ़ाने की इजाजत नहीं दे सकते। वास्तव में, हमें असमानताओं को कम करने 
के लिए नीतिगत उपाय करने की जरूरत है जिससे भविष्य में एक अधिक स्थायी _ 
माहौल बन सकेगा। ऐसी नीतियां जवाबदेह लोकतंत्रों में आवश्यक होती हैं और किसी 
भी प्रकार से यह व्यवस्थित उदारीकरण के प्रति असंगत नहीं होती हैं। 


अध्यक्ष महोदय, अब समय आ गया है कि हम विश्वव्यापी और परस्पर-निर्भर 
अर्थव्यवस्था के भविष्य के बारे में एक नई अंतर्राष्ट्रीय बातचीत का सूत्रपात करें! 
यह महासभा का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों का कार्य है 
और इसे केवल एक अनियमित बाजार की परिवर्तनशीलता पर नहीं छोड़ा जा सकता। 


देवियो एवं सज्जनो और मित्रो, जब मैं यह कहता हूं कि हमं एक नए युग 
में प्रवेश करने वाले हैं तो मैं ऐसा सबके लिए कहता हूं। ऐसा हम बहुत बार पहले 
कह चुके हैं परंतु हम सब इस बात से अवगत हैं कि हम एक नए रोमांचकारी 
विश्व में पदार्पण करने वाले हैं। कई शताब्दियों पहले, आइसँक न्यूटन ने अपनी 
वैज्ञानिक खोजों को समुद्र तट पर बिखरे हुए पत्थरों की तरह बताया, जबकि सत्य 
का समुद्र अज्ञात ही रहा। यह उस महान वैज्ञानिक की विनम्रता थी कि उसने अपनी 
खोजों का वर्णन इस प्रकार किया, परन्तु मेरा विश्वास है कि अब वास्तव में सत्य 
के समुद्र में यात्रा कर रहे हैं। हमने आश्चर्यजनक खोजें की हैं तथा. हम और भी 
खोजें करेंगे जिनसे मानव जाति प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर होगी। 


परन्तु फिर भी लगता है कि कहीं कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है। पूरा विश्व 
अपने आप में परेशान है। विश्व के लगभग सभी हिस्सों में ऊपरी शांति के नीचे 
शक्तियों के बुलबुले बन रहे हैं जिनसे पिछली शताब्दी की हमारी उपलब्धियां खतरे 
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में पड़ गई हैं तथा जिनका उद्देश्य विश्व को कट्टरता, हिंसा और अस्वस्थ एकांतिकता 
की ओर ले जाना है। 


भारत को एक संदेश देना है : यह कोई नया संदेश नहीं है, क्योंकि लगभग 
सभी धर्मों ने इस चिंतन को पहले भी व्यक्त किया है। परन्तु हमने अपने दैनिक 
जीवन में स्वतंत्रता, समानता और सहिष्णुता के सिद्धांतों को संजोकर रखा है। यदि 
21वीं शताब्दी में विश्व को अब तक के विश्व से अच्छा बनाना है तो इन मूल्यों 
को अपनाना जरूरी है। इतिहास भी साक्षी है कि इन मूल्यों को अपनाने का उपदेश 
देना तो आसान है परंतु इन पर अमल करना मुश्किल है। लेकिन अब जबकि हमारी 
परस्पर निर्भरता बढ़ रही है, इसका कोई विकल्प नहीं है। विश्व और इसके नेताओं 
को पूरी इच्छा-शक्ति के साथ समय की मांग को देखते हुए नए युग में एक नए 
दृष्टिकोण के साथ प्रवेश करना चाहिए। हमारे सामने यही कार्य है और मै घोषणा 
करता हूं कि भारत आने वाली परीक्षा की घड़ी में अपना पूरा योगदान देने के लिए 
तैयार है। 

अंत में, मैं विशव की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत में हजारों वर्ष पहले ऋग्वेद 
में लिखे एक मंत्र के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं - 


स्वस्तिर्मानुषेभ्यः | 

ऊर्ध्व जिगातु भेषजम्‌ । 

शं नो अस्तु द्विपदे । 

शं चतुष्पदे | 

ओम शांतिः शांतिः शांतिः । | 
भावार्थ - 


सभी मनुष्य समृद्ध हों 

सभी वनस्पतियां और जीव-जन्तु, जो सभी प्राणियों 
के जीवन का आधार हैं, फलें-फूलें, . 

सभी मनुष्यों में सद्भावना हो, 

सभी पशुओं में परस्पर प्रेम हो, 

इर तरफ शांति, शांति और शांति ही रहे। 
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आ ज शाम आपके बीच आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं 
घर से दूर, दूसरे घर में हूं। 


मैं न केवल अपने देश के भाई-बहनों से मिल रहा हूं, बल्कि अमरीका में 
भारतीय समुदाय के कुछ ऐसे चोटी के प्रतिनिधियों से मिल रहा हूँ, जिन्होंने अपनी 
मेहनत और प्रतिभा से अपने-अपने व्यवसायों में शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। 


मुझे बताया गया है कि आज शाम का यह समारोह मेरे सम्मान में आयोजित 
किया गया है। लेकिन मैं इसे आप लोगों को सम्मान देने के एक मौके के रूप 
में देखता हूं। और इसके कई उचित कारण भी हैं। 


मैं जब भी विदेशों में रहने और काम करने वाले भारतीयों से मिलता हूं, 
मुझे गर्व का अनुभव होता है और भारत के भविष्य के सुदृढ़ होने के बारे में मेरा 
विश्वास और भी गहरा हो जाता है। दुनिया-भर में आपकी उपलब्धियों ने दिखा दिया 
है कि भारतीयों की क्या क्षमताएं हैं। 

चाहे व्यापार हो, प्रबंध हो, वैज्ञानिक अनुसंधान हो, चिकित्सा-जगत हो या फिर 


कौशल-आधारित तकनीकी व्यवसाय हो, जिस देश में भी भारतीयों ने काम करना 
पसंद किया है, वहां उन्होंने अपना एक खास स्थान बनाया है। 


ऐसा करके आपने अपने और अपने परिवार के लिए सम्पत्ति बनाई है। देश 
के लिए आप कीमती विदेशी मुद्रा लाए हैं। हाल ही में रिसर्जेंट इंडिया aisi की 
जबर्दस्त सफलता जरूरत के समय भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने 
की आपकी तत्परता का प्रमाण है। यह आपकी देशभक्ति का प्रतीक है.। 

सबसे महत्व की बात यह है कि आपने अतिथि देश में अपनी मातृभूमि के 
लिए एक अच्छी छवि बनाई है। 

आप अपनी पेशेवर सामर्थ्य, अपनी रचनात्मक कार्य-शैली और अपनी सांस्कृतिक 
जड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना किसी भी सामाजिक, आर्थिक परिवेश में समरस 


‘SERN 
भारतीय समुदाय के सदस्यों के बीच भाषण, न्यूयार्क, 26 सितम्बर 1998 
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होने की अपनी क्षमता की वजह से अलग-अलग समुदायों के आप चहेते बन गए 
हैं। आज जिस विश्व रूपी गांव में हम रह रहे हैं, उसमें बहु-संस्कृतिवाद ने निरंतर 
प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में अपना स्थान बना लिया है। 


आपको बधाई देने का एक और कारण भी है। मुझे बताया गया है कि यहां 
उपस्थित महानुभावों में अमरीका में कई भारतीय संस्थाओं के प्रतिनिधि भी हैं। यहां 
जिस विविधता के दर्शन मुझे हो रहे हैं, वह भारतीय समाज की पहचान वाली 
विविधता की प्रतिछाया है। 


लेकिन आप लोग भारत की विविधता को ही नहीं, बल्कि उसकी निहित अटूट 
एकता को भी प्रतिबिम्बित करते हैं। आप भारत के विविध प्रदेशों से आए हैं, 
अलग-अलग धर्मो को मानते हैं तथा अलग-अलग मातृ-भाषाएं बोलते हैं। हो सकता 
है कि आपकी राजनीतिक आस्थाएं भी भिन्न हों। 


लेकिन जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे, तब आपने हमारा जो तगड़ा 
समर्थन किया था, यहां उसके' स्मरण से मुझे प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा 
को ध्यान में रखकर हमने वो फैसला किया था। और फिर, हम इसे विश्व परमाणु _ 
निरस्त्रीकरण के एक उत्प्रेरक के रूप में भी देखते हैं। भारत सदैव से शांति का 


पक्षधर रहा है। नई ताकत और आत्मविश्वास से भारत इस मिशन को जारी रखेगा। 


बड़ी प्रसन्नता की बात है कि शुरूआती झिझक के बाद, अमरीका और पश्चिम 
के अधिकाधिक लोगों ने भारत की नई प्राप्त परमाणु क्षमता के प्रति विश्व की, 
विशेषकर अमरीका की सोच बदलने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। 


ऐसे युग में, जहां विदेशों के साथ मैत्री संबंध कायम करने के लिए आमने-सामने 
का व्यक्तिगत राजनय एक अत्यंत ही शक्तिशाली माध्यम बन गया हो, तब आप 
विदेशों में भारत के सच्चे मायनों में गैर-सरकारी राजदूतों की भूमिका निभा रहे 
हैं। 
मुझे विश्वास है कि दूत के रूप में आप लोग जानने को उत्सुक होंगे, शेष - 
विश्व की तरह कि भारत में क्या हो रहा है। | 
दोस्तो, आज जिस विश्‍व में हम रह रहे हैं, वह बड़ी तेजी और नाटकीय 
. ढंग से बदल रहा है, और भारत भी इस बदलाव से अछूता नहीं है। स्वयं मैं भी 
भारतीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था में चल रहे परिवर्तन का परिणाम हूं। 
इस समय मैं केंद्र में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार का प्रमुख हूं। हालांकि भारतीय जनता 
पार्टी सत्तारूढ़ गठबंधन की प्रमुख है, फिर भी यह सत्ता में 'कई. पार्टियों के साथ 
भागीदारी कर रही है। DEA 
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भारतीय राजनीति में यह एक नया ही प्रयोग है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र 
की सराहना में यह कहा जा सकता है कि हाल के वर्षों में जो भी प्रयोग हुए हैं, 
वे शांतिपूर्ण तथा संविधान के ढांचे के भीतर ही हुए हैं। अशांत जम्मू-कश्मीर राज्य 
में हम शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीकों से लोकप्रिय शासन बहाल करने में कामयाब 
हुए हैं। 

भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता 
है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अमरीका में इस तथ्य का आप कारगर ढंग से 
प्रचार करें, जहां के लोगों, संस्थानों और मीडिया की लोकतंत्र में गहरी आस्था है। 


यह एक और बात है, जिसके बारे में आपको और अमरीकी समाज के प्रमुख 

घटक, दोनों को जानकारी होनी ही चाहिए। धर्मनिरपेक्षता के प्रति भारत की और 

मेरी अपनी सरकार की यह वचनबद्धता है। भारत सदैव से ही एक धर्मनिरपेक्ष 

“राष्ट्र रहा है, है और रहेगा, जिसमें सभी धर्मो को समान रूप से सम्मान मिलेगा 

“और समान रूप से उन्हें देखा जाएगा तथा देश किसी एक धर्म के सिद्धांतों के अनुसार 
नहीं चलाया जाएगा। 


`. सर्व पंथ समभाव से हमारा यही आशय है। हमारे राष्ट्रवाद में सभी धर्म 
आते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में भी सभी धर्म समाहित हैं। 


मैं अक्सर कहता आया हूं कि इस अनूठी भारतीय भावना में समझी गई 
धर्मनिरपेक्षता की भावना तो हमें get में पिलाई गई है। मेरी सरकार साम्प्रदायिक 
सद्भाव और अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए पूर्णतया वचनबद्ध है। इस 
संबंध में किसी आशंका या प्रेरित प्रोपेगेंडा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 


. इसी प्रकार आर्थिक सुधारों के प्रति भारत की वचनबद्धता एक ऐसी चीज 
है, जो सरकारों के बदलने के साथ-साथ बदला नहीं करती है। इस प्रक्रिया को 
उल्टाया नहीं जा सकता। मेरी सरकार सुधार प्रक्रिया को व्यापक, गहन और मजबूत 
बनाने के लिए कुत-संकल्प है। 

निजी क्षेत्र को हम एक उपयोगी साझेदार के रूप में देखते हैं। मेरी सरकार 
सात से आठ प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर प्राप्त करने के उद्देश्य से 
आर्थिक प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और तेज करने का हर संभव प्रयास क्ररेगी | 
आपको vat ही है कि हमने नीति-निर्माताओं और व्यापार व उद्योग के प्रख्यात 
प्रतिनिधियों के बीच गहन व निरंतर संवाद बनाए रखने के लिए सरकार के उच्चतम 
स्तर पर एक मंच बनाया है।. 
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यह उन पहलों की श्रृंखला का एक प्रयास है, जो हम यह शक्तिशाली संकेत 
भेजने के लिए करेंगे कि निवेश करने और व्यापार करने के लिए भारत एक अच्छा 
स्थान है। 


मैं यह भी कह दूं कि अपनी सुधार प्रक्रिया को जारी रखते हुए हम दो महत्वपूर्ण 
बातों से प्रेरित रहेंगे। पहली, हम ऐसी प्रगति चाहते हैं, जिसमें रोजगार के अवसर 
व समता की भावना हो। हम रोजगार-विहीन विकास नहीं चाहते, जिससे अमीरों 
और गरीबों के बीच की खाई और चौड़ी हो। 


निर्धनतम, अत्यंत शक्ति-विहीन और अत्यंत वंचित भारतीय का भविष्य 
सुधारना और इस लक्ष्य को कम-से-कम समय में प्राप्त करना भारत में शासन 
करने वाली किसी भी सरकार के लिए. एक ऐतिहासिक कार्य होता है। स्वाभाविक 
है कि मेरी सरकार के सामने सबसे प्रमुख कार्य यही है। 


दूसरी, भारी मात्रा में विदेशी निवेश का स्वागत करने और विश्व अर्थव्यवस्था 
के साथ अधिकाधिक जुड़ने के साथ-साथ, हम अपने राष्ट्रीय हितों से प्रेरित होकर 
ही ऐसा करेंगे। आप जानते हैं कि भारत उन गिने-चुने देशों में से एक है, जो 
कई एशियाई देशों को अस्थिर कर देने वाली आर्थिक उथल-पुथल से अपेक्षाकृत अछूता 
रहा है। 


एशियाई बाजारों में आए संकट के अनुभव ने, जिसके प्रभाव अन्यत्र भी देखे 
जा रहे हैं, स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि विश्व वित्तीय प्रणाली को भी बड़े स्तर पर 


पुनर्गठन की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि सुधार प्रक्रिया को सुधारने के विश्व प्रयास 
में भारत के अनुभव का सकारात्मक योगदान हो। | 


दोस्तो, भारत की आर्थिक कायापलट का जो महान यज्ञ हमने आरंभ किया 


है, उसमें अनिवासी भारतीय समुदाय के लिए क्या भूमिका मैं देखता हूं? ईमानदारी 
से, उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। 


आपके अनुभव, आपकी विशेषज्ञता, आपके ज्ञानाधार और आपके पास 
उपलब्ध अतिरिक्त धन भारत के लिए अत्यंत मूल्यवान राष्ट्रीय संसाधन सिद्ध हो 
सकते हैं। हम भारत में ही उत्साहवर्द्धक स्थितियां बनाना चाहेंगे, जो आपको प्रेरित 
करे, ताकि परस्पर लाभ के आधार पर आप देश में इन संसाधनों को ला सकें। 
हम नियमों और पद्धतियों को सरल बनाएंगे और पारदर्शी बनाएंगे। हम आने वाले 
विलम्ब को कम करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सफल हों। 


जब विदेश में आप इतने शानदार तरीके से सफल हो सकते हैं, तो उतने 
ही शानदार तरीके से आपको अपनी मातृभूमि में सफलता क्यों नहीं मिलेगी । 
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मित्रो, मैं जानता हूं कि अमरीका में आपकी सफलता का एक प्रमुख क्षेत्र 
सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य ज्ञानाधारित उद्यमों का है। भारत को सूचना प्रौद्योगिकी 
में महाशक्ति बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने सूचना 
प्रौद्योगिकी को जबर्दस्त बढ़ावा देने का फैसला किया है। 


इस उद्देश्य से एक राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया गया है। इसने बड़ी बढ़िया 
रिपोर्ट दी है, जिसके आधार पर हम साफ्टवेयर निर्यात, हार्डवेयर डिजाइन और 
विनिर्माण, बुनियादी दूरसंचार संरचना, इंटरनेट पहुंच को व्यापक बनाने, कम्प्यूटर 
शिक्षा तथा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में कई दूरगामी कदम उठा रहे हैं। 


नए निवेश और व्यापार को आकर्षित करने के लिए राज्यों और शहरों में 
एक तरह से होड़ लगी हुई है। मेरे हिसाब से अमरीका सूचना प्रौद्योगिकी के पेशेवरों 
और व्यापारियों के लिए आदर्श परिचालन प्रणाली उपलब्ध कराता है, जिसमें वे अगर : 
मुझे कम्प्यूटर शब्दावली इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए, तो वे लाग इन” 
कर सकते हैं। 


शायद सबको कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने में राष्ट्रीय अभियान आपरेशन 
नालेज” की सफलता में आपका योगदान सबसे अधिक स्पष्ट हो सकता है। 


यदि आपें से प्रत्येक भारत में अपने गांव या शहर को एक स्कूल या कॉलेज 
को गोद लेने का फैसला कर ले और वहां कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध 
कराए, तो हम इस लक्ष्य को बड़ी तेजी से प्राप्त कर लेंगे। आप अपने-आप से ऐसा 
कर सकते हैं या फिर भारत में मौजूद गैर-सरकारी संगठनों के विशाल नेटवर्क के 
जरिए ये सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। 


दोस्तो, मैंने कहा था कि आप घर से दूर मुझे घर का अनुभव कराते हैं। 
मैंने कहा कि आप मुझे भारत के भविष्य के प्रति आश्वस्त महसूस कराते हैं। आज 
जब मैं उस देश की भूमि पर खड़े होकर आपसे यह सब कह रहा हूं, जिसने इस 
सदी पर राज किया है, तो मुझे 21वीं सदी में भारत का महान भविष्य साफ दिख 
रहा है, क्योंकि हमारा देश उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। एक मजबूत समृद्ध 
और भारी विश्व शक्ति के रूप में उभरने के लिए हमारे पास आर्थिक क्षमता और 


सभ्यताजन्य संसाधन हैं। 


निस्संदेह, हमारे देश के सामने कई भयावह समस्याएं हैं और मेरा इरादा 
आपके सामने अभाव की तस्वीर खींचना नहीं है। लेकिन एक राष्ट्र एक जन के 
रूप में एकजुट होकर हम इन समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इस ऐतिहासिक 
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प्रयास में, इस राष्ट्रवादी प्रयास में, मैं अमरीका तथा विश्व के अन्य सभी देशों में 
रहने वाले भारतीय बहनों और भाइयों को हमारी एकता और हमारे इरादे को 
मजबूती प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता हूं। 


मिलकर हम कामयाब होंगे। 


भारत और अमरीका स्वाभाविक 
सहयोगी हैं 


आज इस प्रख्यात संस्थान में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाना मेरे लिए 
अत्यंत सम्मान की बात है। संस्थान की अर्जित ख्याति अमरीका के कुछ अत्यंत प्रखर 
बुद्धिजीवियों के वर्षों के निरंतर और समर्पित परिश्रम का परिणाम है। 


एशिया सोसाइटी ने पूर्व और पश्चिम के मिलने का एक मंत्र उपलब्ध कराया 


है और कई अवसरों पर भारत और अमरीका को रूबरू होने के मौके प्रदान 
किए हैं। 


जैसा कि हम सब अपने अनुभवों से जानते हैं कि देशों के बीच सबसे अधिक 
लाभदायक बैठकें अक्सर वे होती हैं, जो राजनय और शिखर सम्मेलनों के औपचारिक 
दायरे से बाहर होती हैं। ऐसे मौकों पर दो या अधिक देशों के राजनेता, बुद्धिजीवी 
और नीतिनियंता मिलते हैं और अनौपचारिक तथा मैत्रीपूर्ण वातावरण में विचार-विनिमय 
करते हैं, जो भरोसे और समझदारी से और भी गहरा होता है। । 


इसलिए शुरू में ही मैं लोकप्रिय राजनय कहे जाने वाले क्षेत्र में किए गए 
उत्कृष्ट कार्य के लिए एशिया सोसाइटी को बधाई देना चाहता हूं। 


मित्रो, भारत के प्रधानमंत्री का पद सम्भालने के बाद अमरीका की यह मेरी 
पहली यात्रा है। इस साल मार्च में हमारे यहां 60 करोड़ से भी अधिक मतदाताओं 
वाले विश्व-इतिहास में सबसे बड़े माने गए चुनाव सम्पन्न किए हैं। आज भारतीयों 
के लिए जिनका एक बहुत बड़ा हिस्सा स्वतंत्र भारत में जन्मा है, लोकतंत्र शासन 
का स्वाभाविक और एकमात्र स्वीकृत स्वरूप है। 


एशिया सोसाइटी में दिया गया भाषण, न्यूयार्क, 28 सितंबर 1998. 
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यह बात पिछले 50 वर्षा में भारत ने जो उल्लेखनीय यात्रा तय की है, उसकी 
विशेषता है। इस यात्रा के दौरान भारत अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार रहा है 
और अपनी विविध विविधताओं को एक सुदृढ़, सामंजस्यपूर्ण और बहुवादी समाज 
के रूप में ढालने में सफल रहा है। 


सरकारों के बदलने के बावजूद, राजनीतिक प्रणाली उल्लेखनीय रूप से स्थिर 
रही है। यह भारत में लोकतांत्रिक संस्थानों की निहित शक्ति और स्थायित्व का 
प्रमाण है। लोकतांत्रिक बहुवाद के प्रति भारत की वचनबद्धता भी मेरी सरकार में 
परिलक्षित होती है। हमारी एक गठबंधन सरकार है, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता 
पार्टी कर रही है। हमने एक साझा कार्यक्रम बनाया है, जिसमें शासन का राष्ट्रीय 
एजेंडा परिभाषित किया गया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस समय भारत को 
गठबंधन-राजनीति की परिपक्वता की ही जरूरत है। 


हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। हम एक ऐसा मजबूत, समृद्ध और आत्मविश्वास से 
परिपूर्ण भारत बनाना चाहते हैं, जिसका राष्ट्रों की बिरादरी में उचित स्थान हो। 


हम जानते हैं कि सात से आठ प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद की काफी 
ऊंची वृद्धि दर प्राप्त करने की भारत की क्षमता .है। हम जानते हैं क्रि लागत और 
गुणवत्ता में विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हासिल करके एक बड़ी उत्पादक, व्यापारिक 
और निर्यातक शक्ति बनने की सामर्थ्य भारत में है। 


हम यह भी जानते हैं कि हमारे लोगों के एक बहुत बड़े हिस्से को बेरोजगारी 
और भौतिक पिछड़ेपन की जिस ऐतिहासिक विरासत से जूझना पड़ रहा है, उस 
पर पार पाने की कुंजी तेज आर्थिक विकास में है। 


इन लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली समस्याओं. का हमें भली-भांति 
ज्ञान है। लेकिन हम आश्वस्त भी हैं कि अगर हम सभी मामलों में राष्ट्रीय हितों 
का ध्यान रखें तो ये समस्याएं कम हो सकती हैं। | 

व्यक्तिगत तौर पर मैंने सदैव ही राष्ट्रीय हित को पार्टी और निजी स्वार्थो 
से ऊपर रखा है। यही वायदा भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समापन 
समारोहों में 15 अगस्त को भारत की जनता के सामने किया था। 


आज इस सम्मानित सभा के समक्ष मैं 21वीं सदी की दहलीज पर उम्मीदों 
के साथ खड़े भारत और विश्व, दोनों ही के बारे में बात करना चाहता | ऐसा 
मैं भारतीय दृष्टिकोण से कर रहा हूं। लेकिन साथ ही मैं यह दावा करने की हिम्मत 
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भी कर रहा हूं कि भारत का दृष्टिकोण इतना व्यापक है कि अमरीका और विश्‍व 
की प्रत्येक प्रगतिशील विचारधारा इस पर सम्मानपूर्वक ध्यान देगी। 


20वीं सदी भारत में पूर्व परिवर्तनों की साक्षी रही है। इस सदी में हुए परिवर्तनों 
के स्तर और नएपन का मानव-जाति के ज्ञात इतिहास में कोई सानी नहीं है। इस 
सदी के बारे में वास्तव में कहा जा सकता है कि यह दौर सर्वश्रेष्ठ रहा और सबसे 
निकृष्ट भी रहा है। 


यह विश्व युद्धों और टकरावों की व्यापक विनाश के हथियारों की जखीराबंदी 
की उपनिवेशवाद की आधिपत्य की, आतंकवाद की और धर्माधता की सदी रही है। 


साथ ही, यह सदी स्वतंत्रता, अपेक्षाकृत शांत, समृद्धि, लोकतंत्र की प्रगति, 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शानदार उन्नति,. विशेषकर सूचना व संचार 
प्रौद्योगिकी में हाल की प्रगति और विश्व सहयोग के अभूतपूर्व दौर की भी रही है। 


विश्व के सामने आज यह चुनौती है कि इस सदी की सबसे बुरी बातों पर 
अंकुश कैसे लगाया जाए, कैसे इन्हें विपरीत मोड़ दिया जाए तथा कैसे सुनिश्चित 
किया जाए कि इनकी पुनरावृत्ति न हो। चुनौती यह भी है कि 20वीं सदी की सर्वश्रेष्ठ 
विशेषताओं का इस्तेमाल समाज के सभी वर्गों के फायदे के लिए हम कैसे कर सकते 
हैं, और यह केवल उन्हीं गिने-चुने, सुविधा-सम्पन्न देशों और वर्गों के लिए नहीं 
होना चाहिए, जैसा कि अब तक होता आया है। 


क्या नई सदी वास्तव में मानवता के लिए नई होगी या फिर हाल के दौर 


में हमारे सामने वाली वही पुरानी समस्याओं और संकटों और टकरावों का क्रम 
वैसे ही चलता रहेगा? 


क्या विश्व, शांति व निरस्त्रीकरण की दिशा में निर्णायक ढंग से आगे बढ़ेगा? 
क्या व्यापक निर्धनता, अल्प-पोषण और भुखमरी बीती बातें हो जाएंगी? क्या विश्व 
की वित्तीय प्रणाली कम विस्फोटक और अधिक स्पष्ट होगी? और क्या न्यायोचित 
व समतापूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था कायम होगी? 


क्या हम आने वाली सदी में आतंकवाद, जातीय टकरावों और जहि विद्वेष 
पर काबू होने में सफल हो पांएगे? 


ये सवाल हैं, जो 20वीं सदी की सांझवेला में विश्व-नेताओं के सामने उपस्थित 
हैं। नेताओं से मेरा तात्पर्य केवल शासनाध्यक्षों से नहीं है। जी नहीं। इतिहास ने 
हम सबके सामने - सरकार, राजनीति, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, शिक्षण संस्थानों, 
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मीडिया और सांस्कृतिक संगठनों के नेताओं के सामने चुनौती रखी है। क्या हम 
इसका सामना कर पाएंगे? | 


आज, भारत और अमरीका विशव-इतिहास के एक अप्रतिम मोड़ पर खड़े हैं। 
जब हम भविष्य में झांककर देखते हैं तो हमें लगता है कि यह बिल्कुल भी दूर नहीं 
है। पांच सौ से भी कम दिनों में हम 20वीं सदी और दूसरी सहस्त्राब्दि को पीछे 
छोड़ चुके होंगे तथा एक नई सदी और एक नई संहस्त्राब्दि में प्रवेश कर चुके होंगे। 


जैसा कि हम सब जानते हैं, दुनिया-भर में कम्प्यूटर, विशेषकर वाई 2के 
कही जाने वाली समस्या के समाधान में जुटे हुए हैं। दरअसल, यह समस्या साफटवेयर 
को पुनः प्रोग्राम करने की है, ताकि कम्प्यूटरों को पता चल जाए कि वर्ष 2000 
शुरू हो चुका है। यदि वाई 2के समस्या हल न की गई तो कम्प्यूटर बड़े विचित्र 
और एकदम अविश्वसनीय ढंग से काम करने लगेंगे। 


कम्प्यूटर शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए मैं एक सवाल करना चाहता हूं: 
क्या हम लोगों ने, विश्व के राजनेताओं, शासनाध्यक्षों, नीतिनियंताओं और बुद्धिजीवियों 
ने अपनी राजनीतिक व आर्थिक सोच को फिर से प्रोग्राम करना शुरू कर दिया 
है, ताकि हमें इस बात का ध्यान रहे कि शीघ्र ही हम सब एक नए युग में प्रवेश 
करने वाले हैं? मैं इसे पीई-वाई टू के अर्थात राजनीतिक आर्थिक वर्ष 2000 समस्या 
कहता gl 

मित्रो, इस चुनौती .का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए दुनिया-भर के 
नेताओं को एक नई सोच की जरूरत है - ऐसी सोच की, जो विश्व को स्थायित्व 
देते रहने के लिए जरूरी है। 


इक्कीसवीं सदी की मांग है कि सबसे पहले हम इस सदी का सबक सीखें, 
शांति सबसे बड़ा आदर्श है। 20वीं सदी ने दो विश्व-युद्ध देखे - हरेक़ से पहले 
की सभी लड़ाइयां कहीं अधिक खूंखार। इन दो विश्व युद्धों, की मानवता नेजो 
कीमत चुकाई, वह इतनी भयावह है कि विश्व .के सामने विकल्प स्पष्ट है- एक 
ओर विश्व-युद्ध का, परमाणु युद्ध और विनाश का, या फिर शांति, अस्तित्व और 
प्रगति का। | i 

पचास सालों से परमाणु हथियारों के निवारण सिद्धांत पर विश्व शांति टिकी 


रही। लेकिन यह शांति का स्थाई आधार नहीं हो सकता है। मानवता की अंतरात्मा 
की आवाज यह है कि दुनिया निवारण के स्थान पर निरस्त्रीकरण की ओर बढ़े। 
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दुर्भाग्य से पारम्परिक परमाणु ताकतों ने इस सार्वभौमिक मांग पर्‌ कोई 
ध्यान नहीं दिया है । पहले उन्होंने नई व महंगी हथियार-होड़ के लिए शीतयुद्ध का 
सहारा लिया। अब, शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद भी भेदभावपूर्ण अप्रसार संधियों 


के जरिए वे अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं। ऐसी संधियों का नाकाम होना निश्चित 
है। 


इसी दोमुहेपन और धौंस के चलते भारत को हाल ही में अपनी परमाणु नीति 
पर फिर से विचार करने पर मजबूर होना पड़ा। आप सभी जानते हैं कि पिछले 
50 सालों से हमारा देश लगातार और पूरी निष्ठा के साथ शांति और निरस्त्रीकरण 
के लक्ष्य की दिशा में प्रयास करता रहा है। | 


हमने अपनी तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों की तरफ से हर बहुराष्ट्रीय 
व द्विपक्षीय मंचों पर निरस्त्रीकरण के पक्ष में अपनी आवाज उठाई। न केवल हमारी 
मांग की ही अनदेखी की गई, बल्कि परमाणु विकल्प खुला रखने के भारत के प्रभुसत्ता 
सम्पन्न अधिकार को छीनने की भी कोशिश की गई। 


इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए और परमाणु भेदभाव के 
हाकिमों के शक्तिशाली चुनौती के तौर पर हमें अपना परमाणु विकल्प अपनाने पर 
मजबूर होना पड़ा। इस दृढ़-निश्चयी कार्रवाई के साथ ही हमने परमाणु क्लब को 


फिर से याद दिला दिया है कि मानवता के छठे हिस्से की आवाज अनसुनी नहीं 
की जा सकती। 


` इस प्रकार 20वीं सदी का सबक सीधा-सा है : वास्तविक, स्पष्ट और विश्वसनीय 
निरस्त्रीकरण ही परमाणु अप्रसार का लक्ष्य प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है। 


मैं उम्मीद करता हूं कि अमरीका के नेतागण आने वाले वर्षो में सही कदम 
उठाएंगे, क्योंकि इस देश के पास परमाणु हथियारों और मारक प्रणालियों का सबसे 
विशाल भंडार है और इसी वजह से पृथ्वी पर शांति के प्रति उसकी जिम्मेदारी सबसे 
बड़ी है। 

आशंका व्यक्त करने वाले दलील देते हैं कि पिछले 50 वर्षाः में भारत और 
पाकिस्तान ने तीन लड़ाइयां लड़ी हैं। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि इन 50 वर्षो 


में से अंतिम 25 वर्षों में कोई लड़ाई नहीं हुई है और इसकी वजह शिमला समझौता - 


है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में. हुआ था। 
कुछ लोगों की सोच के विपरीत, आपसी समझौते सफल होते हैं। गड़बड़ तो 
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तीसरे पक्ष के आने से होती है, चाहे उसकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों न हो। 
इससे जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। 


निरस्त्रीकरण के लिए विश्व व्यवस्था का लोकतंत्रीकरण जरूरी है। और इससे 
हम 20वीं सदी के दूसरे बड़े सबक पर आते हैं। 


हकीकत में यह सदी लोकतंत्र की सदी नहीं रही है। दुनिया-भर में लोकतंत्र 
अपनाने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। हां यह बात और है, कि उन्होंने 
जरूरी स्थानीय फेरबदल अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किए। लेकिन यहां हम एक 
विचित्र दुहरापन देख रहे हैं। 


अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए मापदंड स्थापित करने वाले एक ढांचे के रूप में 
विश्व-स्तर पर लोकतंत्र, राष्ट्रीय शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र के साथ कदम 
से कदम मिलाकर नहीं चल पाया है। अमीर और शक्तिशाली देश अपने पक्षपातपूर्ण 
हित साधने के लिए नियम बनाते हैं और तोड़ते हैं। 


अब जबकि विशव 21वीं शताब्दी में दाखिल हो रहा है, यह स्थिति तो पूरी 
तरह से न बनी रहने वाली है। कोई भी देश, चाहे कितना भी अमीर और सैनिक 
दृष्टि से कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, बहुत देर तक ऐसे हितों पर अमल 
नहीं कर सकता, जो विश्व समुदाय के हितों से मेल न खाते हों। 


सामंतवाद का युग, जो पिछली कुछ शताब्दियों का अभिशाप था, सदा के लिए 
समाप्त हो चुका है। असमानता पर आधारित संबंध इस युग की विशेषता थे, जिन्हें 
किसी भी हालत में बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से शांति और 
स्थायित्व गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं। 

मैं उम्मीद करता हूं कि लोकतांत्रिक मूल्यों का पोषक अमरीका विशव व्यवस्था 
के लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाएगा । प्रक्रिया की शुरूआत 
संयुक्त राष्ट्र के लोकतंत्रीकरण से हो सकती है। 

मित्रो, हम भारत में समझते हैं कि समानता के आधार पर विकसित होने 
बाले भारत अमरीकी संबंध कल की लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था के ढांचे का महत्वपूर्ण 
तत्व हैं। लेकिन मैं यह भी स्वीकार करना चाहूंगा कि हमारे दोनों देशों के बीच 
संबंधों की वर्तमान -असंतोषजनक स्थिति से मैं हैरान-सा हूं। 

हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हमारी राजनीतिक संस्कृतियां भी 
एक जैसी हैं-एक जैसा स्वतंत्र प्रेस है और एक जैसा ही कानून का शासन। हम 
दोनों की निजी उद्यम और स्वतंत्र बाजारों की एक परंपरा है। 
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लेकिन निकट भविष्य में मुझे दोनों देशों के हितों में कोई टकराव दिखाई 
नहीं पड़ रहा है, फिर भी यहां पर एकत्र हम सब मानेंगे कि हमारे संबंधों की 
पूरी संभावनाएं इन 50 सालों में उभर कर सामने नहीं आ पाई हैं। 


चाहे अफगानिस्तान के साथ क्षेत्रीय व्यवस्थाओं की बात हो, जहां हमारे अनिवार्य 
सुरक्षा तथा अन्य हित जुड़े हैं, या फिर एशिया प्रशांत क्षेत्र में सहयोग संबंधी व्यवस्थाएं 
हों, जहां हमारी भूमिका स्पष्ट रूप से रचनात्मक, संतुलनकारी और स्थायित्व प्रदान 
करने वाली है, या फिर संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे विश्व संगठन हों, या 
भेदभावपूर्ण परमाणु अप्रसार संधि हो - इन सभी में अमरीका ने भारत के हितों 
और सरोकारों को न तो समझा है, और न ही उनका ध्यान रखा है। 


दूसरे, जबसे हम स्वतंत्र हुए हैं, वस्तुत: तब से ही प्रौद्योगिकी प्रदान करने 
में आनाकानी होती रही है। हमारे अपनी निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं अत्यंत कठोर 
हैं और भारत से कभी भी उपकरणों व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मामले में हमारा 
ध्यान रखने में अमरीका हमें अनिच्छुक लगा है। 


इसी तरह दक्षिण एशियाई मुद्दों पर जहां हमारे सर्वोच्च राष्ट्रीय हित जुड़े 
हुए हैं, हमें अमरीका के ऐसे नीतिगत दृष्टिकोण का सामना करना पड़ता है, जो 
हमारी बुनियादी न्यूनतम सुरक्षा जरूरतों के विपरीत होता है। 


एक और भी गंभीर मामला भारत को न समझने का अमरीकी नेताओं द्वारा 
उन मामलों में दिए गए बयांन हैं, जो हमारे लिए संवेदनशील हैं। चीन की राष्ट्रपति 
क्लिंटन की यात्रा के दौरान दक्षिण एशिया पर जारी बयान और भारत के साथ 
अपना रक्षा व वैज्ञानिक सहयोग समाप्त करने के लिए रूस पर दबाव डालने की 
अमरीकी कोशिशें ऐसे ही दो प्रमुख उदाहरण हैं। 


अमरीका के साथ घनिष्ठ सद्भाव विकसित करने की इच्छुक हमारी जैसी 
सरकारों के लिए ऐसी सार्वजनिक घोषणाओं के चलते आगे बढ़ना बहुत कठिन हो 
जाता है। 


मित्रो, मैंने भारत-अमरीकी संबंधों को नए सिरे से बनाने की बात इसलिए 
नहीं की है कि इनसे भारत को मदद मिलेगी, बल्कि इसलिए भी मैंने इन पर जोर 
दिया है, क्योंकि इनसे अमरीका को भी मदद मिलेगी। जो मैंने आरंभ में कहा था 
उसे मैं फिर से दुहरा रहा हूं। समानता और परस्पर हितों पर आधारित भारत-अमरीकी 
संबंध कल की स्थाई, लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था का आधार बनने वाले हैं। 
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दोस्तो, अब यह बात अच्छी तरह से स्वीकार की जाने लगी है कि घरेलू 
तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, दोनों में आर्थिक लोकतंत्र, लोकतंत्र का मर्मस्थल है । लेकिन 
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में जो वित्तीय प्रणाली अस्तित्व में आई हैं, वह 
लोकतांत्रिक तो किसी तरह से सिद्ध नहीं हुई हैं। 


इस प्रणाली की निहित असमानताओं को यह कहकर कि ये सरकार के नियंत्रण 
से मुक्त बाजारी शक्तियों का परिणाम हैं, तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता। 20वीं 
सदी से साम्यवाद के सिद्धांतों ने भारी कीमत वसूली है। 

आज विश्व एक और सिद्धांत की कीमत चुका रहा है और वह है - बाजार 
शक्तियों के अदृश्य हाथ का सिद्धांत । हमने देखा है कि बाजारों में कितने अविवेकपूर्ण 
उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। 


बाजारों की अस्थिरता के साथ ही सामाजिक व राजनीतिक अस्थिरता आती 
है। रातोंरात सामान्य आदमी देखता है कि उसकी मेहनत की कमाई गायब हो जाती 
है, निवेशक बाजार की अपनी पूंजी खो बैठते हैं तथा देश अपनी मुद्राओं का मूल्य 
गंवा बैठते हैं। 

इसमें कोई संदेह नहीं कि जो देश सही सिद्धांतों पर अपनी अर्थव्यवस्थाओं 
की व्यवस्था नहीं करते हैं, उन्हें इस प्रणाली में भारी कीमत चुकानी पड़ती है। 
अक्सर उन्हें तथा उनकी निर्दोष जनता को बेरोजगारी का खामियाजा भुगतना पड़ता 
है और ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसमें उनका कोई दोष नहीं होता है। 

सही कहा गया है कि विश्वव्यापीकरण के दौर में, सामान, सेवाओं, निवेश 
और मानव श्रम का विश्व बाजार हमारे ग्रह को घेरे हुए वायुमंडल की तरह से 
एक और अविभाज्य होता है। वायुमंडल में किसी भी एक स्थान पर नुकसान पहुंचाने 
से इस ग्रह में रहने वाले व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। 

इसलिए पश्चिमी गोलार्द्ध के समृद्ध देशों को इस भुलावे में नहीं रहना चाहिए 
कि ऐशियाई बाजारों में आज जो संकट चल रहा है, उससे वे aed हैं। विश्व 
वित्तीय प्रणाली में सुधार के लिए सामूहिक विश्व प्रयासों की जरूरत है, जिसके लिए 
हमें इस प्रकार से दिशा देनी होगी कि यह मानव-जाति की विकासीय जरूरतों की 
प्राथमिकताओं को पूरा कर सके। 

भारत में हम लोगों ने विश्वव्यापीकरण के प्रति एक सतर्क, नपा-तुला और 
उत्तरोत्तर समन्वय का एक सैद्धांतिक रवैया अख्तियार किया है। इस दृष्टिकोण से 
हमारे राष्ट्रीय हितों की हत्या हुई है। एशियाई बाजारों की उथल-पुथल से हम मोटे 
तौर पर अप्रभावित रहे हैं। 
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हम जानते हैं कि अपनी अर्थव्यवस्था की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के 
लिए हमें और भी कई आंतरिक व बाह्य सुधार लागू करने होंगे। ऐसा हम अवश्य 
करेंगे। साथ ही, स्थाई व शांतिपूर्ण 21वीं शताब्दी के लिए प्रमुख आश्वासन के रूप 
में हम विश्व आर्थिक व्यवस्था में आमूल सुधार के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे। 


बीसवीं सदी का चौथा महत्वपूर्ण सबक भी है और यह इस बारे में है कि 
अपनी विविधताओं का प्रबंध हम कैसे करते हैं। इस ग्रह पर रहने वाले हम सब 
विभिन्न जातियों, धर्मो, संस्कृतियों और राष्ट्रीयताओं के लोग हैं । हम अलग-अलग 
भाषाएं बोलते हैं और राजनीति व जीवन के बारे में हमारे दृष्टिकोण भिन्न हैं। 


लेकिन हम एक ही बिरादरी के लोग हैं, क्योंकि हम सभी एक ही मानव परिवार 
के हिस्से 21 


भारत के वैदिक ऋषि-मुनियों ने इस मूल्य को इस प्रकार व्यक्त किया था: 
एकम्‌ सत विप्नःबहुधा वक्ष॑ति, अर्थात सत्यं एक है, लेकिन चिंतक इसकी व्याख्या 
अलग-अलग तरह से करते हैं। 


यह सदैव से ही सत्य रहा है। लेकिन विशवव्यापीकरण के दौर में जब परस्पर 
सेवाएं और परस्पर निर्भरता अपवाद नहीं, बल्कि एक जरूरी बात बन गई है, तब 
विविधता में एकता” और 'एकता में विविधता” की सच्चाई केवल विकल्प-भर नहीं 
रह गया है। यह एक ऐसी जरूरत है, जिससे बचा ही नहीं जा सकता। 


बड़े दुख की बात है कि इस सच्चाई को स्वीकार करने की अनिच्छा ही 
आज विश्व के कई हिस्सों में उत्पन्न हिंसा और टकरावों का कारण है। जब इस 


प्रकार की एकांतिकता और असहिष्णुता संकीर्ण राजनीतिक लक्ष्यों के साथ मिल जाती 
हैं तो आतंकवाद जन्म लेता है। 


मित्रो, आतंकवाद सभ्य समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीरतम खतरा 
बन गया है। यहां भी भारत और अमरीका, दोनों ही इसके शिकार हुए हैं। हाल 
ही में नैरोबी और दार-ए-सलाम में अमरीकी दूतावासों पर हुए हमलों में निर्दोष 
अमरीकियों और अफ्रीकियों की मौतों ने हमें दहला दिया । 


हम भी आपकी व्यथा और गुस्से में भागीदार थे। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद 
की ताक़तों ने कायराना हमले शुरू किए हैं और ये लोग हमारे क्षेत्र में भी 
सक्रिय है । भारत लगातार आतंकवादी हिंसा का निशाना बनता रहा है। आपके 


पास लाकरबी है, हमारे पास कनिष्क । आपके यहां विशव व्यापार HR है, हमारे 
यहां वंधामा है। 
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सूत्र एक ही और समान स्रोत की ओर जाते हैं, सोचकर नफरत हो उठती 
है कि इसे हमारी सीमा के पार से चलाया और बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे 
क्षेत्र में हमारा देश पहले ही रूढ़िवाद का निशाना बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 
को इस छूत को फैलने से रोकने के दृढ़ निश्चय के साथ कार्यवाही करनी ही होगी। 


जब विश्व अगली शताब्दी में प्रवेश कर रहा है तो हमें बहु-संस्कृतिवाद को 
स्वीकार करना ही होगा और विविधता का जीने के एक ढंग के रूप में सम्मान 
करना होगा। यहां मुझे इस बात की खुशी है कि विविधताओं को शांतिपूर्वक सम्हालने 
के अपने समृद्ध अनुभव से भारत और अमरीका, दोनों मिलकर मानवता के भले 
के लिए इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। 


मित्रो, आज हमारे सामने ये जो प्रमुख चुनौतियां मौजूद हैं, मेरा मानना है 
कि उनके बारे में विश्व-भर के प्रगतिशील लोगों के दृष्टिकोण समान हैं। मुझे यह 
समानता विशेष तौर पर भारत और अमरीका के भविष्योन्मुख नेताओं, नीति-निर्माताओं 
और बुद्धिजीवियों में देखने को मिलती है। 


यही समानता है, सरोकारों और बोध की, यही समानता मेरे इस विश्वास 
को मजबूती प्रदान करती है कि 21वीं सदी में विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य 
की खोज में भारत और अमरीका स्वाभाविक मित्र हैं। 


एशिया सोसाइटी जैसे गैर-सरकारी और गैर-पक्षपातपूर्ण संस्थानों की पहल 
की बदौलत, मुझे विश्वास है कि आगामी वर्षों में यह गठजोड़ सुदृढ़ से सुदृढ़तर होता 
जाएगा। 
अंत में, इस सहज भारत-अमरीकी गठजोड़ के प्रति एक कविता के रूप में 
आधुनिक युग के महान भारतीय मनीषियों में से एक स्वामी विवेकानंद की एक कविता 
की कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहूगा : 
ओ प्रभु, अपने निष्कंटक पथ पर आगे चलो 
जब तक भरी दुपहरिया दुनिया पर न छा जाए 
जब तक gA आपके प्रकाश को प्रतिबिम्बित न करे 
जब तक सिर ऊंचा किए स्त्री-पुरुष 
अपनी जंजीरों को टूटते न देखें, और 
छलकती खुशियों में न जाने कि नव जीवन आया है । 
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'लो कतंत्र हमारे लिए महज एक राजनीतिक प्रणाली नहीं है। यह भारतीय सभ्यता 
और लोकाचार का एक अभिन्न अंग है। आज भारत न केवल एक परिपक्व और 
जीवंत लोकतंत्र है, बल्कि भारतीय मूल के लोग भी विश्व में जहां कहीं भी रह रहे 
हैं, इसे बढ़ावा देने में लगे हैं। आपका सम्मेलन इस बात का प्रमाण है। 


आपका स्वागत करना, व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए अलग से एक संतोष की 
बात है। मैंने चार दशकों से अधिक भारतीय संसद की सेवा की है। मैंने विदेशों 
में काम कर रहे और रह रहे भारतीय मूल के अपने भाइयों और बहनों के साथ 
घनिष्ठ रूप से विचार-विमर्श किया है। इस बातचीत से सदैव ही मुझे व्यापार, शिक्षा, 
अनुसंधान तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों पर हैरानी होती है। 


लेकिन आज मैं एक विशेष जन-समूह से उन भारतीयों से बात कर रहा 
हूँ, जिन्होंने अपने-अपने देशों की संसदीय प्रणाली पर अपनी छाप छोड़ी है। आप 
लोग हमारे लिए बड़े विशेष हैं, क्योंकि भारत से बाहर रहने वाली भारत की ये 
संताने अब अपने साथी नागरिकों का विश्वास जीत रहे हैं। मित्रो, मुझे आप पर 
गर्व है। किसने कल्पना की थी कि सात समुंदर पार के देशों में मेहनत करने के 
लिए भारत छोड़कर आए हमारे पूर्वजों के बेटे और बेटियों, पोते व पड़पोते आज 
विधायक हैं। किसने कल्पना की थी कि एक-दूसरे से इतने भिन्न देशों में किसी 
दिन भारतीय मूल के लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। 


आपने इसकी कल्पना की और आपने यह कर दिखाया। विधायक बनने के 
लिए कड़ी मेहनत की है। आपके निर्वाचक भिन्न राष्ट्रीयता, संस्कृतियों और धर्मो 
के लोग हैं। फिर भी उन्होंने आपको निर्वाचित करने का फैसला किया, क्योंकि वे 
सोचते हैं कि उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। 


सच में, यह सफलता की एक ऐसी कहानी है, जिसका कोई सानी नहीं है। 
कई अन्य देशों में डाएस्पोरा है। लेकिन यह भारतीय डाएस्पोरा है, जो नम्बर एक 
तो इस ग्रह के लगभग सभी देशों में बसा, दूसरे वहां पर लगभग हर पेशा अपनाया, 
तीसरे जो कुछ भी किया, उसमें शानदार सफलता मिली। और अंत में, इन 


भारतीय मूल के सांसदों के सम्मेलन में भाषण, नई दिल्ली, 28 नवंबर 1998 
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उपलब्धियों के बावजूद उन्होंने भारत के साथ हमारी साझी मातृभूमि के साथ अपने 
भावात्मक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सम्पर्क बनाए रखे हैं। 


भारत से गए व्यक्ति ने जहां भी वह है और जो भी वह कर रहा है, उसे 
अच्छा क्यों किया। इसका कारण यह है कि आत्मसात करने और एकरस हो जाने 
की प्रवृत्ति भारतियों को जन्मजात प्राप्त होती है। हमारे धर्मग्रंथों ने हमें सिखाया 
है : वसुधैव कुटुम्बकम्‌, अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है। इसका अर्थ है कि जब 
हम विदेशों में बसते हैं, तो हम अपनी जड़ों से कटे नहीं होते और हम दूसरी 
संस्कृतियों और धर्मो के लोगों को स्वीकार कर सकते हैं और उनके साथ काम 
कर सकते È | 

हमारी संस्कृति और हमारे धर्मग्रंथों के ज्ञान-पिपासा पर जोर दिया गया है। 
इसलिए, हरेक ज्ञानाधारित उद्योग में भारतीय इतनी सफलता से काम कर रहे हैं। 
कम्प्यूटरों में, विज्ञान में, प्रबंधन में, कानून में, चिकित्सा में और अन्य सभी पेशों 
में भारतीय मूल के लोगों ने अपने लिए और भारत के लिए नाम कमाया है। 

हमारी संस्कृति में कौशल प्राप्त करने पर भी बल दिया गया है। भारत के 
दक्ष भवन निर्माताओं, मैकेनिकों, aed और तकनीशियनों का विश्व के कई हिस्सों 
में सम्मान किया जाता है। विशेष-तौर पर खाड़ी के देशों में इन्होंने अपना प्रभुत्व 
कायम कर लिया है। दरअसल, भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन का सबसे बड़ा 
स्रोत तो विदेशों में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाला धन है। 

चाहे ज्ञानाधारित पेशा हो, व्यापार और वाणिज्य हो, या कुशल नौकरियां हों 
या विधायिकाओं में आप हों, आपकी सफलता का राज क्या है। निश्चित ही आपकी 
मेहनत है, आपमें से हरेक आज जहां है, दूसरों की अपेक्षा अपने कड़े परिश्रम से 
पहुंचा है। 

भारतीय अपने पेशे में सबसे चतुर, सबसे होशियार व्यापारियों और सबसे 
अधिक मेहनत करने वाले अप्रवासियों के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन आज विश्व 
को यह भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि भारत की ये संतानें राजनीति और सामाजिक 
जीवन में भी नेतृत्व प्रदात कर रही हैं। 

आंकड़े अपनी कहानी खुद कहते हैं। 19वीं शताब्दी में वो 100 विधायक हैं, 
जिनमें 86 मंत्री हैं, चार अपनी राष्ट्रीय असेम्बलियों में स्पीकर हैं और दो प्रधानमंत्री 
हैं। गुयाना में डा. छेदी जगन, मारीशस में एस. रामगुलाम और अनिरुद्ध जगन्नाथ, 
त्रिनिदाद में नूर मोहम्मद हसन अली नेतृत्व के अपने गुणों के कारण ही सर्वोच्च 
पद पर पहुंचे हैं । 
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भारतीय सांसदों की संख्या में वृद्धि के कई स्थानीय कारण भी हैं । लेकिन 
मूलत: भारत का होना आपका सबसे तगड़ा कारण होगा । भारत के लोगों में आम 
सहमति प्राप्त करने, विविध विचारधाराओं में समायोजन और समरसता लाने तथा 
दूसरों पर रौब न गांठने के गुण जन्मजात आ जाते हैं । सार्वजनिक जीवन में 50 
वर्षों में, मैंने जो भी सफलता अर्जित की है, उनके पीछे यही कारण हैं। 


प्रिय बहनो और भाइयो, आप लोग अलग-अलग देशों में रहते हैं। सांसदों 
के रूप में अपने-अपने देशों में आप लोग प्रभावशाली रूप से जनमत बनाने वालों 
में से हैं। इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि भारत में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे 
में कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयां आप जानें और उन्हें अपने निर्वाचकों तक ले जाएं। 


मेरी सरकार आर्थिक सुधारों को गहन बनाने, व्यापक बनाने और फैलाने 
के लिए वचनबद्ध है। कई कठिनाइयों और दबावों के बावजूद, हमने अपनी अर्थव्यवस्था 
का प्रबंध अच्छी तरह किया है। ऐसे समय में, जब एशिया तथा दूसरी जगहों के 
कई देश वित्तीय उठा-पटक के प्रभावों को झेल रहे हैं, तब भारत ने अपनी आर्थिक 
प्रणाली में स्थिरता और लचीलापन दर्शाया है। 


अर्थव्यवस्था में मौजूदा ढिलाई एक अस्थाई दौर है। भारत में विदेशियों के 


लिए, विशेषकर भारतीय मूल के लोगों के लिए निवेश और व्यापार, दोनों के ही 
बढ़िया अवसर मौजूद हैं। 


इस संदर्भ में, हाल ही में रिसर्जेट इंडिया बांडों के निर्गम के प्रति भारतीय 
मूल के लोगों की शानदार प्रतिक्रिया पर मैं आभार व्यक्त करता हूं। इन बांडों 
से हमें चार अरब डालर से भी अधिक की राशि जुटाने में मदद मिली। मुझे विश्वास 
है कि भविष्य में जब हम विदेशों में बसे भारतीयों के लिए ऐसे ही निवेश अवसर 


उत्पन्न करने का फैसला करेंगे, तब भी आपकी ऐसी ही सकारात्मक प्रतिक्रिया 
होगी। 


साथ ही, मैं यह भी चाहूंगा कि आप अपने-अपने देशों में निवेशकों और 
व्यापारियों में भारत में उपलब्ध अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करें। 


एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की भी चर्चा मैं करना चाहूंगा। 11 मई को भारत 
ने परमाणु परीक्षण किए और भारत परमाणु हथियार सम्पन्न देश बन गया। यह 
कदम हमने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने के साथ-साथ, ताकतवर देश 
की हैसियत से विश्व परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में योगदान करने के लिए 
उठाया था। 


७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


अंतरराष्ट्रीय मामले 381 


सदैव की भांति हम अभी भी विश्व शांति के आदर्शो के प्रति समर्पित हैं। 
हमने घोषणा की है कि हमारे परमाणुः हथियार पूरी तरह आत्मरक्षार्थ हैं। हम कभी 
भी सबसे पहले इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे. और न ही किसी गैर-परमाणु हथियार 
देश के खिलाफ कभी इनका प्रयोग करेंगे । 


कुछ देशों ने हमारे इस कदम की आलोचना की और हम पर आर्थिक 
प्रतिबंध तक लगा दिए। भारत ने दिखा दिया है कि किसी धमकी या प्रतिबंध के आगे 
हम झुकेंगे नहीं। समय के साथ-साथ वो लोग भी जो पहले हमारी आलोचना करते 
थे, अब हमारे फैसले को और निरस्त्रीकरण के बारे में हमारे चिंतन को बेहतर 
ढंग से समझने लगे हैं। 


फिर भी विदेशों में लोगों को, विशेषकर राजनितिज्ञों, मीडिया और बुद्धिजीवी 
वर्ग को परमाणु मुद्दे पर भारत के रुख के बारे में बताने की बड़ी जरूरत है। 
मैं आपसे संवाद और शिक्षा के इस प्रयास में हाथ बंटाने का आग्रह करता | 


यहां पर मैं विशव में शांति और आम सहमति बनाने के भारत के प्रयासों 
की भी चर्चा करना चाहूंगा। 1950 के दशक में कोरिया और वियतनाम से लेकर 
1990 के दशक में कम्बोडिया और इराक तक भारतीयों ने शांति स्थापना में मदद 
की है। बोस्निया और सोमालिया में भारतीय शांति रक्षकों की सेवाएं उत्कृष्ट रही 
हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अक्सर भारतीयों से संवेदनशील पदों को सम्हालने को कहा 
है। बोस्निया और हजेंगोविना में बहुराष्ट्रीय शांति सेना के पहले कमांडर-इन-चीफ 
एक भारतीय थे। इराक में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में एक भारतीय ने 
वहां तनाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 


इन सबसे मेरी इस बात को बल मिलता है कि हर जगह भारतीयों में भिन्न 
पृष्ठ-भूमियों के लोगों का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के गुण रहे हैं। 


मित्रो, हम सब भारत माता की संतान हैं । अपने-अपने देशों में आपकी 
उपलब्धियों की मैं सराहना करता हूं और उनके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ । 
मैं यही आशा करता हूं कि और बेहतर ढंग से अपना कार्य करके आप अपना, 
अपने गृह देश के लिए और भारत माता का गौरव बढाएं | जितने आप सफल होंगे, 
उतने ही बेहतर आप भारत के सदभावना राजदूत सिद्ध होंगे । 


मैं आप सबके और आपके परिवारों के भारत में सुखद प्रवास की कामना 
करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस सम्मेलन का उद्घाटन करता हूं। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


मतभेदों को दूर करने में 
संयम बरतें 


हे म इराक के घटनाक्रम पर बड़ी बारीकी से नजर रखे हुए हैं। उस क्षेत्र के 
देशों और लोगों के साथ भारत के घनिष्ठ ऐतिहासिक संबंध और मजबूत भाईचारा 
रहा है। इराक के लोगों की कठिनाइयों के बारे में हमें बड़ी चिंता है और हमने 
सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सम्बद्ध प्रस्तावों का पालन करने की इराक 
की कार्रवाई के बाद प्रतिबंध हटाने की मांग की है। इराक के साथ संयुक्‍त राष्ट्र 
विशेष आयोग की बातचीत में समय-समय पर उठने वाले मतभेदों को दूर करने 
में हमने लगातार संयम और संतुलन बरतने की सलाह दी है। 


अमरीका और ब्रिटेन द्वारा किए जा रहे इन हवाई हमलों पर भारत सरकार 
गहरी चिंता व्यक्त करती है और इनकी निंदा करती है। यह विशेष रूप से दुख 
की बात है कि एकतरफा कदम तब उठाया गया है, जब संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 
के अधिवेशन में संयुक्‍त राष्ट्र विशेष आयोग के प्रमुख की रिपोर्ट से उत्पन्न घटनाक्रम 
पर विचार किया जा रहा था और जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा प्रस्तावित 
वैकल्पिक कार्यवाही की अपनी सिफारिश के साथ परिषद को भिजवा दिया गया था। 
इस हमले से संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सामूहिक और सलाहकार कार्य पद्धतियों 
के बारे में कई गंभीर सवाल उठते हैं। यह सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों 


पर इराक के अनुपालन की पुष्टि करने की परिषद की योग्यता पर भी प्रश्‍नचिन्ह 
लगाता है। 


हमारा सुविचारित मत यह रहा है कि इस स्थिति में बल प्रयोग से कठिनाइयां 
उत्पन्न होंगी। इस मसले को शांतिपूर्ण ढंग से और बातचीत के जरिए कूटनीतिक 
तरीके से हल करने की जरूरत है। हमने इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों 
का समर्थन किया है। इन नवीनतम घटनाओं पर गहरा दुख व्यक्त करने वाले संयुक्त 
राष्ट्र महासचिव के बयान पर हमने गौर किया है। हम सैनिक कार्रवाई के तत्काल 
रोके जाने और संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में कूटनीतिक प्रयास शुरू करने का आग्रह 
करते हैं। इराक में भारतीय समुदाय के लगभग 50 व्यक्ति सुरक्षित हैं। हम अपने 
दूतावास के लगातार सम्पर्क में हैं तथा इन लोगों के कल्याण के लिए सभी कदम 
उठा रहे हैं। 
इराक में सैनिक कार्रवाई के बारे में संसद में दिया गया वक्तव्य, नई दिल्ली, 17 दिसम्बर 1998 
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भारत ओर त्रिनिदाद व 
टोबेगो के बीच मैत्री 


भारत और आपके खूबसूरत देश के बीच संबंध बहुत पुराने, 1854 से हैं, जब 
भारत से 225 अनुबंधित मजदूरों को लेकर पहला जहाज 'फतेल रजाकक' यहां पहुंचा 
था। स्वतंत्रता के लिए भारत की लड़ाई केवल अपने लिए ही नहीं थी, बल्कि उपनिवेशों 
में रह रहे सभी लोगों के लिए थी। इसी भावना से हमने आपके देश के साथ 1948 
में कूटनीतिक संबंध कायम किए। तब आपका देश स्वतंत्र राष्ट्र भी नहीं बना था। 


भारत और त्रिनिदाद तथा टोबेगो के लोगों के बीच मजबूत संबंध हैं, जिनकी 
नींव हमारी साझी विरासत में है। इन मैत्री संबंधों के समारोह के लिए राष्ट्रपति 
डा. शंकर दयाल शर्मा 1995 में यहां आए थे। हमारे दोनों देशों में बहुजातीय और 
बहुधर्मी समाज शांति और सद्भाव से रह रहे हैं। हमारे लोकतांत्रिक आदर्श भी एक 
जैसे हैं। मैत्री, विश्वास और सद्भाव ने भारत और त्रिनिदाद व टोबेगो के बीच 
की काफी बड़ी भौगोलिक दूरी को पाट दिया है। 


जनवरी 1997 में हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में 
आपकी ऐतिहासिक यात्रा से हमारे संबंधों में एक नए अध्याय की शुरूआत हुई थी। 
पिछले दो वर्षों में किए गए कई समझौतों और इनको लागू करने के लिए दोनों 
सरकारों के एकजुट प्रयासों से हमारे संबंध विस्तृत और विविधतापूर्ण हुए हैं । परस्पर 
लाभप्रद सहयोग की संभावनाएं काफी व्यापक हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी यात्रा से 
विश्वास और मैत्री के हमारे संबंध और मजबूत होंगे। 

आज दिन में राष्ट्रपति राबिन्सन के साथ मेरी बड़ी उपयोगी बातचीत हुई तथा 
हमने परस्पर हित के मसलों पर विचार-विनिमय किया। मेरी विपक्ष के नेता श्री 
चैटिक मैकिंग तथा कई अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों से भी बैठकें हुई। इन 
वार्ताओं से इस क्षेत्र को मैं और बेहतर समझ पाया हूं। 

महामहिम, आज सुबह हमने संयुक्त रूप से महात्मा गांधी सांस्कृतिक सहयोग 
संस्थान की नींव रखी। पूरे हो जाने पर, यह भवन हमारी चिरस्थाई मैत्री का एक 
जीता-जागता उदाहरण होगा। दरअसल, आपकी सरकार द्वारा दी गई अस्थाई जगह 
पर पिछली जनवरी से ही यह संस्थान काम कर रहा है। संगीत, नृत्य और हिन्दी 


“>> जज में 
पोर्ट आफ स्पेन में स्वागत समारोह में भाषण, 8 फरवरी 1999 
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भाषा के भारतीय शिक्षक इस समय संस्थान में पढ़ा रहे हैं । लेकिन यह संस्थान 
केवल भारत संस्कृति के शिक्षण का संस्थान नहीं है, बल्कि इसकी कल्पना एक ऐसे 
सम्मिलन स्थल के रूप में की गई है, जहां सभी जातीय समूहों और धर्मा के लोग 
एक साथ मिल बैठें और अंतर समझें तथा एक-दूसरे का सम्मान करना सीखें। 
संस्कृति को कभी भी विभाजक ताकत के रूप में नहीं माना गया, बल्कि यह तो 
एक ऐसा मंच है, जहां लोग एक साथ बैठ सकें। 


हमारे सांस्कृतिक संबंधों का आधार तो उचित तथा मजबूत है, लेकिन आर्थिक 
और वाणिज्यिक संबंध अभी भी शैशवावस्था में हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं। हमारी दूरियां 
काफी हैं, लेकिन अत्यंत द्रुत संचार के इस युग में ये हाथ-पर-हाथ धरे रहकर बैठे 
रहने का बहाना नहीं है। यह देखकर हमें खुशी है कि त्रिनिदाद और टोबेगो की 
अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ रही है और समूचे कैरिबियाई क्षेत्र में यह सबसे बड़ी 
और अत्यधिक औद्योगीकृत है। महामहिम, आपका छोटा-सा देश प्राकृतिक संसाधनों 
में समृद्ध है तथा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यहां के लिए परिश्रमी और समर्पित 
हैं। भारत आपके देश के साथ हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग का उत्सुक है, जहां 
भारतीय तेल निगम अपने क्रियाकलापों को दृष्टितम करने के लिए त्रिनिदाद और 
टोबेगो के साथ सहयोग कर सकता है, ताकि नुकसान तथा ईधन व उपयोगिताओं 
की खपत में कमी के जरिए रिफाइनरी के कामकाज में सुधार हो और उत्पादों 


की ढुलाई और वितरण की एक सुरक्षित व किफायती प्रणाली विकसित की जा 
सके । 


इसी प्रकार, अपने आर्थिक संबंधो में सुधार के लिए हमारी दोनों सरकारें 
कई कदम उठा सकती हैं और उठा भी रही हैं। इस दिशा में एक ठोस कदम के 
रूप में मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अंगूस्त्रा बिटर्स तक बेहतर 
पहुंच की लम्बे अरसे से चली आ रही आपकी मांग पूरी हो जाएगी। मुझे विश्वास 
है कि आज सुबह हमारी दोनों सरकारों ने दुहरे कराधान से बचने के लिए जिस 
समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, उससे निजी निवेश के प्रवाह में तेजी आएगी। 


मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपकी सरकार को दिलचस्पी के विविध 
क्षेत्रों में अपने कर्मचारियों के हुनर को बेहतर बनाने में भारतीय तकनीकी और 
आर्थिक कार्यक्रम उपयोगी लगा है। महामहिम, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र सहित आपके 


मानव संसाधनों को उन्नत बनाने में RER सहयोग प्रदान करने में हमें अत्यंत 
प्रसन्‍नता होगी। 


मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारी दोनों की सरकारों ने आवास और 
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मानव बस्ती विकास के क्षेत्र में सहयोग के बारे में एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर 
किए हैं । पोर्ट आफ स्पेन में कल होने वाले कम लागत के आवास केंद्र का उद्घाटन 
लोगों के लाभार्थ विकासशील देशों के बीच प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के प्रति भारत 
की वचनबद्धता का प्रमाण है । यहां से मैं जी-15 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के 
लिए जाऊंगा, जहां विकासशील देशों के बीच सहयोग के प्रति हम अपनी वचनबद्धता 
को दुहराएंगे। 


देशों में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के बारे में भारत का रिकार्ड 
जग-जाहिर है। हमने विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम 
किया है। त्रिनिदाद व टोबेगो और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अच्छा सहयोग 
किया है। विकासशील देशों के हितों की सुरक्षा करने और संयुक्त राष्ट्र में सुधार 
प्रक्रिया में इन हितों को बढ़ावा देने में हम आपके देश के और घनिष्ठ सहयोग की 
अपेक्षा करते हैं। 


महामहिम, आपका देश कैरिबियाई देशों की एसोसिएशन और कैरीकाम की 
सदस्यता के माध्यम से अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और मुक्‍त व्यापार को बढ़ावा 
देने में अग्रणी रहा है। महामहिम, हमने देखा है कि कैरिबियाई देशों में, आपकी 
बात सम्मानपूर्वक सुनी जाती है और आपकी सलाह मानी जाती है। हमारे क्षेत्र में 
भी क्षेत्र के देश 'सार्क' में एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत क्षेत्रीय सहयोग 
के प्रति गंभीरता से वचनबद्ध है। 

महामहिम, एक बार फिर आपके द्वारा व्यक्तिगत तौर पर गर्मजोशी से किए 
गए सत्कार के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं त्रिनिदाद व टोबेगो से अपनी 
छोटी, परन्तु लाभदायक यात्रा की स्मृतियां लेकर जाऊंगा। महामहिम, मैं अपनी मैत्री 
की नींव पर परस्पर हितकारी संबंधों का एक सुदृढ़ ढांचा बनाने के लिए आपके 
साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं 
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आर्थिक स्थिरता के लिए विकासशील देशों 
के बीच परस्पर सहयोग 


Uae पहले, मैं अपनी तथा अपने प्रतिनिधिमंडल की ओर से आपका तथा आपके 
माध्यम से जमैका की सरकार व जनता का हार्दिक व उदार आतिथ्य के लिए 
धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आपका सुंदर देश और मित्रवत लोग, हमारे इस समूह 
की बैठक के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि हैं। मुझे विश्वास है कि आपकी अध्यक्षता 
में हमारी बातचीत उपयोगी होगी तथा इसके सफल परिणाम निकलेंगे | 


इस शिखर सम्मेलन का केंद्र-बिंदु विश्व की अर्थव्यवस्था की स्थिति है, जो 
अनिश्चय से भरी है और कभी-कभी कुछ अस्थिर सी भी हो जाती है। हाल की 
घटनाओं ने सिद्ध कर दिया है कि बड़े पैमाने पर पूंजी प्रवाह का वरदान, प्रवाह 
के नाटकीय ढंग से बाहर हो जाने पर अभिशाप भी सिद्ध हो सकता है। पूर्व और 
दक्षिण पूर्व एशिया, रूस और अभी हाल ही में ब्राजील में इसे कमोबेश होते देखा 
गया है। किसी देश के आर्थिक मूलभूत सिद्धांतों या उसकी आर्थिक और मौद्रिक नीतियों 
में संभावित भटकावों के प्रति बाजारों की प्रतिक्रिया में कोई असामान्यता नहीं होती । 
लेकिन मुद्रा के मूल्यों में तीव्र उतार-चढ़ाव से विदेशी निवेशकों का भरोसा टूटता 
8। जब भी कोई अर्थव्यवस्था इस संकट में घिर जाती है तो उसे उबरने में काफी 
लम्बा समय लगता है। और फिर यह भी नहीं है कि प्रतिकूल प्रभाव केवल प्रभावित 
अर्थव्यवस्थाओं को ही झेलने पड़ते हों। दुनिया में परस्पर निर्भरता के कारण यह 
अनिवार्यं हो गया है कि आघात के झटके दुनिया भर में महसूस होंगे और कोई भी 
देश इनसे अछूता न रहेगा। विशेष रूप से, यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक 


गंभीर खतरा है, जिनके बाजार, संस्थान और नियामक व्यवस्थाएं अभी भी अपनी 
शैशवावस्था में È| 


भारत भी संकट से अछूता नहीं रहा है, जिसने हमारे विदेश व्यापार, देश 
में आनेवाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेशों को प्रभावित किया È | 
लेकिन हम अपने आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम को अपनी जरूरतों के अनुकूल गति 
व ढंग से जारी रखने के लिए वचनबद्ध हैं। इस वित्तीय वर्ष के दौरान हमारी 
अर्थव्यवस्था में 5 से 6 प्रतिशत के बीच वृद्धि होने की उम्मीद है और हमारा उद्देश्य 


मोंटेगो बे में 


जी-15 शिखर सम्मेलन में दिए गए वक्तव्य का हिंदी रूपांतर, जमैका, 10 फरवरी 
1999 
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यह है कि हम आनेवाले वर्षा में 7 से 8 प्रतिशत की सतत वृद्धि दर प्राप्त करें । 
लेकिन हम संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते । सौभाग्य से, विश्व वित्तीय ढांचे में 
सुधार की जरूरत के प्रति आज अधिक जागरुकता उत्पन्न हो गई है। इसी प्रकार 
पूंजी खाता परिवर्तनीयता जैसे मुद्दों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी 
सावधानी बरतने की जरूरत को अधिक समझा जा रहा है। लेकिन व्यापक संस्थागत 
ढांचे के अभाव में, जिसके तहत्‌ सुधार के प्रस्तावों को जांचा-परखा जा सकता हो, 
यह जरूरी हो गया है कि जी-15 जैसे मंच विभिन्न विकल्पों पर गौर करें। 

हमने इस मामले पर कुछ विचार किया है और हम मानते हैं कि ऐसे 
सुधारों के लिए कुछ व्यापक सिद्धांत होने चाहिए। सार्वजनिक व निजी तथा विकसित 
व विकासशील देशों, दोनों ही में पारदर्शिता को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। 
हमें नियम-आधारित एक ऐसी व्यवस्था कायम करनी होगी जिससे विश्व वित्तीय 
बाजारों में अधिक अनुशासन आए। जहां संकट उत्पन्न हो, देश को तत्काल सहायता 
की जरूरत होगी, साथ ही संक्रामक प्रभाव को रोकने के लिए फौरन निवारक उपाय 
करने होंगे। सहायता के लिए संकट से उत्पन्न सामाजिक परिणामों पर विशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन ये कुछ व्यापक विचार हैं। 

अब मैं अंतराष्ट्रीय व्यापार की ओर आता हूं। उरुग्वे दौर से उत्पन्न अपेक्षाएं 
दुर्भाग्यवश पूरी नहीं हो पाई हैं । बाजारों तक सार्थक पैठ अभी भी पहुंच के बाहर 
है, विशेषकर कपड़ा या वास्तुकला जैसे क्षेत्रों में यह बात काफी सही है। लेकिन 
डम्पिंग-विरोधी, सुरक्षा उपायों और अन्य कार्रवाईयों के रूप में हम संरक्षणवाद का 
उभार देख रहे हैं। कुछ एकतरफा व्यापार उपाय भी हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा 
रहे हैं। 

सेवाओं के बारे में बातचीत के लिए हमारा लक्ष्य विकासशील देशों के लिए 
उपयोगी क्षेत्रों में, साथ ही साथ नैसर्गिक मानव आवागमन के संबंध में पर्याप्त उदारवाद 
हासिल करना होना चाहिए। इन तथा अन्य मुद्दों पर प्रारंभिक बैठक में विचार 
किया जा सकता है, जिसे हमने तृतीय विश्व व्यापार संगठन की मंत्री-स्तरीय बैठक 
से पूर्व कराने का प्रस्ताव किया है। 

उदारवाद की प्रवृत्ति का एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव यह है कि विकासात्मक सहयोग 
की प्राथमिकताएं पृष्ठभूमि में चली गई हैं। फिर भी विकासशील देशों की संरचनात्मक 
कमजोरियां अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। जी-15 विकासात्मक सहयोग 
के महत्व को विश्व कार्यसूची में वापिस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 
बढती बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगंठन की विश्व 
रोजगार रणनीति विकसित करने की पहल का हम स्वागत करते हैं। 
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अपने सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ाना हमारा प्रमुख लक्ष्य रहा है। सौर ऊर्जा, 
जीन बैंकों, लघु उद्योगों, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में भारत कई परियोजनाओं 
पर सक्रिय रूप से अमल कर रहा है। हम इन प्रयासों को जारी रखना चाहते हैं। 
हम अन्य देशों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में भी भाग ले रहे हैं। 


विश्व बाजार विशेषज्ञता की शक्तियों द्वारा अधिकाधिक प्रेरित हो रहे हैं। हमारे 
लिए विशेष महत्व के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो अन्य क्षेत्रों में संवेदनशील 
ढंग से विकास की संभावनाओं को मजबूत बनाते हैं। इसी कारण से हमने जैव 
प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में जी-15 
के संबंधों को प्रगाढ करने की एक नई पहल का प्रस्ताव किया है। मुझे प्रसन्नता 
है कि इस प्रस्ताव की पुष्टि हुई है। आज विज्ञान से नए उत्पाद और नवीन 
समाधान सामने आए हैं। आनेवाले दिनों में सूचना प्रौद्योगिकी का विश्व अर्थव्यवस्था 
पर सर्वाधिक प्रभाव होगा, जिससे उत्पादकता, पूंजी से आमदनी, अर्थव्यवस्था के सभी 
क्षेत्रों में गुणवत्ता व कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। इंजीनियरी और सूचना विज्ञान में 
तीव्र विकास के साथ-साथ जैव-प्रौद्योगिकी से जीवों के बारे में मूलभूत अवधारणाओं 
में तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं। 


यह स्पष्ट है कि 21वीं शताब्दी निश्चित ही सूचना प्रौद्योगिकी और जैव विज्ञानों 
में प्रगति की शताब्दी होगी। विकासशील देशों को इन क्रांतिकारी प्रौद्योगिकियों का 
लाभ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इन क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग के मूर्त 
कार्यक्रमों को यदि सफलतापूर्वक लागू किया गया तो इनसे हमारे देशों के नागरिकों 
के कल्याण और सम्पन्नता की दिशा में भारी योगदान हो सकेगा। 


सबके लिए प्रत्येक और 
प्रत्येक के लिए सब 


ल्या पर इस प्रारंभिक सम्मेलन के लिए भारत में और नई दिल्ली में आपका 
स्वागत है । आप सबकी मेजबानी, भारत के लिए बड़े सम्मान की बात है। विश्व 
का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते, हमें प्रसन्‍नता है कि आपने लोकतंत्र पर विश्व 
के सर्वप्रथम सम्मेलन के आयोजन के लिए हमारे देश को चुना है। 


एन.ई.डी. लोकतंत्र सम्मेलन के अवसर पर वीडियो संदेश, नई दिल्ली, 14 फरवरी 1999 
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मानव के शब्दकोश में लोकतंत्र से अधिक शक्तिशाली कोई शब्द नहीं है । 
कोई ऐसी प्रणाली नहीं है जो एकसाथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक कल्याण 
की गारंटी देती हो, जिससे सभ्य समाज के : प्रत्येक के लिए सब और सबके लिए 
प्रत्येक के उच्चतम सिद्धांत मूर्तरूप लेते हों। मनुष्य की गरिमा और बेहतर जीवन 
की तलाश में कई बातों को आजमाया गया है। लेकिन कोई भी सार्वभौमिकता, सरलता 
और पारदर्शिता के मामले में लोकतंत्र के सामने ठहर नहीं पाया है। और न ही 
ठहर पाएगा। लोकतंत्र समय की कसौटी पर खरा उतरा है। आतंकवादी फासीवाद 
के खिलाफ इसकी परीक्षा हुई और अत्याचारी सर्वसत्तात्मकता के खिलाफ भी लोकतंत्र 
इम्तिहान में उतरा, लेकिन जीत लोकतंत्र की ही हुई है। 


भारत में हम लोगों के लिए लोकतंत्र शासन प्रणाली से अधिक एक नैतिक 
व्यवस्था है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर आप जो धर्मचक्र देख रहे हैं, वह दो हजार 
साल पुराना है। यह एक पुरातन लोकतांत्रिक परंपरा को अभिव्यक्त करता है जो 
इतिहास उतार-चढ़ावों को पार करती हुई हमारी राष्ट्रीय मुख्य धारा में मिलने वाली 
विभिन्‍न परंपराओं की अच्छाइयों को आत्मसात करती हुई नए रूप में हमारे सामने है। 


अभाव तथा शोषण से मुकत लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था का विचार- नहीं 
स्वप्न, स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष का प्रेरणा स्त्रोत था। स्वतंत्रता मिलने के पश्चात 
हमने पाया कि यह राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक-आर्थिक विकास की हमारी 
जीवन रेखा भी है। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी विकासशील देश द्वारा 
झेली जानेवाली परेशानियों के बावजूद हम शासन की अपनी इस प्रणाली को बनाए 
रखने में कामयाब हुए हैं, जिसका हमें गर्व है। 


20वीं सदी की एक सबसे बड़ी उपलब्धि लोकतंत्र के लगभग पूरे विश्व में 
प्रसार और स्वीकृति को माना जा सकता है। और जहां यह प्रणाली आ नहीं पाई 
है या आंशिक रूप से आई है, वहां जो विचार सबसे मजबूती से जड़ें जमा रहा 
है, वह लोकतंत्र का लक्ष्य प्राप्त करने का है। 


जब हम लोकतंत्र के विश्वव्यापी प्रमाण का उत्सव मना रहे हैं, तब भी हम 
सबको भलीभांति पता है कि अभी भी कई कमियों और समस्याओं से ग्रस्त है। लोकतंत्र 
का आधार सूत्र वाक्य है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं लेकिन यह ऐसी व्यवस्था में 
अपने वायदे पर खरा नहीं उतर सकता, जो जबर्दस्त सामाजिक और आर्थिक विषमताओं 
से परिपूर्ण है। देश में और विभिन्न देशों में ये विषमताएं आज के विश्व में अन्याय, 
अस्थिरता और हिंसा की मूल स्रोत हैं। वंचित व्यक्तियों की बढ़ती आकांक्षाओं की 
अब अनदेखी नहीं की जा सकती है। 
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इसलिए 21वीं सदी में मानवता के सामने सबसे बड़ी एक चुनौती सभी नागरिकों, 
सभी जातियों और सभी समुदायों तथा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों के लिए आर्थिक लोकतंत्र 
के एजेंडे को उन्नत बनाने की है। और जब अमीरों तथा गरीबों के बीच की खाई 
संकरी होने के बजाय बढ़ती जा रही हो तब उदारीकरण के इस युग में यह और 
भी जरूरी हो गया है। इसी कारण से विश्व में विशेषकर संयुक्‍त राष्ट्र प्रणाली 
में तथा विश्व वित्तीय व्यवस्था के ब्रेटन वुड्स ढांचे के संदर्भ में विश्व में भारत 
निरंतर लोकतंत्र की वकालत करता आ रहा है। भारत, जो मानवता के छठे हिस्से 


का घर है, इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए विकसित और विकासशील देशों 
के साथ सहयोग जारी रखेगा। 


आपके सम्मेलन के लिए शुभकामनाएं देते हुए, मैं विश्वास व्यक्त करता हूं 
कि आपके विचार-विमर्श से विश्व की उस बहस को बल मिलेगा जो अगली सदी 
के आरंभिक हिस्से में सभी विश्व निवासियों के लिए लोकतंत्र के स्वप्न को मूर्तरूप 
कैसे दिया जाए, इस पर चल रही है। 


भविष्य का आह्वान 


आज जब हम यहां एक-दूसरे से रूबरू हैं, एक नई सदी और एक नया युग हमारे 
दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हमारी आजादी के 50 साल गुजर गए। जहां हमें 
इस पर FA है वहां अफसोस भी है। फख इसलिए क्योंकि दोनों मुल्क अपनी-अपनी 
आजादी को बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। लेकिन अफसोस इसलिए कि 50 
साल के बाद भी हम गरीबी और बेरोजगारी से निजात नहीं पा सके हैं। 


मैं वजीरे आजम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस तंवारीखी जगह 
पर मेरे लिए दावत का इंतजाम किया है। यह वह शानदार किला है जिसकी गोद 
में शाहजहां ने जन्म लिया था। जहां अकबर ने अपनी जिन्दगी के 10 से भी ज्यादा 
साल गुजारे थे। आपने जिस गर्मजोशी के साथ खैर-मकदम और मेहमान-नवाजी की 
a 


है, उससे मुझे और मेरे डेलीगेशन को बहुत खुशी हुई है। 


जनाब वजीरे आजम साहब, आप इस तवारीखी किले और शहर लाहौर की 


पाकिस्तान के लाहौर किले में राजकीय भोज के अवसर पर व्यक्त उद्गार, लाहौर, 20 फरवरी 
1999 
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रवायात को पूरी तरह कायम रखे हुए हैं। इस मौके पर ग्यारहवीं सदी के शायर 
मसूद बिन साद बिन सलमान के इस शेर को याद करना मुनासिब होगा : 


शुद दार गम लोहुर' रवानम या रब! 
या रब! कि दार आरजू-ए-अनाम या रब! 


प्रधानमंत्री महोदय, पिछले 10 सालों में हिन्दुस्तान के किसी वजीरे आजम 
का यह पहला दौरा है । मुझे आपके बीच आकर बहुत खुशी हुई है। जिस वक्‍त 
मैंने गार्ड आफ ऑनर का मुआयना किया और शाम के ढलते हुए सूरज का खूबसूरत 
नजारा देखा उस वक्त मेरे दिल में मिले-जुले जज्बात उठे । मुझे इस बात के लिए 
खुशी थी कि मैं 21 साल के बाद फिर से अमन और दोस्ती का पैग़ाम लेकर आपके 
बीच आ रहा हूं। लेकिन अफसोस इसलिए था कि हमने इतना वक्‍त आपसी रंजिश 


शके... E 
पाकिस्तान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी वाघा सीमा पर, 
20 फरवरी 1999 
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और कडवाहट में बिता दिया। भारत और पाकिस्तान जैसे दो महान देशों के बीच 
50 सालों तक आपसी मनमुटाव चलते रहना हमें शोभा नहीं देता । 


जब मैं आपके बीच विदेश मंत्री के नाते आया था तब मैं अकेला आया था, 
आज मेरे साथ हिन्दुस्तान के सभी तबकों के जन-प्रतिनिधि और नुमाइंदे आए हैं। 


लाहौर और दिल्ली के बीच बस का चलना सिर्फ दोनों मुल्कों के बीच आवाजाही 
को आसान बनाना नहीं है। दोनों देशों के बीच दौड़ती और उन्हें एक-दूसरे से 
जोड़ती यह बस दोनों मुल्कों के लोगों की इस चाह को प्रकट करती है कि हमारे 
संबंध सुधरें और हम मिल-जुलकर रहें। अगर बस सिर्फ बस होती, अगर बस लोहे 
और इस्पात की बनी सिर्फ एक गाड़ी होती तो दोनों मुल्कों में, दोनों मुल्कों में 
ही नहीं, लगभग सारी दुनिया में इतनी हलचल और उम्मीदें पैदा नहीं करती | 


जनाब वजीरे आजम, हमारा यह फर्ज है कि हम अपने लोगों की आशाओं 
और इच्छाओं के अनुसार भरोसा और भाईचारा पैदा करें और दोनों देशों के बीच 
सहयोग का मजबूत ढांचा खड़ा करें। 


हाल ही के कुछ महीनों में हमारी बातचीत में ऐसे मुद्दों पर ध्यान दिया 
गया है जिनसे सीधा लोगों को फायदा पहुंचेगा। दोनों मुल्क इस मिली-जुली बातचीत 
का सिलसिला जारी रखे हुए हैं ताकि यह तय हो सके कि इंसानियत से जुड़े हुए 
मुद्दों को जल्दी हल किया जाए। चीनी और बिजली की ख़रीद जैसी आर्थिक और 
व्यापारिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाकर उन पर कार्रवाई की जाए; आपसी 
यकीन पैदा करने के तरीकों पर बातचीत की जाए और उन पर आम राय बने। 
यह एक शुरूआती कृदम है। मुझे यकीन है कि हम जो कुछ भी मिल-जुलकर 
करना चाहते हैं, उस पर अमल करने के लिए अपने-अपने अफसरों को हिदायत 
देंगे। 


हमने अपने रिश्तों के उन पहलुओं पर भी बातचीत की है जिन पर हम 
एक राय नहीं हो रहे हैं। उन पर बातचीत जरूरी भी है। चूंकि हम मसलों को 
हल करना चाहते हैं इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि ऐसा कोई 
सवाल नहीं है जिसे सीधी बातचीत के जरिए सुलझाया न जा सके। दरअसल 
यही एक रास्ता है। 


आज हमारे आपसी Real में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल हिंसा और 
खूनखराबे से निकाला जा सके | मुश्किल और बकाया मसलों का हल एक साफ-सुथरे 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


अंतर्राष्ट्रीय मामले 393 


माहौल में और एक संतुलन, नरमी और सच्चाई का रास्ता अपनाकर ही किया 
जा सकता है। जो लोग हिंसा की वकालत करते हैं, हिंसा का रास्ता अपनाते हैं 
और हिंसा को बढ़ावा देते हैं उनसे मुझे एक ही बात कहनी है, वे अमन और 
समझबूझ के रास्ते की सच्चाई को समझें । यही वजह है कि हम कम्पोजिट डायलाग 
के सिलसिले में सभी बकाया मुद्दों पर, जिनमें जम्मू-कश्मीर शामिल है, बातचीत 
का स्वागत करते हैं। जैसे-जैसे हम एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं, भविष्य हमें 
दावत दे रहा है। वह हमें पुकार रहा है, सचमुच हम से मांग कर रहा है कि हम 
अपने बच्चों के बच्चों और उनके बच्चों और आने वाली नई पीढ़ियों की भलाई 
के बारे में सोचें। 


हिन्दुस्तान से मैं एक ही संदेशा लाया हूं। हम एक ऐसा रास्ता बनाकर जाएं 
जिससे बेएतबारी दूर हो, विरोध व आपसी मतभेद मिटें तथा पुख्ता अमन-चैन कायम 
हो। दोस्ती, भाईचारें तथा कोआपरेशन का माहौल बने। मुझे पूरी उम्मीद है कि 
हम weed कोशिशों के जरिए ऐसा करने में कामयाब होंगे। 


मैं प्रधानमंत्री महोदय तथा बेगम साहिबा को तहेदिल से भारत आने की दावत 
देता हूं। भारत में आपके आने का इंतजार है। आपने हमारा जिस गर्मजोशी से 
इस्तकबाल किया है हम भी उसी तरह आपका स्वागत करेंगे। मैं आपकी खुशहाली 
और तरक्की, भारत और पाकिस्तान के बीच अमन-चैन तथा सहयोग की कामना 
करता हूं। 


दोस्ती का माहौल बनाए, 


कल आए थे, आज जा रहे हैं। दुनिया का यही तरीका है। लेकिन मैं अकेला नहीं 
जा रहा हूं। आया भी अकेला नहीं था। मेरे साथ एक म p आया है, एक 
डेलीगेशन आया है। भारत के चुने हुए लोग। अलग-अलग ae में नाम कमाने 
वाले मेरे साथ आए हैं। मुझे 24 घंटे मिले। लेकिन इन 24 घंटों में मुझे ऐसा 
लगता है कि दिल्ली और लाहौर की दूरी कुछ कम हो गई है। हम कुछ नजदीक 
आ गए हैं। कुछ भरोसा बढ़ गया है। साथ मिलकर चलने के लिए कदम में कुछ 


तेजी आ गई है। 

पाकिस्तान यात्रा के दौरान आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में दिया गया भाषण, लाहौर, 
पा 

21 फरवरी 1999 
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जैसा मैंने कल कहा, मैं जानबूझकर बस से आना चाहता था। पहले इरादा 
वाघा की सीमा से मियां साहब से मिलकर वापस जाने का था। उन्होंने कहा, ऐसा 
Tel हो सकता। दरवाजे से लौट जाएं ये भी कोई बात हुई। घर के भीतर तक 
आना चाहिए। 


लाहौर की कई यादें मेरे दिमाग में हैं। मैं पहली बार नहीं आया हूं और 
आखिरी बार भी नहीं आया हूं। पहली दफा जब मैं आया, अंग्रेजों का राज था। 
मैं कोहाट बन्नू तक गया था। हाई स्कूल का विद्यार्थी था। उस समय अनारकली 
देसी थी। बाद में जब वजीरे खारजा बनने के बाद आया तो राज में पंजाब के 
गवर्नर साहब से मैंने कहा था कि मेरा जो आफिशियल प्रोग्राम है, उसमें अनारकली 
जाने की कोई सूरत नजर नहीं आती। मगर अनारकली जाए बिना मैं कैसे दिल्ली 
वापस जा सकता हूं। रात में मेरे लिए अनारकली जाने का खास इंतजाम किया गया 
था। इस बार मैं नहीं गया। क्योंकि और नई कलियां खिल गई हैं। 


24 घंटे के भीतर हमने कुछ फैसले किए हैं, अच्छे फैसले किए हैं । मुझे भरोसा 
है आपको पसन्द आएंगे | दुनिया हैरान है और हम भी कभी-कभी सोच-सोच कर 
संकोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हम दौड़ में पिछड़ क्यों रहे हैं? कल मियां साहब 
ने भी यह, सवाल उठाया था। यह सवाल हम सब को कुरेदता है। दुनिया कहां से 
कहां पहुंच गई है। साम्राज्यवाद समाप्त हो गया । कहते हैं वह ऐसा राज था जिसमें 
सूरज नहीं डूबता था। मगर सूरज के देखते-देखते वह राज डूब गया। बेड़ियां टूट 
गई। हथकड़ियां छूट गई। जब तक हम पराधीन थे, गुलाम थे, यह कहकर अपना 
मन बहला लिया करते थे कि जब हम आजाद हो जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे | 
हर बात के लिए हम कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते थे। 


दौलत लुटाई है यहां। इतनी बड़ी आबादी है, जनबल है, मेहनती किसान हैं, पीना 
बहाने वाला मजदूर है, थोड़ी-सी आमदनी मे घर को कुशलता से चलाने वाली गृहणी 
है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर प्रभुत्व जमाने वाले नौजवान है- फिर हम पिछड़ 
क्यों रहे हैं? कल प्रधानमंत्रीजी ने मेरी कविता की कुछ पंक्तियां, कुछ लाइने उद्धूत 


कीं- जंग न होने देंगे' । यह कविता वजीर बनने के बाद नहीं लिखी गई है, पहले 
लिखी गई धी। 


भारत-पाकिस्तान पड़ोसी साथ-साथ रहना है। 
प्यार करें या वार करें दोनों को ही सहना है। 
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तीन बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा है, 
रूसी बम हो या अमरीकी, खून एक बहना है। 
जो हम पर गुजरी, बच्चों के संग न होने देंगे। 
जंग न होने देंगे। 


मगर इसके पहले का एक छंद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 


क्यों हमें जंग रोकना है? 

क्यों हमें ऐसे हालात पैदा करने हैं 
जिनमें जंग न हो। 

अमन हो, शांति बनी रहे। 

हथियारों पर भी खर्च न हो, 

जितनी जरूरत का है, उतना ही हो। 


उस समय मैंने लिखा था : 
हमें चाहिए शांति; जिन्दगी हमको प्यारी 


इस दुनिया में जिन्दगी से बढ़कर क्या नियामत हो सकती है, जिन्दगी से बढ़कर 
और वरदान क्या हो सकता है। कभी-कभी हम जिन्दा रहते हुए भी यह नहीं समझते 
कि जिन्दगी की कितनी कीमत है। जिन्दगी कितनी अनमोल है। 


हमें चाहिए शांति; जिन्दगी हमको प्यारी, 
हमें चाहिए शांति, प्रजन की है तैयारी। 


(सृजन माइने निर्माण) 


हमें चाहिए शांति, जिन्दगी हमको प्यारी, 
हमें चाहिए शांति, gat की है तैयारी | 
हमने छेड़ी जंग, भूख से, बीमारी से 


ऐसा नहीं कि हम निठल्ले बैठे हैं। निठल्ले बैठना भी नहीं चाहिए | हम जूझेंगे, 
लेकिन किससे जूझेंगे। पड़ोसी से नहीं, आपस में नहीं । 


हमने छेड़ी जंग, भूख से, बीमारी से, 
आगे आकर हाथ बंटाए दुनिया सारी। 


हम दुनिया को दांवत दे रहे हैं- आइए, हमारी मदद करिए, साथ मिलकर 
चलिए। हम जानते हैं कि हमें अपना विकास आप करना होगा। अपने पैरों पर 
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आप खड़े रहना पड़ेगा। मगर दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि हम अपने को 
टापू नहीं बना सकते। एक-दूसरे की मदद लेनी चाहिए । एक-दूसरे की सहायता 
से आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए। हम दुनिया को दावत दे रहे हैं कि आइए। 


हमें चाहिए शांति जिन्दगी हमको प्यारी, 
हमें चाहिए शांति, पुजन की है तैयारी। 
हमने छेड़ी जंग, भूख से, बीमारी से, 

आगे आकर हाथ बंटाए दुनिया सारी। 

हरी भरी धरती को खूनी रंग न लेने देंगे) 
जंग न होने देंगे। 


आप में से कोई पूछ सकता है जब आपने ऐसी कविता लिखी, जंग न होने 
देंगे- यह ऐलान कर दिया तो पोखरण में परमाणु विस्फोट करने की क्या जरूरत 
थी। यह सवाल उठ सकता है, उठना चाहिए। इस पर खुले दिल से बातें होनी 
चाहिए। हमने पोखरण विस्फोट हमले के लिए नहीं किया, बचाव के लिए किया है। 
हम तीन बार लड़ाइयों में फंस चुके हैं। हम हमेशा के लिए लड़ाई रोकना चाहते 
हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में परमाणु विस्फोट हुआ था। उसके बाद भारत 


हमने विस्फोट करने के बाद ऐलान कर दिया कि अब हम विस्फोट नहीं 
करेंगे। हमने यह भी ऐलान कर दिया कि हम एटमी हथियारों का उपयोग करने 
वाले पहले देश नहीं होंगे। खुद उपयोग नहीं करेंगे, शुरूआत नहीं करेंगे। हमने 


(७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


अंतर्राष्ट्रीय मामले त 


प्रधानमंत्री से भी बात हुई है। हमने तय किया है कि हम अपने खयालात का तबादला 
करते रहेंगे। भारत कया कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, यह आपस में 
पता नहीं है। अगर पता लग रहा है तो दूसरों से लग रहा है। दूसरे पूछते हैं 
कि क्‍या आपको मालूम नहीं है कि आपका पड़ोसी क्या कर रहा है। इस हालत को 
बदलने की जरूरत है। 


विश्व में जनमत बनाना पड़ेगा। यह जरूरी है कि इस संबंध में भारत और 
पाकिस्तान मिलकर काम करें। दोनों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब अमन के सिवा 
कोई रास्ता नहीं है। अब चिंगारी का खेल नहीं चलेगा। छोटी सी चिंगारी आग 
में बदल सकती है। आग सबकुछ जलाकर खाक कर सकती है। चिंगारी को रोकना 
होगा। ध्यान गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी- इन के निराकरण की ओर लगाना पड़ेगा। 
किस तरह से हम पिछड़ रहे हैं? किस तरह से? लोग जिस तरह की जिन्दगी जीना 
चाहिए, उस तरह की जिन्दगी जी नहीं पा रहे हैं। इसके लिए शांति चाहिए। शांति 
के लिए जो मसले हैं उनको हल करने की जरूरत है। मसले हल करने के लिए 
भरोसे की हवा पैदा करने की जरूरत है, विश्वास का वातावरण बनाने की जरूरत है। 


सवेरे यह सवाल उठा कि मुझे मीनारे-पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना 
चाहिए. प्रोग्राम बन गया था। मैं जाना चाहता था। लेकिन कुछ लोगों की राय 
थी कि अगर मैं वहां गया तो फिर पाकिस्तान के ऊपर मेरी मोहर लग जाएगी | 
मैंने कहा, क्या मतलब है इसका? क्या पाकिस्तान मेरी मोहर से चलता है? पाकिस्तान 
की अपनी मोहर है और वह चल रही है। लेकिन शक इतना गहरा है। हो सकता 
है कि मैं वापस जाऊं और मुझ से सवाल किए जाएं कि आप गए थे ऑफिशियल 
विजिट पर, मीनारे-पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत | मैं जवाब दूंगा मेरे जवाब 
से लोग संतुष्ट होंगे, मैं यह भी जानता हूं। लेकिन कुछ नहीं होंगे, यह भी मैं 
जानता हूं। लेकिन मुझे मीनारे-पाकिस्तान पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, 
यह भी बहस का एक मुद्दा बन गया है। यह ठीक है कि हम बंटवारा नहीं चाहते 
थे। मैंने आप से कहा, जब मैं यहां आया तब सारा हिन्दुस्तान एक था, अंग्रेज राज 
कर रहे थे। मैं कोहाट बन्नू तक गया था। वह हिन्दुस्तान हमारी आंखों में है। 


देश का बंटवारा हुआ। देश अलग-अलग राज्यों में बंटा, अलग-अलग राष्ट्रों 
में बंटा। हमारे दिल में घाव लगा। अब घाव भर गया है। दाग जरूर बाकी है। 
लेकिन वह दाग हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमें मिलकर साथ रहना है। 
और साथ रहने के लिए मिलकर चलना जरूरी है। 


पाकिस्तान फले-फूले, हम चाहते हैं और हम फले-फूलें, यह आप भी चाहते 
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होंगे । इतिहास बदला जा सकता है, मगर भूगोल नहीं बदला जा सकता । ज्योग्राफी 
नहीं बदली जा सकती । आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते | हम 
अच्छे पड़ोसी के नाते रहें। 1977-78 में भी हमने शुरूआत की थी, आपको याद 
होगा । दोनों देशों के बीच आना-जाना आसान कर दिया था। लोग अभी तक उस 
बात को याद करते हैं। हम फिर वह काम करने जा रहे हैं। आज कुछ फैसले 
हुए हैं। मैं एकतरफा उनका ऐलान नहीं करूंगा। वक्‍त आने पर उनका ऐलान 
होगा। लोग परिवार वालों से मिलने नहीं जा सकते। हाई कमीशन में भीड़ लगी 
है। दरवाजे वक्‍त पर खुलते हैं, वक्‍त पर बंद होते हैं। और अगर Saat कोई मुसीबत 
आ जाए तो? और आती है मुसीबत। ख़बर देकर थोड़े ही आती है। लेकिन मिलने 
के लिए जा नहीं सकते हैं। अगर पहुंच भी गए तो भी जिस शहर का वीजा बनाया 
है उससे दूसरे शहर जाना है तो फिर पुलिस तस्वीर में आ जाती है। और पुलिस 
के साथ क्या-क्या आ जाता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। जो पुलिस वाले 
मेरी बात सुन रहे हैं वह बुरा न माने। जो यहां मौजूद हैं मैं उनके लिए नहीं 
कह रहा। मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूं। पर इस चीज के बारे में भी 
सोचा जाना चाहिए। 


लोग मछलियां पकड़ने के लिए आते हैं। समुद्र में भटक जाते हैं। हवालात 
में पहुंच जाते हैं। मछली पकड़ने की बजाय खुद पकड़ में आ जाते हैं। हमने तय 
किया है कि ऐसे लोगों को तत्काल छोड़ देना चाहिए। लेकिन दोनों प्रधानमंत्रियों 
के तय करने मात्र से बात नहीं बनेगी। यह मैं साल भर प्रधानमंत्री बने रहने 
के बाद समझ गया हूं। इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन हम करेंगे, यह 
हमने तय किया है। हमारा फैसला है। स्थिति बदलनी चाहिए। हवा में और तरह 
a रंगत आनी चाहिए। दोस्ती की जरूरत है। दोस्ती के लिए भरोसे की जरूरत 
है | 
मैं चाहता था कि सरदार जाफरी साहब मेरे साथ आते। मगर वह आन 
सके। उनका एक शेर आज मैंने यहां के एक अंग्रेजी अखबार में देखा - 
तुम आओ गुलशने लाहौर से चमन बरदोश 
इस आएं सुबहे बनारस की रोशनी लेकर 
फिर उसके बाद यह पूछें कि कौन दुश्मन है। 


_ बहुत दिन दुश्मनी हो ली। अब कुछ दोस्ती को भी मौका मिलना चाहिए। 
हमने पाकिस्तान के साथ-साथ सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश 
को है। अभी श्रीलंका के साथ समझौता हुआ है, फ्री ट्रेड के बारे में। बंगलादेश 
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के साथ हमने नहरी पानी का समझौता किया है। आपने यह भी पढ़ा होगा कि 
दिल्ली से लाहौर बस चल रही है तो अब ढाका से कलकत्ता तक भी बस चलने 
वाली है। एक बस नहीं है। बस करो यह भी नहीं है। अभी तो शुरूआत करनी 
a) दोस्ती से कभी जी नहीं भरता है। हां, दुश्मनी से ऐसा मुकाम आ जाता है 
कि जब दिल करता है कि अरे छोड़ो। 


दुनिया में आर्थिक संबंधों का विकास हो रहा है। हम पाकिस्तान के साथ 
भी व्यापार के, आर्थिक संबंधों में विस्तार के कदम उठाना चाहते हैं। अगर आपके 
पास बिजली ज्यादा है, हम खरीदना चाहेंगे। जरा भाव ठीक होना चाहिए। बाढ़ 
और तूफान के बावजूद हमारी गेहूं की फसल अच्छी हुई है। हमने मियां साहब 
से कहा कि हमने सुना है कि आप बहुत दूर से गन्दुम ला रहे हैं। हम आपके दरवाजे 
पर गन्दुम पहुंचा देते हैं। और चीजें हैं, गिना नहीं रहा हूं। 


मसले हल होंगे। मसले ठीक होने के लिए ठीक वातावरण बनाना चाहिए। 
कुछ कदम हिम्मत के साथ उठाने पड़ेंगे। और मैं आपसे वादा करना चाहता |! 
जहां तक हिम्मत के साथ कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, आप मुझे और मेरे साथियों 
को कमजोर नहीं पाएंगे। पीछे हटते हुए नहीं पाएंगे। जब पोखरण में एटमी विस्फोट 
करने का फैसला हुआ तो मुझे लोगों ने मेरी ही कविता याद दिलायी थी। मैं हिरोशिमा 
गया था। मैंने नागासाकी का दृश्य देखा था। वहां बम चलाने की- जरूरत नहीं 
थी। वहां लड़ाई खत्म हो गई थी। मित्र देश जीत गए थे। वह आत्मरक्षा के लिए 
चलाया गया एटमी हथियार नहीं था। आज वे लोग भुगत रहे हैं। 


मेरी कविता का शीर्षक था- हिरोशिमा की कविता। एक शायर के दिल की 
पीड़ा थी। और इसलिए जब एक गंभीर फैसला किया गया तब भी मेरा दिमाग साफ 
था। और आज भी दिमाग साफ है । हमें मिलकर 'एटमी वेपन फ्री वर्ल्ड” का निर्माण 
करना है। हम अपने एटमी हथियारों को काम में लाएं इसका तो सवाल ही पैदा 
नहीं होता। 


लेकिन इसके लिए दोस्ती का माहौल चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी 
24 घंटे की यात्रा इस तरह का माहौल बनाने में मदद करेगी। मैंने कहा कि दिल्ली 
और लाहौर की दूरी थोड़ी सी कम हो गई है। ये दूरी हमें और कम करनी है। 
और केवल लाहौर की ही नहीं, सारे पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच नजदीकी 
लानी है। मुझे विश्वास है कि इन सब में पाकिस्तान के वजीरे आजम का सहयोग 
और उनके साथियों का सहयोग मिलेगा। पाकिस्तान के अवाम का सहयोग मिलेगा। 
और हम मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। 
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आपने मेरा और मेरे डेलीगेशन का जो स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका 
बहुत-बहुत आभारी हूं । मैं कोशिश करूंगा कि मन में जो आशाएं जगी हैं उन आशाओं 
को हम लोग मिलकर पूरा कर सकें और साउथ एशिया में एक नया वातावरण 
और नई हवा पैदा कर सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया। 
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गीता का संदेश सबके लिए 
तथा हमेशा के लिए है 


[दिल्ली में इस भव्य मंदिर तथा ग्लोरी आफ इंडिया वैदिक सांस्कृतिक केंद्र को शुरू 
करने के इस पवित्र समारोह में आकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर 
रहा हूं। आज के समारोह की पवित्रता और भी बढ़ गई है क्योंकि यह समारोह 
रामनवमी के शुभ दिन आयोजित किया जा रहा है। मैं इस्कॉन-इंटरनेशनल सोसायटी 
फॉर कृष्णा कांशियसनेस तथा इन सभी की दूरदर्शिता, निष्ठा और उपलब्धियों के 
लिए भरे दिल से पहले आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने देश की राजधानी को इस 
प्रकार का अद्वितीय आध्यात्मिक तोहफा देने के लिए कार्य किया। 


इस्कॉन के विश्व भर में शीघ्र विस्तार, इसकी राष्ट्रों, समुदायों तथा व्यवसायों 
से ऊपर उठकर लोगों को अपनी ओर खींचने की क्षमता, बाहरी सादगी और 
अनुयायियों की श्रद्धापूर्ण शक्ति की बराबरी दुनिया भर में शायद ही कोई कर सकता 
है। अपनी स्थापना के साढ़े तीन दशक से कम समय के भीतर ही विश्व भर के 
लगभग सभी भागों में इसने मंदिर स्थापित कर लिए हैं। इनमें से कई तो सुंदरता 
से भरे हुए हैं जैसा कि नई दिल्ली में आज खोला जा रहा है। 


स्टॉकहोम से साओ पावलो तक और मियामी से मायापुर तक मंदिरों में हर 
सुबह और शाम हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र गूंजता है और इस्कॉन के भक्‍त नाच 
उठते हैं। 

इस्कॉन ने वास्तव में जो प्राप्त किया, वह है- गीता की अपील को विश्वभर 
में फैलाना। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी सरकार वैशवीकरण के खिलाफ है। मगर 
मैं कहना चाहता हूं कि मैं पूरी तरह से गीता के संदेश के - और वास्तव में विश्व 
की उन सभी पवित्र पुस्तकों के संदेशों के विश्वव्यापी प्रसार के हक में हूं, जिनका 
संदेश गीता से काफी मिलता-जुलता है। 

यदि आज भगवत्‌ गीता की करोड़ों प्रतियां अनेक भारतीय भाषाओं में छपती 
हैं और विशव के कोने-कोने में इनका वितरण होता है, तो इस महान पवित्र सेवा 
का श्रेय मुख्यतः इस्कॉन को जाता है। मुझे पता लगा है कि इस्कॉन गीता के संदेश 
का प्रसार सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनिकतम यंत्रों से भी कर रहा है। और यह 


2 Le 
इस्कॉन मंदिर के उद्घाटन अवसर पर दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 5 अप्रैल 1998 
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मंदिर स्वयं भी अद्भुत प्रदर्शन करता है कि किस प्रकार उच्च प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल 
जीवन और ब्रह्मांड के उच्च सत्यों को लोकप्रिय बनाने के लिए किया जाता है | 
इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारतीयों को स्वामी प्रभुपाद के शिष्यों की समर्पित 
आध्यात्मिक सेना के प्रति सदैव आभारी रहना चाहिए। 


भक्ति वेंदांत स्वामी प्रभुपाद की 1965 में अमरीका यात्रा और 12 सालों की 
छोटी अवधि में उनके आंदोलन ने जो लोकप्रियता हासिल की, उसे इस शताब्दी 
की सबसे बड़ी आध्यात्मिक घटना माना जाना चाहिए। 


इस्कॉन आंदोलन के विश्व भर में इतनी तेजी से विस्तार का क्या कारण 
है? इसका उत्तर दो तरीकों से पता लगाना चाहिए- अंदरूनी और बाहरी। मेरी 
राय में बाहरी कारण पश्चिमी देशों के बुद्धिमान लोगों का दिग्भ्रमित हो जाना था 
जोकि पश्चिम में भौतिकतावादी विचारधारा और संस्कृति के बढ़ते प्रभुत्व के कारण 
हुआ। पूंजीवाद और साम्यवाद, दोनों से ही लोगों ने अपने को अनजान राह पर 
पाया क्योंकि वास्तव में दोनों ही भौतिकतावादी विचारधाराएं हैं तथा मनुष्य की सच्ची 
जरूरतों को पूरा करने में असक्षम हैं। तरुण, भावुक और जिज्ञासु मस्तिष्क कभी 
भी युद्ध, हिंसा, लालच, अत्यधिक उपभोक्तावाद, मानव और प्राकृतिक पर्यावरण का 
हास बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्हें अपने उत्तर कहीं और ढूंढने थे। और इस्कॉन 
एक ऐसा आंदोलन था जहां उन्हें प्रश्‍नों के उत्तर मिले। 


अंदरूनी कारण तो वास्तव में इस्कॉन के संदेश की अपनी शक्ति थी, ऐसा 
संदेश जो कि गीता की धारणा में शामिल है। यह विश्व की सभी आधुनिक जरूरतों 
और परेशानियों का हल देता है; चाहे वह मनुष्य की भीतरी शांति की खोज हो, 
उसकी बाकी AAA तथा प्राकृतिक समुदाय से जुड़ने की जरूरत हो, उसका कार्य 


के प्रति रवैया तथा मृत्यु के प्रति उसका रवैया हो । गीता इन सभी मुद्दों का 


विस्तारपूर्वक तथा भीतरी सामंजस्य रखने वाले समाधान प्रदान करती है। यही सब 
कारण है जिनसे इस्कॉन ! 


960 और 70 के दशकों में आने जाने वाले उन फैशन 
और सनकों से भिन्न है जिन्होंने गुमराह पश्चिमी दिमाग को आकर्षित किया था। 
इस प्रकार के सनक आते और जाते रहते हैं परंतु इस्कॉन आंदोलन दिन-ब-दिन 
मजबूत होता जा रहा है। 

भक्ति वेदांत 
में भगवत्‌ गीता के 
से समझाया है। 
चाहूंगा : 


स्वामी प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक 'भगवत्‌ गीता : एज इट इज? 
गूड तथा सदैव कायम रहने वाले संदेश को बड़े भावपूर्ण तरीके 
और उस पुस्तक के परिचय से उद्धृत इस अंश को मैं पढ़ना 
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“इस संसार में मनुष्यों को कुत्ते-बिल्लियों की तरह नहीं लड़ना चाहिए | मनुष्य 
को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वह मानव जीवन के महत्व को समझ 
सके और आम जानवरों की तरह बर्ताव न करे। हर मनुष्य को अपनी 
जिंदगी का ध्येय जानना चाहिए और इस बारे में निर्देश सभी वैदिक साहित्यों 
में दिए गए हैं, और इसका सार भगवत्‌-गीता में दिया हुआ है। वैदिक साहित्य 
मनुष्यों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं। जानवर अन्य जीव-जंतुओं को 
मार सकते हैं और उन पर पाप लगने का कोई सवाल ही नहीं होता, मगर 
यदि कोई मनुष्य किसी जानवर को अपने अनियंत्रित स्वाद के लिए मारता 
है तो उस पर प्रकृति के नियमों को तोड़ने की जिम्मेवारी आएगी। ...यदि 
हम भगवत्‌-गीता के निर्देशों का ठीक से पालन करें, तो हमारी जिंदगी साफ 
और पवित्र हो जाएगी, और अंततः हम ऐसी मंजिल तक पहुंच पाएंगे जो 
भौतिक आकाश से परे है। (यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तदृधाम परमं मम ।) 


उस मंजिल को सनातन आकाश कहा जाता है, सदैव कायम रहने वाला, 
आध्यात्मिक आकाश | इस भौतिक संसार में हम पाते हैं कि सब कुछ अस्थाई 
है। यह कुछ समय के लिए बनता है, कुछ समय के लिए रहता है, कुछ 
उप-उत्पाद पैदा करता है, नष्ट होने लगता है और समाप्त हो जाता है। 
यही भौतिक संसार का नियम है, चाहे हम इसके लिए उदाहरण अपने शरीर 
का लें या फल का एक भाग लें या कुछ और चीज। मगर इस अस्थाई संसार 
के अलावा एक अन्य संसार है जिसकी हमें जानकारी है। वह संसार दूसरी 
प्रकृति का है जोकि सनातन है, सदैव कायम रहने वाला है।” 


आध्यात्मिक गुरुजनों तथा आध्यात्मिक शिष्यों की इस विशेष सभा में मैं तो 
एक सीधा-सादा व्यक्ति हूं। फिर भी आज के राष्ट्रीय तथा विश्व के संदर्भ में गीता 
के संदेश की अहमियत के बारे में मैं कुछ विचार प्रकट करना चाहूंगा । 

गीता का महत्व सबके लिए तथा हमेशा के लिए है क्योंकि यह जिंदगी के तीन 
मूलभूत सवालों का संतोषजनक उत्तर देती है ।- हम क्या हैं? हमें क्या करना चाहिए? 
और हमें कैसे जिंदगी बितानी चाहिए? सभी समाजों में मानव जाति के सामने ये 
तीन प्रश्‍न आते रहे हैं। गीता इन प्रश्नों के उत्तर ज्ञान यज्ञ, कर्म यज्ञ तथा भक्ति 
यज्ञ को सम्मिलित करके देती है। भारतीय संस्कृति की यह उपलब्धि है कि योग 
के इन तीनों मार्गों के सार को इसने निम्नतम मानव से लेकर उच्चतम ज्ञान प्राप्ति 
के इच्छुक तक पहुंचाया है। 

गीता कर्महीन अथवा निष्क्रियता को बढ़ावा देने वाली नहीं है। यह तो कर्म 
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करने के जोरदार संदेश देती है जिससे स्वयं तथा समाज को बदला जा सकता है। 
इसी कारण इसने अनगिनत क्रांतिकारियों तथा स्वतंत्रता सेनानियों जैसे महात्मा 
गांधी, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक आदि को प्रेरणा दी। मगर शांति तथा 
राष्ट्-निर्माण के समय भी गीता राजनेताओं, अध्यापकों, श्रमिकों, वैज्ञानिकों तथा 
आम आदमी को प्रेरणा दे सकती है। 


इसलिए आज हम सभी का ध्येय होना चहिए : योग: कर्मसु कौशलम्‌ । हमें 
आज गीता की कार्य संबंधी विचारधारा को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की जरूरत 
है। इससे काम करने की नई संस्कृति बनेगी और नई कार्य संस्कृति से नए भारत 
का निर्माण होगा। 


एक बात मैं नए इस्कॉन मंदिर की निर्माण संबंधी सुंदरता के बारे में कहना 
चाहूंगा। बेशक, यह नई दिल्ली की अनेक सुंदर इमारतों तथा ढांचों- दोनों पुराने 
और नए- में खूबसूरत बढ़ोत्तरी कर रहा है। मेरे हिसाब से देश की राजधानी 
में खूबसूरत इमारतों की संख्या उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए और इन इमारतों 


की संपूर्ण खूबसूरती बदकिस्मती से बेढंगी और साधारणनुमा इमारतों के विशाल सागर 
में खो जाती है। 


इस मंदिर की भव्य सुंदरता और इसके आस-पास का विकास मुझे एक कथन 
की याद दिला रहा है जिसे कल मैंने अखबार में पढ़ा था। यह एक मशहूर लेखक 


श्री वी.एस.नैंयपॉल का कथन था जिन्होंने भारत में खूबसूरत आधुनिक इमारतों की 
कमी पर टिप्पणी की थी। 


“स्वतंत्र भारत में वास्तुकला पनपी ही नहीं। गरीब देशों में बहुत अच्छी 

इमारतों की बहुत जरूरत होती है ताकि लोगों को पता रहे कि खूबसूरती 

कैसी होती है। इस प्रकार की अच्छी इमारतें सर्वाधिक सार्वजनिक कला का 

रूप होती है।” 

नॅयपॉल बिल्कुल सही हैं। हमे ऐसी इमारतों की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है 
जिनसे हमारी जनता को हमारी सुंदरता और सौंदर्यपरक परंपराओं का पता लगेगा। 
श्री नेंयपॉल का यह भी कहना ठीक है कि सुंदर इमारतें सार्वजनिक कला का बेहतर 
रूप होती हैं। हम ऐसी स्थिति को बर्दाएत नहीं कर सकते जिसमें केवल धनी लोगों 
को ही सब सुंदर चीजें हासिल हों- सुंदर चित्रकारी, सुंदर समुद्रतट, सुंदर पर्वतीय 
रमणीय स्थल तथा कला के सुंदर कार्य। 


वास्तव में, एक सुंदर मंदिर एक सार्वजनिक कला की वस्तु से बढ़कर है। 
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यह तो सर्वशक्तिमान जन्मदाता और उसकी कृत्तियों की सुंदरता का लोगों से परिचय 
करवाता है। मंदिर में ध्वनि, दर्शन तथा वास्तव में वहां की हर प्रकार की कंपन 
का असर श्रद्धालुओं को शांत करने, उनको आराम दिलाने, उनमें आशा और विश्वास 
पैदा करने तथा उनके अस्तित्व को अनुभवातीत स्तर तक उठा देने में होता है- 
कम से कम उतने समय के लिए तो होता ही है जब हम प्राथना और पूजा कर 
रहे होते हैं। 


मैं एक बार फिर उन सभी का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस महान स्वप्न 
को पूरा किया- इस्कॉन के आचार्य, दयावान दानी, वास्तुविद, आस-पास के स्थल 
का डिजाइन करने वाले, इंजीनियर, मजदूर तथा अन्य सभी श्रद्धालु । 


लोकतंत्र की मजबूती का आधार : 
जागरूक प्रेस 


Al तृभूमि के हीरक जयंती समारोह में इस ऐतिहासिक बंदरगाह शहर- कोझीकोड 
में आज आकर मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। 


किसी भी व्यक्ति के लिए 75 साल की यात्रा को पूरा करना एक सुखद अनुभव 
होता है। मगर एक संस्था की जिंदगी में इस उपलब्धि का ज्यादा सामाजिक महत्व 
है। इस प्रकार की उपलब्धि उस संस्था के चरित्र, क्षमता तथा कार्यकुशलता का 
परिचायक है। यह उस संस्था द्वारा अपनी पंरपरा स्थापित करने, उसको कायम रखने 
तथा लगातार उसे समृद्ध करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। 


आज के अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक मीडिया के माहौल में एक समाचारपत्र द्वारा 
हीरक जयंती हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मातृभूमि ने यह 
बड़े विश्वास के साथ किया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में कड़ी स्पर्धा है और यह 
समाचारपत्र के शुरू होने के शीघ्र बाद बंद हो जाने के लिए मशहूर है। ऐसे में 
समाचारपत्र दशकों तक तभी चल सकता है जब इसने लोगों का स्नेह और आदर 
जीत लिया हो और उनके अंदर की आवाज बन गया हो। मातृभूमि ने वास्तव में 
लोगों से ऐसा ही संबंध बनाया हे। इस प्रक्रिया में इसने न केवल केरल को, बल्कि 


— >>>" कोजिकोड 
समाचारपत्र “मातृभूमि के हीरक जयंती समारोह में दिया भाषण, , 17 मई 1998 
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पूरे भारत की मीडिया को गौरवान्वित किया है । इसलिए इस खुशी के मौके पर 
मैं हर उस व्यक्ति को हार्दिक बधाई देता हूं जो इस उपलब्धि से जुड़ा रहा है । 


मैं स्वर्गीय के.पी. केशव मेनन को श्रद्धांजलि भी देता हूं जोकि केरल तथा 
भारतीय पत्रकारिता के एक स्तंभ थे। उन्होंने मातृभूमि का लालन-पालन भारत 
के इतिहास के ऐसे कठिन समय में किया जब राष्ट्रीयता की बात करना एक 
अपराध जैसा माना जाता था। इसके संस्थापकों का मुख्य उद्देश्य लोगों के 
स्वाधीनता के उचित ध्येय को हासिल क्ररने में मदद करना था। सचमुच में इसने 
केरल के लोगों की सेवा राष्ट्रीय आंदोलन के नेता के रूप में, गरीबों के मित्र के 
रूप में, सामाजिक सुधारों के समर्थक के रूप में तथा ब्रिटिश सरकार के अन्याय, 
अराजकता तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सशक्त आवाज के रूप में किया। 


A न 


हमारे साम्राज्यवादी शासकों के हर प्रकार के दबाव के बावजूद मातृभूमि देश 
के सर्वाधिक पढ़े जानेवाले समाचारपत्रों में से एक के रूप में उभरा। स्वतंत्रता के 
बाद भी इसने अपने देशभक्तिपूर्ण प्रयास जारी रखे और नए केरल तथा नए भारत 
के निर्माण में योगदान किया। मातृभूमि इस प्रकार से स्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व के युग 
के समाचारपत्रो और पत्रिकाओं की उस विशेष श्रेणी में आता है जिनके लिए पत्रकारिता 
एक पेशा नहीं था, व्यवसाय तो बिल्कुल नहीं था बल्कि एक मिशन था। यह एक 
प्रकार से नियम ही बन गया था कि ये समाचारपत्र और पत्रिकाएं खस्ता वित्तीय 
हालात में शुरू किए और चलाए जाते थे। मगर उनमें राष्ट्रीयता की ज्वाला थी। 
इसी कारण से अनेक आदर्शवादी युवक और युवतियां अपनी मातृभूमि की सेवा करने 
के लिए पत्रकारिता के इस आदर्श पेशे की ओर आकर्षित हुए। 


आज जब मैं यह कह रहा हूं, मुझे याद आता है कि सार्वजनिक जीवन में 
मेरा प्रवेश भी पत्रकारिता के रास्ते से हुआ। अनेक वर्षो पहले मैं भी मीडिया का 
हिस्सा था। मैंने लखनऊ और दिल्ली में पत्रकार के रूप में काम किया। मैंने बाद 
म पांचजन्य' नामक हिंदी साप्ताहिक का संपादन किया जिसने हाल ही में मातृभुमि 
की भांति 50 साल पूरे करने फा भील का पत्थर हासिल किया। स्वयं एक पत्रकार 
और संपादक के रूप में कार्य कर चुकने के कारण मैं जानता हूं कि सच्ची पत्रकारिता 
में क्या-क्या कठिनाइयां और दिक्कतें आती हैं और उससे मातृभूमि के प्रति किस 
प्रकार गर्वे और समपर्ण की भावना आप में आती है। आप ही की तरह मेरे सामने 
भी समय सीमाएं रही हैं, देर रात तक काम किया है और स्याही वाली प्रेस का 
मैं जानता हूं कि सारा काम कम्प्यूटर पर किया जाता 
Si इसलिए 75वीं सालगिरह समारोह पर आपके द्वारा मुझे निमंत्रित करना मेरे लिए 
विशेष खुशी का मौका है। 


इस्तेमाल किया। हालांकि अब 
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हमारी मातृभूमि के राष्ट्रीय आंदोलन की गरमागर्मी के बीच शुरू होने के 
कारण यह स्वाभाविक ही था कि इसका नाम मातृभूमि रखा गया। प्रशंसा की बात 
यह है कि पिछले इतने वर्षो में समाचारपत्र ने कभी भी राष्ट्रीयता के उच्च आदर्श 
का त्याग नहीं किया जबकि इसकी पहचान पूरी तरह से केरल के लोगों के साथ 
है। तथ्यों को ठीक से रिपोर्ट करके तथा मुदूदों को वस्तुपरक रूप से देखकर मातृभूमि 
ने मीडिया में उत्कृष्टता के उच्च मापदंड कायम किए हैं । सप्ताह में तीन बार 
प्रकाशन की शुरूआत से मातृभूमि अब काफी आगे बढ़ आया है। दांडी मार्च के 
दिनों से लेकर अब तक की लम्बी यात्रा के दौरान इसने अनेक बुलंदियों को छुआ। 
कोजिकोड के इकलौते संस्करण से कन्नूर, कोच्चि, त्रिचुर, कोट्टायम और तिरुअनंतपुरम 
के बहु- संस्करण वाले प्रकाशन, जिसमें खाड़ी का विशेष संस्करण भी शामिल है, 
के रूप में मातृभूमि न केवल आकार में बड़ा है, बल्कि केरल, भारत और विश्व 
में मलयालम भाषी लोगों की महत्वपूर्ण आवाज बन गया है। आज 75 साल की 
युवा अवस्था में मातृभूमि का एक विशेष उच्च स्थान है जोकि जायज मुदूदों के 
प्रति समर्पण और जनता की राय को स्वरूप दे पाने के कारण हासिल हुआ है। 

यदि केरल को देश के सर्वाधिक साक्षर राज्य का गौरव प्राप्त है, तो भारत 
में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक समाचारपत्र लेने का श्रेय भी इसको जाता है। आज मलयालम 
बड़ी संख्या में दैनिक होने का दावा कर सकती है, जिनमें से ज्यादातर ने समाचारों 
और विचारों के प्रस्तुतीकरण तथा सम्पादकीय टिप्पणी के मामले में उच्च कोटि 
के मानक बनाए हुए हैं । मलयालम भाषा में प्रेस के 125 साल के इतिहास पर यदि 
हम नजर डालें तो पता लगता है कि भारत में भाषा प्रेस में इसका उच्च स्थान 
है । इसमें आपके समाचारपत्र का योगदान सराहनीय है। 


कया मैं इस मौके का इस्तेमाल भारतीय मीडिया पर अपने विचारों तथा अनुभवों 
को आपसे बांटने में कर सकता हूँ? मेरी सरकार स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा मजबूत प्रेस 
के पक्ष में है। हम प्रेस को एक स्वतंत्र मिशन रूपी उद्यम की तरह देखना चाहते 
हैं जोकि अन्य बाहरी ताकतों के प्रभाव में न हो। कुछ लोग सूचना को एक उत्पाद 
के रूप में देखते हैं और सोचते हैं कि इसे बाजार की ताकतों के अनुरूप बनाना 
चाहिए। यह प्रक्रिया मेरे हिसाब से स्वच्छ लोकतंत्र तथा सशक्त लोगों के निर्माण 
में ठीक नहीं है। तेजी से बदल रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हालात में भारतीय 
मीडिया के सामने नई और कड़ी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। शायद इस समय 
सबसे बड़ी चुनौती इसको व्यवसायिक तौर पर लाभप्रद तथा व्यवहार्य बनाने और 
साथ ही राष्ट्र निर्माण के जरूरी उपकरण के रूप में इसको बरकरार रखने की 
है। 
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पिछले सप्ताह भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण जैसे मजबूत कदम का 
ही उदाहरण लिया जाए। इस घटना ने पूरे भारतीय समाज में गौरव, खुशी और 
एकता का प्रवाह संचारित किया क्योंकि यह कदम अनेक विदेशी सरकारों के 
विरोध के बावजूद उठाया गया था। भारत की प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक, दोनों तथा 
हमारी सभी भाषाओं से संबंधित मीडिया ने इस घटना से जुड़े विचारों और भावनाओं 
को सशक्त रूप से पेश कर एक प्रशंसनीय कार्य किया। यह सही है कि आज पूरा 
देश अपने आप को मजबूत और आश्वस्त महसूस कर रहा है। लेकिन हम सबके 
सामने प्रश्‍न है : आज जो राष्ट्रीय एकता तथा आत्मविश्वास की भावनाएं उभरी 
हैं, उन्हें हम किस प्रकार अपनी दैनिक जिंदगी और कार्यशैली की तरफ AS जोकि 
भारत को आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जरूरी 
है। कया इस महान कार्य में हमारे समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं व टी.वी. चैनलों 
की भूमिका किसी प्रकार से सरकार से कम है? मेरा उत्तर नहीं में है। वास्तव 
में, भारतीय मीडिया की जिम्मेवारी आज उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी शान से 
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन्होंने निभाई थी। 


मेरा विश्वास है कि समाचारपत्रं, पत्रिकाओं तथा टी.वी. चैनलों को घटनाओं 
के छोटे Tat पर टिप्पणियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि राष्टू-निर्माण 
तथा समाजिक परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होना चाहिए। इसके 
लिए एक नये परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है। सिर्फ तभी वे सरकार तथा लोगों और 
समाज के विभिन्न भागों के बीच सच्ची कड़ी का काम कर सकेंगे और दोनों को 
ही सूचना और शिक्षा दे पाएंगे व प्रभावित कर पाएंगे । तभी सिर्फ स्वतंत्र और जागरूक 
प्रेस की क्षमता का पूरा इस्तेमाल हो पाएगा.। अत: , हमारे लोकतंत्र के सुदृढ और 


सुचारु होने के लिए मैं आशा करता हूं कि ऐसा होगा। मातृभूमि इस आशा को 
और मजबूत करता है। 


केरल की सांस्कृतिक तथा राजनैतिक जिंदगी पर छाए रहने के कारण मातृभूमि 
की पहचान पूरे देश भर में है। जवाहरलाल. नेहरू के अनुसार हालांक़ि यह इस 
क्षेत्र का समाचारपत्र है मातृभूमि फो पूरे भारत में जाना जाता है। इस समाचारपत्र 
की भारत की स्वतंत्रता में भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मातृभूमि ने मेरी पुस्तकों 
के अनुवाद प्रकाशित किए हैं। अत: भातृभूमि और मेरे बीच संपादक-प्रकाशक का 
रिश्ता WS इस तरह के रिश्ते की किस्मत एक दिन मेरी भी होगी। 


एता भी है। श 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


विविध 411 


वाटिका है। केरल का सांस्कृतिक जीवन एक ऐसी धारा है जिसके प्रवाह से राष्ट्रीय 
संस्कृति समृद्ध हुई है। सदाबहार केरल तथा मातृभूमि को मैं शुभकामनाएं देता हूं । 
मुझे पूरा विश्वास है कि मातृभूमि और इस मीडिया का भविष्य इस राज्य में न केवल 
सुरक्षित है बल्कि आनेवाली सहस्त्राब्दि में यह और पनपेगा और पूरे भारत की गाथा 
बताएगा। 


ज्ञान की आकाशगंगा 


हिँ दुत्व के ज्ञानकोश के लिए अनुबंध हस्ताक्षर समारोह में आज शाम यहां आकर 
मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह वास्तव में ज्ञान यज्ञ है। अतः जिन लोगों ने 
अपने समय, निपुणता तथा प्रतिभा का दान इस यज्ञ की सफलता के लिए आहूति 
के रूप में किया, वे हमारी हार्दिक प्रशंसा तथा अभिनंदन के अधिकारी हैं। आपके 
इस कार्य का नाम तीसरी सहस्त्राब्द की परियोजना” सर्वथा उचित है। मैं ऐसा दो 
कारणों से कह रहा हूं। 


पहला, हिंदुत्व पर ज्ञानकोश बनाना सिर्फ एक बार की गतिविधि नहीं हो 
सकती। संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं में इस तरह के ग्रंथ को ज्ञानकोश कहा 
जाता है। हिंदुत्व तो ज्ञान की आकाशगंगा के समान है। कोई भी इसको किसी भी 
प्रकार के अनुभव अथवा वर्णन से पूरी तरह माप या प्राप्त नहीं कर सकता। 


हिंदुत्व की इतनी सारी अनगिनत शाखाएं तथा उप-शाखाएं हैं। प्रत्येक का 
प्राचीन इतिहास है तथा प्रत्येक एक-दूसरे को प्रभावित करता है। उन सभी का सर्वेक्षण 
करना आकाशगंगा में तारों के अध्ययन के समान है। इस प्रकार के कार्य को समय 
तो लगेगा ही और इसके लिए पीढ़ियों की निरंतरता जरूरी होती है। अतः मुझे लगता 
है कि हिंदुत्व के ज्ञान को एक ज्ञानकोश में सम्मिलित करने की परियोजना न केवल 
दशकों बल्कि शताब्दियों तक चलती रहेगी। 


मगर इसके अलावा एक अन्य कारण है जिसके कारण कहा जा सकता है कि 
इस परियोजना का स्वरूप सहस्त्राब्दियों वाला है। हिंदुत्व ने पुनर्जागरण के चरण 
में प्रवेश किया है और आगामी सहस्त्राब्दि में सर्वाधिक आकृष्ट करने वाले मत के 


MS 
हिंदुत्व के ज्ञानकोश के लिए अनुबंध हस्ताक्षर समारोह के अवसर पर दिया गया भाषण, न्यूयार्क, 
26 सितम्बर 1998 
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रूप में उभरने का यह प्रयास कर रहा है । मैं यहां पर डा. एस. राधाकृष्णन की 
पुस्तक 'द हिंदू वे आफ लाइफ' से उद्धृत करता हूं अनेक शताब्दियों की लम्बी शीत 
ऋतु के बाद आज हम हिंदुत्व के उत्पादक चरण में है। अपने प्राचीन धर्म को 
हमने नए अंदाज से देखना शुरू किया है। हम वैश्वीकरण के युग में रह रहे हैं। 
पूरा विश्व एक सार्वभौमिक गांव के रूप में सिमट कर रह गया है। इस ग्रह पर 
रहने वाले अनेक समुदायों, गुटों और सभ्यताओं ने एक-दूसरे से मिलना और हजारों 
विभिन्‍न नए तरीकों से तालमेल रखना शुरू कर दिया है। यदि यह विचार-विनिमय 
तथा तालमेल शांतिपूर्वक और आराम से जारी रखना है, तो हमें ऐसे ढांचे की जरूरत 
होगी जो सर्वाधिक सहनशील, अनेकताओं को सर्वाधिक समाने वाला तथा प्राकृतिक 
रूप से सर्वाधिक समेकित करने वाला हो। हमें ऐसे ढांचे की जरूरत है जोकि 
अत्यधिक वैज्ञानिक हो- क्योंकि आधुनिक युग की विशेषता पूछने और जानने की 
भावना है। दूसरे शब्दों में, आनेवाले कल को जिस चीज की सबसे अधिक तलाश 
होगी, वह ही हिंदुत्व की भावना है। 


हिंदुत्व, विज्ञान और विश्वास के दोनों संसारों में बैठ कैसे सकता है? मैं इस 
बारे में महर्षि अरविंद के झकझोरने वाले शब्दों को उद्धृत करने से बेहतर कुछ 
नहीं कर सकता : 


“हिंदुत्व, विज्ञान और विश्वास, दोनों को गले लगाता है। यह सब (धर्मो) 
से ज्यादा संदेही तथा सर्वाधिक विशवास योग्य है- सर्वाधिक संदेही का कारण 
है कि इसने सबसे ज्यादा प्रश्‍न पूछे और प्रयोग किए। यह सर्वाधिक विश्वास 
योग्य है क्योंकि इसका अनुभव सबसे गहरा है और इसके पास सर्वाधिक 
विभिन्नता वाला तथा सकारात्मक आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है। 


हिंदुत्व एक परिपाटी नहीं है और न ही रूढियों का गठजोड़ बल्कि जिंदगी 
का एक नियम है, जोकि एक सामाजिक ढांचा नहीं है बल्कि भूतकाल और 
भविष्य में सामाजिक उद्भव की भावना है, जो किसी भी चीज को नकारता 
नहीं है बल्कि हर सस्तु के परीक्षण और प्रयोग पर जोर देता है और जब 
परीक्षण तथा प्रयोग हो जाता है, तब इसको आत्मा के उपयोग के योग्य बदलता 
है। इस प्रकार हम हिंदुत्व में भविष्य के विश्व धर्म का आधार पाते हैं।” 


इसलिए इस ग्रंथ को तैयार कर रहे दल के सामने यह चुनौती है कि विज्ञान 
तथा आध्यात्मिकता, दोनों ही में हिंदुत्व के छिपे खजाने को खोज निकाले । 


यह एक महत्वकांक्षी प्रयास है जोकि कठिन तथा जटिल भी है। जैसा कि 
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हमें पता है कि बहुत कुछ खराब हो चुका है जिससे बचना बहुत जरूरी है। अनेक 
प्रकार से तथा अनेक अंदरूनी व बाहरी कारणों से हिंदु समाज उन ऊंचे आदर्शो 
पर कायम नहीं रह सका जिसके लिए वह जाना जाता था। हिंदु समाज की मशहूर 
अनेकता के कारण कई बार अंदरूनी विभाजन हो जाता है। करुणा और भाईचारे 
क्री भावना में कमी भी एक खराब चलन है। 


हमें यह बात भी ज्ञात है कि समय-समय पर किस प्रकार हिंदु समाज के कुछ 
हिस्से असहनशीलता तथा छोटी सोच के शिकार होते रहे हैं। हाल के समय में, 
बुद्धिजीवियों तथा विद्धानों को इस प्रकार की धर्मांधता का शिकार होना पड़ा È | 


इस ज्ञानकोश के संपादकों से यह उम्मीद की जाएगी कि वे उच्चतम स्तर 
की वस्तुपरकता का परिचय दें ताकि छोटे से छोटा ब्यौरा भी छूट न जाए। मुझे 
बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि इस परियोजना पर कार्य कर रहे विद्वानों का दल 
सभी की आशाओं पर पूरा उतरेगा। 


किसी भी परियोजना की सफलता उसका नेतृत्व करने वालों तथा उसमें भाग 
लेने वाले लोगों की दूरदृष्टि, क्षमता तथा कर्तव्य परायणता पर निर्भर करती है। 


इस ज्ञानकोश परियोजना का मार्गदर्शन डा. विद्यानिवास मिश्र, डा. के.एल. 
शेषागिरी राव जैसे उच्च चोटी के विद्वान कर रहे हैं। भारत और विदेश के लगभग 
1,250 शोधकर्ता और लेखक उन्हें सहयोग दे रहे हैं । विश्वभर के सैकड़ों विश्वविद्यालयों 
तथा संस्थाओं के इस प्रकार के मिलजुल के प्रयास का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। 
इस दल को स्वामी छिदानंद सरस्वती 'मुनिजी' तथा संत श्री रमेश भाई ओझा का 
क्षी योग्य मार्गदर्शन प्राप्त है। वे सभी इस पवित्र कार्य को करने के लिए हमारे 
आभार के हकदार El 


एक शब्द उन संरक्षकों के बारे में कहना चाहूंगा जो इस मूल्यवान परियोजना 
को समर्थन दे रहे हैं। हमारी संस्कृति सिखाती है कि सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान 
है। धनवान व्यक्ति हमेशा ज्ञान का दात करने की स्थिति में नहीं हो सकते- हालांकि 
हमारे अपने इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जो इसके अपवाद रहे हैं। मगर वे लोग 
धन दान तो कर ही सकते हैं ताकि ज्ञानी, समाज को ज्ञान दान दे सके। अतः, 
यह उस प्रकार की एक योजना है जहां लक्ष्मी, सरस्वती का साथ देने के लिए आ 
रही है। मैं आप सबके साथ उन सभी की उदारता के लिए आभार HHS करता 


हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण काम के लिए दान दिया। 
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अंत में, मैं एक बार फिर ज्ञानकोश परियोजना के लिए शुभकामनाएं देता 
हूं और भारत व विदेश के करोड़ों लोगों के साथ इसके प्रथम अंक के शीघ्र आने 
की प्रतीक्षा करता हूं। 


परिवहन क्षेत्र का विकासं 
अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी | 


इ टरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन की 39वीं विश्व कांग्रेस में आपके बीच आकर 
मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। भारत के मजदूर संघ आंदोलन के इतिहास में यह | 
एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसने भारत को विश्व स्तर के ऐसे मजदूर संघों 
के महासंघ के सम्मेलन की मेजबानी का मौका दिया है जिसके 50 लाख सदस्य 


कर्मचारी 125 से भी ज्यादा देशों में फैले हुए हैं और परिवहन की हर शाखा से 
संबंध रखते हैं। 


सबसे पहले, मैं आई.टी.एफ. को बधाई देता हूं कि वे विश्व भर के परिवहन 
कर्मचारियों के जीवन और काम करने की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए निरंतर 
प्रयास करते रहते हैं। मगर आई.टी.एफ. ने अपने आप को केवल वेतन संबंधी मुद्दों 
तक ही सीमित नहीं रखा। 1896 में अपनी स्थापना के बाद से ही इसने सामाजिक । 


न्याय, महिला सशक्तिकरण, विश्व शांति तथा विश्व की समतुल्य प्रगति के लिए अपनी 
आवाज बुलंद की। 


इस संदर्भ में मैं 1914-1945 
फिम्मन को श्रद्धांजलि देता हूं जिन 
विश्व भर में साम्राज्यवाद व 
इसका इस्तेमाल किया। 


के बीच आई.टी.एफ. के प्रसिद्ध महासचिव एडो 
होंने मजदूर संघ आंदोलन का दायरा बढ़ाया और 
नाजीदाद के खिलाफ तथा अन्य प्रगतिशील संघर्षो में 


मेरे So > लोग > 
मर दश के लोग भारत भेजे जा 


जा रहे अस्त्रों को रोकने में निभाई आईटी. 
एफ. की उस भूमिका के लिए शुकगुजार रहें) जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता 


~) शम 3 SN Ne 
सग्राम अपने पूरे जोरों पर था! 


Ta यय वर्कर्स फेडरेशन कांग्रेस में 
इंटरनेशनल टांसपोर्ट व न की 39वीं विशव कांग्रेस में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 
29 अक्ट्बर 


998 


m ॥ 
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परिवहन कर्मचारी विश्व भर के श्रमिक बल का अनूठा और दिलचस्प हिस्सा 
हैं। यदि कोई उद्योग सबसे पहले वैश्वीकरण का दावा कर सकता है, तो वह परिवहन 
उद्योग है। मनुष्य जाति के शहरों और शहरी इलाकों में बसने के बाद से ही चीजों 
का जमीन और समुद्र से आना-जाना चलता रहा है। 


सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के बंदरगाहों और लोथल समुद्री बंदरगाह के चारों 
ओर बसी थी। यहां की खूबसूरती से डिजाइन की गई गोदियां तथा भण्डारण-गृह 
इस बात का सबूत हैं कि हमारे पूर्वज भारत के तटों से परे व्यापार के लिए कितने 
लालायित थे। प्राचीन मिस्र में भी नील नदी परिवहन का माध्यम थी और बाद 
में व्यापारी भूमध्य सागर के जरिए रोम और कारथेज के बीच आते-जाते थे। 


इस प्रकार समुद्र के जरिए वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय आवागमन लगभग उतना 
ही पुराना है, जितना मनुष्य का रिकार्ड किया गया इतिहास | यह सत्य है कि रोम 
के पोतों को जिन दासों द्वारा चलाया जाता था, उनके हितों की रक्षा. के लिए कोई 
मजदूर संघ नहीं था। 

परिवहन न केवल विश्व को जोड़ता है बल्कि हर देश के बीच में भी लोगों 
और स्थानों को जोड़ता है। भारत में राष्ट्रीय एकता में सर्वाधिक योगदान रेलवे 
के कर्मचारियों और cH ड्राइवरों का रहा है। 


उनकी जिंदगी मुश्किल मगर रोचक है | एक द्रक ड्राइवर जोकि सामान पंजाब 
से तमिलनाडु ले जाता है या गुजरात से असम ले जाता है, अपने आराम का समय 
अपने परिवार तथा मित्रो से दूर सड़क किनारे ढाबे पर बिताता है। यह सत्य है 
कि वह ऐसा अपनी आजीविका कमाने के लिए करता है मगर इस प्रक्रिया में वह 
राष्ट्रीय एकता का एक सुंदर ताना-बाता बना देता है। 


यही बात समुद्री नाविकों पर भी लागू होती है जोकि वस्तुओं को एक देश 
से दूसरे देश में ले जाने के लिए दिन-रात समुद्र का सामना करते हैं । विश्व में 
उद्योग और व्यापार को कायम रखने के लिए मैं दुनिया भर के परिवहन कर्मचारियों 
को सलाम करता हूं क्योंकि हमारी सभी अर्थव्यवस्थाओं की समृद्धि बनी रहे, यह 
आप लोगों की मेहनत पर निर्भर करता है। 


भारत में हम सबके लिए परिवहन क्षेत्र की मजबूती पूरी अर्थव्यवस्था की 
मजबूती के लिए जरूरी है। यह अत्यधिक श्रम गहन क्षेत्र है। हाल के एक सर्वेक्षण 
के अनुसार, परिवहन क्षेत्र का कुल रोजगार में योगदान 3.07 प्रतिशत है जबकि 


1987-88 में 2.7 प्रतिशत था। 
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यह राष्ट्रीय गौरव का विषय है कि मर्चेट नेवी में प्रशिक्षित लोग, जिनमें 
से लगभग 12,000 अधिकारी और लगभग 43,000 नाविक हैं, भारतीय और विदेशी 
जहाजों पर यात्रा कर रहे हैं। वे देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा हासिल करते 
हैं और भारतीय शुभकामनाओं को संसार के कोने-कोने में ले जाते हैं। 


भारतीय नाविकों की संख्या में बढ़ोत्तरी की बहुत गुंजाइश है। नाविकों के प्रशिक्षण 
और रोजगार अवसरों में वृद्धि के लिए सरकार शीघ्र ही नए प्रयास शुरू करेगी। 


कर्मचारियों के सशक्तिकरण तथा प्रबंधन में उनकी भागीदारी के नियम को 
भारत में बहुत हद तक स्वीकार कर लिया गया है। देश के 11 प्रमुख बंदरगाहों 
में, जहां 25 करोड़ टन सामान उतारा और चढ़ाया जाता है, श्रमिक बंदरगाहों 
के प्रबंधन और संचालन में नजदीक से जुड़े हुए हैं। हर बंदरगाह के न्यास बोर्ड 
में श्रमिकों के दो प्रतिनिधि होते हैं जिनकी नियुक्ति मजदूर संघ की बंदरगाह न्यास 
में संख्या के आधार पर होती È | 


परिवहन कर्मचारियों फे कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय 
श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) के साथ मिलकर लाभदायक काम किया है। हमें खुशी 
है कि हम दुनिया के उन गिने-चुने देशों में से एक हैं जिन्होंने आई.एल.ओ. के 
गोदी कार्य संधि तथा कार्य संबंधी सुरक्षा और स्वास्थ्य (गोदी कार्य) संधि का अनुमोदन 
किया है। 


हमारे नाविकों, हमारे समुद्री कुलियों तथा अन्य परिवहन कर्मचारियों के लिए 
भारत में अनेक कानून हैं। लेकिन मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि इन कानूनों 
को बेहतर और तेजी से अमल में लाने की जरूरत है। कार्यान्वयन मशीनरी को 
मजबूत बनाने के लिए हम कदम उठा रहे हैं। 


श्रम मंत्रालय ने हाल ही में सड़क परिवहन उद्योग के लिए त्रिपक्षीय औद्योगिक 
समिति का पुनर्गठन किया है जिसकी अध्यक्षता श्रम मंत्री करेंगे और श्रम संघों की 
इसमें सक्रिय भागीदारी रहेगी। इस समिति का कार्य उन चुनौतियों का' अध्ययन और 
उन पर विचार-विमर्श करना होगा जोकि विशेष रूप से परिवहन क्षेत्र से 
संबंधित है ताकि विभिन्न समस्याओं को बेहतर रूप से समझा जा सके और उन 
पर सलाह दी जा सके। 


z मित्रो, आप लोगों की नई दिल्ली में बैठक उस समय हो रही है जबकि विएव 
भर में व्यापार और अर्थव्यवस्था कठिनाई के दौर में है। इस कठिनाई ने वैश्वीकरण 
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जैसी प्रक्रिया पर ही सवालिया निशान लगा दिया है जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार 
और इस वजह से देशों के बीच परिवहन को बढ़ावा मिला था। 


हाल के वर्षो में विश्व व्यापार और औद्योगिक उत्पादन में स्पष्ट रूप से गिरावट 
आई है। इसका सर्वाधिक असर एशिया और दूसरी जगह के अस्थिर वित्तीय बाजारों 
पर पड़ा है। इसका असर आमतौर पर कर्मचारियों और खासकर परिवहन कर्मचारियों 
पर पड़ता है। 


यह स्वाभाविक ही है कि आपका महासंघ इस कठिनाई के पीछे छिपे कारणों 
का पता लगाने की कोशिश करे। विश्व में वित्तीय प्रणाली के लिए नए ढांचे की 
सख्त और तुरंत जरूरत है जोकि बराबर और सतत विकास के नियमों पर 
आधारित हो। विश्व की वित्तीय प्रणाली के लिए नए ढांचे का स्वरूप तैयार करने 
के लिए मेरी सरकार काम कर रही है। इसमें जुड़वा संस्थाओ- विश्व बैंक और 
आई.एम.एफ.- की भूमिका पर भी ध्यान दिया जाएगा जिनकी स्थापना ही प्रणाली 
को नियमित करने के लिए की गई थी। 


हम इस प्रस्तावित ढांचे को राष्ट्रीय चर्चा के लिए पेश करेंगे और मजदूर 
संघ आंदोलन के अपने दोस्तों से इस सिलसिले में सक्रिय रूप से विचार व्यक्त करने 
को कहेंगे । 

विश्व अर्थव्यवस्था में आई कठिनाई के शीघ्र समाधान से परिवहन कर्मचारियों 
को सीधा लाभ होगा। विश्व में निरंतर बढ़ते व्यापार का अर्थ होगा देशों के बीच 
सदैव बढ़ती तादाद में वस्तुओं का आवागमन | इसका अर्थ है कि बंदरगाहों, हवाई 
अड्डों, जहाजों, रेलों, टूकों तथा अन्य स्थानों पर आप जो काम करते हैं, उसकी 
मांग में बढ़ोत्तरी होगी। 

अर्थव्यवस्था में सुधार की समस्या को सुलझाने के लिए सरकारों और परिवहन 
संघों को मिलकर ऐसे समाधान ढूंढने होंगे जो कर्मचारियों के हितों की रक्षा करे 
और साथ ही महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधाओं के आधुनिकीकरण की ओर ले चले। 
उदाहरण के लिए, भारत में हमें अपने बंदरगाहों पर जहाजों के आने और सामान 
उतार कर वापस जाने में लगने वाले समय में तुरंत कमी लाने की जरूरत है और 
साथ ही प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में बंदरगाहों में मौजूद सुविधाएं स्थापित करनी हैं। 


यदि हम बंदरगाह सुविधाओं का आधुनिकीकरण कर पाए, तो इससे अनेक 
उद्योगों और सेवाओं में आर्थिक प्रगति तेज होगी जिससे नई नौकरियां मिलेंगी। इस 
प्रकार से आखिर फायदा कर्मचारियों को ही खुद होगा। 
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इस पूरी प्रक्रिया में पुनर्प्रशिक्षण और काम करने के तरीकों में सुधार एक 
महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। आज की तेज बदलती अर्थव्यवस्था में अन्य लोगों की भांति 
परिवहन कर्मचारियों को भी नई कम-खर्चीली प्रौद्योगिकी तथा उपकरण इस्तेमाल करने 
की जरूरत है। उन्हें अपने काम में लचीलापन लाना पड़ेगा और अड़ियलपने को 
अपनी राह में बाधा नहीं होने देना होगा। 


| 
इस परिवर्तन की प्रक्रिया में एक चीज बिल्कुल नहीं बदलेगी और वह है | 
कर्मचारियों के कल्याण की भावना। सरकार और परिवहन उद्योग के ऊपर एक | 
बड़ा दायित्व यह सुनिश्चित करने का है कि खर्चे में कमी के चक्कर में परिवहन 

कर्मचारियों की शारीरिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा को किसी प्रकार की क्षति न हो। 

उन्हें यह देखना और सुनिश्चित करना होगा कि पर्यावरण को कोई नुकसान न 

पहुंचे | 


यदि भविष्य में व्यापार और वाणिज्य विश्व व्यापार संगठन कै पूरे संसार 
में लागू होने वाले नियमों में बंधने वाले हैं तो क्या स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे 
में विश्व स्तर के न्यूनतम मापदंड नहीं होने चाहिए। अपने सदस्यों के लिए न्यूनतम 
मापदंड तैयार करने के लिए आपका महासंघ सर्वाधित उचित संस्था है। भारत इन 
पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए तैयार है । 


मुझे मालूम है कि आप लोग इन तथा अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे 
ताकि विश्व के प्राचीनतम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसायों में से एक इस व्यवसाय 
को तेजी से बदल रहे घटनाक्रम के अनुकूल बनाया जा सके। 


इन शब्दों के साथ मैं इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन की विश्व कांग्रेस 
का उद्‌घाटन करता हूं! 
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सभी धर्मा के प्रति 
समान आदर 


रा लसा पंथ की स्थापना की 300वीं जयंती मनाने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति 
की इस महत्वपूर्ण बैठक में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ । इस बैठक का महत्व 
खालसा की स्थापना का भारत के राष्ट्रीय तथा आध्यात्मिक इतिहास में विशेष स्थान 
के कारण है। 


एक समय में यह देश की हर कीमत पर रक्षा करने के देशभक्ति पूर्ण फैसले 
को दोहराने का प्रतीक था। साथ ही यह इस जमीन की धर्मनिरपेक्षता और सबको 
अपने में शामिल करने की उस भावना को भी दर्शाता था जोकि सर्व पंथ समभाव- 
सभी धर्मों के प्रति समान आदर में विश्वास के कारण है। 


भारतीय इतिहास में खालसा पंथ की स्थापना शायद एकमात्र ऐसी आध्यात्मिक 
घटना थी जिसकी जरूरत देशभक्ति की प्रबल भावना से उत्पन्न हुई। जिस प्रकार 
से भी सोचा जाए, खालसा इस देश के लिए खड्ग रहा है? इसके लिए प्रेरणा गुरु 
तेग बहादुरजी से प्राप्त हुई जिन्हे सही ही हिंद दी चादर? कहा जाता है। 


इस प्रकार से खालसा, सही रूप में भारत के गौरव, गरिमा और स्वायत्त 
भावना का प्रतीक है। इसका प्रदर्शन एक बार फिर पंजाब में उग्रवाद के खिलाफ 
शानदार लड़ाई में हुआ जबकि देश की एकता और सांप्रदायिक सद्भाव की भावना 
को तोड़ने के नापाक इरादों को कुचल दिया गया। 


खालसा भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के नए चरण को भी प्रदर्शित 
करता है क्योंकि इसने जात-पात, मत तथा स्त्री-पुरुष के भेदभाव के बिना सभी मानवों 
में समानता की भावना को एक बार फिर जोरदार तरीके से पेश किया। 


इस अवसर पर मैं आप सभी के साथ खालसा पंथ के महान गुरुओं को 
श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में वे .सर्वश्रेष्ठ 
का प्रतीक हैं। 


E x 
खालसा पंथ की 30081 जयंती मनाने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की बैठक में दिया गया भाषण, 


नई दिल्ली, 5 नवम्बर 1998 
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गुरु ग्रंथ साहब में देश के विभिन्न भागों के हिंदू संतों और मुस्लिम सूफी 
कवियों की रचनाओं के अंश हैं। 


गुरु गोविंद सिंह द्वारा चुने पंज प्यारे आज प्रजातंत्र, सामाजिक न्याय और 
राष्ट्रीय एकता का महान संदेश देते हैं। वे न केवल विभिन्‍न जातियों से संबंधित 
थे, साथ ही विभिन्‍न राज्यों से भी आते थे। सबसे बड़ी बात है कि गुरु ने अपने 
आप को भी पंज प्यारों के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं रखा। 


यह सब दर्शाता है कि हम पिछले जमाने की एक महान घटना को ही खाली 
नहीं मना रहे। इस प्रक्रिया में हम अपने आप को गुरु के मूल सिद्धांतों के प्रति 
पुनर्समर्पित कर रहे हैं जोकि आज के संदर्भ में विशेष महत्व रखते हैं। 


खालसा पंथ के अनुयायियों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तथा स्वतंत्रता के 
बाद राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय योगदान किया है। हमारे बहुत सारे सिख भाई विश्व 
के विभिन्न भागों में रहते और काम करते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और उद्यमशीलता 
के बल पर अपना और अपनी मातृभूमि का नाम ऊंचा किया है। 


मित्रो, हम सब यहां इस बात पर चर्चा करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं 
कि भारतीय इतिहास की इस महान घटना को किस प्रकार अच्छे तरीके से मनाया 


जाए। पंजाब सरकार से इस बारे में हमें अनेक सुझाव मिले हैं। अन्य स्थानों से 
भी कई दिलचस्प सुझाव आए हैं। 


इनमें से महत्वपूर्ण सुझावों को आपको मिली कार्यसूची में शामिल किया गया 
है। इस बैठक में हमें उन पर चर्चा करनी चाहिए। राष्ट्रीय समिति से यह उम्मीद 


की जाती है कि वह शुरू की जाने वाली विशिष्ट गतिविधियों के लिए मार्गदर्शन करे 
और क्रियान्वयन समिति पर निगरानी रखे। 


कार्यसूची दस्तावेज पर आपके विचारों और सुझावों को मैं आमंत्रित करता हूं। 


आइए, हम सब मिलकर इस मौके के लिए ऐसी योजना बनाएं .जिससे खालसा पंथ 
की स्थापना की जयंती के ऐतिहासिक महत्व के साथ पूरा इंसाफ हो सके। 
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राष्ट्र की सेवा 


मैं बड़े धर्मसंकट में हूं। जब इस पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया जाना था, तब 
मैं प्रतिपक्ष में था। इसीलिए मैंने पुरस्कार स्वीकार भी कर लिया। लेकिन आज 
प्रधानमंत्री के नाते मुझे पुरस्कार ग्रहण करते हुए बड़ा संकोच हो रहा है। एक 
तो प्रधानमंत्री पुरस्कार ग्रहण करे, इसके औचित्य का सवाल उठाया जाता है। किस 
पुरस्कार को ले, किसको छोड़े। ले तो उसकी कसौटी क्या हो, न ले तो किस 
आधार पर मना करे। यह श्रृंखला शुरू हो जाएगी, कठिनाइयां पैदा करेगी। 


दूसरी बात यह है कि ऐसे अवसरों पर जिसे पुरस्कार दिया जाना है और 
मैंने जब जूरी के नाम देखे-उसी समय देखे थे, तो वह भी एक कारण था कि 
मैं पुरस्कार लेने के लिए तैयार हो गया। लेकिन पुरस्कार समारोह में दिए जाते 
हे. अभिनन्दन का आयोजन होता है, मानपत्र प्रस्तुत किया जाता है- यहां तो कविता 
भी पढ़ी गई- और इस सब में प्रशंसा के इतने पुल बांधे जाते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार 
का इतनी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है कि सुनकर बड़ा संकोच 
होता है। गनीमत है कि यह एक वर्ष के निष्ठा पुरुष के लिए है। मेरा वह एक 
वर्ष बीत गया है। लेकिन मैं जानता हूँ, वह बीता नहीं है, इस पुरस्कार को मैं 
बड़े विनम्र भाव से ग्रहण कर रहा हूं। मेरा प्रयास रहा है, आगे भी रहेगा कि 
मैं लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप खरा उतर सकूं। 


इस देश में भौतिक सम्पदा पर्याप्त है। प्रकृति बड़ी उदार है, पांच हजार साल, 
छ: हजार साल की हमारी संस्कृति है। लेकिन अगर हम आज भी अपनी संभावनाओं 
के अनुरूप, अपनी क्षमताओं के अनुरूप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसका एक 
कारण यह भी है कि जो चोटी के लोग हैं वे आम आदमी के सामने अनुकरणीय 
उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं । पुरानी कहावत है कि धरती टिकी है पुण्यात्माओं 
के बल पर। कुछ दुष्कर्म तो यहां होते रहे हैं, आज भी हमारे देश में ऐसे लोगों 
की संख्या ज्यादा है जो प्रामाणिक हैं ईमानदार हैं, मेहनत करके रोटी कमाते हैं 
बांटकर खाते हैं, हमारी सारी परिवार प्रणाली, कौटुम्बिक पद्धति इसी पर टिकी 
हुई है। हराम की कमाई को हमारे यहां बहुत बुरा समझा जाता था । ईमानदारी 
की बड़ी प्रशंसा होती थी। ईमानदारी की बड़ी कद्र थी। वक्‍त बदला है। लेकिन 


' सत्यनिष्ठ व्यक्ति पुरस्कार” ग्रहण करने के अवसर पर आयोजित समारोह में दिया गया भाषण, 
नई दिल्ली, 26 नवम्बर 1998 
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मूल्यों में होने वाली गिरावट को हमें रोकना है । इसके लिए अनेक विध उपाय 
करने होंगे। शासन पद्धति में, प्रणाली में सुधार लाना होगा। सार्वजनिक जीवन 
को शुद्ध करना होगा। अपराधियों और राजनेताओं की बढ़ती हुई साथ-गांठ को 
तोड़ना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में एक ऐसा वातावरण बनाना 
होगा, एक ऐसी हवा बनानी होगी कि जिसमें आदमी को काम करने के लिए, ईमानदारी 
से काम करने के लिए प्रोत्साहन मिले। आज ऐसा नहीं है, आठ महीने में मैंने 
बहुत सी ऐसी बातें सीली हैं, जो पहले सीखने का कभी मौका नहीं था। वे सब 
गलत बातें भी नहीं हैं, उनमें कुछ अच्छी बातें भी हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसी 
तस्वीर उपस्थित हो जाती है कि देखकर बड़ा दुख होता है। 


यवि कोई अधिकारी मेरे इस सवाल के जवाब में कि तुम ठीक तरह से काम 
क्यों नहीं कर पा रहे, वह मुझे यह कहे कि साहब, मुझे ठीक तरह से काम करने 
नहीं दिया जाता। में ईमानदार हूं और इसलिए जहां हूं वहां न रहूं, कहीं और 
चला जाऊ। ये मेरे संगी-साथी मेरे ऊपर दबाव डालते रहते हैं। मैं नहीं जानता, 
यह कहां तक ठीक है। लेकिन वातावरण अगर इस हद तक बिगड़ गया है तो समझना 
चाहिए कि कुछ कठोर कदम उठाने की आज जरूरत है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र एक 
नैतिक व्यवस्था है, मात्र शासन चलाने का ढंग नहीं है। हर बालिग को वोट का 
अधिकार क्यों? वोट का अधिकार बराबर क्यों? विभिन्नताएं हैं, विषमताएं हैं । लेकिन 
सबमें एक ही परम तत्व है, एक ही ईश्वर विद्यमान है और इसीलिए सब बराबर 
हैं। इसीलिए मानवाधिकारों की सार्थकता है। दुर्बल की रक्षा क्यों हो, विशेष 
प्रबंध क्यों किया जाए? 

आज भी सिर पर मैला ढोने वाली बहनों को देखकर अंतःकरण में पीड़ा 
क्यों होती है 


व है? क्योंकि भीतर बैठा हुआ चैतन्य कचोटता है। पीड़ा संवेदना जगाती 

है, जगना चाहिए। संवेदना मर न 
लगता AREN zu Sor ® a होगा नहीं पु 

| है। ले किन इस देश मे ऐसा होगा नहीं। हम भले ही वैसा करने की काफी 

कोशिश करें। लेकिन इः 


D say pr X 
लाग लगे हुए हे 


57 - आदमी डूबता है, डूबने दो। मैं जान खतरे में क्यों डालूं? 
Sl हुआ 8। उसको चुप बैठने नहीं देता। वह छलांग लगाता है। 
होता है कि डूबने वाले को बचा लाता है और खुद डूब जाता 
गैतिकता के आधार पर नहीं है। इसमें कहीं नैतिकता है, आध्यात्मिकता 


कभी-कभी तो ऐसा हे 


है । यह केवल भौतिव 
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है - अगर कोई आपत्ति न करे। और देश में ईमानदारी का प्रामाणिकता का 
वातावरण बनाने के लिए भी उसी भाव को जगाने की जरूरत है। 


आखिर मनुष्य को कितना धन चाहिए, कितना पैसा चाहिए? मैं जब कछ 
आंकड़े सुनता हूं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूं। लोग कितना धन कमाना चाहते 
हैं? वैध और अवैध, दो अलग सवाल हैं। अवैध तरीकों से ज्यादा कमा सकते हैं। 
लेकिन कितना धन चाहिए आदमी को? कोई सीमा नहीं, कोई मर्यादा नहीं। लाभ 
की, लोभ की कोई सीमा होनी चाहिए, कोई मर्यादा होनी चाहिए और यह मर्यादा 
मन को बांधनी पड़ेगी। कानून अपनी जगह है। कानून और भी कड़ा किया जा 
सकता है। उसको प्रभावी बनाने की भी कोशिश की जा रही है.। लेकिन सारे देश 
में एक नैतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता È | 


सुलभ इंटरनेशनल अपने ढंग से बहुत अच्छा काम कर रहा है। संसद सदस्य 
के नाते अपने चुनाव क्षेत्र के लिए मुझे जो एक करोड़ रुपया मिला था। उसका 
मैं सबसे अच्छी तरह से विनियोग कैसे करूं, जब यह प्रश्‍न लखनऊ में पैदा हुआ 
तो अनेक संस्थाएं और सरकारी संस्थाएं भी हैं, मैं उनमें से किसी की आलोचना 
नहीं कर रहा। लेकिन सबकी नजर गई - सुलभ इंटरनेशनल पर। इनको जो 
काम सौंपा जाएगा, ये ठीक करेंगे। और बाद में हमने काम की देखभाल के लिए 
लोग लगाए थे, कार्यकर्ता खड़े किए थे। सीमेंट में रेत ज्यादा न हो, ईट अच्छी 
हो, पक्की ईट हो। इंजीनियर प्रामाणिकता से काम Ht) और इन कसौटियों पर 
सुलभ इंटरनेशनल खरा उतरता है। यदि कहीं कार्यकर्ता को लगा कि यह काम ठीक 
नहीं हो रहा है तो तत्काल इनके प्रबंधकों को जाकर बताना। और फिर उसको 
ठीक करें जल्दी में। बिना देरी के। अन्यथा ठेकेदार काम करते हैं। कैसा करते 
हैं - उसकी ज्यादा चर्चा न करना ही अच्छा है। सड़क बनती है, एक बरसात 
में सड़क फिर बनाने की जरूरत पड़ती है, निर्माण का काम चलते रहना चाहिए। 


पारदर्शी प्रामाणिकता, इस देश की मुक्ति के अनेक उपायों में एक है - पारदर्शी 
प्रामाणिकता | दिखाई देना चाहिए। कोई अवगुंठन नहीं, कोई प्रच्छन्ता नहीं। लोगों 
को जानने का हक होना चाहिए, क्या हो रहा है। और जो शीर्ष स्थलों पर बैठे 
हैं उनकी चादर साफ होनी चाहिए। मैं आभारी हूं, मुझे एक वर्ष के लिए चुना 
गया। मैं पुरस्कार की राशि स्वीकार नहीं करूंगा। मैं पुरस्कार सुलभ इंटरनेशनल 
को वापस कर रहा हूं। ये पुरस्कार का जैसे उपयोग करना चाहें, करें और मुझे 
भरोसा है कि वे अच्छा उपयोग करेंगे। मेरे बारे में जो भावनाएं व्यक्त की गई 
हैं। मैं उनके अनुरूप आगे आने वाला जीवन जीने का प्रयास करूंगा। परमात्मा 
मुझे यह शक्ति दे। आप सब मुझे सहयोग दें, आशीर्वाद दें। धन्यवाद । 
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आवास क्षेत्र के समक्ष चुनोतियां 
और समाधान 


“आवास: चुनौतियां और समाधान' जैसे महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी 
में आपको सम्बोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। 


भोजन और वस्त्र के समान मकान भी एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता 
है। फिर भी सिर पर एक छत होना अनेक भारतीयों के लिए आज भी एक सपना 
बना हुआ है। अपने नागरिकों के सपने पूरे करने के लिए हमें आवास क्षेत्र में 
एक क्रांति की आवश्यकता है। बहुआयामी प्रभावों के कारण आवास न केवल एक 
बुनियादी आवश्यकता है, बल्कि आर्थिक विकास को तेज करने में भी इसकी अहम 
भूमिका है। इस क्षेत्र में रोजगार के व्यापक अवसर हैं, इसलिए यह ' बेरोजगारी 
हटाओ' का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए सरकार ने अपने राष्ट्रीय 
एजेंडा में संकल्प व्यक्त किया है कि वह हर साल 20 लाख अतिरिक्त मकान बनाएगी | 


इनमें से सात लाख मकान शहरों और कस्बों में तथा बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए 
जाएंगे। 


अपना वायदा पूरा करने के लिए सरकार ने अब एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 
शुरू किया है। मुझे खुशी है कि विभिन्न राज्यों ने इसमें रुचि दिखाई है। यह कार्यक्रम 


आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में सफलतापूर्वक शुरू 
किया जा चुका है। 


सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर संशोधित और व्यापक आवास नीति अपनाने 


का वायदा किया था। उसके अनुसार राष्ट्रीय आवास नीति राष्ट्र के समक्ष प्रस्तत 
की गई है न 


व । नई नीति में इस क्षेत्र की जटिल समस्याओं के समाधान और इस प्रक्रिया 
bee करने वाले लोगों की भूमिका तथा दायित्वो को साफ-साफ परिभाषित किया 

नई आवास नीति में भवन-निर्माण के क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र 
के बीच भागीदारी का प्रावधान किया गया है। हमने इस नीति को तैयार करने 
में निजी क्षेत्र को भागीदार बनाया और मैं इस दिशा में इस क्षेत्र के बहुमूल्य योगदान 


आवास: चुनौतियां और समाधान' विषय पर आयोजित राष्ट्रोय गोष्ठी में दिए गए भाषण का हिन्दी 
रूपांतर, नई दिल्ली, 28 नवम्बर 1998 
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की सराहना करता हूं। नौवीं पंचवर्षीय-योजना में तीन करोड़ 30 लाख मकानों 
की कमी पूरी करने -पर एक लाख 50 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी। सरकार 
इतना धन अकेले खर्च नहीं कर सकती। हमें यह धन जुटाने के लिए निजी और 
सार्वजनिक क्षेत्र के बीच भागीदारी की आवश्यकता पड़ेगी। 


अगर हमें आवास क्षेत्र का विस्तार करना है तो कुछ बुनियादी मुद्दों पर 
ध्यान देना होगा। ये हैं-भूमि की बेरोकटोक खरीद, पर्यावरण के अनुकूल और कम 
लागत वाली प्रौद्योगिकी का विकास और इस्तेमाल, नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के 
लिए भवन-निर्माण में लगे श्रमिकों को प्रशिक्षण, उचित दर पर धन उपलब्ध कराना 
और किराए पर आसानी से मकान उपलब्ध कराने के उपाय करना। लम्बे अर्से 
से लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए हम सरकार पर निर्भर रहे हैं। उदाहरण 
के लिए दिल्ली में भवन-निर्माण पर सरकार का एकाधिकार रहा है। इस प्रवृत्ति के 
नकारात्मक परिणाम सामने आए E | यही कारण है कि दिल्ली में आधी से ज्यादा 
आबादी अनधिकृत कालोनियों में रह रही है, 30 लाख से अधिक लोग बड़ी ही दयनीय 
स्थितियों में तंग बस्तियों में निवास करते हैं। 


प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी आवासः चुनौतियां और समाधान” विषय पर आयोजित 
सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, नई दिल्ली, 28 नवंबर 1998 
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हर साल राष्ट्रीय राजधानी में एक लाख अतिरिक्‍त मकानों की आवश्यकता 
पड़ती है। लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण एक साल में पांच हजार से भी कम 
मकान बना पाता है। नतीजा यह होता है कि मकानों के दाम और किराए आसमान 
को छूने लगते हैं और यहां तक कि मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए भी मकान दुर्लभ 
हो जाते हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि अनधिकृत कालोनियां बनीं, जोकि नियमों 
का उल्लंघन करती हैं। जो लोग अनधिकृत कालोनियों में भी जगह नहीं पा सकते, 
उन्हें तंग बस्तियों में शरण लेनी पड़ती है। मुझे खुशी है कि शहरी विकास मंत्रालय 
ने अब दिल्ली विकास प्राधिकरण का एकाधिकार समाप्त कर दिया है। 


हम चाहते हैं कि निजी क्षेत्र अधिक-से-अधिक मकानों की आवश्यकता पूरी 
करे। मुकदमेबाजी में फंसी जमीन से किसी को लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए 
इसे मुक्त कराकर इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि निजी क्षेत्र 
में व्यावसायिक दृष्टि से उपयुक्त ऐसे उद्यम बनें, जो मुनाफाखोरी और सट्टेबाजी 
से लाभ कमाने वाले न हों। ऐसे उद्यमों को अपने लाभ का हिस्सा उन लोगों के 
लिए मकान बनाने पर भी खर्च करना चाहिए, जो बाजार भाव पर मकान नहीं 


खरीद सकते। सरकार निजी क्षेत्र के भवन-निर्माताओं को समुचित सहायता देगी। 


मुझे विश्वास है कि दिल्ली में हर साल एक लाख मकान इस क्षेत्र द्वारा बनाए जा 
सकेंगे। उम्मीद है 


कि ऐसे ही प्रयासों से देश के अन्य भागों में भी वांछित परिणाम 
सामने आएंगे। मैंने राज्य सरकारों से अपील की है कि वे आवास क्षेत्र में इसी 
नई सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दें। 


सरकार को चाहिए कि वह मकानों 
मंजूरियां तेजी से दिए जाने के सभी उपाय 
में देरी कर रहे हैं। इस बात 


के निर्माण के लिए आवश्यक विभिन्‍न 
य करे। आज स्थानीय निकाय मंजूरी देने 
की तत्काल आवश्यकता है कि ये विलंब दूर किए 
जाएं और मंजूरी देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए। 

बड़े शहरों में भूमि, भवन-निर्माण के मार्ग में हमेशा रुकावट रही है। मेरी 
सरकार को इसकी जानकारी है और हम शहरी भूमि (हदबंदी और नियमन) अधिनियम 
को रदूद करने की प्रक्रिया में हैं। सरकार संसद के आगामी अधिवेशन में इस बारे 
में आवश्यक विधेयक पेश करना चाहती है। शहरी भूमि हदबंदी कानून अपने प्रारंभिक 
लक्ष्य हासिल करने में विफल रहा है। गरीबों के लिए मकान बनाने के वास्ते भूमि 
उपलब्ध कराने के बजाए बड़े भूखंड इस कानून की वजह से मुकदमेबाजी में फंस 
गए हैं। वर्तमान कानून को समाप्त करने से मकानों की संख्या बढ़ेगी, जिससे सभी 
को, खासकर गरीबों को लाभ होगा। दे 
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शहरी मामलों और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में कई कानूनों में अनेक 
परिवर्तन किए हैं, जिनसे आवास गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इनमें पिछले कानूनों 
को बदलना, आवास के अनुकूल किराया नियंत्रण कानून और निजी भवन-निर्माताओं 
की गतिविधियों को नियमित करने वाले कानून शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र 
और राज्यों में प्रत्येक मंत्रालय को चाहिए कि वह आवास को बढ़ावा देने वाले फैसले 
करे, ताकि परोक्ष रूप से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उन्हें चाहिए कि वे वर्तमान 
रुकावटों को दूर करने के उपायों पर विचार करें। सरकार के प्रत्येक मंत्रालय के 
लिए आवास केवल नारेबाजी न रहे, बल्कि वे इस दिशा में ठोस काम करें। 


निर्माण लागत में बढ़ोतरी से केवल अमीर ही मकान हासिल करने की स्थिति 
में रहते हैं और वे भी मात्र बुनियादी सुविधाओं वाले ही मकान प्राप्त कर पाते हैं। 
कम लागत वाली निर्माण प्रौद्योगिकी अभी तक जरूरतमंद लोगों के पास नहीं पहुंची 
है। मुझे प्रसन्नता है कि हुडको द्वारा बनाए गए भवनों में नई प्रौद्योगिकी काम में 
लाई गई है। 


आवास उपलब्ध कराने मात्र से लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं लाया 
जा सकता। आवासीय क्षेत्रों में समुचित नागरिक सेवाओं की भी आवश्यकता पड़ती 
है। कभी-कभी मकानों का निर्माण और आवंटन हो जाता है, लेकिन पानी, बिजली 
आदि बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोग वहां रह नहीं पाते। त्रुटिपूर्ण नियोजन 
के कारण ऐसा होता है। हमें ऐसी आवासीय कालोनियों की योजना बनाने और 
निर्माण करने की आवश्यकता है, जिनमें न केवल बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएं, 
बल्कि आय और रोजगार के अवसर भी बढ़ें। योजना की खामियों से तंग बस्तियों 
और झुग्गी-झोपड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है और शहरों में यह बहुत ही चिंता 
का विषय है। 


ग्रामीण आवास में तेजी लाने के लिए हमें गैर-सरकारी और समुदाय- 
आधारित स्व-सहायता प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि अधिक संख्या में लोगों 
को मकान मिल सकें। केरल में 'कुदुम्बश्री कार्यक्रम', जिसका मैंने मई में उद्घाटन 
किया था, गरीबों को मकान देने का एक ऐसा उदाहरण है, जो सामुदायिक प्रयासों 
पर आधारित है। 


वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय आवास बैंक को भवन-निर्माण गतिविधियों में मदद 
के नए उपाय करने चाहिए। आवास क्षेत्र के लिए उन्हें अपने संसाधन बढ़ाने और 


उचित ब्याज दर पर ऋण का प्रबंध करना वाहिए, ताकि अधिक-से-अधिक लोग 
लाभ -उठा सकें | गरीबों और असंगठित क्षेत्र से संबद्ध लोगों के लिए आसान शर्तों 
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पर आवास ऋण' की व्यवस्था की जानी चाहिए | 


एक शुरूआत के रूप में हम हुडको की शेयर-पूंजी बढ़ाने पर विचार कर 
रहे हैं, ताकि वह अधिक-से-अधिक ऋण दे सके। इससे यह संगठन आवास और 
शहरी विकास के लिए अधिक धन उपलब्ध करा सकेगा। हम आवास क्षेत्र में और 
मकान बनाने संबंधी गतिविधियों में विदेशी निवेश भी चाहते हैं। शहरी मामलों से 
सम्बद्ध मंत्रालय ने इस बारे में विशेष प्रस्ताव रखे हैं, जिन पर मंत्रिमंडल विचार 
करेगा। 


मुझे बड़ा हर्ष है कि जिस समय हमने 20 लाख अतिरिक्त मकान बनाने की 
नीति पर अमल शुरू किया है, उसी समय यह राष्ट्रीय गोष्ठी हो रही है। मैं महाराष्ट्र 
के फेडरेशन आफ प्रोमोटर एंड बिल्डर्स एसोसिएशन को बधाई देता हूं, जिसने शहरी 
मामलों और रोजगार मंत्रालय के साथ मिलकर इस गोष्ठी का आयोजन किया है। 
इस गोष्ठी और इसमें भाग लेने वालों के प्रति मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। 
इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस राष्ट्रीय गोष्ठी का औपचारिक उद्घाटन करता हूं। 


सिख धर्म : गौरवपूर्ण इतिहास और 
उज्ज्वल भविष्य 


Ñ 
में इस शाम आपके बीच सिख धर्म पर चार खंडों के विश्वकोश का विमोचन करते 
इए बहुत खुश हूं । सिख धर्म एक युवा धर्म है-यह वास्तव में विश्व के सभी प्रमुख 
oat में सबसे युवा है-लेकिन उसमें भारत के सदियों पुराने सभी मूल्य समाहित हैं। 
सिख धर्म में भक्ति और शक्ति की परंपराएं समान मात्रा में हैं। भक्ति में, 
उसने बताया कि ईश्वर और मानवता एक है। गुरु नानक जी के शब्दों में : 
एको धर्म द्रिढे सच कोई। 
गुरुमत पूरा जुग-जुग सोई। 
(सत्य पर आधारित धर्म एक है और यह एक धर्म सारी मानव जाति के लिए 


है) 


सिख धर्म पर विश्वकोश के विमोचन के समय दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 5 मार्च 1999 
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शक्ति में, सिख धर्म ने अपने अनुयायियों को वीरता और आत्म-बलिदान के 
मूल्य सिखाने के साथ ही, उन्हें अत्याचार के खिलाफ स्वाधीनता के लिए लड़ने को 
तैयार होना सिखाया । 


सिख धर्म में गुरुपरंपरा उन सभी मूल्यवान विचारों और आदर्शो का भंडार 
है, जो पृथ्वी पर मनुष्यों के जीवन को बनाए रखते हुए उसे समृद्ध करती है। गुरु 
शब्द का मतलब उस व्यक्ति से है, जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। 
आज सिख धर्म का प्रकाश विश्व के सभी महादेशों और कोनों में फैल गया है। 


सिख धर्म का इतिहास राष्ट्रीय अखंडता का इतिहास है। यह विश्वकोश सिख 
समुदाय की जबर्दस्त देशभक्ति का एक आईना भी है। किसी अन्य समुदाय को भारत 
की स्वाधीनता के लिए उतने शहीद पैदा करने का सम्मान नहीं मिला है, जितना 
सिखों को है। जब मैं नववर्ष के दिन अंडमान के सेल्युलर जेल गया तो मुझे इस 
समुदाय के संघर्षो और बलिदानों की फिर बहुत याद आई। 


मुझे सिख शासकों के वीरतापूर्ण कार्यो की भी याद आई, जब हाल की लाहौर 
यात्रा के दौरान मैं समय निकालकर महाराजा रणजीत सिंह की समाधि देखने गया। 


a श्री अटल बिहारी वाजपेयी सिख धर्म पर विश्वकोश 
का लोकार्पण करते हुए नई दिल्ली, 5 मार्च 1999 
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स्वाधीनता के बाद, हमारे सिख भाई मातृभूमि की सेवा कई प्रकार से करते 
आ रहे हैं। उन्होंने पंजाब को भारत का अन्न-भंडार बना दिया है। उन्होंने उद्योग 
में भी काफी तरक्की की है। विदेश में रहने वाले अधिकांश सिख भारत के लिए 
शक्ति का एक बड़ा स्रोत हैं। इस विश्वकोश से उन्हें भारत के साथ अपने सांस्कृतिक 
और आध्यात्मिक संपर्को को मजबूत करने में मदद मिलेगी। 


अन्य धर्मो की तरह, अब सिख धर्म का अध्ययन भी पढ़ाई के एक विषय 
के रूप में किया जा रहा है। मगर, एक ऐसा विस्तृत संदर्भ ग्रंथ न होने के कारण 
इसमें बाधा पहुंच रही थी, जो विद्वानों और गैर-विद्वानों, दोनों को संतुष्ट कर सके | 


मुझे खुशी है कि पटियाला के पंजाबी विश्वविद्यालय ने इस विश्वकोश का संकलन 
किया है और इस महान धर्म को समझने में लम्बे समय से चली आ रही खाई 
को पाटा है। सिख दर्शन, धर्म, धर्म-विज्ञान, इतिहास, वास्तुकला, कला, साहित्य और 
संगीत के विभिन्न पहलुओं पर इसकी 3,800 प्रविष्टियां सिख धर्म पर सही और 
आधिकारिक सूचना का विशाल खजाना है। 


विश्वकोश के इन खंडों से 10 गुरुओं, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब और योद्धा तथा 
मेहनतकश मजदूरों के रूप में सिखों को जो स्याति प्राप्त है, उससे भी आगे जाकर 
सिखों और गैर-सिखों, दोनों का ज्ञान बढ़ेगा। इसमें सिख रीति-रिवाजों के बारे 
में जो अज्ञात तथ्य दिए गए हैं, उनसे सिख धर्म के बारे में आम समझ बढ़ेगी | 


इस सबके लिए हम पटियाला के पंजाबी विश्वविद्यालय के सचमुच आभारी 
हैं, जिसने यह महान कार्य लगभग तीन दशकों में पूरा किया है। मैं स्वर्गीय प्रोफेसर 
हरबंस सिंह के नेतृत्व का आभारी हूं, जिन्होंने इतनी कुशलता से इस परियोजना 
का मार्ग-दर्शन किया। 

सिख घर्म केवल एक भारतीय राज्य तक सीमित धर्म नहीं है। इसके अनुयायी 
भारत-भर में और विश्व के लगभग हर देश में हैं। उन सभी को यह विश्वकोश 
हागी। 


पढ़कर खुशी 
Ce) का युः गा 3 उठा बढ़त = में लोगों ` 

८२८ का युग $, जहां बढ़ती संख्या में लोगों को सारी सूचना नि:णुल्क 
न म रखते हुए इस अवसर पर मैं इस विशाल कार्य को इंटरनेट 


सुझाव दूंगा, ताकि विश्व के लोग सिख धर्म के गौरव को पढ़ सकें, 
सीख सकें और चमत्कृत हो सकें। 


पर डालने का 


US अब खालसा पंथ की स्थापना की 300वीं वर्षगांठ मना रहा है। मेरी 
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सरकार ने इस यादगार अवसर को पंजाब और अन्यत्र बढ़िया तरीके से मनाने 
का वचन लिया है। 


दोस्तो, मैं अपनी बात इस विश्वास को व्यक्त करते हुए खत्म करता हूं कि 
सिख धर्म का न सिर्फ गौरवशाली इतिहास रहा है, बल्कि उसका देदीप्यमान भविष्य 
भी है। 


पी.टी.आई. : जिम्मेदार पत्रकारिता 
का ज्वलंत उदाहरण 


मैं प्रेस टूस्ट आफ इंडिया को, जो देश की पहली और प्रमुख स्वाधीन समाचार 
एजेंसी है, भारतीय मीडिया को विशिष्ट सेवा प्रदान करने के 50 वर्ष पूरे करने 
पर हार्दिक बधाई देता हूं। 


इन पांच दशकों में, पी.टी.आई. का नाम भारत में घर-घर में जाना जाने 
लगा है । लाखों भारतीयों के लिए पी.टी.आई. का मतलब है, विश्वसनीयता और राष्ट्रीय 
समाचार माध्यम के लिए यह जीवनधारा की तरह है। देश में सैकड़ों समाचारपत्रों, 
खासकर लघु समाचारपत्रं, के लिए पी.टी.आई. उनके रोजाना के समाचारों का मुख्य 
स्रोत है। 

आज यह न सिर्फ समाचार का पर्याय है, बल्कि विश्वसनीय समाचार से भी 
इसका नाम जुड़ा हुआ है। किसी भी समाचार एजेंसी या समाचारपत्र की मूल आत्मा 
विश्वसनीयता होती है। संचार के कार्य से जुड़े सभी लोगों के लिए विश्वसनीयता 
की कसौटी सबसे बड़ी कसौटी है। लगभग आधी सदी से, दिन-ब-दिन इस अग्नि 
परीक्षा में उत्तीर्ण होते हुए पी.टी.आई. ने खुद को एक गौरवशाली राष्ट्रीय संस्थान 
के रूप में स्थापित कर लिया है। 


दोस्तो, पी.टी.आई. की स्वर्ण जयंती निस्संदेह खुशियां मनाने का समय है। 
मगर, यह अवसर अपने भीतर झांकने और पी.टी.आई. सहित भारतीय मीडिया की 


पी.टी.आई. स्वर्ण जयंती विचार-गोष्ठी में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 12 मार्च 1999 
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चुनौतियों को गंभीरता से लेने का भी है। जब पी.टी.आई. शैशवावस्था में था तो 
मैं खुद कार्यकारी पत्रकार था। मैंने उन पिछले पांच दशकों में मीडिया परिदृश्य 
में हुए परिवर्तनों को देखा है और ये परिवर्तन विस्मयकारी रहे हैं। 


सूचना-खासतौर पर, समाचार-आधारित सूचना आज विश्व में किसी भी सीमा 
के बगैर फैलती है और काम करती है। यह साथ-साथ तत्काल फैलती है। पहले 
से कहीं ज्यादा यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आबादी के एक बड़े वर्ग तक पहुंचती 
है। उपग्रह टेलीविजन और अब इंटरनेट की शुरूआत के बाद, समाचारों के संप्रेषण 
का भी रूप केवल कथ्य से बहुमीडिया संचार तक बदल गया है। चूंकि आज के विश्व 
में सूचना एक शक्ति है, वे सीमाओं को लांघते हुए, मीडिया में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति 
के कारण, संस्कृतियों पर भी हमला करती हैं। 


इसलिए, आज मीडिया-जगत के मुद्दे केवल समाचार-संकलन और समाचारों 
के प्रसार से ही नहीं जुड़े हुए हैं। ये मुद्दे लोकतंत्र के बारे में हैं, ये देशों की 


स्वाधीनता के बारे में हैं और ये विश्व की विविध संस्कृतियों के अस्तित्व और विकास 
के बारे में हैं। 


PRESS TRUST OF 


GOLDEN JUB 


LE U2 
एधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पी.टी.आई की स्वर्ण जयंती संगोष्ठी 
को संबोधित करते हुए नई दिल्ली, 12 मार्च 1999 
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भारत में हमारे सामने सवाल सस्त हैं : क्या हम भारत को हमारी अपनी 
समाचार एजेंसियों, समाचारपत्रों और टेलीविजन चैनलों की आंखों से देखना चाहते 
हैं? क्या हम बाकी दुनिया के साथ भारत को यथासंभव अपनी समाचार एजेंसियों, 
समाचारपत्रों और टेलीविजन की आंखों से देखना चाहते हैं? 


अगर इन सवालों का जवाब हां में है तो उन सभी संगठनों और व्यक्तियों 
के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, जो भारतीय मीडिया के विशाल परिवार 
के सदस्य हैं। 


इसलिए, मैं इसके बारे में अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहूंगा । 


पिछले पांच दशकों में, मीडिया में आए सभी क्रांतिकारी परिवर्तनों के बारे में 
मेरा मानना है कि मीडिया को पुष्टि और ताकत प्रदान करने वाले अंतर्निहित सिद्धांत 
हमेशा अपरिवर्तित रहे हैं। इस तरह का एक सिद्धांत राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय गौरव 
है। दूसरा सिद्धांत अत्यंत ऊंचे किस्म की व्यावसायिकता है । 


अगर आज पी.टी.आई. मुक्त भारत का पर्याय है तो इसका कारण यह है 
कि उसने अपनी इमारत राष्ट्रवाद और समाचार एजेंसी पत्रकारिता की सर्वश्रेष्ठ 
परंपराओं की मजबूत नींव पर बनाई है। पी.टी.आई. के अग्रदूत महान देशभक्त 
के साथ ही उतने बड़े पेशेवर भी थे। मैं पी.टी.आई. के साथ ही भारतीय मीडिया 
संगठनों के रिपोर्टरों, संपादकों, प्रबंधकों और अन्य कर्मचारियों से आग्रह करूंगा कि 
वे अपने हर काम में इन दो विशेषताओं को शामिल करें। 


दूसरे, किसी भी मीडिया संगठन के लिए आगे बढ़ना ही जीवन है | एक समाचार 
एजेंसी संघटित शरीर-रचना है, जिसे या तो जीना है या बढ़ना है या रुकना है 
और वृद्ध होना है। इसका विकास महज इसके कर्मचारियों और संपादकों की संख्या 
से जाहिर नहीं होता, बल्कि इससे भी कि आज के तेजी से बढ़ते हुए माहौल में 
यह प्रतियोगिता का मुकाबला करते हुए किस तरह उस पर काढू पाता है। सबसे 
ज्यादा जरूरत हमारी समाचार एजेंसियों के कामकाज को हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं 
में फैलाने और उसमें सुधार करने की है। इस क्षेत्र में अब तक जो हमने 
उपलब्धि हासिल की है, उससे हम खुश नहीं हो सकते | 

मैं आशा करता हूँ कि पी.टी.आई. ने पारंपरिक समाचारों और वित्त 
संबंधी समाचारों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए खुद को पर्याप्त रूप से तैयार कर 
लिया है यह काफी नहीं है कि आप ऐसा केवल घरेलू तौर पर करें। हमारी समाचार 
एजेंसियों को विश्वव्यापी रूप से प्रभावशाली होना ही चाहिए। हमारी समाचार एजेंसियों 
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को केवल भारत के भीतर का ही मैदान नहीं जीतना है, बल्कि उन्हें विदेशों में 
भी मुकाबला करने का साहस करना है। इस क्षेत्र में जाने-माने कारणों का निष्पक्ष 
अध्ययन कर पूरी तरह सुविचाः त नीति तैयार की जानी चाहिए। सरकार इस 
रणनीति को प्राप्त करने में पी.टी.आई. की मदद के लिए इच्छुक रहेगी। मैं यह 


जोर देकर कहना चाहूंगा कि आपकी स्वायत्तता या स्वतंत्रता को इसमें किसी तरह 
से भी कम नहीं किया जाएगा। 


दोस्तो, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को विश्व-भर में व्यापक 
मान्यता मिली है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे युवा कम्प्यूटर साफ्टवेयर 
प्रोफेशनलों की मांग सारे विश्व में है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में, भारतीय 
समाचार एजेंसियों को अपने विदेशी सहयोगियों से पीछे नहीं रहना चाहिए। आपसी 
विचार-गोष्ठी के विषय ने मुझे सार्वजनिक प्रसारण के बारे में अपने कुछ विचार 
रखने को प्रेरित किया है। हम एक नई सहस्राब्दी की दहलीज पर खड़े हैं, जब 
चैनलों, रेडियो, टेलीविजन और मुद्रण के आधिक्य के जरिए लोगों की मांग के अनुरूप 
सूचना प्रदान की जाएगी, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। यहीं सार्वजनिक प्रसारकों 
को आवश्यक राष्ट्रीय और सामाजिक स्थिति-निर्धारण प्रस्तुत करने के लिए आगे 
आना होगा। उन्हें सूचना की अराजकता को व्यवस्थित करना चाहिए, हमारे आस-पास 
जबर्दस्त सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों की जानकारी होनी चाहिए और इन सबसे 
ज्यादा पत्रकारिता और आचार के उच्च प्रतिमान स्थापित करने चाहिए। इसके साथ 
ही, उन्हें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में सभी नागरिकों 
को शामिल करने की गारंटी के लिए लोगों में सामुदायिक भावना को सुनिश्चित 
करने का जिम्मा भी उठाना होगा। अगर मीडिया संगठनों का मुख्य इरादा 


अधिकाधिक वाणिज्यिक लाभ कमाना हो तो इन प्रशंसनीय उद्देश्यों को हासिल नहीं 
किया जा सकता। 


व्यापक जनसंचार माध्यमों से संबंधित हमारी योजना में मुख्य जोर लोगों 
की चेतना के स्तर को बढ़ाने और उनके सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन को 
समृद्ध करने तथा उन्हें बढ़िया जानकार नागरिक बनाने पर देना होगा। मीडिया 
को भारत या विशव में समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को संकुचित किए बगैर लोगों के 
लिए ज्यादा पसंद पैदा करना चाहिए। हम सांस्कृतिक आक्रमण में यकीन नहीं करते 
क्योंकि हम सांस्कृतिक रूप से आक्रमण के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं। बल्कि, आज के 


सीमा-मुक्त संचार र युग में, संस्कृति का इस्तेमाल राष्ट्रीय और विश्वव्यापी अखंडता 
के माध्यम रूप में किया जा सकता है। 
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मैं उत्कृष्ट सेवा के 50 साल पूरे करने के लिए प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया 
को फिर से बधाई देना चाहूंगा। मैं आने वाले वर्षों में इसके लिए और अधिक 
विशिष्ट पत्रकारिता की कामना करता हूं। 
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